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 गुरवीप  चन्द  मलहोत्रा

 महासचिव

 लोक  सभा

 डाਂ  अशोक  कुमार  पांडेय

 अपर  सचिव

 हरनाम  सिंह

 संयुक्त  सचिव

 प्रकाश  चन्द्र  भट्ट

 मुख्य  सम्पादक

 केवल  कृष्ण  शारदा  प्रसाद
 वरिष्ठ  सम्पादक  वरिष्ठ  सम्पादक

 जे०  एस*  वत्स  देवेन्द्र  कुमार

 सम्पादक  सम्पादक

 पीयूष  चन्द्र  दत्त  उर्वशी  वर्मा
 सहायक  सम्पादक  सहायक  सम्पादक

 संस्करण  में  सम्मिलित  गूल  अंग्रेजी  कार्यवाही  और  हिन्दी  संस्करण  में  सबम्जिलित  गूल  हिन्दी  कार्ववाही  ही  प्राम्नाणिक  मानी
 उनका  अनुवाद  प्रामाणिक  नहीं  काना
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 विषय  सूची

 श्रेयोदश  खंड  3,  दूसरा  1999/1921  शक

 अंक  15,  17  दिसम्बर  1999/26  1921

 विषय  कॉलम

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख  ...........................---० «०  «न्‍ननध्--दनननननननननननननन न  िनिरी  जपमिनिनिफमिनिशिलिरिकि लि  लिफि  लि  लिकि  लि  1-2

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 *तारांकित  प्रश्न  संख्या  282  से  285  ..............................-.--८-०-०-«__ननल्‍-->»«  रिनररिरिरीफिमिलिरिरकिषकिद कफ  कलिलीडिकिक  2-31

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  281  और  286  से  300  ona नह  31-50

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2714  से  2943  निशशिपिरकमिल  मम  50-402

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  ...............  ५०००००००००००००००००००००००००००४००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००  ,४३०००००००१ ३०००  ००९०९29७«9«२०२८«>७७  «०००  402-420

 सभा  का  कार्य  .....................................--  विश  करिकिरिफिशरशकिकरििशरिकिकशिफकििफिडरिीफिफ डक  रििकशिफरशशफटिफिफिरिकक  की  रकक  किक  रवि  किक  रफिफफककिककिदय  420-427

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 कम्प्यूटरों  और  कम्प्यूटर  आधारित  प्रणालियों  में  2  केਂ  की  समस्या  तथा  देश  में  इसके  लिए  तैयारी

 श्री  प्रमोद  महाजन  नल  ननन  नितिन  नह  शिफकिफनक  444-446

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  ०  मिमिरिरिक  446

 नियम  193  के  अधीन  निफििरिरकमकिरररककि  मम  फ्र्र्मभर  फर्म  मभर्क  नियम  फिर  शिमिफरकरक  नरम  मिफकि+क्‍  446-466

 सरकार  की  विनिवेश  नीति

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय...............................------------०«__न-न्‍न-नननननननननननननननन न  न  नननन  न  446-450

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  ....  450-451

 श्री  अरुण  जेटली  नल  ननन  लिन  नननननन  नल  नल  451-466

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  .....  किक  467-496

 गौवध  प्रतिषेध  विधेयक

 योगी  आदित्यनाथ ee सन  रतन  नर  तब  न  467-472

 संविधान  विधेयक

 44  आदि  का

 योगी  आदित्यनाथ  472-481

 संविधान  विधेयक

 |  आदि  का

 योगी  आदित्यनाथ................................---०ेेननेनिनननिनिननिननिननिनितिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनिनननन  481-482

 किसी  सदस्य  के  नाम  पर  अंकित  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सभा  में  उस  प्रश्न  को  उस  सदस्य  ने  ही  पूछा
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 गर्म  मसाला  और  नकदी  फसल  कौमत  आयोग  विधेयक

 संविधान  विधेयक

 अनुसूची  का

 श्री  रमेश  चेन्नितला  .............................५००-६०--६००००««_>_ब्न्ननततव्ततनरनररन० ०२०९०  ०+५

 मानवाधिकार  संरक्षण  क्धियक

 2  आदि  का

 श्री  रमेश  चेन्नितला  .............................--५--००-०००००--०००«««««ब्ब_«>-«»५«;-५-०००००००

 संविधान  विधेयक

 19  का

 श्री  रमेश  चेन्नितला  ..............................५५०५५०५००००३००३०३०००००७०५2««५»२«००००००००२०००००००००

 अनिवार्य  मतदान  क्थियक

 श्री  विलास  मुत्तेमवार

 संविधान  आदेश  विधेयक

 का

 श्री  विलास  मुत्तेमवार

 राष्ट्रीय  बाल  कल्णण  बोर्ड  विधेयक

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  ......................................--६------>«_>_न_नन्‍न-नन्‍-ननलनननन-

 युवा  कल्याण  विधेयक

 श्री  विलास  मुत्तेवार  .............................५५००--

 संविधान  विधेयक

 अनुच्छेद  44  क  का  अंतः

 श्री  थामस  .......  ५००००४००००००००००००००००००००००००००००००  .०००००००००००००००००००००००००००००००००

 रबड़  उत्पादक

 गंदी  बस्ती  क्षेत्र  तथा  झुग्गी-ओपड़ी  क्षेत्र  उन्मूलन  विधेयक

 श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  ....................................५५५०----«««_>>न+>>«

 रोजगार  का  उपबंध  विधेयक
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 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले

 माता-पिता  के  बच्चों  के  विधेयक
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 श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  न  नननदनननननननननलन  लिन  नननननलनद  488

 अनिवार्य  मतदान  विधेयक

 श्री  थामस oc लिन  न  नल  न  ननननन  नमन  नर  488-489

 संविधान  विधेयक

 ४५  का

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  489

 संविधान  विधेयक

 अनुच्छेद  3]  का  अंतः

 सरोजा  ................  489-490

 जनसंख्या  स्थिरीकरण  विधेयक

 सरोजा  ...............  490

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 धाराओं  26  क  और  26  ख  का

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  ...........  490-491

 विधेयक  ]

 5]  क  का

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  .......  निम्न  फररशफरमिरकमिभभभमिरनररफकरिररिकम नमक  रोम  491

 आदेश  विधेयक

 का

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह ccc न  नल  निनन  नल  491-492

 बाढ़  नियंत्रण  विधेयक

 श्री  वैको  .......................५५०००००-००«««ल्‍__7्>ब्>न्तततवचचचरतरतनचटरनररन रबर  हनन  रन  ०  *०  ०९०  २५५  +५+%«५«%५  ५५५०  २०९००  ३०५३०  ४००६३  ००३००  ०५०  492

 संविधान  विधेयक

 अनुच्छेद  9  क  का  अंतः

 श्री  वैको  4924493

 (iii)



 विषय  कॉलम

 अनिवार्य  विधेयक

 श्री  वैको  «न  «__नननननिननननलनननलिनननिन  नितिन  तन  न  पद  ५५५...  ५५...  ५५  493

 अंतराज्यीय  नदियों  का  राष्ट्रीयकरण  विधेयक

 श्री  वैको  sessessessseaseeeuanesseesvannsssnsasnenecesananesecnsanseanvannenssasssesseaseceqvnsnssesesuansssen  «_नलनननलननननिनननननन न  दननन  नमन  न  गन  न  न  नल  493-494

 संविधान  विधेयक

 103  आदि  का  संशोधन

 श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  .......................  नि  िमििरकककमिफरकसभ  भरकम  कफ  फिशफिरिरिकिकििफफिरफ  किक  फिफव  कफ  कक  494

 संविधान  विधेयक

 अनुच्छेद  75  क  आदि  का  अंतः

 श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  .........  विपिकिमिकिपिफकिरिकिरिफिरपफक  श्र  फिरफिफफफिरिरिि  फिर  फिरररशिफकिरििशरनकफ  कफ  शिभपिकक  पक  पक  करनी  मर  494-495

 व्यक्तियों  हेतु  राष्ट्रीय  आयोग  विधेयक

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  .............  विनर मम  मिरमकिमि  कफ  ्फकफपफिफट  री  फिफिकककककिर  मर  टिफ  फिर  मम  ९५१००  495

 जनसंख्या  नियंत्रण  और  परिवार  कल्याण  व्धियक

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  ..............  नल  ननन  नि  मनन  ननिनिन  नि  ननिनिनिननिनन  नमन  नन  नकल  ननन  न  ५  495-496

 आतंकवादी  और  विध्वसंकारी  क्रियाकलाप

 कार्यवाही  को  वापस  विधेयक  496-534

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव...........................५५५--००-०-«««_नदन-न-न->तननननननननलननन+ न  496

 श्री  बनातवाला  .......  रिफिमिमिफकिमिरमटफक  कर  टपिफटिपफकियिफ  िरकरभयफकक  निकट  कमर  भरकर  बज  496-524

 श्री  अनादि  साहू  ................  िफकिमनकककककयमिमककिशरकररशिकरि कि  रिभककरििककमरिनिभ  नि  फककककफिररी  मकर  पिरक  कि  सिफिकफनरकममकिकक  a  525-531

 श्री  रमेश  चेन्नितला  ...........  नितिन  नननननि  न  नितिन  नितिन  ननिनननन  लिन  ननन  न  न  serene  531-533

 आधे  घंटे  की  ...............................  ,५०३९३०००४००९००००००००००९०३०००३०००००००००००००००००  निमिमनिकी  नकवी  नमक  मिक  म  नकली  sesvessanenes  ३००७०७००० मे  534-5$0

 इंडियन  एयरलांइस  और  एयर  इंडिया  की

 वित्तीय  स्थिति  तथा  विभागों  की  खरीद

 श्री  किरीट  सोमैया ace  गन  534-537

 रासा  सिंह  रावत  नल  लन  न  दब  नर  चन  नह  नह  ०२  *  ०  537-538

 राजीव  प्रताप  निनिमिनिमिनिफ  लि  मिरमरिलरभ्म्म  मिशन  र  न  फम्रमक  $38-541

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  ..............................  दिन  मिमी  मीभशिभी  शी  शी  ल्‍+  ध;+ी  +[उभक  कि  य  ्।;्स”ी  541-542

 श्री  शरद  यादव  नल  ननन  तनमन  न  $44-550
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 लोक  सभा  वाद-विवाद
 कन्‍मकजकक नज न्चडड  अचअ्ंखचंचिंजचचं ee —  जा

 लोक  सभा

 17  1999/26  अग्रहययण  1921

 लोक  सभा  पूर्वाहन  11.00  बजे  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  मुझे  सभा  को  अपने  भूतपूर्व
 सहयोगी  श्री  कृष्णलाल  शर्मा  के  निधन  की  दुखद  सूचना  देनी

 श्री  कृष्णलाल  शर्मा  1996  से  1999  तक  ग्यारहवीं  और

 बारहवीं  लोकसभा  के  सदस्य  थे  और  उन्होंने  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 दिल्ली  के  बाहरी  दिल्ली  संसदीय-ह्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  इससे
 पहले  वह  1990  से  1996  के  दौरान  राज्य  समा  के  सदस्य

 श्री  शर्मा  एक  योग्य  सांसद  थे  और  राज्य  सभा  तथा  लोक  सभा

 की  अपनी  सदस्यता  के  कार्यकाल  के  दौरान  वह  विभिन्‍न  संसदीय

 समितियों  के  सदस्य  रहे  |  वर्ष  1996-99  में  व ेअधीनस्थ  विधान  संबंधी

 समिति  के  सभापति  उन्होंने  सदन  की  कार्यवाही  में  गहन  रुचि

 ली  और  इसमें  बहुमूल्य  योगदान  किया  ।

 श्री  शर्मा  एक  सक्रिय  सामाजिक  कार्यकर्ता  थे  और  उन्होंने  समाज

 के  कमजोर  और  दलित  वर्गों  के  सामाजिक  उत्थान  कार्यक्रमों  में  सक्रिय

 रूप  से  भाग  लिया  |  उन्होंने  पीड़ित  और  असहाय  व्यक्तियों  की  सहायता

 हेतु  निर्धनता  उपशमन  कार्यक्रमों  में  विशेष  रुचि

 श्री  शर्मा  न ेदेश-विदेश  की  यात्रा  की  और  वह  मारीशस  में  हुई
 अंतर-संसदीय  यूनियन  कांफ्रेंस  के भारतीय  शिष्टमंडल  के  सदस्य

 श्री  शर्मा  ने एक  विख्यात  स्वतंत्रता  सेनानी  के  रूप  में  स्वतंत्रता

 आंदोलन  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  तथा  पाकिस्तान  से  आए

 शरणार्थियों  को  राहत  देने  और  उनके  पुनर्वास  कार्य  में  मदद  की  |  वह

 1953  में  कश्मीर  आंदोलन  तथा  1970-71  के  दौरान  बांग्लादेश

 स्वतंत्रता  आंदोलन  में  भी  शामिल  हुए  श्री  शर्मा  एक  विख्यात

 सामाजिक  कार्यकर्ता  थे  और  उन्होंने  पंजाब  और  जम्मू-कश्मीर  में

 आंतकवाद  के  संकट  के  दौरान  बहुमूल्य  योगदान

 श्री  कृष्ण  लाल  शर्मा  का  74  वर्ष  की  आयु  में  आज  तड़के  डॉक्टर

 राम  मनोहर  लोहिया  नई  दिल्ली  में  निधन  हो

 हम  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  दुख  व्यक्त  करते  हैं  और  मुझे

 विश्वास  है  कि  यह  सभा  शोक  संतप्त  परिवार  के  प्रति  हमारी  संवेदनाएं
 व्यक्त  करने  में  मेरा  साथ

 अब  सदस्यगण  दिवंगत  आत्मा  के  सम्मान  में  देर  मौन  खड़े

 अपराहन  11.04  बजे

 तत्पश्चात्‌  सदस्यगण  कुछ  क्षण  मौन  खड़े

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 पूर्वाहन  11.09  बजे

 सीमा  क्षेत्रों  से  होने  वाला  व्यापार

 नै

 *282.  श्री  समर  चौधरीः

 श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिक  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  :

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्यों  और  उनसे  सटे  देशों  के  बीच  सीमा

 क्षेत्रों  से होने  वाले  व्यापार  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कोई  निर्णय

 किया  गया

 इस  संबंध  में  राज्य-वार  क्या  निश्चित्‌  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  निर्णय  के  क्रियान्वयन  पर

 निगरानी  रखने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 हां  ।  पूर्वोत्तर  राज्यों  और  आस-पास  के  देशों
 के  बीच  सीमा-व्यापार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठा  रही

 से  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  राज्यों  से  निर्यात

 सीमा-व्यापार  भी  सम्मिलित  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 किए  गए  उपायों  में  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  ये  भी  सम्मिलित

 महत्त्वपूर्ण  अवस्थापना  संतुलनकारी  योजना  के  अंतर्गत  अवस्थापना  के



 प्रश्नों  के

 विकास  के  लिए  परियोजनाओं  को  मंजूरी  निर्यात  संकर्धन

 औद्योगिक  पार्कों  की  स्थापना  अवस्थापना  विकास

 के  लिए  भू-सीमाशुल्क  केन्द्रों  का अभिनिर्धारण  करना  और  वस्तु  बो्डों

 के  कार्यालय  खोलना  |

 मणिपुर  और  नागालैंड  राज्यों  में  चार  निर्यात

 संवर्धन  औद्योगिक  पार्क  मंजूर  किए  गए  हैं  ।  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  अन्य  राज्य

 सरकारों  से  निर्यात  संर्वधन  औद्योगिक  पार्क  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  निवेदन  किया  गया

 म्यांमार  और  भूटान  के  साथ  व्यापार  करने  के  लिए

 पूर्वत्तिर  क्षेत्र  में  15  भू-सीमाशुल्क  केन्द्र  कार्य  कर  रहे

 एक्जिम  1996-2002  के  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  के  एक्सपोर्ट
 स्टार  ट्रेडिंग  हाउस  कुल  व्यापार  के  1%  पर  उस  स्थिति  में

 अतिरिक्त  विशेष  आयात  लाइसेंस  लेने  के  पात्र  हैं  यदि  पूर्वेत्तिर  क्षेत्र

 से  कुल  निर्यात  सामान  का  कम-से-कम  10%  सामान  निर्यात  किया

 जाता

 स्थापित  मानदंडों  में  ढील  देते  प्रत्येक  राज्य  के  एक  राज्य

 निगम  को  एक्सपोर्ट  हाउस  के  रूप  में  मान्यता  देने  की  व्यवस्था

 पूर्वोत्तर  में  अर्थात्‌  इम्फाल  में  स्थित

 हवाई  अड्डों  से  अन्नानास  के  निर्यात  के  लिए  वर्धित  हवाई-इमदाद
 देने  की  व्यवस्था

 वस्तु  बोर्ड  और  कृषि  एवं  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास

 प्राधिकरण  उत्पादन  और  निर्यात  कार्यकलापों  से  सम्बद्ध

 कृषि,//बागवानी,/बागान  को  बढ़ावा  देने  में  सक्रिय  रूप  से  लगे  हुए

 श्री  समर  चौधरी  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  सभा  को  अवगत

 कराएंगे  कि  त्रिपुरा  और  बंग्लादेश  में  क्या  व्यापार  हो  रहा  इस  समय

 मेरे  पास  जो  सूचना  है  वह  यह  है  कि  बंग्लादेश  के  कुछ  व्यापारियों
 ने  श्रिपुरा  का  दौरा  किया  है  और  त्रिपुरा  के  भी  कुछ  व्यापारियों  ने

 बंग्लादेश  का  दौरा  किया  राज्य  सरकार  और  बंग्लादेश  सरकार
 ने  कुछ  चर्चा  भी  की  इसका  क्‍या  परिणाम  केन्द्र  द्वारा
 बंग्लादेश  और  त्रिपुरा  के  बीच  व्यापार  को आसान  और  सुचारु  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  मुरासोली  मारम  :  हम  सीमावर्ती  और  नियमित

 व्यापार  को  बढ़ाने  क ेलिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठा  रहे  पूर्वोत्तर
 में  भारत  की  अंतर्राष्ट्रीय  सीमाओं  पर  37  भू-सीमा  शुल्क  केन्द्रों  की

 शिनाख्त  की  गई  उदाहरण  के  बंग्लादेश  के  सम्बन्ध  में  असम

 में  13,  मेघालय  में  10,  त्रिपुरा  में  7,  म्यांमार  के  सम्बन्ध  में  मणिपुर  में

 मिजोरम  में  एक  और  एक  अरुणाचल  प्रदेश  में  और  भूटान  के

 सम्बन्ध  में  असम  में  तीन  केन्द्रों  की पहचान  की  गई

 तथापि  बंग्लादेश  सीमा  पर  व्यापार  नहीं  होता  भारत

 और  बंग्लादेश  दोनों  दिसम्बर  1998  में  ढाका  में  हाल  ही  में  सम्पन्न

 हुई  व्यापार  समीक्षा  वार्ताओं  में  इस  बात  पर  सहमत  हुए  हैं  कि  संयुक्त
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 कार्य  दल  सीमा  व्यापार  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  करेगा  और  अपनी

 उचित  सिफारिशें  प्रस्तुत  यह  स्थिति  मिजोरम  में

 भारत-म्यामांर  के  सम्बंध  में  चम्फाई  रेल  क्षेत्र  में एक  अन्य  स्थान  से

 व्यापार  शुरू  करने  के  लिए  बुनियादी  ढांचा  सृजित  किया  जा  रहा  है  |

 म्यामांर  के  साथ  किए  गए  समझौते  में  परस्पर  निर्णय  क॑  अनुसार  किसी

 भी  अन्य  स्थान  से  व्यापार  शुरू  करने  की  व्यवस्था

 श्री  समर  चौधरी  :  क्या  माननीय  मंत्रीजी  जानते  हैं  कि  त्रिपुरा

 पूरी  तरह  से  स्थल-रुद्ध  है  और  वहां  पर  संचार  व्यवस्था  प्रायः  नहीं

 होती  है  ?  सामान  और  अन्य  वस्तुएं  जिनका  त्रिपुरा  में  उत्पादन  किया

 जा  रहा  है  मुख्यतः  बागवानी  उत्पाद  इन्हें  बंग्लादेश  और  त्रिपुरा
 के  बीच  व्यापार  के  वर्तमान  समझौते  में  भी  शामिल  नहीं  किया  गया

 है|  क्या  यह  सत्य  है  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कोई  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  है  ?

 श्री  मुरासोनी  मारन  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  से

 सहमत  न  केवल  त्रिपुरा  बल्कि  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  बहुत  बुरी
 स्थिति  है  क्योंकि  उनकी  98  प्रतिशत  सीमाएं  म्यांमार  और

 बंग्लादेश  जैसे  देशों  से  लगी  हुई  हमारे  पास  केवल  22  का

 संकरा  मार्ग  इसलिए  वे  इस  भौगोलिक  स्थिति  से  परेशान

 उनके  पास  अत्यधिक  प्राकृतिक  संसाघन  वास्तव  हम  इन
 राज्यों  में  कॉफी  और  चाय  बागान  लगाने  का  प्रयास  कर  रहे

 मसाले  उपजाने  को  भी  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  बागवानी  और

 पुष्पकृषि  भी  की  जा  सकती  है  |  यदि  रबड़  उगाई  जाती  है  तो  मुझे  बताया

 गया  है  कि  त्रिपुरा  कोट्टायम  की  तरह  रबड  का  एक  अन्य  मुख्य  केन्द्र

 बन  इसलिए  हम  अपने  पड़ोसी  देशों  के  साथ  अपने  व्यापार

 सम्बंधों  को  बढ़ाने  के  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रहे  हैं  महत्वपूर्ण  मुद्दा
 यह  है  कि  भौगोलिक  सीमा  कैसे  पार  की  इसकी  जांच  की  जा

 रही

 श्री  समर  चौधरी  :  मैं  एक  अन्य  पूरक  प्रश्न  पूछना  चाहता

 मैं केवल  एक  पूरक  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  कृपया  अपनी  सीट

 पर  यह  तरीका  नहीं  कृपया  अपनी  सीट  पर

 श्री  विजय  हान्दिक  :  अध्यक्ष  सीमा  पार  से  व्यापार  का

 विकास  और  संवर्धन  एक  योग  मात्र  ही  नहीं  है  बल्कि

 औद्योगिकीकरण  का  एक  विकल्प  भी  है  जिसे  पूर्वोतर  के  कुछ  पर्वतीय

 राज्यों  में  प्रभावकारी  रुप  से  नहीं  किया  जा

 क्या  मैं  माननीय  मंत्रीजी  ये  बात  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार

 बंग्लादेश  के  लिए  मिजोरम  जैसे  स्थलरुद्ध  राज्य  से  मार्ग  खोलने  के

 लिए  बंग्लादेश  को  प्रस्ताव  करेगी  ताकि  बंग्लादेश  और  मिजोरम  दोनों
 परस्पर  अपने  व्यापारिक  हितों  को  बढ़ावा  दे  सकें  ?  क्‍या  माननीय  मंत्री

 से  मैं  यह  भी  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  दूसरे  विश्व  युद्ध  में  बनाए
 गए  *स्टील  वैल  रोड़ਂ  का  पुनर्निर्माण  करेगी  ताकि  अरुणाचल
 प्रदेश  और  नागालैंड  म्यांमार  और  इसके  पड़ोसी  देशों  के  साथ  अपने
 व्यापारिक  हितों  को  बढ़ा



 5  प्रश्नों  के

 श्री  मुरासोली  भारण  :  मिजोरम  सरकार  ने  भारत  सरकार  से
 यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  वह  मिजोरम  के  तलबंग/देमागिरी  से  कर्णफूली
 नदी  बार्ग  से  बंग्लादेश  के  घटगांव  तक  नदी  व्यापार  मार्ग  शुरू  करने
 की  अनुमति  दे  ।  उनके  द्वारा  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  विभाजन
 से  पूर्व  यह  नदी  मार्ग  उस  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  का  पारंपरिक  व्यापार
 मार्ग  मिजोरम  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  देमागिरी  में  एक
 औपचारिक  सीमा  शुल्क  चौकी  के  अभाव  और  कर्णफूली  नदी  को  व्यापार
 तथा  पारगमन  हेतु  जलमार्गों  की  प्राधिकृत  सूची  में  शामिल  नहीं  किए
 जाने  के  कारण  वहां  उत्पादित  अदरख  को  बंग्लादेश  को  निर्यात  नहीं
 किया  जा  इस  समय  बंग्लादेश  के  साथ  हस्ताक्षर  किए  गए
 अंतर्देशीय  जलमार्ग  समझौते  के  प्रोटोकॉल  के  अंतर्गत  केवल  आठ  नदी
 मार्ग  प्राधिकृत

 हम  उस  राज्य  की  कठिनाइयों  को  समझते  हम  बंग्लादेश
 सरकार  के  साथ  बातचीत  कर  रहे

 सड़क  मार्ग  का  प्रश्न  जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  से  संबंधित

 श्री  विजब  हान्दिक  :  सड़क  के  संबंध  में  क्‍या

 हुआ  ?...

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूड़ी  :

 हालांकि  यह  प्रश्न  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  संबंधित  है  फिर  भी  एक  महत्त्वपूर्ण
 क्षेत्र  ऐसा  भी  है  जहां  तिब्यत  के  साथ  व्यापार  किए  जाने  की  व्यापक

 संभावना  उत्तरांचल  प्रदेश  का  नीती  तथा  मानना  मार्ग  तिब्बत  के

 लिए  पारंपरिक  मार्ग  रहा  लेकिन  दुर्भाग्यवश  इसे  विभिन्‍न  कारणों

 विशेषकर  1962  में  हुए  युद्ध  के  कारण  बंद  कर  दिया  गया

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  तिब्यत

 के  लिए  नीती  तथा  माना  व्यापार  जिसके  संबंध  में  स्थानीय

 व्यक्तियों  तथा  मेरे  द्वारा  भी  मंत्रालय  तथा  प्रधानमंत्री  जी  को  अनुरोध
 किया  गया  को  पुनः  शुरू  करने  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  मुरासोली  मारन  :  यह  मेरे  ध्यान  में  नहीं  आया  हम  इस
 पर  निश्चित  रूप  से  विचार

 नीतिश  सेनगुप्ता  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  उनका  ध्यान  योजना  आयोग

 द्वारा  वर्ष  1992  में  कराये  गए  अध्ययन  जिसमें  हत्दिया  से  कटगांद  और
 चटगांव  से  अखवड़ा  तक  बंग्लादेश  रेलवे  द्वारा  थोक  सामग्रियों  के

 परिवहन  के  लिए  समुद्री  नौवहन  का  उपयोग  किए  जाने  की  सिफारिश  -

 की  गई  की  ओर  दिलाया  गया  अखवड़ा  अगरतजा  के  निकटस्थ

 इससे  उनकी  लागत  में  एक-तिहाई  कौ  कटौत्ती  वह  एक

 महत्त्वपूर्ण  कदम  था

 मेरा  एक  दूसरा  प्रश्न  मैं  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहूंगा
 कि

 अध्यक्ष  महोदय  ;  आप  सिर्फ  एक  ही  प्रश्न  पूछ  सकते  हैं  दूसरा

 11  1921

 नितिश  सेनगुप्ता  :  यह  इसका  भाग  ही
 मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया  है  कि  नागालैंड  तथा  अरुणाचल  प्रदेश
 के  लोग  पारंपरिक  रूप  से  चल  रही  प्रथा  के  अनुसार  म्यांमार  में  10

 अंदर  तक  प्रवेश  कर  वहां  48  अथवा  72  घंटे  रह  सकते  हैं  तथा

 म्यांमार  के  व्यक्तियों  द्वारा  भी  यही  किया  जाता  राष्ट्रीय  आंकडों

 में  अनौपचारिक  रूप  से  किए  गए  बहुत  से  व्यापार  की  गणना  नहीं  की

 जाती

 श्री  मुरासोली  मारन  :  माननीय  सदस्य  की  बात  ठीक

 अंतर्देशीय  जल  परिवहन  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पूर्व  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  दुलाई
 का  प्रमुख  साघन  था  |  अब  यह  संभव  नहीं  है  |  अतः  बंग्लादेश  की  सरकार

 के  साथ  चटगांव  पत्तन  के  माध्यम  से  व्यापार  शुरू  करने  हेतु  मई  पहल

 कौ  गई  हम  हर  संभव  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  उनके  साथ  बातचीत

 कर  रहे  हैं|  मैं  समझता  हूं  कि  बातचीत  जल्द  ही  पुनः  शुरू  की

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय

 को  यह  ज्ञात  है  कि असम  और  अन्य  राज्यों  तथा  अन्य  देशों  के  बीच

 व्यापार  अधिकारिक  रूप  से  किए  जाने  की  तुलना  में  अधिकतर

 अनौपचारिक  तथा  अनैतिक  रूप  से  किए  जाते  इसका  कारण  है

 कि  भारत  सरकार  ने  संयुक्त  लोकतांत्रिक  मोर्चे  की  सरकार  आने  से

 पूर्व  सीमा  व्यापार  कार्यालय  नीति  शुरू  नहीं  की  श्री  चिदम्बरम  द्वारा

 इन  कार्यालयों  को  खोलने  का  कार्य  शुरू  किया  मंत्री  महोदय

 ने  कहा  है  कि  ऐसे  पंद्रह  कार्यालय  खोले  जा  चुके  हैं  |  मैं  अनुरोध  करूंगा

 कि  उन  क्षेत्रों  मे ंगहन  अध्ययन  कराया  जाए  जहां  ऐसे  कार्यालय  खोले

 जाने  हैं  तथा  इस  प्रणाली  में  त्वरित  कार्य  होना  चाहिए  |  यदि  मैं  बंग्लादेश

 में  कुछ  भेजना  चाहता  हूं  और  यदि  मुझे  इसके  लिए  आवेदन  करके

 पंद्रह  दिन  तक  इंतजार  करना  पड़ता  है  तो  ऐसा  करने  में  कोई  फायदा

 नहीं  मैं  पांच  दिन  में  सीमा  शुल्क  विभाग  की  मिलीभगत  से  सामान

 भेज  सकता  हूं  और  धन  अर्जित  कर  सकता  यही  हो  रहा  हम

 इसे  इसलिए  जानते  हैं  क्योंकि  हम  उस  क्षेत्र  के  निर्वाचित  प्रतिनिधि

 जब  हम  अपने  लोगों  को  सीमा  शुल्क  विभाग  में  भेजते  हैं  तो  उनके

 द्वारा  तरह-तरह  की  औपचारिकताओं  और  प्रमाण  पत्रों  की  मांग  की
 जाती  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  थाहूंगा  कि  क्या
 वे  इस  तरह  के  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  प्रक्रिया  को  सरल  बनायेंगे

 ताकि  सरकार  को  अधिक  आय  हो  सके  तथा  व्यापार  को  प्रोत्साहन  मिल
 सके  |  मान  लीजिए  कि  हमारी  सिगरेट  अथवा  साबुन  बंग्लादेश  भेजी
 जाती  है  और  वहां  इसे  200  प्रतिशत  ऊँचे  दाम  पर  बेचा  जाता  है  |  लेकिन
 आपको  रिकार्ड  देखकर  यह  पता  चलेगा  कि  वहां  कुछ  भी  नहीं  मेजा
 जा  रहा  त्रिपुरा  में  बनी  हुई  बीड़ी  बंग्लादेश  भेजी  जाती  यदि
 आप  सीमा  शुल्क  कार्यालय  में  जायेंगे  तो  इसकी  मंजूरी  मिलने  में
 अत्यधिक  समय  अतः  मेरा  प्रश्न  बिल्कुल  स्पष्ट  मैं  चाहता

 हूं  कि  इस  व्यापार  हेतु  मंजूरी  की  सरल  प्रक्रिया  होनी  चाहिए  तथा  अधिक
 कार्यालय  खोले  जाने  चाहिए  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वे इसे  कबतक

 पूरा  करंने  जा  रहे



 7  प्रश्मों  के

 श्री  मुरासोली  मारन  :  महांदझ्ल  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत

 वे  उस  क्षेत्र  के  हैं  इसलिए  उन्हें  वहां  व्याप्त  स्थिति  की  अधिक

 जानकारी  वहां  कई  तरह  के  अवैध  कार्य  हो  रहे  इसमें  कोई
 शक  नहीं  है  |  अतः  हमें  इन्हें  रोकना  होगा  |  इसके  लिए  हमारे  द्वारा  त्वरित

 निपटान  किए  जाने  की  आवश्यकता  मैं  माननीय  सदस्य  से

 सहमत  हूं  लेकिन  सीमा  शुल्क  विभाग  वित्त  मंशलय  के  अंतर्गत  आता

 है  स्वाभाविक  रूप  से  मैं  इसे  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  उठाऊंगा  और  मैं

 जहां  तक  संभव  हो  सकेगा  अधिक-से-अधिक  अधिकारी  तैनात  करूंगा

 तथा  मैं  शीघ्र  ही  उन्हें  सीधे  सूचित

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उन्होंने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  तुरंत  निर्यात  किए  जाने

 योग्य  वस्तुओं  के  संबंध  में  कोई  नया  अध्ययन  कराया  जब  मैं  स्वर्गीय

 राजीव  गांधी  के  प्रधानमंत्रीत्व  काल  में  इस  मंत्रालय  का  पांच  वर्षों  तक

 कार्यभार  देख  रहा  था  तो  मुझे  वहां  उन  बुनियादी  वस्तुओं  की  पहचान

 करने  के  लिए  तैनात  किया  गया  था  जिसकी  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 अत्यधिक  मांग  थी  और  मैंने  पाया  कि  विभिन्‍न  जनजातियों  द्वारा  तैयार

 किए  गए  रंग-बिरंगे  नागा  शालों  की  कनाडा  और  अमरीका  में

 अच्छी  दर  पर  अत्यधिक  मांग  लेकिन  बागवानी  संबंधी  मदों  तथा

 नागा  शालों  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  नहीं  होने  क ेकारण  इनका  उस

 समय  विपणन  नहीं  किया  जा  क्‍या  मंत्री  महोदय  इस  मुद्दे  पर

 पुनः  विचार  करते  हुए  यह  पता  लगायेंगे  कि  क्‍या  इसे  पुनः  शुरू  किया

 जा  सकता  है  ?  बागयानी  संबंधी  मदें  गुवाहाटी  विमानपत्तन  पर  बुनियादी
 साधनों  के  तथा  वहां  आवश्यक  कार्गो  के  नहीं  होने  के  कारण

 बाहर  नहीं  भेजे  जा  सकते  |  इसके  बाद  इन  शालों  का  भी  कोई  विपणन

 नहीं  किया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  की  जानकारी  के  लिए  बता

 रहा  हूं  कि उस  समय  हम  अमरीका  और  कनाडा  में  10  शाल
 ले  गए  थे  तथा  हमने  एक  प्रदर्शनी  में  पाया  कि  एक  दिन  में  इसके  2000

 खरीददार  थे  |  इसकी  इतनी  अधिक  मांग  थी  |  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहूंगा  कि  क्‍या  वे  वाणिज्य  मंत्रालय  के  सभी  प्रयासों  के साथ  इस  अवसर

 का  लाभ  उठायेंगे  ?

 श्री  मुरासोली  मारन  :  मैं  माननीय  सदस्य  और  भूतपूर्व  मंत्री  को
 उनके  सुझावों  के  लिए  बधाई  देता  हमने  कल  ही  भौगोलिक  उपदर्शन

 विधेयक  को  मंजूरी  दी  इसे  राज्य  सभा  में  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  किया

 यदि  हम  विधेयक  पारित  कर  देते  हैं  तो  हम  अपने  भौगोलिक

 उपदर्शन  की  सुरक्षा  कर  सकते  हैं  और  शालोंਂ  पर  अपनी  मुहर
 लगा  सकते  तथापि  मैं  इस  पहलू  पर  विचार  करके  पता  लगाऊंगा

 कि  हम  इस  प्रकार  की  वस्तु  के  निर्यात  को  किस  प्रकार  अत्यधिक

 प्रोत्साहित  कर  सकते  इतना  ही  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  अत्यधिक

 कार्यवाही  की  जा  रही  हाल  ही  में  फार्गेਂ  नामक  एक  फ्रांसीसी

 कंपनी  के  लिए  एक  25  मिलियन  डॉलर  की  विदेशी

 मुद्रा  की  मंजूरी  दी  यह  कंपनी  बंग्लादेश  में  एक  सीमेंट  कारखाना

 स्थापित  करने  जा  रही  है  जिसके  लिए  मेघालय  से  बैल्टਂ  के

 द्वारा  चूना  पत्थर  भेजा  इस  बेल्टਂ  की  लम्बाई  मात्र

 15  किलोमीटर  की  होगी  जबकि  सड़क  मार्ग  का  उपयोग  करने  की

 17  1999  मौखिक  उत्तर  8

 स्थिति  में  इसकी  लंबाई  1500  किलोमीटर  की  ''
 ने  अपनी  मंजूरी  दे  दी  है  और  गृह  मंत्रालय  तथा  विदेश  मंत्रालय

 सीमा  पार  संबंधी  गतिविधियों  की कतिपय  औपचारिकताओं  पर  विचार

 क़र  रहे  इसे  शीघ्र  ही  पूरा  कर  लिया  अतः  मैं  समझता

 हूं  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  मविष्य  अत्यंत  उज्ज्वल

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सांगतम  कृपया  बहुत  ही  संक्षिप्त  अनुपूरक
 प्रश्न  पूछें  |

 श्री  सांगतम  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  एक  प्रश्न

 पूछना  चाहता  नागालैंड  में  थार  व्यापारिक  केन्द्रों  का  पता  लगाया

 जा  चुका  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारतीय

 पक्ष  ने  मयन्मार  को  इन  व्यापारिक  मार्गों  का  सुझाव  दिया  है  क्योंकि

 इन  केन्द्रों  को जोड़ने  क ेलिए  अभी  कोई  सड़क  नहीं  इन  व्यापारिक

 केन्द्रों  का पता  लगाए  अब  चार  वर्ष  से  अधिक  का  समय  बीत  चुका
 भारतीय  पक्ष  को  इन  केन्द्रों  को  जोड़ने  के  लिए  कोई  सीमावर्ती

 सड़क  नहीं  मिली  अतः  मैं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  संबंध

 में  मयन्मार  सरकार  के  साथ  कोई  पत्र  व्यवहार  किया  गया

 श्री  मुरासोली  मारन  :  सड़कों  से  संबंधित  मामला  मेरे

 मंत्रालय  के  अंतर्गत  नहीं  आता  है  लेकिन  मैं  इस  मामले  को जल-भूतल
 परिवहन  मंत्रालय  के  साथ

 श्री  सानछुँमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  मैं  आपको  धन्यवाद  देना

 चाहता  हूं  कि  आपने  मुझे  माननीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  से  एक
 और  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  का  अवसर  प्रदान  मैं  बोडोलैंड  से

 आता  बोडो  महिलाएं  और  लड़कियां  इस  किस्म  के  बोडो

 जिसे  मैंने  इस  समय  पहन  रखा  को  बनाने  में  निपुण  हैं  और  यह

 बहुत  कीमती  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  विदेशों

 में  बोडो  हथकरधा  आदि  विशेषरूप  से  ईंडी  क्लाथ

 का  निर्यात  करने  के  बारे  में  विचार  करें  |  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कोई  नीति  संबंधी  मामला  उठाया

 अथवा  नहीं  |...  केवल  नागा  शालों  का  क्‍यों  निर्यात

 किया  जाता  बोडो  शालों  का  क्‍यों  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपनी  सीट  पर

 श्री  सानछुमा  खुगुर  बैसीमुथियारी  :  इससे  लाखों  बोडो  महिलाओं

 और  लड़कियों  को  रोजगार

 श्री  थामस  :  यह  कपड़ा  बहुत  सुंदर

 श्री  मुरासोली  मारम  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  मे

 बताया  है  कि  वे  जिस  बोडो  शाल  को  ओडढ़े  हुए  हैं  वह  बहुत  सुन्दर
 है  यदि  सरकार  को  बोडो  उत्पादों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  बोर्ड

 गठित  करना  तो  हम  उन्हें  उसका  अध्यक्ष  बना

 श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  '

 श्री  पी  थामस  :  आप  प्रत्येक  सदस्य  को  एक  शाल  भी  दे

 सकते  हैं



 कृषि  क्षेत्र  को ऋण

 +

 १283.  श्री  कृष्णमशजू  :

 श्री  भर्मुहरि  महताब  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  बैंकों  के जरिए  छोटे

 और  सीमांत  किसानों  को ऋण  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  लक्ष्य

 नैर्धारित  किया  गया  था  तथा  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  को  उनके  द्वारा  स्वीकृत
 कैए  जाने  वाले  कुल  ऋण  में  से  कृषि  क्षेत्र  को ऋण  देने  के  संबंध  में

 नैदेश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 किन-किन  बैंकों  ने  निदेशों  का  पालन  नहीं  किया

 सरकार  द्वारा  उन  बैंकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 ई  है

 क्या  उक्त  निदेशों  के  आधार  पर  ऋण  उपलब्धता  के

 वजूद  कृषि  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  अपेक्षित  पूंजी  नहीं  जुटाई  जा

 और

 यदि  तो  विशेषकर  छोटे  और  सीमांत

 को  दिए  जाने  वाले  ऋण  की  मात्रा  बढ़ाने  के  लिए  सरकार

 गरा  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  एक  विवरण  समा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 यद्यपि  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  ऋण  देने  के  लिए

 ग़ैई  विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  तथापि  उन्हें  कृषि  एवं

 मजोर  वर्गों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  क ेतहत  शामिल  किया  जाता

 ।  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  5  एकड़  तक  जोत  वाले  लघु  एवं  सीमांत

 फसानों  को  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  प्रत्यक्ष  अग्रिम  राशि

 पभम्नलिखित  है  :

 वर्ष  संवितरित  राशि  बकाया  राशि

 1995-96  3954  8620

 1996-97  4468  9927

 1997-98  4701  10499

 11  मौखिक  10

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  मौजूदा  नीति  के
 देशी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे
 प्राथमिकता  क्षेत्र  से तहत  कृषि  के  लिए  अपने  शुद्ध  बैंक  ऋण  का  18
 प्रतिशत  ऋण

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार
 सरकारी  क्षेत्र  एवं  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  जिन्होंने  मार्च  1999

 के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  18  प्रतिशत  का  लक्ष्य  प्राप्त

 नहीं  किया  के  नाम  क्रमशः  एवं  1]  में  दिए  गए

 सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को समय-समय  पर

 यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  प्राथमिकता  क्षेत्र  और  साथ  ही  कृषि  के

 लिए  ऋण  हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  एवं  उप-लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  हर  संभव

 प्रयास  करें  |  जो  बैंक  शुद्ध  ऋण  के  18  प्रतिशत  का  कृषि  ऋण  उप-लक्ष्य

 प्राप्त  नहीं  उनसे  उपेक्षा  की  जाती  है  कि वे  राष्ट्रीय  कृषि  एवं
 ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  रखे  गए  ग्रामीण  बुनियादी  विकास

 निधि  आई  डी  में  शुद्ध  बैंक  ऋण  के  अधिकतम  1.5  प्रतिशत

 के  अध्यधीन  कृषि  के  लिए  उप-लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  अपनी  कमी  के

 बराबर  अंशदान  करें|  चूककर्ता  बैंक  आर  आई  डी  एफ  शुरू
 होने  के  समय  से  ही  इस  निधि  में  अंशदान  करते  रहे

 कृषि  के  लिए  कुल  ऋण  प्रवाह  में  काफी  वृद्धि  हो  रही

 पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  सभी  एजेंसियों  अर्थात्‌  सहकारी

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  तथा  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  कृषि  के

 लिए  बुनियादी  स्तर  का  ऋण  प्रवाह  निम्नलिखित  है  :

 वर्ष  राशि  वृद्धि  दर  प्रतिशत ..

 1996-97  26411  20

 1997-98  31698  20

 38054  20 1998-99

 छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  के  लिए  ऋण  प्रवाह  और

 संदृढ़  बनाने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  ऐसे  उधारकर्ताओं
 के  लिए  मार्जिन  राशि  की  प्रतिभूति  मानदण्डों  आदि  के
 संबंध  में  कुछ  छूट  प्रदान  की  इन  छूट  में  ये  शामिल  हैं  :

 (1).  बैंक  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  को  गए  10,000

 रुपए  के  फसल  ऋण,मियादी  ऋण  के  लत्रिए  मार्जिन

 राशि  पर  जोर  न

 (2)  बैंक  10,000  रुपए  तक  के  फसल  ऋणों  के  लिए
 पाशिवक  प्रतिभूति/तीसरे  पक्ष  की  गांरटी  पर  जोर  न  दें  ।
 फसलों  के  दृष्टिबंधक  को  प्रतिभूति  के  रूप  में  माना  ज़ा
 सकता

 0).  10,000  रुपए  से  अधिक  ऋणों  के  संबंध
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 प्रतिभूति  से  संबंधित  मामलों  में  निर्णय  लेने  के  अनुबंध  -  पा

 लिए  बैंक  स्वतंत्र
 गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  बैंकों  के  नाम  जिन्होंने  मार्च  1999  की

 4)  ब्याज  की  अदायगी  निर्घारित  की  गई  ऋण  किस्तों  स्थिति  के  अनुसार  अपने  निवल  बैंक  ऋण  का  18%  कुष़ि  क्षेत्र  को
 की  वापसी  अदायगी  के  समय  जोर  दिया  उधार  देने  का  लक्ष्य  नहीं  प्राप्त  किया  है

 (5).  मियादी  ऋणों  के  संबंध  में  देय  न  होने  वाली  किस्तों  1.  जम्मू  व  कश्मीर  बैंक

 तथा  दीर्घावघि  फसल  ऋणों  के  संबंध  में  चालू  देयों  पर

 चक्रवृद्धि  ब्याज  न

 (6)  अल्पावधि  अग्रिमों  के  संबंध  में  छोटे  और  सीमांत

 किसानों  के  खातों  में  नामें  डाला  गया  ब्याज  मूल  राशि  4.  वैश्य  बैंक

 2.  बैंक  आफ  राजस्थान

 3.  कर्नाटक  बैंक

 अनुबंध  -।
 6.  धनलक्ष्मी  बैंक

 सरकारी  क्षेत्रों  के  उन  बैंकों  के  नाम  जिन्होंने  मार्च  1999  की  7.  फैडरल
 ईं

 स्थिति  के  अनुसार  निवल  बैंक  ऋण  का  18%  कृषि  क्षेत्र  को
 ह  रा

 उधार  देने  का  लक्ष्य  नहीं  प्राप्त  किया  है  8.  लॉर्ड  कृष्णा  बैंक

 1.  भारतीय  स्टेट  बैंक  9.  नेड्डगंडी  बैंक

 2.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर
 10.  साउथ  इंडियन  बैंक

 3.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  11.  रत्नाकर  बैंक

 12.  सांगली  बैंक
 4.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र

 हु

 13.  युनाइटेड  वेस्ट्रन  बैंक

 14.  बैंक  आफ  मदुरै

 15.  भारत  ओवरसीज  बैंक

 16.  करूर  वेश्य  बैंक

 8.
 बैंक

 17.  लक्ष्मी  विलास  बैंक

 9.  देना  बैंक  18.  सिटी  यूनियन  बैंक

 10.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कॉमर्स  19.  तमिलनाडु  मर्कंटाइल  बैंक

 11.  पंजाब  नेशनल  बैंक  .
 20.  बरेली  कॉर्पोरेशन  बैंक

 21.  बनारस  स्टेट  बैंक
 12.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक

 22.  नैनीताल  बैंक

 13.  सिंडिकेट  बैंक
 23.  सिक्किम  बैंक

 14  ईैंक  आफ
 24.  एसबीआई  कॉमर्शियल  एंड  इंटरमेशनल  बैंक

 युनाइटेड  अंक  आफ
 25.  यूटीआई  बैंक

 16.  यूको  बैंक
 26.  इंदुर्सिघ  बैंक

 _  77.  विजया बैंक  >>_>|>ऋ>ऊ>_  27.  आईसीआईसीआई  बैकिंग  कॉर्पोरेशन



 प्रश्मों  के

 ग्लोबल  ट्रस्ट  बैंक

 सेन्चुरियन  बैंक

 बैंक  आफ  पंजाब

 31.  टाइम्स  बैंक

 डेवलपमेंट  क्रेडिट  बैंक

 33.  आईडीबीआई  बैंक

 श्री  कृष्णमराजू  :  सबसे  पहले  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री
 को  मार्जिन  राशि  की  आवश्यकता  और  प्रतिभूति  मानदण्डों  के  संबंध

 में  कुछ  छूट  प्रदान  करने  जिससे  किसानों  को  फायादा  के  लिए

 बधाई  देता

 —

 मेरा  प्रश्न  यह  है  :  कृषि  ऋणों  को  संवितरित  करने  के  लिए  पंजाब

 और  सिन्ध  बैंक  ने  एक  नया  दृष्टिकोण  अपनाया  अर्थात्‌  किसान  को

 12  वर्ष  की  अवधि  तक  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  अपनी  आवश्यकता

 के  अनुसार  अपनी  पूरी  भूमि  अथवा  उसके  एक  भागं  को  गिरवी  रखना

 पड़ता  है  |  और  तत्पश्चात्‌  ऋण  के  लिए  समूची  पात्रताएं  निर्धारित  होती

 हैं  ।  दूसरे  शब्दों  उस  किसान  को  ऐसे  समझा  जाता  है  जैसे  कि  किसी

 शहरी  जिसमें  समर्थक  प्रतिभूति  की आवश्यकता  पड़ती  को

 ऋण  दिया  जा  रहा  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्‍या  वे  दूसरे  सभी  बैंकों  द्वारा  भी  ग्रामीण  क्षेत्र  को ऋण  संवितरित

 करने  संबंधी  पंजाब  और  सिन्त्र  बैंक  के  दृष्टिकोण  को  लागू  किए  जाने

 के  बारे  में  विचार

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  जहां  तक  छोटे  और

 सीमान्त  किसानों  का  संबंध  उनके  मामले  में  किसी  प्रकार  की  प्रतिभूति
 अथवा  समर्थक  प्रतिमूति  की आवश्यकता  नहीं  होती  यह  केवल  ऋण

 की  राशि  पर  निर्मर  करता  यदि  ऋण  की  राशि  अधिक  होती  है

 तो  किसी  वस्तु  को  गिरवी  रखने  अथवा  समर्थक  जमानत  की

 आवश्यकता  पड़ती  है|  लेकिन  यदि  पंजाब  और  सिन्ध  बैंक  किसी  व्यक्ति

 को  परेशान  करता  है  अथवा  बैंक  की  ओर  से  कोई  बाघा  डाली  जाती

 है  तो  मैं  निश्चित  तौर  पर  उस  मामले  की  छानबीन

 श्री  कृष्णमराजू  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  कृषि  क्षेत्र  के

 लिए  सुच्ारु  ठंग  से  ऋण  देने  के  मामले  के  बारे  में  गुप्ता
 की  अध्यक्षता में  एक  समिति  गठित  की  थी  |  गुप्ता  समिति  को  क्रियान्वित

 करने  से  ऋणों  को  आसानी  से  जारी  करने  में  काफी  मदद

 वर्तमान  में  नेटवर्क  जिसमें  वाणिज्यिक  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  और  सहकारी  बैंक  शामिल  के  माध्यम  से  कृषि  ऋण

 संवितरित  किए  जाते  मैं  माननीय  मंत्री  से यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  क्‍या  माननीय  मंत्री  इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  कि  इस  संबंध  में  समेकित

 दृष्टिकोण  अपनाया  जाए  ताकि  विभिन्‍न  एजेन्सियों  क ेबीच  और  समन्वय

 स्थापित  किया  जाए  जिससे  ग्रामीण  ऋण के  प्रवाह  में  पर्याप्त  बढ़ोत्तरी

 11  1921  मौखिक  उत्तत  .  14

 मेरे  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  के  बारे  मैं  यह  भी  जानना
 चाहता  हूं  कि  ग्रामीण  बुनियादी  संरचना  विकास  निधि  आई  डी

 को  चूककर्ता  बैंकों  से  अंशदान  के  रूप  में  कितनी  राशि  मिलती

 है

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  अध्यक्ष  कृषि  क्षेत्र  को

 ऋण  देने  के  लिए  18  प्रतिशत  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  कुछ  बैंक

 भुगतान  करने  में  चूक  जाते  अर्थदण्ड  के  रूप  में  हम  ग्रामीण

 बुनियादी  संरचना  विकास  कोष  में  शेष  राशि  जमा  कर  देते  अतः

 अब  तक  के  लिए  उन्हें  बुनियादी  संरचना  विकास  के  लिए  3,500  करोड़

 रुपए  का  अंशदान  करना  इसके  अंतर्गत  बुनियादी  सुविधाओं  का

 विकास  करने  के  लिए  राज्यों  तथा  ग्राम  पंचायतों  को ऋण  दिया  जाता

 है  और  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  स्वाभाविक  रूप  शेष  राशि

 संवितरित  की

 अब  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  16.5  प्रतिशत  राशि  संवितरित

 की  गई  लेकिन  यह  प्रश्न  समाज  के  कमजोर  वर्गों  से  संबंधित  हम

 कमजोर  वर्गों  को  कुल  ऋण  राशि  का  10  प्रतिशत  भाग  मुहैया  कराते

 हैं  |  प्रशश  का  पहला  भाग  यह  है  कि  गुप्ता  समिति  ने  कृषि  ऋणों  को

 संवितरित  करने  की  प्रणाली  को  कुछ  सरल  बनाने  के  संबंध  में  सिफारिश

 की  थी  ।  अब  बैंकों  को  हिदायतें  दी  गई  हैं  लेकिन  मुख्य  मुद्दा  यह  है

 कि  एक  ही  जगह  सब  काम  निपटाने  वाली  खिड़कीਂ  प्रणाली
 को  किस  प्रकार  लागू  किया  जाए  ताकि  किसानों  को  ऋण  लेने  के  लिए

 एक  बैंक  से  दूसरे  बैंक  में  न  जाना  पड़े  |  जहां  तक  दीघविधि  के  ऋणों

 का  संबंध  है  हमने  मूमि  विकास  निधि  प्रणाली  को  अपनाया  हुआ  है  और

 जहां  तक  मध्यावधि  और  अल्पावधि  के  ऋणों  का  संबंध  कोई  व्यक्ति

 इनके  लिए  वाणिज्यिक  बैंक  और  कोई  व्यापारिक  बैंक  की  ओर  भागता

 यह  किसान  की  इच्छा  पर  निर्मर  करता

 श्री  आदि  शंकर  :  अध्यक्ष  कृषि  संबंधी  कार्यों  के  लिए
 ऋण  लेने  के  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  अपने  फुटकर
 खर्चों  जैसे  कि  डॉक्टरी  इलाज  अपने  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए
 और  विवाह  जैसे  पारिवारिक  समारोहों  के लिए  भी  धन  की  आवश्यकता

 पड़ती

 इन  सभी  उद्देश्यों  क ेलिए  छोटे  और  सीमान्‍न्त  किसानों  को  भारी

 ब्याज  पर  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  गांव  के  साहूकारों  के  पास  जाना

 पड़ता  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसी  स्थितियों  को

 टालने  के  लिए  क्‍या  सरकार  के  पास  लघु  और  सीमान्त  किसानों  को

 विविध  ऋणों  की  स्वीकृति  के  लिये  कोई  विशेष  योजना

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  अध्यक्ष  एक  परिवार

 की  जरूरतों  के  लिये  500  रुपये  तक  का  ऋण  देने  की  एक  योजना

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  एक  योजना  के  तहत  सभी

 जरूरतें  पूरी  नहीं  की  जा  लेकिन  सरकार  लघु  और  सीमान्त

 किसानों  की  जरूरी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करमे  के  लिए  कुछ  ऋण

 देती
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 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  किसी  क्षेत्र  में  जो

 ऋण  दिए  जाते  उसके  लिए  की  गाइडलाइन  है  ।  मंत्री

 जी  ने  पंद्रह  प्रतिशत  का  जिक्र  भी  किया  मैं  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकिन-किन  राज्यों  में  उस  गाइडलाइन
 का  अनुपालन  नहीं  हो  रहा  है  ?  यदि  कुछ  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअनुपालन
 हो  रहा  है  तो  उसका  अनुपात  क्‍या  है  ?

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  अध्यक्ष  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  द्वारा  जारी  किये  गये  दिशा-निर्देश  सभी  राज्यों  पर  एक  समान

 रूप  से  लागू  नहीं  किये  जा  बात  यह  है  कि  वाणिज्यिक  बैंक

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  संचालित  होते  हैं

 परन्तु  सहकारी  बैंक  संगत  राज्यों  की  सहकारी  समिति  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  आते  अतः  कभी-कभी  वे  ऋण  अवश्य  देते  चूंकि  इस
 मामले  में  ऋण  की  सीमा  मुख्य  मुद्दा  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां

 तक  सहकारी  बैंकों  का  संबंध  है  ऋण  की  मात्रा  राज्य  सरकारें  तय

 करती  हैं  और  वाणिज्यिक  बैंकों  में  ऋण  की  मात्रा  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 के  दिशा-निर्देशों  के आधार  पर  संबंधित  बैंक  तय  करता

 हिन्दी|

 श्री  वेवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  विभिन्‍न  राज्यों  में  उसका  अनुपात  क्या

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  हम  बाद  में  जानकारी  देंगे  क्योंकि

 यह  अभी  उपलब्ध  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  दे  सकते

 उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  अध्यक्ष  जहां  तक  कृषि
 क्षेत्र  विशेषकर  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  मिलने  वाले  बैंक-ऋणों
 का  संबंध  हालात  उतना  अच्छे  नहीं  हैं  जितना  माननीय  मंत्री  महोदय

 प्रस्तुत  कर  रहे  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  दिशा-निर्देशों  के अनुसार
 प्राथमिकता  क्षेत्र  क ेलिये  नियत  40%  में  से  18%  कृषि  क्षेत्र  को  मिलना
 चाहिये  कृषि  क्षेत्र  में  भी ज्यादातर  ऋण  कार्पोरेट  कृषि  को  मिल  जाते

 हैं  न कि  लघु  और  सीमान्त  किसानों

 यही  कारण  है  कि  इस  प्रश्न  का  वास्तविक  अर्थ  है  कि  छोटे  और

 सीमान्त  किसानों  को  ऋण  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिये  अन्यथा  ये

 लोग  नहीं  कर

 दूसरा  पहलू  जिस  पर  माननीय  मंत्री  को  ध्यान  देना  चाहिये  वह
 वाणिज्यिक  बैंकों  से  प्राप्त  हो  रहे  स्वर्ण  ऋण  हैं  जिनका  कृषि
 ऋण  के  रूप  में  भी  वर्गीकरण  किया  गया  ऐसा  नहीं  है  अधिकांश

 स्वर्ण  ऋणों  को  कृष्षि  क्षेत्र  मे ंशामिल  नहीं  किया  जा  रहा

 17  1999  मौखिक  उत्तर

 इसी  कारण  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  वर्षों
 में  किन  बैंकों  ने  कृषि  क्षेत्र को  18%  ऋण  नहीं  दिया  कई  बैंक  अभी
 भी  13  से  14%  ही  ऋण  दे  रहे  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इस  मामले  को  दखेंगे  और  यदि  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  के  दिशा-निर्देशों  का पालन  नहीं  हुआ  है  तो  सरकार  या  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  द्वारा  क्‍या  कार्रवाई  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 दूसरी  बात  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समझिये  कि  आप  केवल  एक  पूरक  पूछ
 सकते  दो  यह  क्या  है  ?  आधे  घंटे  में  हमने  केवल  दो  ही  प्रश्नों

 पर  चर्चा  की

 उभ्मारेड्डी  वेंकटेस्चरलु  :  यह  मेरे  प्रश्न  के  भाग
 से  संबंधित  है  |  वह  यह  है  कि  क्या  कृषि  ऋणों  से  स्वर्ण  ऋण  हटाये

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  केवल  एक  प्रश्न  पूछ  सकते

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  जहां  तक  छोटे  और  सीमान्त

 किसानों  का  संबंध  लिखित  वक्तव्य  में  हमने  वितरित  और  बकाया

 राशि  का  ब्यौरा  दिया  1997-98  में  वितरित  राशि  4,701  करोड़
 और  बकाया  राशि  10,499  करोड़  की  इसीलिये  हम  समय-सभबय

 पर  बैंकों  पर  दबाव  डालते  रहे  हैं  और  विशेषकर  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 और  नाबार्ड  यह  निगरानी  कर  रहे  हैं  कि किस  प्रकार  लघु  और  सीमान्त

 लाभान्वित  हों  ।  इसके  साथ  ही  अगर  विवरण  के  भाग  छः  (6)  को  देखें

 तो  आप  पायेंगे  कि  लघु  और  सीमान्त  किसानों  के  लाभार्थ  हमने  उन्हें
 ये  छूट  दी  हुई  है  कि  उनके  खातों  में  डाला  गया  ब्याज  अल्पावधि  अग्रिमों

 के  संबंध  में  मूलराशि  से  अधिक  नहीं

 जहां  तक  स्वर्ण  ऋणों  का  संबंध  आप  निश्चित  रूप
 से  सही  कुछ  मामलों  के  साथ  ऐसा  ही  हो  रहा  ह ैऔर  हम  इसकी
 जांच  18%  ऋण  के  मानदण्ड  का  पालन  न  करने  वाले  बैंकों

 की  सूची  लंबी  मैं  आपको  सूची  समय-समय  पर  हम  इसकी
 जांच  करते  रहे  उन्हें  18%  ऋण  देने  के  नियम  का  पालन  करना

 चाहिये  और  वे  अगर  राशि  वितरित  करते  हैं  तो  जैसा  कि  हमने  पहले

 ही  कहा  है  हम  उनसे  यह  राशि  निकलवाकर  ग्रौमीण  आधारभूत  ढ़ांचे
 के  विकास  के  लिये  दे  रहे  हैं  ताकि  कृषि  ऋणों  का  विस्तार  हो  और

 वसूली  पहले  से  अधिक

 उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  मैं  आपकी  संरक्षा  चाहती

 यदि  न  वितरित  की  गई  राशि  आधारभूत  ढांचे  हेतु  दी  जाये  तो

 किसानों  को  क्‍या  लाभ  मिलेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  माननीय  सदस्य  को  सूभना  भेज  सकते

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी
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 ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  लघु  और  सीमान्त  कृषक  के  लिए  बैंकों
 में  ऋण  देने  के  लिए  इनके  यहां  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  कृषि
 और  वीकर  सैक्शन  के  लिए  जो  लक्ष्य  निर्धारित  उसी  के  अन्दर  यह
 मान  लेते  हैं  कि  यह  स्माल  फार्मर्स  और  मार्जिनल  फार्मर्स  को ऋण

 उसमें  भी  18  प्रतिशत  जो  कृषि  में  ऋण  इनका  निर्धारित

 उस  लक्ष्य  का  भी  बैंकों  न ेपालन  नहीं  किया  यह  अपनी  सूची  में

 यह  बात  स्वीकार  करते  हैं  |  फिर  इन्होंने  कहा  है  कि खासकर  लघु  कृषक
 और  सीमान्त  कृषकों  को  लोन  देने  के  लिए  हमने  कुछ  छूट  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  रघुवंश  यह  तो  ऑलरेडी  पूछ  लिया

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  तो  हम  सरकार  से  जानना  चाहते

 हैं  कि  ये  लघु  कृषक  और  सीमान्त  कृषक  के  लिए  अलग  से  लक्ष्य

 निर्धारित  करना  चाहते  हैं  या नहीं  और  कृषि  के  लिए  जो  बैंक  18  प्रतिशत

 तक  अनुपालन  नहीं  उन  पर  ये  क्या  कार्रवाई  करेंगे  ?  ऋण

 स्वीकृति  के  पश्चात्‌  भी  किसानों  को  जो  वहां  परसेंटेज  और  घूस  देनी

 पड़ती  परेशानी  उठानी  पड़ती  इसक॑  लिए  सरकार  कौन-सी  सख्त

 कार्रवाई  जिससे  लघु  कृषक  और  सीमान्त  कृषकों  को ऋण  मिल

 सके  और  परेशानी  न  उठानी  सहज  में  ऋण  मिल  वह  हम
 सरकार  से  जानना  चाहते

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  सीमान्त  किसान  छोटे
 किसान  को  बैंकों  से ऋण  मिलने  में  परेशानी  हो  रही  उसके  बारे
 में  उन्होंने  केस  दिया  उसको  देख  लेते  हैं  कि  उनमें  कौन-सी
 परेशानी  वह  दूर  करने  की  कोशिश  हो  जायेगी  |  लेकिन  अमी  किसान

 क्रेडिट  कार्ड  हमने  दिया  किसान  क्रेडिट  कार्ड  के अधीन  लघु  और

 सीमान्त  किसान  को  उसका  फायदा  हो  सकता  उनको  ऋण  लेने

 के  लिए  बार-बार  बैंक  में  आने  की  जरूरत  नहीं  ह ैऔर  साल  के  अन्दर
 वे  किसी  भी  वक्‍त  ऋण  वापस  भी  कर  सकते  हैं  और  चाहिए  तो  ले

 भी  सकते  किसान  क्रेडिट  कार्ड  इसीलिए  दिया  आपको  पता
 है  कि  जो  एग्रीकल्धर  राष्ट्रीय  स्कीम  उसके  कारण  भी

 हमारा  जो  बकाया  होता  वह  बकाया  चुकाने  में  इन्श्योरेंस  क ेकारण

 उनको  सहूलियत  वह  लोन  का  रिपेमेण्ट  भी  इन्श्योरेंश  के
 माध्यम  से  कर  सकते  उसका  ज्यादा-से-ज्यादा  फायदा  लघु  और
 सीमान्त  किसान  को  हो  रहा  है  और

 श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल  :  अध्यक्ष  हम  सब  जानते  हैं  कि
 गरीबों  की  सहायता  करने  के  लिये  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  हुआ
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  भी  बैंक  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा
 दिये  गये  उत्तर  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  17  बैंकों  ने  उनके
 लिये  नियत  लक्ष्य  को  लागू  या  पूरा  नहीं  किया  अब  सीमा

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  आयकर  और  बैंकों  पर  नियंन्त्रण  रखने

 के  कारण  वित्त  मंत्रालय  सबसे  अधिक  अधिकार  संपन्न  मंत्रालयों  मैं  एक

 अधिकारियों  के  लिये  लक्ष्य  निर्धारित  किया  जाता  है  और

 अगर  वे  लक्ष्य  न  पूरा  करें  तो  उनके  गोपनीय  प्रतिवेदन  में  प्रतिकूल
 टिप्पणी  की  जाती  है  और  उनके  खिलाफ  कार्रवाई  भी  की  जाती
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 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  उन  बैंकों  के  शीर्षस्थ

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  की  जाती  है  जिन्होंने  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  द्वारा  दिए  निवेशों  का  पालन  नहीं  किया  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इन  बैंकों  के  शीर्षस्थ

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  क्‍यों  नहीं  की  गई  है  ?

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  हम  लक्ष्य  तो  निर्धारित

 करते  हैं  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अपने  स्तर  पर  उनकी  जांच  करता

 है  ।  समय-समय  पर  यदि  कोई  कमी  हो  तो  इसे  देखने  के  लिए  समीक्षा

 भी  करता  मैं  पहले  ही  इसका  उत्तर  दे  चुका

 इसलिए  जहां  तक  कार्रवाई  किए  जाने  का  प्रश्न  है  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  न  केवल  कार्रवाई  किया  जाना  ही  समाधान  नहीं  है  बल्कि

 किसानों  तक  ऋण  पहुंचाना  ही  समाधान  हम  इसकी  प्रखंड  स्तर

 से  शीर्ष  स्तर  तक  बहुत  कड़ाई  से  जांच  कर  रहे  कृपया
 मेरी  बात

 जहां  तक  कार्रवाई  किए  जाने  का  प्रश्न  मैं  पुनः  कहना

 चाहूंगा  कि  हमने  17  बैंकों  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  करा  दी  है  और

 मैं  उस  बात  से  सहमत  हूं  कि  ये  17  बैंक  अपना  लक्ष्य  पूरा  नहीं  कर

 सके  |  हमें  देखना  है  कि  इन  लक्ष्यों  को  किस  प्रकार  पूरा  किया  जा  सकता

 है|  अगर  बैंक  की  ओर  से  कोई  कमी  है  अथवा  बैंक  हमें  सहयोग  नहीं

 करता  है  तो  हम  निश्चित  रूप  से  कार्रवाई

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रीजी  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  हैं  कि  अंगर

 कोई  व्यक्ति  अपना  कर्त्तव्य  पूरा  करने  में  असफल  है  तो  वह  कार्रवाई
 करेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे  रहे

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि

 अगर  कोई

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  क्या  है  ?  आपने  एक  पूरक  प्रश्न  पूछा  है
 माननीय  मंत्री  महोदय  उस  का  उत्तर  दे  रहे  हैं  और  आप  मंत्रीजी  को

 उनका  उत्तर  नहीं  देने  दे  रहे  हैं  आप  यह  कौन  सी  प्रक्रिया  का  पालन
 कर  रहे  हैं  ?

 श्री  बालासाहिब  विसे  पाटील  :  माननीय  सदस्य  ने

 कार्रवाई  करने  के  बारे  में  पूछा  हम  इस  पर  भविष्य  में  विचार  कर

 सकते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  प्रश्न  यह  है  कि  अगर  कोई
 व्यक्ति  अपना  कर्तव्य  पूरा  नहीं  करता  है  तो  क्या  आप  कोई  कार्रवाई
 करेंगे  ?
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 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  इस  समय  कार्रवाई

 करने  की  कोई  परिपाटी  नहीं  लेकिन  हम  निश्चित  रूप  से  इस  पर

 ध्यान  देंगे  और  हम  उनके  विरुद्ध  दंडात्मक  कार्रवाई  करेंगे  जो  दोषी

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  मैं  माननीय  मंत्रीजी  द्वारा

 घुमा-फिरा  कर  दिए  गए  उत्तर  से  निश्चित  रूप  से  खुश  नहीं

 अध्यक्ष  जवाब  में  स्पष्ट  रूप  से  17  राष्ट्रीयकृत
 जिनमें  स्टेट  इलाहाबाद  सेंट्रल  बैंक  दर्शाए  गए  जो  18

 प्रतिशत  का  लक्ष्य  सीमांत  और  लघु  किसानों  को  18  प्रतिशत  का  लक्ष्य

 जो  ग्रामीण  ऋण  उपलब्ध  कराने  का  वह  नहीं  करा  पा  रहे  मंत्री

 जी  ने  कहा  है  कि  जो  बैंक  18  प्रतिशत  का  ऋण  किसानों  को  मुहैया
 नहीं  करा  उनको  रूरल  इन्फ्रास्ट्रक्चर  डेवलपमेंट  फंड  में  नाबार्ड

 के  माध्य  से  पैसा  जमा  कराना  बैंकों  की  शाखाएं  सम्पूर्ण  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  जब  तक  यह  प्रावधान  बनाकर  रखेंगे  कि  कृषि  क्षेत्र  और

 ग्रामीण  क्षेत्र  मे ंकिसानों  को  उपलब्ध  नहीं  करा  पाते  हैं  तो  उस  पैसे

 को  उठाकर  रूरल  इन्फ्रास्ट्रक्चर  डेवलपमेंट  फंड  में  नाबार्ड  के  माध्यम

 से  डाल  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  पूरक  प्रश्न  पूछिए
 '

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  बिहार  जैसा  जिसका

 रेशो  सबसे  कम  वह  प्रतिशत  का  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर

 इन्होंने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  उसको  मजबूत  करने  के

 लिए  कुछ  उपाय  बताए

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  पूरक  प्रश्न  आप  इस
 प्रकार  नहीं  पढ़  सकते

 ॥  श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  जो  सीमांत  और

 लघु  किसानों  के  बारे  में  पांच  व्यवस्थाएं  बताई

 और  सीमान्त  किसानों  को  फसली  ऋणों,//आवधिक  ऋणों

 के  लिए  दिये  गये  रुपये  तक  के  ऋण  के  लिए  बैंक  मार्जिन

 घन  पर  जद्दोजहद  न  करें  |ਂ  ये  सभी  चीजें  यहां  उल्लिखित  लेकिन

 आम  आदमी  अथवा  यहां  तक  कि  साहूकार  भी  यह  हैं  कि  उन्हें

 इन  का  पालन  करना
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  मंत्री  उत्तर  दे  सकते  हैं|  श्री

 कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें|

 क्या  उसको  पूरे  भारतवर्ष  में  प्रचारित  और  प्रसारित  करने  के  लिए
 आप  अपनी  तरफ  से  कोई  नियमन  करके  भारतवर्ष  के  किसानों  को

 बताएंगे  कि  बैंकों  के  लिए  भी  ये  नियम  लागू  हैं  ?

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  जहां  तक  प्रचार  का  सवाल

 उसके  लिए  कुछ  किताबें  और  ब्रोशर  छपी  हैं  लेकिन  इलेक्ट्रॉनिक
 मीडिया  के  माध्यम  से  भी  प्रचार  हो  सकता  जिससे  आम  लोगों  तक

 यह  पहुंचे  |  यह  भी  थोड़ा  ठीक  है  कि  बैंक  पूरी  सहूलियत  नहीं  जानते

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  मंत्री  जी  कबूल  कर  रहे  हैं  कि  बैंक

 भी  नहीं  जानते

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  मेरा  अनुभव  यह  लेकिन  हमने
 सब  केन्द्रों  पर  प्रचार  के  लिए  नोटिस  बोर्ड  पर  भी  लगाया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उनके  काम  में  खलल  न

 भ्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  लघु  और  सीमान्त  किसानों  को

 दी  जा  रही  रियायतों  को  सूचना  पर  प्रर्दशित  कर  दिया  जाता

 प्रश्न  का  पहला  भाग  ग्रामीण  बुनियादी  ढांचा  विकास  निधि  से

 संबंधित  यह  वाणिज्यिक  बैंकों  का  ग्रामीण  बुनियादी  ढांचा  विकास

 निधि  को  योगदान  यह  सिर्फ  ऋण  नहीं  वे  आवश्यकता  के

 अनुसार  सिर्फ  को  योगदान  देते  हैं  और  राज्यों  को

 ऋण  देता  है  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंआर्थिक  विकास  हो

 माननीय  सदस्य  को  18  प्रतिशत  के  बारे  में  विशेष  रुचि

 मैं  पहले  ही  उस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  चुका

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  आवश्यक  जमा

 अध्यक्ष  महोदय  :  रूडी  जी  आपसे  यह  अपेक्षा  नहीं  की  जाती
 कि  आप  मंत्री  महोदय  को  सहयोग

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  मैं  सदस्य  को  सभी  बैंकों  के
 आवश्यक  जमा  अनुपात  का  ब्यौरा  उपलब्ध  करा

 बचत  खाते  पर  व्याज  धर

 *284.  श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बचत  खाते  की  अल्प  लागत
 वाली  निधि  के  मुख्य  स्रोत  से  लाभ  उठाने  के  लिए  बाजार  के  रुझानों
 के  आधार  पर  बचत  खाते  पर  ब्याज  दर  निर्धारित  करने  क़े  लिए  बैंकों
 को  अनुमति  देने  का
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए
 जाने  कौ  संभावना  और

 देश  की  अर्थव्यवस्था  के  लिए  यह  किस  हद  तक  सहायक

 होगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  बिखे  :

 और  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  बचत  बैंक  जमाराशियों

 पर  ब्याज  जो  वर्तमान  में  4.5  प्रतिशत  वार्षिक
 का

 विनियमन

 एवं  उसकी  समीक्षा  समय-समय  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  की  जाती

 है|  इस  समय  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  बचत  बैंक  खातों  पर  ब्याज  की

 दर  को  अविनियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उपर्युक्त  और  के  उत्तर  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  :  बैंकों  को बचत  खातों

 पर  ब्याज  दरों  को  निर्धारित  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि
 ये  खाते  बहुत  छौटे  निवेशकों  के  होते  छोटे  निवेशक

 बचत  बैंक  खातों  में  अपनी  गाढ़ी  कमाई  द्वारा  अर्जित  धन  राशि  को  जमा

 करते  यदि  बैंक  इन  खातों  पर  अधिक  ब्याज  नहीं  देता  है  तो  छोटे

 निवेशकों  का  बचत  स्वरूप  प्रभावित  हो  सकता  है  और  बैंक  अतिरिक्त

 धन-राशि  का  भी  संग्रह  कर  सकते  इससे  देश  की  अर्थ-व्यवस्था

 भी  नियंत्रित  होती  मेरे  प्रश्न  के  भाग  के  बारे  में  तो  माननीय

 मंत्री  महोदय  ने  साफ-साफ  कह  दिया  है  कि  प्रश्न  ही  नहीं

 तथापि  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  छोटे  निवेशकों  को  अधिक  बचत  के

 लिए  प्रोत्साहित  करने  से  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  इसरो  सहायता  तो

 मिलती  ही  अतः  मैं  सरकार  से  पुनः  अनुरोध  करता  हूं  कि  छोटी

 जमा  राशि  पर  उच्च  ब्याज  दर  को  निर्धारित  करने  हेतु  बैंकों  को अनुमति
 प्रदान  करने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  पर  दबाव

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  अध्यक्ष  हम
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  प्रतिदिन  के  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर

 सकते  हैं  |  यह  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  है  ।  यह  समय-समय  पर  ब्याज

 दर  की  समीक्षा  करता  हम  इस  संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को

 कोई  दिशा-निर्देश  नहीं  दे  सकते  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ही

 दिशा-निर्देश  देता  है  हम  इस  प्रक्रिया  को  नहीं  उलट  सकते  हैं  |  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  समय-समय  पर  ग्राहकों  के  हित  में  ब्याज  दर  निर्धारित

 करता  जहां  तक  बड़े  बैंकों  का  प्रश्न  वे  ब्याज  को  विनियंत्रित

 करते  पन्द्रह  दिनों  स ेअधिक  समय  की  जमा  के  लिए  4.5  प्रतिशत

 कौ  ब्याज  दर  धीरे-धीरे  एक  वर्ष  तक  बढ़  जाती  है  |  ब्याज  दर  निर्धारित

 जहां  तक  सावधिक  जमा  राशि  का  प्रश्न  मैरे  पास  ब्याज  दर

 की  सारणी  है|  अगर  सदस्य  इसे  देखना  चाहें  तो  मैं  इसे  उन्हें  उपलब्ध

 करा  सकता  हूं  |

 श्री  पथन  कुमार  बंसल  :  वे  सावधिक  जमा  के  बारे  में  बात  नहीं

 कर  रहे  हैं  वे बचत  खातों  के  बारे  में  बात  कर  रहे
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 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि
 बचत  खातों  के  लिए  ब्याज  दर  4.5  प्रतिशत

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ऐसा  लगता  है  कि  आप  श्री
 विवैकानन्द  रेड्डी  की  ओर  से  बात  कर  रहे

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  मैं  उनके  ही  आगे  बैठा

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  विवेकानन्द  कृपया  अपना  दूसरा

 पूरक  प्रश्न

 श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  :  मुझे  कोई  दूसरा

 पूरक  प्रश्न  नहीं  पूछना

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  अध्यक्ष  मुझे  यकीन  है  कि  मंत्री

 महोदय  यह  जानते  हैं  कि आई  सी  आई  सी  आई  जैसे  बैंकों  ने  बचत

 खातों  पर  10.5  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  छोड़ना  शुरू  कर  दिया  है  और

 खाता  धारकों  को  किसी  भी  समय  धन  निकासी  की  सुविधा  देना  शुरू
 कर  दिया  अगर  धन  राशि  बैंक  के  पास  16  दिनों  से  अधिक  दिन

 तक  रहती  है  तो  ब्याज  की  उच्च  दर  दी  जाती  अगर  वे  बैंक  ऐसा
 कर  सकते  हैं  तो  अनुसूचित  बैंक  क्‍यों  नहीं  कर  सकते  हैं  ?

 चूंकि  हम  इस  क्षेत्र  में  प्रतिस्पर्धा  की  बात  करते  हैं  तो  मैं  माननीय

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  हम  सचमुच  में  उन  लोगों  के  लिए
 क्या  सुनिश्चित  कराने  जा  रहे  हैं  जिनका  खाता  अनुसूचित  बैंक  में  है

 तथा  उनके  लिए  ऐसा  क्या  करने  जा  रहे  हैं  कि  उन्हें  भी  बेहतर  और

 अच्छी  सेवा  मिल  सकें  |

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  जहां  तक  जो  सूचनाएं  मैंने

 एकत्रित  की  हैं  का  सवाल  है  तो  मेरे  पास  आई  सी  आई  सी  आई  से

 संबंधित  कोई  सूचना  नहीं  है  |  मैं  इसे  एकत्र  करूंगा  और  फिर  इसे  देखने
 की  कोशिश  करूंगा  ।  लेकिन  यहां  बात  यह  है  कि  जहां  तक  लघु  बचतों

 का  सम्बंध  भारतीय  रिजर्व  बैंक  स्वयं  ब्याज  दरों  को  नियंत्रित  कर

 रहा  इसलिए  जहां  तक  बचतों  पर  ब्याज  का  सवाल  है  हमारे  पास

 नियंत्रण  का  कोई  काम  नहीं  हम  इससे  परे  नहीं  जा  सकते

 श्री  किरीट  सोमैया  :  अध्यक्ष  आरबीआई  और  विभिन्‍न

 ट्रेड  और  बिजनैस  संगठनों  ने  टोटल  बौरोइंग्स  के  इंट्रैस्ट
 रेट  कम  करने  के  लिए  क्‍या  सरकार  से  कोई  निवेदन  किया  साथ

 ही  सरकार  ने  भी  स्माल  सेविंग्स  और  मेशनल  सेविंग  सर्टिफिकेट  पर

 इंट्रैस्ट  रेट  कम  करने  का  क्‍या  कोई  विचार  किया

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  आरबीआई  का  सरकार  से

 निवेदन  करने  का  कोई  संबंध  नहीं  आरबीआई  एक  स्वतंत्र  संस्था

 है  |  वह  खुद  ही  निर्णय  लेती  है  और  लोगों  को  बताती  है  कि  क्या  करना

 है  क्या  नहीं  करना  जहां  तक  दूसरा  सवाल  स्माल  सेविंग  के

 क्षेत्र  में  ब्याज  दर  में  कटौती  करने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के
 सामने  नहीं
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 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  ब्याज  दर  केवल  4.5  प्रतिशत

 अधिकांश  नियोजित  कर्मकार  तथा  शीघ्र  ही  सेवानिवृत्त  होने  वाले

 सरकारी  कर्मचारी  इन  अनुसूचित  बैंकों  में  अपनी  छोटी-छोटी  बचतें

 जमा  करते  वे  वाणिज्यिक  बैंकों  में  नहीं  जाते  वहां  ब्याज  की

 दर  बहुत  ही  कम  इससे  नौकरी  से  सेवानिवृत्त  होने  वाले  लोगों  के

 हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  इसके  छोटी-छोटी  बचत

 योजनाओं  के  लिए  एजेन्ट  भी  लेकिन  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 निर्धारित  ब्याज  की  कम  दरों  के  कारण  वे  भी  आगे  नहीं  आ  रहे

 मेरे  पूरे  राज्य  में  यह  आम  शिकायत  है  कि  निर्घारित  की  गई  ब्याज  की

 दर  बहुत  कम  है  और  यह  बाजार  की  स्थितियों  से  बिल्कुल  भी  जुड़ी
 नहीं  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  से  ब्याज  की  दर  बढ़ाने  तथा  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  को  इसे  बढ़ाने  का  निदेश  देने  का  अनुरोध  करता  जब

 आप  बाजार  अर्थव्यवस्था  और  ऐसी  अन्य  नीतियों  का

 अनुसरण  कर  रहे  हैं  तो फिर  छोटी-छोटी  बचतों  के  मामले  को  लेकर

 इतने  कठोर  क्‍यों  हैं  ?  इसके  साथ  आप  छोटे  लोगों  को  उनकी

 सेकनिवृत्ति  के  बाद  उनकी  बचतों  पर  बाजार  की  ब्याज  दर  नहीं  लेने

 देते  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  क्‍यों  नहीं  करती  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  एक  अनुरोध  न  कि  पूरक
 प्रश्न  |

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  |  लेकिन

 जहां  तक  सावधिक  जमा  का  प्रश्न  यह  11.5  प्रतिशत  चालू  खाते

 की  छोटी  बचतों  पर  ब्याज  केवल  4.5  प्रतिशत

 श्री  श्रीचम्द  कृपलानी  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  आपके

 माध्यम  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  ने  पूर्व  में  छोटी-छोटी
 बचत को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  महिला  प्रधान  अभिकर्ताओं  की  नियुक्ति
 आवर्ती  जमा  खाता  खोलने  के  लिए  कर  रखी  है  ?  इनके  नियमों  में
 क्‍या  4.11.1999  को  कोई  परिवर्तन  किया  गया

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  महिलाओं  के  लिए  खाता  खोलने
 के  लिए  तो  पहले  बता  दिया  लेकिन  उसमें  कोई  परिवर्तन  नहीं
 क्योंकि  नियम  एक  अगर  सदस्य  को  और  जानकारी  चाहिए  तो  मैं
 विवरण  उनको  भेज  उसमें  अलग  से  कोई  परिवर्तन  नहीं

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  अध्यक्ष  छोटे  और  मझले  निवेशकों
 के  लिए  बैंकों  की तरफ  से  कोई  पहल  नहीं  है  ।  इसलिए  लोगों  ने  पिछली
 बार  अपना  पैसा  शेयर  और  प्रोपर्टी  मे ंलगाया  जिससे  हर्षद  मेहता  जैसा
 कांड  मैं  गैँत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  छोटे  और  मझले
 निवेशकों  के  लिए  आप  ब्याज  का  रेट  बढ़ाने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं
 या  नहीं  ।  यह  जो  हमारे  अर्बन  कोओपरेटिव्ज  बैंक  है  उनके  ब्याज  की
 दर  सेविंग  रखने  वालों  के  लिए  15  प्रतिशत  होती  है  और  वै  आगे  बढ़ते
 जा  रहे  हैं  जबकि  लोगों  का  नेशनलाइज  बैंकों  से  विश्वास  उठता  जा

 रहा  इनसे  लोन  लोगों  को  मिलता  नहीं  है  न  ही  निवेशक  उनमें
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 पैसा  रखना  चाहता  यह  जो  परसेप्शन  जनता  में  बढ़ता  जा  रहा
 है  उसको  बदलने  के  लिए  क्या  आप  कोई  आमूलचूल  परिवर्तम  करने

 वाले  हैं  ?

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  अध्यक्ष  15  परसैंट  सेविंग
 रेट  पर  इंटरस्ट  नहीं  बैंक  बचत  खातों  पर  ब्याज  की  दर  समूचे
 देश  में  सभी  बैंकों  में  एक  समान

 आप  जिस  फिक्स  डिपॉजिट  की  बात  कर  रहे  वह  टर्म

 डिपॉजिट  टाइम  डिपॉजिट  हरेक  बैंक  के अलग-अलग  नियम

 होते  कोई  15  परसैंट  रखता  है  और  कोई  14  परसैंट  रखता

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  अरबन  कोआपरेटिव  बैंक  एक  साल  का

 15  परसैंट  इंटरस्ट  देने  के  लिए  तैयार

 कृपया  सावधिक  जमा  बचतों  और  बचत  बैंक  खातों  के  बीच  फर्क

 कीजिए  |  सावधिक  जमा  बचतें  और  बचत  बैंक  खाते  दो  भिन्न-भिन्न

 चीजें  कृपया  दोनों  मुद्दों  को आपस  में  मत  जहां  तक
 सावधिक  जमा  बचतों  का  संबंध  बैंकों  द्वारा  दी  जाने  वाली  ब्याज

 दरों  से  संबंधित  विनियमन  समाप्त  कर  दिया  गया  वे
 जमाकर्ताओं  को  अपनी  आवश्यकतानुसार  ब्याज  दे  सकते

 वस्त्र  निर्यात  के  लिए  कोटा  संबंधी  मीति

 *285.  श्री  राजो  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार ने  वस्त्र  निर्यात  के लिए  कोई  कोटा  संबंधी

 नीति  घोषित  की

 यदि  तो  इस  नीति  के  उद्देश्य  और  इसकी  मुख्य
 विशेषताएं  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  नीति  को  अंतिम  रूप  देने  से  पहले

 इस  संबंध  में  संबंधित  निर्यातकों  और  अन्य  एजेंसियों  से  परामर्श  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में

 निर्यातकों  द्वारा  की  गयी  शिकायतों  के  परिप्रेक्ष्य  मे ंसरकार  द्वारा  उक्त

 नीति  में  क्या  संशोधन  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 वस्श्र  मंत्री  काशीराम  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया



 25.  प्रश्नों के  11  अग्रह  मौखिक  26

 विवरण

 और  सरकार  ने  दो  नीति  अधिसूचनाओं  नामतः  परिधान  व  निटवियर  निर्यात  हकदारी  नीति  2000-2004
 तथा  फैब्रिक्स  और  मेड-अप्स  निर्यात  हकदारी  नीति  2000-2004  को  अधिसूचित  किया  इन  नीति  अधिसूचनाओं  की

 मुख्य  विशेषताएं  हैं  :

 ()  परिधान  व  निटवियर  निर्यात  के  मामले  में  वर्ष  2000-2004  के  लिए  आबंटन  की  प्रणाली  निम्नानुसार  होगी

 .  आबंटन  की
 गा

 वार्षिक  स्तर  का

 _  et  (2000-2004)

 विगत  निर्यात  निष्पादन  हकदारी  प्रणाली  70%*

 नई  निवेशक  हकदारी  आई  प्रणाली  15%

 गैर-कोटा  हकदारी  प्रणाली  5%

 ___
 पहल  आओ  फ्हले  पाओ  हकदारी

 प्रणाली
 10%

 *  इस  प्रणाली  के  अंतर्गत  उच्च  मूल्य  हकवारी  के  5%  आरक्षण  को  हटा  दिया  गया

 (7)  फैब्रिक्स  और  मेड-अप्स  के  मामले  में  आबंटन  की  प्रणाली  निम्नानुसार  होगी

 नल  _
 टफछढ  क्‍  करे  सर  का  कील  _ ]

 __

 ह॒
 2

 _

 Low
 चार्न

 ()..  विगत  निर्यात  निष्पादन  हकदारी  प्रणाली  55%

 (2)  विनिर्माता  नियतिक  हकदारी  प्रणाली  15%

 (3)  तैयार  माल  हकदारी  प्रणाली  30%

 2...  फैब्रिक्स  (3,  3क/ई.यू,,  और  32क,//कनाडा  श्रेणियों  के  :

 (1)  विगत  निर्यात  निष्पादन  हकदारी  प्रणाली  55%

 (2)  विनिर्माता  निर्यातक  हकदारी  प्रणाली  15%

 (3).  विद्युतकरघा  निर्यातक  हकदारी  प्रणाली  15%

 (4)  तैयार  माल  हकदारी  प्रणाली  15%

 3...  फैब्रिक्स  (ई-यू./श्रेणी  3,  कनाडा  श्रेणी  और  के  :

 (0).  विगत  निर्यात  निष्पादन  हकदारी  पी  प्रणाली
 ह

 55%

 (2)  विनिर्माता  निर्यातक  हकदारी  प्रणाली  15%

 (3)  तैयार  माल  हकदारी  प्रणाली  30%

 4...  मेड-अप्स  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  मात्रात्मक  प्रतिबंधों  के  :

 (1)...  विगत  निर्यात  निष्पादन  हकदारी  प्रणाली  55%

 (2)  तैयार  माल  हकदारी  45%
 a  A  SRS आओ



 27...  प्रश्नों  के  17  1999  मौखिक  28

 प्ाणययूयपपयपयएयणयएण  7

 5...  भेड-अप्स  (मिल-निर्मित/विद्युततरधा)

 :

 (0).  विगत  निर्यात  निष्पादन  हकदारी  प्रणाली  55%

 (2).  विनिर्माता  निर्यातक  हकदारी  प्रणाली  15%

 (3).  विद्युतकरघधा  निर्यातक  हकदारी  प्रणाली  15%

 (4)  तैयार  माल  हकदारी  प्रणाली  15%
 — न

 (1)  नई  नीति  की  कुछ  अन्य  महत्त्वपूर्ण  विशेषताओं  में  कोटे

 का  चरणबद्ध  कोटे  को  ऐसे  नए  निवेश  के  साथ  जोड़ना  जो

 कि  ऐसे  नए  संयंत्र  और  मशीनों  में  किए  गए  निवेश  के  साथ  है  जो

 कि  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  निधि  योजना  के  पात्रता  मानदण्ड  को  पूरा  करते

 हैं  तथा  नई  निवेश  कोटा  हकदारियों  को  अहस्तांतरणीय  बनाना  शामिल

 से  सरकार  ने  1.1.2000  से  31.12.2004  तक  की  पांच

 वर्ष  की  अवधि  के  लिए  दीर्घकालिक  कोटा  वितरण

 नीतियों  पर  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  कार्यबल  स्थापित  किया

 इस  कार्यबल  ने  निर्यात  संवर्धन  प्रमुख  व्यापार  संघों  और

 परिसंघों  से  कोटा  नीतियों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  प्रतिक्रियाएं  आमंत्रित
 "

 की  कार्यबल  ने  नई  दिल्ली  और  मुंबई  में  विभिन्‍न  निर्यातकों  और

 संबंधित  संघों  के  साथ  संपर्क  स्थापित  करने  के  लिए  दो  खुले  सदन

 अधिवेशनों  का  भी  आयोजन  किया  था  |  इस  प्रकार  यह  देखा  जा  सकता

 है  कि  कार्यबल  ने  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  से  पहले  व्यापक  स्रोतों  से इनपुट
 पर  विचार  किया  नई  कोटा  नीति  बनाते  समय  उस  रिपोर्ट  को

 ध्यान  में  रखा  गया

 समय-समय  पर  वस्त्र/परिधान  निर्यातकों  के  विभिन्‍न  संघों  से
 प्राप्त  सुझावों  पर  विधिवत  विचार  किया  गया  तथा  जब  कभी  भी  आवश्यक

 समझा  जाता  है  उपयुक्त  संशोधन  किए  जाते  हैं  ताकि  कोटा  प्रणाली
 को  सुचारु  रूप  से  चलाया  जा

 श्री  राजो  सिंह  :  अध्यक्ष  सरकार  का  उत्तर  संतोषजनक

 नहीं  वस्त्र  निर्यात  संबंधी  कोटा  नीति  बनाने  का  निर्णय  कर  सरकार
 ने  एक  अधिसूचना  जारी  की  |  इन  नीति  को  निर्धारित  करने  से  पूर्व  नीति
 संबंधित  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  कार्य  दल  का  गठन  किया  गया
 था  |  इस  कार्य  दल  ने  शायद  कुछ  वस्त्र  निर्यातकों  या  उनके  प्रतिनिधियों
 से  विचार-विमर्श  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  स्पष्ट  रूप  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  विचार-विमर्श  की  प्रक्रिया  मे ंकिन-किन  लोगों
 को  आंमत्रित  किया  गया  विचार-विमर्श  के  मुद्दे  क्या  थे तथा  उस
 समय  वस्त्र  निर्यातकों  द्वारा  की गई  किन  सलाहों  का  समावेश  इस  नीति
 में  किया  गया  है  और  किन  का  नहीं  किया  इन  बातों  की  विस्तृत
 जानकारी  सदन  को  दी

 नी

 श्री  काशीशराम  शाणा  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  मई  कोटा

 पॉलिसी  बनाने  के  लिए  टास्क  फोर्स  कमेटी  बनायी  उस  कमेटी

 ने  सार्वजनिक  रूप  से  घोषणा  की  थी  कि  जो  भी  इस  बारे  में  कहना

 चाहता  है  तो  अवश्य  कह  सकता  बहुत  सारी  एसोसिएशन्स  जो

 एक्सपोर्ट  से  संब्रंधित  है  उन्होंने  टास्क  कमेटी  के  सामने  सबभिशम्स

 अगर  माननीय  सदस्य  इसकी  लिस्ट  के  करे  में  जानना  चाहते  हैं

 तो  उसमें  और

 श्री  राजो  सिंह  :  मैंने  पूछा  था  कि  कार्य  बल  में  कौन-कौन  से

 मैम्बर  थे  ?  उनके  नाम  बताएं  और  बताएं  कि  उसने  क्या  सिफारिरशें

 की

 श्री  काशीराम  राणा  :  चूंकि  बहुत  लम्बी  सिफारिशें  इसलिए
 उनका  पूर्ण  रूप  से  उल्लेख  करने  में  बड़ा  समय  लग

 श्री  राजो  सिंह  :  पहले  नाम  तो  बता

 श्री  काशीराम  राणा  :  संयुक्त  सचिव  की  चेयरमैनशिप  में  एक
 कमेटी  बनी  उसमें  हमारी  मिनिस्ट्री  के  सदस्य

 श्री  राजो  सिंह  :  अध्यक्ष  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है

 वस्त्र  निर्यात  उद्योग  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  लिए  अत्यंत  महत्वपूर्ण
 अधिकाधिक  विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति  इस  उद्योग  से  होती  विदेश  में

 भारतीय  वस्त्रों  की  भारी  मांग  इस  स्थिति  में  निर्यातकों  के  ऊपर

 सीमा  निर्धारित  करने  से  किस  प्रकार  के  परिणाम  सरकार  प्राप्त  करना

 चाहती  निर्यातकों  द्वारा  इस  नीति  की  घोषणा  के  बाद  प्राप्त  हुए

 सुझावों  का  क्या  विवरण  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  सरकार

 ने  क्‍या  निर्णय  लिया  इन  सब  का  विस्तुत  विवरण  देने  का  कष्ट

 करें  क्योंकि  इसका  भारी  विरोध  हो  रहा

 श्री  काशीराम  राणा  :  अध्यक्ष  हमने  नई  कोटा  पॉलिसी

 इसलिए  बनायी  कि  दिसम्बर  2004  में  हमारा  मल्टी  फाइबर  एग्रीमैंट
 फेज  आउट  होने  वाला  है  ।  जनवरी  2005  से  वर्ल्ड  की  पूरी  टैक्सटाइल
 मार्किट  फ्री  हो जाएगी  |  वहां  टैक्सटाइल  सैक्टर  प्रतियोगिता  में  आ  सके

 इसलिए  नई  कोटा  पालिसी  जो  1.1.2000  से  शुरू  वह  बनायी

 गई  |  हमारा  वर्ल्ड  में  तीन  परसैंट  शेयर  है  जबकि  चाइना  का  वर्ल्ड  शेयर
 23  परसैंट

 '



 29  प्रश्नों  के

 तो  हमारी  नई  कोटा  पालिसी  के  अंदर  जो  पावरलूम  मैनुफैक्चरर्स
 जो  नये  इन्वैस्टर्स  उनंके  लिये  5  परसेंट  बढ़ाया  इतना  ही

 गवर्नमेंट  ने  जो  नई  टैक्नोलॉजी  अपग्रेडेशन  फंड  स्कीम  25  हजार

 करोड़  रुपये  से  ज्यादा  की  बनाई  उसे  इस  नई  कोटा  पॉलिसी  से

 जोड़ने  की  कोशिश  की  इसमें  पूरा  टैक्साइल  सैक्टर  और  हमारा

 एक्पोर्ट  इसे  ध्यान  में  रखकर  यह  पूरी  पॉलिसी  बनाई  गई

 श्री  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  मिनिस्टर  साहब  ने  एक

 टैक्सटाइल  कमेटी  बनायी  भी  :

 1997  और  1998  के  लिए  पावर-लूम  निर्यातकों  के

 अंधिकार  संबंधी  प्रणाली  के  अंतर्गत  कोटे  के  आबंटन  के

 मूल्यांकन  तथा  उसकी  उपयोगिता  हेतु  किए  गए  सर्वेक्षण  से  संबंधित

 रिपोर्टਂ  इनकी  कमेटी  ने  रिकमंडेशन  की

 कोटे  को  के  बहाने  बेचा  जा  रहा  है|  कुछ
 इकाइयों  द्वारा  यह  बताया  गया  कि  हेतु  सादे  आवेदन  फार्मों

 पर  हस्ताक्षर  किये  गये  और  उन्हें  एजेंटों  को दिया  गयाਂ  और  दूसरी
 संत्यम  कमेटी  की  रिपोर्ट  है

 स्वच्छन्द  दुरुपयोग  का  पता  चलता  है  तो  समिति  वास्तव

 में  कोटा  उपयुक्त  रूप  से  कम  करने  का  पक्ष  लेगी  जो  वास्तविक  प्रत्यक्ष

 निर्यात  क्षमता  के  आनुपातिक  होगा  तथा  साथ  दुरुपयोग  को  रोकने  हेतु
 पर्याप्त  कदम  उठाने  का  भी  पक्ष

 जब  आपने  अपनी  टास्क  फोर्स  कमेटी  उस  कमेटी  के

 बनाते  समय  जो  रिपोर्ट  उस  कमेटी  ने  दी  क्या  आपने  उस  विचार

 कर  लिया  आपने  पावरलूम  के  लिये  10  परसेंट  से  15  परसेंट  किया

 लेकिन  कौन  उसका  इस्तेमाल  उसके  लिये  आप  क्या  कार्यवाही

 कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मोहन  कृपया  अपना  प्रश्न

 समय  बहुत  कम

 श्री  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  इसका  इस्तेमाल  ठीक  से

 नहीं  किया  जा  रहा  इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या

 श्री  काशीराम  राणा  :  अध्यक्ष  टास्क  फोर्स  कमेटी  और

 सत्यम  कमेटी  दोनों  अलग-अलग  हैं  और  इन  दोनों  ने  जो  सिफारिशें

 की  अभी  सरकार  के  कंसीड्रेशन  में  उन्हें  अभी  तक  फाइनल  नहीं

 किया  गया  हम  चाहते  हैं  कि  अगले  बजट  सैशन  से  पूर्व  नई

 टैक्सटाइल  पॉलिसी  इस  सदन  के  सामने  रखेंगे  ।  जो  टास्क  फोर्स  कमेटी

 ने  सिफारिशें  की  और  हमारे  पास  एल«
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 का  जो  सबमिशन  है  या  रिप्रेजेंटेशन  मिला  उसमें  परसंटेज  बढ़ाने
 के  लिए  अवश्य  कहा  इसे  क्लब्यिंग  करने  से  वे उसका  लाभ  उठा

 रहे  जो  कोटा  बढ़ाने  के  लिये  कहा  है  कि  यह  10  से  25  प्रतिशत

 किया  इस  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  इतना  ज्यादा  देने  से

 हमारे  जो  गारमेंट  कैटेगरी  बनाने  वाले  उनका  बड़ा  नुकसान  हो
 मैं  सदन  और  माननीय  सदस्यों  से  यह  भी  कहना  चाहता  हूं

 कि  सभी  एसोसिएशंस  ने  मिलकर  कहा  है  कि  इतिहास  में  यह  पहली

 बार  हुआ  है  कि  10  परसेंट  से  15  परसेंट  किया  गया  है  और  उसके

 लिये  उन्होंने  सरकार  का  शुक्रिया  अदा  किया  अतः  मैं  यह  कहूंगा
 कि  क्लब्बिंग  के  बाद  वे  उसका  लाभ  उठा  रहे

 श्री  मोहन  रावले  :  लेकिन  इसका  मिसयूज  हो  रहा

 श्री  काशीराम  राणा  :  अध्यक्ष  जो  मिसयूज  करते
 '

 उन  एक्सपोर्टर्स  को  ब्लैकलिस्टेड  करते  इतना  ही  जो

 छोटे-छोटे  मैनुफैक्चरर्स  उन्हें  इसका  लाभ  मिला  इसलिये  हमने

 यह  क्लब्धिंग  सिस्टम  किया

 श्री  बंगरप्पा  :  वस्त्र  एवं  वस्त्र  निर्मित  वस्तुओं  से  संबंधित

 निर्यात  नीति  के  अंतर्गत  आने  वाली  मदों  में  अत्यधिक  कमी  आई
 जब  अन्य  विशेषरूप  से  यूरोपीय  देशों  में  प्रतिस्पर्धात्मक  वस्त्र

 बाजार  है  तो  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  निर्यात

 में  वास्तव  में  कितने  प्रतिशत  की  कमी  आई  है  ?  वस्त्र  अथवा  सूत  इत्यादि
 के  निर्यात  के  मामले  में  वास्तविक  कमी  कितने  प्रतिशत  आई  है  ?  सरकार

 ने  इसे  ठीक  करने  के  लिए  तथा  निर्यात  पुनः  सामान्य  बनाने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  हैं  ?

 श्री  काशीराम  राणा  :  मैं  पूरे  यकीन  के  साथ  कहता  हूं  कि  हमारे

 निर्यात  में  कमी  नहीं  आई  मैं  आपको  कुछ  ब्यौरे  देता

 1996-1997  में  हमारा  निर्यात  41,828.20  करोड़  रुपए  का

 1997-1998  में  यह  46,092.50  करोड़  रुपए  का  1998-99  में

 यह  निर्यात  52,720.00  करोड़  रुपए  का  था  जिसका  तात्पर्य  हुआ  कि

 निर्यात  में  14.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 अतः  मंत्रालय  यूरोपीय  संघ  तथा  अमरीका  को  भी  निर्यात  बढ़ाने

 के  लिए  अनेक  कदम  उठा  रहा

 12.00  बजे  मध्याहन

 श्री  रतन  लाल  कटारिया  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम

 से  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  भारत  के  वस्त्र

 उद्योग  की  यूरोपियन  कंट्रीज  में  लोकप्रियता  को  देखते  हुए  इस  उद्योग

 को  विदेशी  लोगों  ने  श्रम  के  साथ  जोड़कर  इस  पर  कुछ  प्रतिबंध  लगाने

 की  कोशिश  की  है  और  अगर  ऐसा  है  तो  सरकार  ने  अपने  इस  उद्योग

 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठाए
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 श्री  काशीराम  राणा  :  अध्यक्ष  वैसे  यह  प्रश्न  इंडस्ट्री  और

 कॉमर्स  मिनिस्ट्री  से  संबंधित  यह  सही  है  कि  हमारे  खरीदार  देश

 हमारे  ट्रेड  को  कभी  चाइल्ड  लेबर  के  साथ  जोड़कर  और  कभी  डाइज

 का  मुद्दा  उठाकर  खराब  करने  की  कोशिश  करते  लेकिन  अभी  तक

 इसका  कोई  ऐडबवर्स  इफेक्ट  हमारे  ऐक्सपोर्ट  पर  नहीं  हुआ

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 हस्तशिल्प  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि

 +281.  रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 श्री  रामशेठ  ठाकुर  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के

 निर्यात  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  दर्ज  की  गई  और  वर्ष  1999-2000

 के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  नियांत

 से  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  निर्यात  से  अर्जित  आय  का  लाभ  शिल्पकारों  को

 दिया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  निर्यात  से  अर्जित  आय  का  लाभ
 शिल्पकारों  को  दिलाने  और  दस्तकारों  को  समय  पर  आदानों  की  पर्याप्त
 मात्रा  में  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्री  काशीराम  :  १०97-98  एवं
 1998-99  के  दौरान  हस्तशिल्प  के  निर्यात  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 में  क्रमशः  16.72  प्रतिशत  एवं  17.58  प्रतिशत  की  वृद्धि  वर्ष

 1999-2000  के  लिए  निर्यात  का  लक्ष्य  8280.00  करोड़  रुपये  निर्धारित
 किया  गया  इस  प्रकार  17  प्रतिशत  की  वृद्धि

 अप्रैल  से  1999  के  दौरान  हुए  5174.72  करोड़  रुपये
 के  निर्यात  से  62  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  हो  गया

 निर्यात  के  आंकड़े  राज्य-वार  नहीं  रखे  पिछले

 दो  वर्षों  के  दौरान  हस्तशिल्प  के  निर्यात  से  अर्जित  कुल  विदेशी  मुद्रा
 प्रकार  है

 __
 1997-98  6014.76  करोड़  रुपये

 1998-99  7072.34  करोड़  रुपये

 से  यद्यपि  निर्यात के  लिए  कार्य  कर  रहे  कारीगरों  की
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 आय  के  अलग  से  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  तथापि  राष्ट्रीय  अनुप्रयुक्त

 आर्थिक  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  दी  गई  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  दर्शाती  है  कि

 1991-92  की  समान  कीमतों  पर  कारीगरों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  3739

 रुपये  की  तुलना  में  वर्ष  1995-96  में  बढ़कर  5141  रूपये  हो

 इस  प्रति  व्यक्ति  आय  में  निर्यात  उत्पादों  से  अर्जित  आय  भी  शामिल

 है  |  सरकार  शिल्प  शहरी  कौशल  विकास  के  लिए

 व्यापार  उद्यम  एवं  निर्यात  प्रबंध  में  शिल्पियों  को  शिल्प  विकास

 केन्द्र  आदि  जैसी  स्कीमों  के  अन्तर्गत  सहायता  प्रदान  करती  जो

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कारीगरों  की  आय  बढ़ाने  एवं  आवश्यक

 सामग्री  की  पूर्ति  में  उन्हें  सीधे  सहायता  देती

 भारतीय  सीमेंट  निगम  की  क्षमता

 ०286.  श्री  वेंकटेश  नायक  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक

 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कर्नाटक

 तथा  अन्य  राज्यों  में  भारतीय  सीमेंट  निगम  की  इकाइयों  की  लगभग

 85  प्रतिशत  उत्पादन  क्षमता  विद्युत  कटौती  के  कारण  प्रभावित  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  सीमेंट  निगम  के  पास  अपनी  इकाइयों  को

 पूरी  क्षमता  से  चलाने  के  लिए  समान  मात्रा  में  रक्षित  विद्युत  नहीं
 और

 जा  रहे

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  मनोहर  :

 और  सीमेंट  कॉरपोरेशन  ऑफ  इंडिया  10  इकाइयां  हैं
 जिनमें  से  कर्नाटक  में  स्थित  कुर्कुन्टा  इकाई  सहित  6  इकाइयों  में  इस
 समय  उत्पादन  कार्य  बंद  की  इकाइयों  में  उत्पादन
 कार्य  विद्युत  की  कटौती  और  विद्युत  आपूर्ति  को  काटने  सहित  विभिन्‍न

 कारणों  की  वजह  से  प्रभावित  हुआ  आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  ने

 1992-93  से  1998-99  की  अवधि  के  दौरान  मांगने  पर  10%  से  55%
 और  ऊर्जा  पर  20%  से  70%  के  बीच  कटौती  लागू  की  थी  |  मध्य  प्रदेश
 ने  1992-93  से  1997-98  तक  मांगने  पर  30%  से  40%  के  बीच

 कटौती  की  थी  और  अधिक  विद्युत  भार  पर  प्रतिबंध  जारी

 और  सभी  इकाइयों  के  लिए  विद्युत  की  कुल  अपेक्षा

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 .  84.25  मेगावाट  है  जिसके  मुकाबले  3.8  मेगावाट  प्रति  क्षमता  के  दो

 डीजल  जनरेटिंग  सैट्स  जिन्हें  29  करोड़  रुपए  की  बजट  संबंधी

 सहायता  के  जरिए  1999  के  दौरान  तांदूर  और  आदिलाबाद  मैं  लगाया
 गया  को  मिलाकर  37.2  मेंगावाट  की  स्थापित  केप्टिव  जनरेटिंग

 क्षमता

 कालीगों  के  निर्यात  में  कमी

 +*287.  श्री  रामशकल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 कया  चालू वर्ष
 के  दौरान  कालीनों  के  निर्यात  में  अभूतपूर्व

 आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इनके  निर्यात

 में  भारी  कमी  आने  के  क्‍या  कारण

 (1)  कालीनों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍या  निश्चित

 कदम  उठाए  गए  और

 (a)  चालू  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  से  कितने  मूल्य  के

 कालीनों  का  निर्यात  किया  गया  और  कुल  निर्यात  आय  में  कालीन

 निर्यात  से  अर्जित  राजस्व  की  प्रतिशतता  कितनी  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  काशीराम  :  और  अप्रैल

 से  1999  की  अवधि  में  कालीन  का  निर्यात  अनन्तिम  रूप  से

 1406.62  करोड़  रुपये  का  हुआ  है  जो  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की

 तुलना  में  6  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्शाता

 कालीन  का  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  कालीन  निर्यात  संवर्धन

 परिषद  के  माध्यम  से  उठाये  जाने  वाले  विभिन्‍न  संवर्धनात्मक  उपायों

 में  अर्न्तराष्ट्रीय  मेलों  मे ंभाग  लेना  और  बिक्री-सह--अध्ययन  दल

 निर्यातकों  को  विपणन  फीड-बैक  मुहैया  भारत  में  वार्षिक

 अन्तर्राष्ट्रीय  कालीन  मेले  आयोजित  कालीन  उद्योग  में  मानव

 संसाधन  विकास  और  अनुसंघान  एवं  विकास  सहायता  के  लिए  भदोही
 में  भारतीय  कालीन  प्रौद्योगिक  संस्थान  की  स्थापना  और  संयुक्त  राष्ट्र
 विकास  परियोजना  की  सहायता  से  डिजाइन  और  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन

 परियोजना  शामिल

 (a)  निर्यात  के  आंकड़े  राज्य-वार  नहीं  रखे

 अनुमान  है  कि  भारत  से  होने  वाले  कालीनों  के  निर्यात  में  उत्तर  प्रदेश
 का  लगभग  65  प्रतिशत  अंश

 विकास  केन्द्रों  की  समीक्षा

 +288,  श्री  जावीया  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देशभर  में  उद्योगों  के  लिए  ढांचागत  सुविधाओं  के

 विकास  के  संबंध  में  विकास  केन्द्र  योजना  का  समग्र  योगदान  कया  है  ;

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  वर्ष  के  पिछले

 महीनों  के  दौरान  केन्द्र  राज्य  सरकार  और  अन्य  वित्तीय

 संस्थाओं  द्वारा  विकास  केन्द्रों  क ेलिए  वर्ष-वार  और  राज्य-वार  कितनी

 राशि  आबंटित  की  गईं  तथा  वास्तव  में  खर्च  की

 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  विकास  केन्द्रों  की

 विशेषकर  गुजरात  क्या  स्थिति

 (a)  क्‍या  सरकार  का  विचार  विकास  केन्द्र  योजना  की

 समीक्षा  करने  का
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्यों  के  औद्योगिकीकरण  में  इन  केन्द्रों  स ेकिस  सीमा

 तक  सहायता  मिलेगी  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 विकास  केन्द्र  योजना  के  68  विकास  केन्द्र  अनुमोदित  किये

 गये  23  विकास  केन्द्रों  में भू-खण्डों  का  वितरण  आरंभ  हो  गया

 है  |  मध्य  राजस्थान  और  उत्तर

 प्रदेश  राज्यों  के  कुछ  विकास  केन्द्रों  में  औद्योगिक  कार्यकलाप  शुरू
 हो  गया  है  और  इनमें  रोजगार  का  भी  सृजन  हुआ  शेष  केन्द्र

 अवसंरचानात्मक  विकास  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 30.9.99  की  स्थितिनुसार  इस  योजना  के  अंतर्गत  गुजरात  राज्य

 सरकार  द्वारा  अपने  तीन  विकास  केन्द्रों  के  क्रियान्वयन  में  हुई  प्रगति

 को  निम्न  रूप  मैं  सूचित  किया  गया  है  :-

 वागरा  इस  परियोजना  में  कुल  4940  लाख  रुपये

 व्यय  हुए  जिसमें  पूर्ण  जारी  केन्द्रीय  राशि  10  करोड़  रुपये  की  है

 और  शेष  राशि  राज्य  की  इस  विकास  केन्द्र  में  अब  औद्योगिक  भूखंड
 का  आबंटन  शुरू  हो  गया

 गांधीघाम  और  पालनपुर  के

 विकास  केन्द्रों  के  संबंध  राज्य  सरकार  की  भूमि  अधिग्रहण  करने

 की  प्रक्रिया  चल  रही  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  ने  मिलकर  इन
 परियोजनाओं  में  से  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  500  लाख  रुपये  की

 राशि  जारी  की

 अनुमोदित  विकास  केन्द्रों  को  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  राज्य

 द्वारा  विकास  केन्द्र  के  क्रियान्वयन  में  सूचित  भौतिक  और  वित्तीय  प्रगति

 के  आधार  पर  जारी  की  जाती  वित्तीय  वर्ष  1997-98,  1998-99

 और  वर्ष  1999-2000  में  विकास  केन्द्रों  के  लिए  केन्द्र  सरकार  का

 बजटीय  आबंटन  25  करोड़  20  करोड़  रुपये  और  25

 करोड़  रुपये  विगत  दो  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  और  चालू  वित्तीय

 वर्ष  में  30.999  तक  की  अवधि  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  जारी  की  गई
 राशि  राज्य  द्वारा  जारी  की  गई  और  इस  संबंध  में  किए  गए  व्यय  का

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  ।,  11  और  11  में  दिया  गया

 और  योजना  के  क्रियान्वयन  को  नौवीं

 योजनावधि  अर्थात्‌  1997-2002  तक  के  लिए  अग्रसारित  कर  दिया

 गया

 विकास  केन्द्र  योजना  का  उद्देश्य  औद्योगिक  अवस्थापनापरक

 सुविधाएं  मुहैया  करना  है  ताकि  राज्य  अभिकरण  औद्योगिक  रूप  से

 पिछड़े  जिलों  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  आकर्षित  कर  सकें  ।

 केन्द्र  सरकार  की  भूमिका  अवस्थापनापरक  सुविधाएं  जुटाने  की  ह ैऔर

 इसकी  भूमिका  सीधे  तौर  पर  औद्योगिकीकरण  करने  की  नहीं

 स्थापना  स्थल  पर  योजना  का  क्रियान्वयन  करना  और  प्रमुख  वित्तीय
 योगदान  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  और  उनके  औद्योगिक
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 विकास  निगमों  की  होती  है  ।  औद्योगिक  भू-खण्डों  की  बिक्री  औद्योगिक

 आदि  को  आकर्षित  करने  जैसी  औद्योगिकीकरण  करने  संबंधी

 प्रक्रिया  में  राज्य  सरकारों  को  भूमिका  अदा  करनी  होती

 अतः  राज्यों  में  इन  विकास  केन्द्रों  द्वारा  औद्योगिकीकरण  के  संबंध

 में  कितनी  सहायता  प्रदान  की  यह  राज्य  सरकारों

 की  पहल  पर  निर्भर  करता

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विकास  केन्द्रों  के विकास  पर  जारी  की  गई

 निधियों  तथा  खर्च  किये  गये  व्यय  के  ब्यौरे

 (1997-98)

 केन्द्र  द्वारा  राज्य  द्वारा  किया  गया

 जारी  जारी  *  व्यय  *

 1  2  ४  4
 _  5

 1.  आमन्त्र  प्रदेश  150  100  1171

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  118  73

 3.  असम  50  5  32

 4...  बिहार  50  168  108

 5.  गोवा  150  शून्य  320

 6...  गुजरात  शून्य  शून्य  शून्य

 7.  हरियाणा  50  25  1072

 8...  हिमाचल  प्रदेश  शून्य  शून्य  168

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  50  शून्य  395

 10.  कर्नाटक  60  360  6121

 11.  केरल  200  838  1143

 12.  मध्य  प्रदेश  शून्य  694  2207

 13.  महाराष्ट्र  1300  663  1291

 14.  मणिपुर  50  127  है

 15.  मेघालय  शून्य  75  65

 16.  मिजोरम  शून्य  शून्य  शून्य

 17.  नागालैंड  शून्य  शून्य  शून्य

 18.  उड़ीसा  शून्य  182  114

 19.  पांडिचेरी  50  शून्य  शून्य

 20.  पंजाब  शून्य  शून्य  128
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 ।_
 2४  3  4  5

 21.  राजस्थान  120  शून्य  526

 22.  तमिलनाडु  शून्य  1000  460

 23.  ब्रिघुरा  शून्य  193  शून्य

 24.  उत्तर  प्रदेश  220  75  242

 25.  पश्चिम  बंगाल
 शू्य  _  शून्य  शून्य

 *  राज्य  सरकार  द्वारा  बताए  गए

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विकास  केन्द्रों  के  विकास  पर  जारी  की  गई
 निधियों  तथा  खर्च  किये  गये  व्यय  के

 (1998--99)

 राज्य  का
 .

 केन्द्र  द्वारा  राज्य  द्वारा  किया

 जारी  जारी
 *  व्यय *

 2  3  4  a)

 1  आमख्य  प्रदेश  300  शून्य  203

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  48  19

 3.  असम  शून्य  315  419

 4...  बिहार  शून्य  शून्य  शूल्य

 5...  गोवा  शून्य  शून्य  शून्य

 6...  गुजरात  शून्य  शून्य  शूज्य

 7.  हरियाणा  शून्य  शून्य  शून्य

 8.  हिमाचल  प्रदेश
 शून्य  शून्य  शून्य

 9...  जम्मू एवं  कश्मीर  50  ३60  375

 10.  कर्नाटक  120  शून्य  2632

 11.  केरल  532  905  1304

 12.  मध्य  प्रदेश  शून्य  ३0  703

 13.  महाराष्ट्र  250  914  1368

 14.  मणिपुर  शून्य  शून्य  शून्य

 15.  मेघालय  शून्य  शून्य  शून्य

 16.  मिजोरम  शून्य  शून्य  शून्य



 ।
 __

 2  3  4  5

 17.  नागालैंड  317  367

 18.  उड़ीसा  100  शून्य  1124

 19.  पांडिचेरी
 शून्य  675  457

 20.  पंजाब  शून्य  शून्य  79

 21.  राजस्थान  100  शून्य  1150

 22.  तमिलनाडु  शून्य  श्‌न्य  2239

 23.  त्रिपुरा  शून्य  शून्य  शून्य

 24.  उत्तर  प्रदेश  शून्य  शून्य  शून्य

 25.  पश्चिम  बंगाल  शून्य  शून्य  श्न्य जग  —

 +  राज्य  सरकार  द्वारा  बताए  गये  आंकड़े  |

 विवरण--ाा

 -  विभिन्‍न  राज्यों  में  विकास  केन्द्रों  के  विकास  पर  जारी  की  गई
 निधियों  तभा  खर्च  किये  गये  व्यय  के

 [1999-2000,  (30.  9.  1999

 __
 राज्य  का  नाम  केन्द्र  द्वारा  राज्य  द्वारा  किया  गया

 ee
 जारी  जारी  *  व्यय  *

 i
 2

 __
 3  4  5

 1.  आज  प्रदेश

 |

 शून्य  100  39

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  शून्य  शूम्य

 3.  असम  250  शून्य  शून्य

 4...  बिहार  शू्य  शून्य  शून्य

 5.  गोवा  शून्य  18  278

 6...  गुजरात  शूल्य  शून्य  शल्य

 7.  हरियाणा  शून्य  शून्य  शून्य

 8...  हिमाचल  प्रदेश  शून्य  शून्य  शून्य

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  100  117  205

 10.  कर्नाटक  शून्य  शून्य  201

 11.  केरल  शून्य  शून्य  शून्य

 12.  मध्य  प्रदेश  शून्य  37  237
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 13.  महाराष्ट्र  200  245  292

 14.  मणिपुर  शू्य  शून्य  शून्य

 15.  मेघालय  शून्य  शून्य

 16.  मिजोरम  शून्य  शून्य  99

 17.  नागालैण्ड  शल्य  शून्य  शून्य

 18.  उड़ीसा  शून्य  10  21

 19.  पांडिचेरी  250  शून्य  3

 20  पंजाब
 शून्य  शून्य  शून्य

 21.  राजस्थान  250  250  ३07

 22.  तमिलनाडु  50  शून्य  825

 23.  त्रिपुरा  शून्य  60  30

 24.  उत्तर  प्रदेश  शून्य  420  852

 25.  पश्चिम  बंगाल  1  शून्य  शून्य कं  चिजनज-+  +  थी  बज  कं  वा  पाूदयथ्यापपथययिपियएययय ह8्िपाितभभै
 *  राज्य  सरकार  द्वारा  बताए  गये

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 *289.  श्री  कुप्पुसामी  :

 श्री  इम्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  घरेलू  और  विदेशी  बाजारों  में  शेयरों  की एक  साथ

 बिक्री  करके  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  निवल  पूंजी  को  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  बाजार  में  इसके  शेयरों  की  बिक्री  के  माध्यम
 से  कितनी  धनराशि  जुटाने  का  विचार

 क्‍या  शेयरों  के  परिणामस्वरूप  प्रदत्त  पूंजी  की

 शेयरघारिता  में  सरकार  की  भागीदारी  के  50  प्रतिशत  से  नीचे  आ  जाने

 की  संभावना

 यदि  तो  सरकार  किस  तरीके  से  भारतीय  स्टेट  बैंक

 पर  नियंत्रण  सुनिश्चित  और

 (७).  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  शेयरों  को  जनता  को  देने  के

 कया  कारण  हैं  जबकि  भारतीय  स्टेट  बैंक  का  पूंजी  पर्याप्तता  का  अनुपात
 ए  अच्छा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विखे  :
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 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  घरेलू  और  विदेशी  मार्किट

 में  शेयरों  की एक  साथ  बिक्री  करके  बैंक  की  पूंजी  में  तत्काल  वृद्धि
 करने  का  कोई  विशेष  प्रस्ताव  वर्तमान  में  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 से  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  इक्विटी  में  भारत  सरकार
 की  कोई  शेयरधारिता  नहीं  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  इक्विटी  में

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  59.73  प्रतिशत  शेयरघारिता  विद्यमान

 संवैधानिक  प्रावधानों  के  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  की  शेयरघारिता  55  प्रतिशत  से  कम  नहीं  हो  भारतीय

 स्टेट  बैंक  जब  कभी  सार्वजनिक  निर्गम  जारी  करने  का  निर्णय  लेता

 है  तो  यह  सुनिश्चित  करना  आवश्यक  होगा  कि  इसकी  पूंजी  पर्याप्तता

 का  अनुपात  ने  केवल  भारतीय  बैंकों  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  पूंजी
 पर्याप्तता  अनुपात  से  अधिक  है  बल्कि  विदेशों  में  भारतीय  स्टेट  बैंक

 की  भारतीय  बैंकिंग  क्षेत्र  मे ंइसकी  स्थिति  और  कारोबार  के

 विस्तार  की  आवश्यकता  के  अनुकूल  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  की  शेयरघारिता  को  50  प्रतिशत  से  कम  करने  के  लिए

 किए  जाने  वाले  किसी  परिकल्पित  संवैधानिक  संशोधन  के  कारण

 भारतीय  स्टेट  बैंक  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  शेयरघारिता  का  स्तर
 कम  होने  की  स्थिति  में  भी  न  केवल  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  वृहद  शाखा
 नेटवर्क  के कारण  बल्कि  अपनी  संवैधानिक  शक्तियों  का  प्रयोग  करते

 हुए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  निर्देशों
 के  फलस्वरूप  सामाजिक-आर्थिक  उद्देश्यों  की  पूर्ति  सुनिश्चित  करना

 सम्भव

 इईस्टर्म  कोलफील्ड्स  की  कोयला  खार्मों  को  बंद  करना

 *290.  श्री  विकास  चौधरी  :

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  कोल  इंडिया  की  सहायक  कंपनी  इस्टर्न

 कोलफील्ड्स  के  प्रबंधन  ने  64  कोयला  खानों  को  बंद  करने  के

 लिए  एक  वर्ष  पहले  एक  संकल्प  स्वीकार  किया

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  ईस्टर्न  कोलफील्ड्स
 के  संकल्प  को  अभी  तक  मंजूरी  नहीं  दी

 यदि  तो  उक्त  संकल्प  की  अद्यतन  स्थिति  क्‍या

 और

 सरकार  ने  देश  में  अत्यंत  आवश्यक  उत्तम  किस्म  के

 कोयले  की  वृद्धि  हेतु  इन  भूमिगत  खानों  की  उत्पादन  प्रणाली  की

 नवीकृत  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्री  नवीन  :
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 कोई  अनुमोदन  नहीं  दिया  गया

 और  कोल  इंडिया  ने  के  एक

 पुनरुद्धार  पैकेज  तैयार  करने  के  लिए  व्यावसायिक  परामर्शदाताओं  के

 एक  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  सी  आई
 सी  को  नियोजित  किया  |  इस  पैकेज  में  के  पुनरुद्धार
 के  लिए  संयुक्त  उपायों  को  रेखांकित  किया  गया  जिसमें  उत्पादकता

 और  उत्पादन  में  जिसके  लिए  पूंजी  के  निवेश  अपेक्षित  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  द्वारा  उपकर  की  वसूली  में  श्रमशक्ति  में  कमी

 और  अत्यधिक  अनुत्पादी  खानों  को  बंद  करना  शामिल

 इसी  बीच  वर्ष  1998-99  के  वित्तीय  वर्ष  के  अंत  में  नकारात्मक

 निवल  मूल्य  के  कारण  ई.को.लि  को  स्वयं  को  औद्योगिक  और  वित्तीय

 पुनर्गठन  बोर्ड  आई  एफ  को  संदर्भगत  करना  पड़ा

 विदेशी  उद्यम

 *291.  नीतिश  सेनगुप्ता  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  शेयरघारकों  को  सभी  नए  विदेशी  उद्यमों
 के  साथ  सहयोजित  करने  की  पहले  की  नीति  को  समाप्त  कर  दिया
 गया  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  शेयरघारक  अर्थव्यवस्था  के  सभी  क्षेत्रों  में  निवेश
 कर  रहे  वे  उन  क्षेत्रों  को  जहां  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश

 की  अनुमति  नहीं  दी  गई  सभी  क्षेत्रों  मे ंचिदेशी  भागीदार

 रख  सकते  कुछ  क्षेत्रों  की  निवेश  अपेक्षा  को  पूरा  करने

 के  लिए  शठ-प्रतिशत  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  की  अनुमति  भी  दी  गई

 इन  क्षेत्रों  में  विद्युत  पारेषण  और  सड़कों  का

 निर्माण  और  महसूल
 पत्तनों  और  सूचना  प्रौद्योगिकी  आदि  में

 आधारभूत  संरचना  संबंधी  परियोजनाएं  शामिल

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ताप  बिजली  घरों  में  कोयले  का  भंडार

 *292.  श्री  मानसिंह  पटेल  :

 श्री  हरिभाई  चौधरी  :

 क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 गैयले  की  कमी  और  इसकी  दुलाई  संबंधी

 कठिनाइयों  के  कारण  देश  के  विभिन्‍न  ताप  बिजली  घरों  में  कोयले  का

 भंडार  केवल  कुछ  ही  दिनों  के  लिए  उपलब्ध  है
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 यदि  तो  इन  बिजली  घरों  में  कोयले  के  भंडार  की

 सरकार  का  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के
 लिए  क्‍या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्री  नवीन  :  नहीं  ।

 दिनांक  10.  12.  1999  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  देश  में  बिजली  घरों
 में  कुल  स्टॉक  10.48  मिलियन  टन

 कोयला  कंपनियां  देश  में  सभी  बिजली  घरों  में  कोयले

 की  संयोजित  मात्रा  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  पूरी  तरह  से  तत्पर  हैं
 और  कोयले  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कंपनियां  परस्पर

 संपर्क  बनाए  रखती  अंतर-मंत्रालयीय  समिति  द्वारा  कोयले

 आपूर्ति  की  भी  समीक्षा  नियमित  रूप  से  की  जाती  है  और  जहां  कहीं

 भी  अपेक्षित  कोयले  की  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  कार्रवाई
 की  जाती

 प्रत्यक्ष  कर  कानून

 +293,  अशोक  पटेल  :

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :

 क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  को  सरल  बनाने  पर

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्या  इस  संबध  में  कोई  ठोस  उपाय  किए

 गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  नहीं  तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनग्जय  :

 प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  का सरलीकरण  एक  सतत  प्रक्रिया  इस  उद्देश्य
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  हर  बजट  में  कानून  में  अनेक  परिवर्तन  किए

 जाते  कभी-कभी  बाहरी  विशेषज्ञों  का  प्रतिनिधित्व  होने  पर  प्रायः

 विभागीय  समितियां  गठित  की  जाती  हैं  जो  संबंधित  विषयों  का  अध्ययन

 करके  उनमें  परिवर्तनों  की  सिफारिश  करती

 और  वर्ष  1996  में  आयकर  कानून  को  युक्तिसंगत  और

 सरल  बनाने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया  उक्त

 विशेषज्ञ  दल  ने  1997  में  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की  थी  और आयकर

 क्थियक  का  कार्य  मसौदा  199  में  प्रस्तुत  किया  उपर्युक्त
 रिपोर्ट  तथा  मसौदा  आयकर  विधेयक  में  निहित  अनेक  महत्त्वपूर्ण  सुझावों

 को  कति  2)  1998  और  वित्त  1999  द्वारा

 किए  गए  व्यापक  संशोधन  के  जरिए  वर्तमान  आयकर  1961

 में  शामिल  किया  गया
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 मूल्य

 +294.  श्री  बराड  :

 श्री  शंकर  सिंह  बाघेला  :

 क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  22  1999  के
 बिजनेस  स्टैन्डर्डਂ  में  प्राइसेज  पुश  अप  इनफ्लेशन  रेट  दू
 3.01%"

 “
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वास्तविक  स्थिति  क्‍या

 क्यां  दैनिक  उपयोग  की  वस्तुओं  विशेषकर  खाद्य

 वस्तुओं  के  मूल्यों  में  लगातार  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  आम  आदमी  का
 मासिक  घरेलू  बजट  गड़बड़ा  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्यों  प्रतिक्रिया  और

 दैनिक  उपयोग  की  खाद्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  नियंत्रित

 करने-हेतु  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  खाद्य  वस्तुओं  के  समूह  थोक  मूल्य

 सूचकांक  में  भारांश  17.38  प्रतिशत  द्वारा  दर्शाए  गए  खाद्य  मूल्य
 एक  वर्ष  पहले  जब  समूची  वार्षिक  मुद्रास्फीति  दर  बढ़कर  3.01  हो  गई

 की  तुलना  में  6.  11.  99  को  समाप्त  हुए  सप्ताह  में  1.7  प्रतिशत

 तक  बढ़ी  खाद्यानों  को  जिनके  मूल्य  11.8  प्रतिशत  तक

 बढ़े  दैनिक  उपयोग  की  अन्य  सभी  अनिवार्य  वस्तुओं  के  मूल्य  पिछले

 एक  वर्ष  की  तुलना  में  या  तो  कम  थे  अथवा  उनमें  बहुत  मामूली  वृद्धि

 विशेषतया  गेहूं  और  के  मूल्यों  में  अधिकांशतः

 गेहूं  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  में  7.8  प्रतिशत  और  चावल  के

 मूल्य  में  6  प्रतिशत  की  वृद्धि  के कारण  हुई  |  दैनिक  उपयोग  की  अन्य

 अनिवार्य  वस्तुओं  के  मूल्य  इस  वर्ष  कम  6-11-99  को  समाप्त

 हुए  सप्ताह  में  चीनी  की  वार्षिक  मूल्य  वृद्धि  1  प्रतिशत  थी  जबकि

 मूंगफली  के  तेल  और  तोरिया  एवं  सरसों  के  तेल  के  मूल्यों  में  गत  वर्ष

 की  तुलना  में  12.5  प्रतिशत  और  26.4  प्रतिशत  की  गिरावट

 27-11-99  को  समाप्त  हुए  सप्ताह  के  लिए
 अद्यतन  थोक  मूल्य  सूचकांक  पर  आधारित  मुद्रास्फीति  दर  2.46  प्रतिशत

 यह  गिरावट  सब्जियों  और  दैनिक  उपभोग  की

 अन्य  मर्दों  के  मूल्यों  में  गिरावट  के  साथ  ही  साथ  हुई  |  सबसे  अधिक

 उल्लेखनीय  बात  तो  यह  है  कि  औद्योगिक  श्रमिकों  के  उपभोक्ता  मूल्य
 आई  की  वार्षिक  वृद्धि  जो
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 1998  में  बढ़कर  लगभग  19.7  प्रतिशत  के  अभूतपूर्व  उच्च  स्तर  पर  पहुंच
 गई  निरन्तर  घटते  हुए  1999  में  0.9  प्रतिशत  के  रिकार्ड

 न्यून  स्तर  पर  पहुंच  जो  दैनिक  उपयोग  की  खाद्य  तेलों  और  दालों

 जैसी  अनिवार्य  वस्तुओं  के  फुटकर  मूल्यों  की  सामान्य  अद्योगामी  प्रवृति
 को  दर्शाती

 थोक  मूल्य  सूचकांक  और  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 पर  आधारित  मुद्रास्फीति  की  वार्षिक  दरें

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक वर्ष  थोक  मूल्य  सूचकांक
 पर  आधारित  पर

 आधारित

 81-82)  1982)

 eee  बिन्दु दर  साह/भाह

 1998-99

 नवम्बर  8.1  19.7

 दिसम्बर  6.3  15.3

 जनवरी  4.7  94

 फरवरी  5.3  8.6

 मार्च  5.0  8.9

 1999-  2000

 अप्रैल  4.3  8.4

 मई  3.8  77

 जून
 3.1  5.3

 जुलाई  2.3  3.2

 अगस्त  2.2  3.1

 सितम्बर  2.7  21

 अक्टूबर  2.6  0.9

 नवम्बर  .  2.8

 (S$)  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  मुद्रास्फीति  को  नियंत्रण

 में  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  आपूर्ति  प्रबन्धन  की  कारगर  नीतियां

 अपनाई  गई  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  कुछ  नीतिगत  पहलें

 निम्नलिखित  हैं

 *  अनिवार्य  जिंसों  के  मूल्यों  क ेघट-बढ़  पर  कड़ी  निगरानी

 रखने  के  लिए  मंत्रिमण्डल  सचिव  के  अधीन  एक
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 उच्चाधिकार  प्राप्त  मूल्य  मानीटरिंग  बोर्ड  की  स्थापना
 की  गई

 ५  फसलों  के  अपेक्षाकृत  अधिक  प्रमाणिक  पूर्वानुमाभों  के

 लिए  कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  द्वारा  एक  फसल

 पूर्वानुमान  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई

 $  अनिवार्य  जिंसों  के  फुटकर  मूल्यों  की  मानीटरिंग  करने

 के  लिए  उपभोक्ता  मामले  विभाग  में  एक  विशेष  मूल्य
 मानीटरिंग  सेल  की  स्थापना  की

 .  नैफेड  को  प्याज  और  दालों  के  मूल्य  स्थिर  रखने  के

 लिए  उनके  अल्पावधि  बफर  स्टाक  का  सृजन  करके

 बाजार  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया

 के  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  राज्य  सरकारों

 को  सप्लाई  किए  जाने  के.लिए  खाद्य  तेल  का  सरकारी

 खाते  की  मद  में  आयात  किया

 के  राज्य  सरकारों  को  अनिवार्य  जिंसों  के  जमाखोरों  के

 विरुद्ध  कड़ी  कार्रवाई  करने  की  सलाह  दी

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अंतर्गत  कृषि  उत्पादों  का  आयात

 #295,  श्री  जालपष्पा  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  कितने  कृषि  उत्पादों
 के  आयात  की  अनुमति

 भारतीय  किसानों  पर  इसका  क्या  प्रमाव  पड़ने  की
 संभावना  और

 देश  के  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु  सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 मुगतान-संतुलन  कारणों  से  2714  टैरिफ  लाइनों  के  लिए  मात्रात्मक

 प्रतिबंध  अधिसूचित  किए  गए  इनमें  से  1298  टैरिफ  लाइनों  पर

 मात्रात्मक  प्रतिबंध  हटाए  जा  चुके  हैं  जिनमें  से  425  टैरिफ  लाइनें  कृषि
 क्षेत्र  से  संबंधित  शेष  टैरिफ  लाइनों  पर  मात्रात्मक  प्रतिबंध  अभी

 भी  लागू  सार्क  देशों  के  लिए  ऐसे  मात्रात्मक  प्रतिबंध  दिनांक

 1.8.98  से  सभी  मदों  पर  से  हटा  दिए  गए  कृषि  मदों  पर

 आयात्त-नीति  के  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशित  और

 आयात  मदों  का  आई  टी  सी  वर्गीकरणਂ  में  उपलब्ध  हैं  जिसकी

 प्रतियां  संसदीय  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।  तथापि  ऐसे  समी  आयात

 पर  सीमा  शुल्क  की  लागू  दरें  लगाई  जाती  इस  प्रकार  टैरिफ  तंत्र

 के  माध्यम  से  देशी  किसानों  को  सुरक्षा  उपलब्ध  देशी  किसानों  पर

 टैरिफ  के  स्तर  का  गंभीर  प्रभाव  पड़ने  की  ओशंका  नहीं
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 गैर-बैंककारी  वित्तीय  कंपिनियों  द्वारा  एकश्रित  धनराशि

 #296.  श्री  गढ़वी  :

 श्री  राधाकृष्णन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  देश  में  कार्यरत  गैर  बैंककारी

 वित्तीय  कंपनियों  के  पास  जमा  की  गई  सार्वजनिक  धनराशियों  के  संबंध
 में  कोई  आंकड़े

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भूमिगत  हो  गई
 कंपनियों  सहित  इन  कंपनियों  द्वारा  एकत्रित  की  गई  कुल  घनराशि

 अनुमानतः  कितनी

 क्‍या  अनेक  कंपनियां  बिना  किसी  लाइसेंस  अथवा

 प्राधिकार  के आम  जनता  से  धन  एकत्रित  कर  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  कंपनियों  द्वारा  एकत्र

 की  गई  भारी  धनराशि  की  सुरक्षा  के  लिए  कोई  लाइसेंसिंग  योजना

 लागू  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 गैर-लाइसेंसशुदा  कंपिनियों  के  पास  अभी  भी  कितनी

 धनराशि  है  ;

 क्‍या  निवेशकों  के  धन  की  सुरक्षा  हेतु  कोई  योजना

 सरकार  के  विचाराधीन  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  दो

 वर्षों  के  दौरान  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  गैर-बैंकिंग

 वित्तीय  कंपनियों  के  पास  जमा  सार्वजनिक  जमाराशियां

 निम्नानुसार  हैं  :

 कक  ee
 वर्ष  जमाराशियां

 31.3.1998  की  स्थिति  के  अनुसार  23,150

 31.3.1999  की  स्थिति  के  अनुसार  21.519

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अधिनियम  के  संशोधित  प्राक्धानों

 के  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनी  के  रूप  में  कारोबार  शुरू  करने

 या  जारी  रखने  के  लिए  भारतीय  रिजर्द  बैंक  से  पंजीकरण  प्रमाण  पत्र

 प्राप्त  करना  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  के  लिए  अनिवार्य  कर  दिया

 गया  प्रवेश  के समय  न्यूनतम  25  लाख  रुपए  की  निवल  स्वाधिकृत
 निधि  निर्धारित  की  गई  इसे  दिनांक  21.  4.  1999  से  बढ़ाकर  200

 लाख  रुपए  कर  दिया  गया  है|  मारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  गैर  बैंकिंग  वित्तीय
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 कंपनियों  के  भावी  जमाकर्ताओं  को  शिक्षित  करने  के  लिए  प्रचार
 अभियान  का  भी  सहारा  लिया  इस  अभियान  में  जनता  अन्य
 बातों  के  यह  परामर्श  दिया  जाता  है  कि  वे  अपंजीकृत
 गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  और  उन  कंपनियों  के  पास  धनराशियां

 जमा  न  जिन्हें  सार्वजनिक  जमाराशियां  स्वीकार  करने  के  लिए
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  अनुमोदन  प्राप्त  नहीं

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न
 में  पूछे  गए  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अधिनियम  अंतर्गत  कंपनी

 विधि  बोर्ड  को  चूककर्ता  कंपनियों  को  वापसी  अदायगी  करने  का  निर्देश

 देने  की  विशिष्ट  शक्तियों  सहित  जमाकर्ताओं  के  दावों  के  न्यायनिर्णयन

 के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  कार्य  दल
 ने  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनीयों  के  विधायी  एवं  नियामक  ढांचे  में  कई
 परिवर्तनों  की  सिफारिश  की  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 पंजीकरण  के  लिए  न्यूनतम  25  लाख  रुपए  की  पूंजी  की  आवश्यकता

 की  पंजीकरण  प्रमाण  पत्र  के  लिए  आवेदन  पत्रों  के अनुमोदन
 और  नामंजूरी  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को अवगत  अप्राधिकृत
 गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  और  अनियमित  वित्तीय  मध्यस्थों  द्वारा
 जमाराशियों  की  स्वीकृति  को  संज्ेय  अपराध  अनियमित  निकायों

 द्वारा  जमाराशियों  की  प्राप्ति  हेतु  विज्ञापन  जारी  करने  पर  रोक

 जमाकर्ता  शिकायत  निवारण  प्राधिकरण  की  स्थापना  जमाकर्ताओं

 की  जागरूकता  के  लिए  प्रचार  अभियान  आदि  शामिल  इन
 सिफारिशों  के  आधार  निवल  स्वाधिकृत  निधियों  की  25  लाख  रुपए
 की  सीमा  को  बढ़ाकर  200  लाख  रुपए  कर  दिया  गया  राज्य  सरकारों

 को  उन  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  की  सूची  उपलब्ध  कराई  गई
 जिन्हें  पंजीकरण  मंजूर  किया  गया  है  और  जिन्हें  पंजीकरण  करने  से

 इनकार  कर  दिया  गया  है  आदि  |  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  के  लिए

 एक  अलग  विधान  अधिनियमित  करने  की  कार्रवाई  भी  शुरू  की  गई

 वस्त्र  नीति  के  संबंध  में  अखिल  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन

 सहकारी  समिति  फा  अनुरोध

 +  297.  सुगुणा  कुमारी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन  सहकारी

 समिति  लिमिटेड  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  केन्द्र  सरकार

 से  नई  वस्त्र  नीति  बनाने  की  सत्यम  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार

 न  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 (a)  यदि  तो  उनके  द्वारा  उठायी  गई  आपत्तियों  सहित

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 हथकरघा  बुनकरों  की  सहायता  करने  हेतु  सरकार  द्वारा

 क्या  किय  गये  हैं  ?
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 वस्त्र  मंत्री  काशीराम  :  और  हां  |  मुख्य
 आपत्तियां  हैंक  यार्न  बाघ्यता  आदेश  तथा  हथकरघा  आरक्षण  अधिनियम

 पर  सिफारिशों  से  संबंधित  समिति  ने  बताया  कि  यदि  हैंक  यार्न

 बाघध्यता  और  हथकरघा  आरक्षण  अधिनियम  लागू  रहते  हैं  तो हथकरघा
 क्षेत्र  क ेलिए  मुख्य  समस्याएं  आएंगी  जो  कि  पहले  ही  विभिन्‍न  कठिनाइयों
 का  सामना  कर  रहा  अतः  सरकार  को  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं

 करना

 जब  नई  वस्त्र  नीति  को  अंतिम  रूप  दिया  दिया  जायेगा  तब

 अखिल  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विपणन  सहकारी  समिति

 द्वारा  उठाये  गये  मामलों  को  ध्यान  में  रखा

 भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से

 हथकरघा  हेतु  कई  विकासात्मक  तथा  कल्याणकारी  स्कीमों

 के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  इन  स्कीमों  में  प्रोजेक्ट

 निर्यातयोग्य  उत्पादों  का  विकास  और  उनका

 थिफ्ट  फंड  स्वास्थ्य  समूह  नई
 विप्रणन  विकास  सहायता  आदि  शामिल

 पूंजीगत  सामान  संबंधी  शुल्क  मुक्त  आयात  ढांचा

 *  298.  श्री  मुरलीघरन  :

 श्री  भाटिया  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  घरेलू  उद्योग  के  लिए  कार्य  करने

 का  समान  अवसर  उपलब्ध  करने  हेतु  पूंजीगत  सामान  के  संबंध  में  शुल्क

 मुक्त  आयात  ढांचे  की  समीक्षा  करने  का

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 शुल्क  का  भुगतान  किए  बिना  पूंजीगत  सामानों  क ेआयात  की  सुविधा
 निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  सामान  योजना  और  निर्यातोन्मुख  एकक,//निर्यात
 संसाधन  क्षेत्रों  की योजनाओं  के  तहत  उपलब्ध  पूंजीगत  सामान
 के  शुल्क  मुक्त  आयात  की  अनुमति  वृहद  विद्युत  उर्वरक
 संयंत्रों  इत्यादि  को  भी  दी  जाती  उपरोक्त  योजनाओं  के

 पूंजीगत  सामान  की  आपूर्ति  करने  वाले  घरेलू  विनिर्माता  माने  गए
 निर्यातों  का  लाभ  प्राप्त  करने  के  पात्र  इन  लाभों  में  शामिल  हैं

 पूंजीगत  सामान  के  विनिर्माण  के  लिए  अपेक्षित  निविष्टियों  के  शुल्क
 मुक्त  आयात  हेतु  विशेष  अग्रिम  लाइसेंस  माने  गए  निर्यात  की
 वापसी  सीमावर्ती  उत्पाद  शुल्क  की  वापसी  और

 मूल्य  के  6%  की  दर  पर  विशेष  आयात

 निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  सामान  योजना  की  समीक्षा  इस  समय

 17  1999

 विचाराधीन  नहीं

 तम्याक्‌  क्षेत्र  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश

 *  299,  श्री  अजय  चक्रवर्ती  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  तम्बाकू  क्षेत्र  में  शत-प्रतिशत  प्रत्यक्ष
 विदेशी  निवेश  की  अनुमति  के  प्रश्न  पर  फिर  से  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 तम्बाक्‌  क्षेत्र  में  अब  तक  कितने  शत्त-प्रतिशत  प्रत्यक्ष

 विदेशी  निवेश  के  प्रस्तावों  को  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  तथा  इनका
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 विदेशी  निवेश  संवर्घन  बोर्ड  द्वारा  विदेशी  प्रत्यक्ष

 निवेश  के  प्रस्तावों  पर  विधार  करने  संबंधी  विद्यमान

 दिशा-निर्देशों  में  उपमोक्ता  गैर-टिकाऊ  वस्तुओं  से  संबंधित  क्षेत्रों

 जिनमें  सिगरेटें  मी  शामिल  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  विदेशी  इक्विटी
 भागीदारी  के  लिए  कोई  अधिकतम  सीमा  निर्घारित  नहीं  की  गयी

 चूंकि  सिगरेट  क्षेत्र  मे ंअभी  तक  100%  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश

 के  अनुमोदन  का  कोई  पूर्वोदाहरण  विद्यमान  नहीं  अतः  दिनांक  27

 1998  के  प्रेस  नोट  संख्या  1  (1998  के  माध्यम  से

 इस  बारे  में  स्थिति  को  स्पष्ट  आवश्यक  समझा  गया  कि  सिगरेट

 विनिर्माण  हेतु  100%  तक  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  के  प्रस्तावों  पर  उद्योग

 और  1951  के  तहत  अनिवार्य

 लाइसेंसीकरण  से  संबंधित  उपबंधों  की  शर्तों  के  अध्यधीन  विदेशी  निवेश
 संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  विधार  किया

 तंबाकू  और  सिगरेट  उद्योग  में  विदेशी  निवेश  किए
 जाने  संबंधी  दिशा-निर्देशों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 कपास  के  मूल्यों  में  गिरावट

 .*  300,  श्री  अशोक  मोहोल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  विशेषकर  महाराष्ट्र  में कपास
 के  मूल्यों  में  कमी  होने  और  उसके  परिणामस्वरूप  किसानों  को  हुए
 भारी  नुकसान  की  जानकारी

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  किस  सीमा  तक

 मूल्यों  मे ंगिरावट  आई

 सरकार  ने  किसानों  को  विशेषकर  महाराष्ट्र  के  किसानों
 को  कपास  का  लाभकारी  मूल्य  दिलाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम

 उठाए  हैं,/उठाये  जा  रहे  और

 (a)  भारतीय  कपास  निगम  ने  देश  में  राज्य-वार  कितने
 खरीद  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं  ?
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 वस्त्र  मंत्री  काशीराम  :  से  वर्ष  1997-98

 से  पूर्व  भारत  में  कपास  की  कीमतें  सामान्यतः  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  की

 तुलना  में  कम  स्तर  पर  प्रचलित  तथापि  वर्ष  1997-98  के  दौरान
 कपास  की  घरेलू  कीमतों  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  तथा  ये  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों
 की  तुलना  में  अधिक  स्तर  पर  प्रचलित  रहीं  |  चालू  वर्ष  के  जबकि

 कीमतें  पिछले  दो  वर्षों  की  तुलना  में  कम  फिर  भी  ये  अंतर्राष्ट्रीय

 वर्ष  औसत  कीमत

 क्विंटल  रुपयों

 1999-2000  1988

 1998-99  2091

 1997-98  2198

 1898 1996-97

 सरकार  प्रत्येक  वर्ष  कपास  की  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों
 की  घोषणा  करती  जब  कभी  भी  कपास  की  बाजार  कीमत  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  से  नीचे  आ  जाती  है  तो  सरकार  जहां  कि  राज्य

 सरकार  की  एकाघधिकार  अधिप्राप्ति  योजना  प्रचालन  में  को छोड़कर
 कपास  उपजाने  वाले  सभी  राज्यों  में  भारतीय  कपास  निगम  के  माध्यम

 से  मात्रा  संबंधी  किसी  प्रकार  की  सीमा  के  बिना  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों
 पर  कपास  की  खरीद  करती

 महाराष्ट्र  में कपास  एकाघिकार  अधिप्राप्ति  योजना  महाराष्ट्र  राज्य

 सरकार  द्वारा  चलाई  जाती  महाराष्ट्र  मे ंउपजाई  जाने  वाली  सभी

 प्रकार  की  किस्मों  और  ग्रेड़ों  की कपास  के  लिए  मौसम  के  आरंभ  में

 ही  राज्य  सरकार  द्वारा  अधिप्राप्ति  की  कीमतें  निर्धारित  की  जाती

 वर्ष  1999-2000  के  कपास  मौसम  में  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित

 अधिप्राष्ति  की  कीमतें  पिछले  वर्ष  के  दौरान  प्रस्तावित  कीनतों

 की  तुलना  में  अधिक

 भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  देश  में  स्थापित  अधिप्राप्ति

 केन्द्रों  की  राज्य-वार  संख्या  निम्नानुसार  है  :

 राज्य  राज्य  का  नाम  केन्द्रों  की  संख्या

 ee

 पंजाब

 हरियाणा  7

 राजस्थान  32

 मध्य  प्रदेश  38

 गुजरात  42

 1921  लिखित  उत्तर  50

 कीमतों  से  अभी  भी  अधिक  हैं  और  साथ  ही  सामान्यतः  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्यों  से  भी  अधिक

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  मासिक  भारित  औसत  कीमतों  के
 आधार  पर  फिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कपास  की  औसत
 कीमत  निम्नानुसार  है  :

 पिछले  वर्ष  की  तुलता  औसत  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 में  अंतर

 क्विंटल  रुपयो

 -5%  1698

 ->5%  1576

 +15.87%  1461

 _
 1313

 पा
 ै

 आंध्र  प्रदेश  51

 कनटिक  #।

 पश्चिमी  बंगाल  1

 उड़ीसा  6

 तमिलनाडु  3
 eas

 25

 इंडियन  बैंक

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बैंक  के  पुनरुद्धार  हेतु  यूनियनों  से
 समझौता  ज्ञापन  की  शर्तों  को  इण्डियन  बैंक  के  प्रबंधन  द्वारा  लागू  न

 किए  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  अनुप्रयोज्य  आस्तियों  को  कब  करने  के  नाम  पर
 बकाया  ऋणों  को  व्यापक  स्तर  पर  बटूटे  खाते  डाला  जा  रहा

 क्या  उन  शीर्ष  कार्यपालकों  के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  की

 गई  है  जिन्होंने  अनियमितताएं  की  हैं  और  जिसके  कारण  इंडियन  बैंक
 की  स्थिति  खराब

 क्‍या  सरकार/भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंक  के  वर्तमान

 च्णा

 तथा  प्रबंधन  निदेशक  के  कार्य  निष्पादन  का  कोई  मूल्यांकन
 और
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 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  इंडियन  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  यथपि  बैंक  के

 पुनरुज्जीवन  के  लिए  बैंक  के  प्रबंधन  द्वारा  यूनियन  के  प्रतिनिधियों  के

 साथ  किए  समझौते  ज्ञापन  के  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  कुछ
 क्षेत्रों  मे ंसमझौते  ज्ञापन  द्वारा  अपेक्षित  स्तरों  को  प्राप्त  करना  संभव

 नहीं

 इंडियन  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अनुपयोज्य  आस्तियों

 के  संबंध  में  एक  वारगी  निपटान के  प्रस्तावों  पर  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  द्वारा  दिए  गए  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदित
 दिशा-निर्देश  नीति  के  आधार  पर  किया  जाता  नीति  का  उद्देश्य

 न्यूनतम  हानि  द्वारा  अधिकतम  संभव  राशि  की  वसूली  करना  बटूटे
 खाते  में  डालने  पर  विचार  केवल  उन  मामलों  में  किया  जाता  है  जिनमें
 बैंक  के  पास  वसूली  का  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  बचता  और  बैंक  को

 देय  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  बैंक  को  प्रमारित  आस्तियां  पर्याप्त

 नहीं  ऐसा  कोई  प्रमाण  नजर  नहीं  आया  जिससे  पता  चले  कि

 अनुपयोज्य  आस्तियों  को  कम  करने  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  बकाया

 ऋणों  को  बट्टे  खाते  में  डाला  जा  रहा

 जिन  लेखों  में  अपराधिता  का  प्रथम  दृष्ट्या  उल्लेख

 मिलता  उनके  संबंध  में  सी  बी  आई  द्वारा  दर्ज  आपराधिक  मामलों
 के  अतिरिक्त  जिन  कर्मचारियों  ने  ये अनियमितताएं  की  के  विरुद्ध

 कई  मामलों  में  विभागीय  कार्रवाई  भी  की  गई

 और  राष्ट्रीयकृत  विशेषकर  कमजोर  राष्ट्रीयकृत
 ईकों  के  कार्यनिष्पादन  की  समीक्षा  समय-समय  पर  सरकार  तथा

 मारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  की  जाती  बोर्ड  स्तर  के  अधिकारियों  के

 कार्यनिष्पादन  का  मूल्यांकन  वार्षिक  आघार  पर  किया  जाता

 सरकार  एवं  मारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  कौ  गई  समीक्षा  से  उत्पन्न  विशिष्ट

 कार्रवाई  बिन्दुओं  को  उचित  सुधारात्मक  कार्रवाई  के  लिए  अध्यक्ष  एवं
 प्रबंध  निदेशक  को  एवं  इनके  माध्यम  से  निदेशक  मंडल  को  किया  जाता
 है  ।

 आयकर-विवरणियों  की  अन्वीक्षा

 2715.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 आयकर  नियमों  के  अनुच्छेद  143(2)  के  तहत  आयकर

 विवरणियों  के  अन्वीक्षण  के  लिए  क्‍या  प्रणाली  अपनाई  गई

 ऐसे  कितने  मामले  सरकार  की  में  आए  हैं

 जिनमें  कर-विवरणियों  का चयन  आयकर  कर्मचारियों  द्वारा  कोई  ड्रा
 निकाले  हाथ  से  ही  कर  लिया

 की  गई

 यथि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही
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 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  आयकर  नियमों  के  अनुच्छेद

 143(2)  के  तहत  कितनी  आयकर-विवरणियों  का  अंकेक्षण  किया

 और

 किसी  व्यक्ति  या  कंपनी  से  संबद्ध  आयकर  विवरणी  को

 कितनी  बार  अंकेक्षण  हेतु  लिया  जा  सकता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनन्‍जव  :

 से  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  न ेहाल  ही  में आयकर  1961

 की  धारा  143(3)  के  अन्तर्गत  कर  निर्धारण  हेतु  मामलों  के  चयन  के

 लिए  प्रक्रिया  का  उल्लेख  करते  हुए  नए  निर्देश  जारी  किए  हैं  जिसके

 अन्तर्गत  अनिवार्यअन्वीक्षण  के  अन्तर्गत  मामलों  की  निम्नलिखित

 श्रेणियां  आती

 तलाशी  और  अभिग्रहण

 वे  मामले  जिनमें  धारा  133  क  के  अन्तर्गत  सर्वेक्षण  किया
 जाता

 वे  मामले  जिनमें  धारा  147  के  अन्तर्गत  पुनः  कर  निर्धारण
 अपेक्षित  है  |

 राजनीतिक  दलों  के  और

 वे  मामले  जिनमें  कर  निर्धारण  को  अलग  रखा  जाता
 है  अथवा  जहां  कर  निर्धारण  न्यायालय  के  निर्देश  के

 अनुसार  अनिवार्य

 (4)

 6)

 उपर्युक्त  के  धारा  143(3)  के  अन्तर्गत  कर  निर्धारण

 अधिकारी  और  उसके  अगले  वरिष्ठ  प्राधिकारी  द्वारा  विवेक  का  इस्तेमाल
 करने  के  बाद  विश्वसनीय  और  विशिष्ट  के  आघार  पर  कर

 निर्धारण  के  लिए  मामलों  का  चयन  किया  जाता  मामलों  का  चयन

 लिखित  रूप  में  चयन  के  लिए  कारणों  को  रिकार्ड  करने  के  पश्चात्‌
 किया  जाता  है  और  नए  अनुदेशों  के  अन्तर्गत  लाटरी  निकालने  की

 कोई  परिकल्पना  नहीं  की  गई

 (a)  पिछले  तीन  वित्त  वर्षों  क ेदौरान  आयकर

 1961  की  धारा  143(3)  के  अन्तर्गत  संवीक्षित  आयकर  विवरणियों  की

 कुल  संख्या  निम्नलिखित  है  :

 वित्तर्व  धारा  1430)  के
 कर  निर्धारणों  की  कुल  संख्या

 1999-2000  9  ब्कफ्ाण

 99

 1997-98  3,22,305

 1996-97  3,22,305

 3.52,276
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 प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विवरणीगत  आय

 में  वृद्धि  की  गई  प्रत्येक  मामले  के  नतीजे  के  विवरण  अलग  से

 संकलित  नहीं  किए  गए

 धारा  143(3)  के  अन्तर्गत  कर  निर्धारण  के  लिए  मामलों

 का  चयन  विश्वसनीय  और  विशिष्ट  सूचना  के  आधार  पर  होने  के  कारण

 किसी  भी  करदाता  के  मामले  को  उत्तरवर्ती  कर  निर्धरिण  हेतु  कई  बार

 चुने  जाने  के  लिए  कोई  रोक  नहीं

 निर्यात  प्रसंस्करण  क्षेत्र

 2716.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थापित  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षेत्रों

 की  संख्या  कितनी

 क्या  इस  प्रकार  के  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षेत्रों  को

 संयुक्त/निजी  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मन्री  म्रासोली  :  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  ग्रेटर  नोएडा  गौतम  बुद्ध  में  स्थापित

 करने  हेतु  एक  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  को  अनुमोदित  किया  गया

 जिसके  लिए  कार्यान्वयन  एजेन्सी  द्वारा  जमीन  को  इंगित  कर  दिया  गया

 और  निजी  क्षेत्र/संयुकक्‍त  क्षेत्र  में  स्थापना  के  लिए

 चार  निर्यात  संसाघन  क्षेत्रों  का अनुमोदन  किया  गया  जो  इस  प्रकार

 है
 ,

 प्रवर्तकत  का  नाम

 डायमण्ड  एंड  जेम

 डिवेलपमेंट  मुम्बई

 फोम  मुम्बई

 कोलेनेक  इंटरनेशनल

 स्थान

 गुजरात

 काण्डिवेली  मुम्बई

 ग्राम

 तालुक

 तमिलनाडु

 नांगुनेरी,लिला  तिरुनेलवेली

 जिला  तमिलनाडु

 टिडकों  मद्रास

 जज  नया

 सूरत  में  निजी  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र
 ने  2.

 1.  96  से  कार्य  करना

 शुरू  कर  दिया  है  और  इस  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  जाने
 के

 लिए  अब

 तक  परियोजनाएं  अनुमोदित  की  गई  अन्य  निजी/संयुक्‍त  क्षेत्र

 के  निर्यात  संसाधन  क्षेत्रों  द्वारा  अभी  कार्य  शुरू  किया  जाना

 11  लिखित  उत्तर  54

 देना  बैंक  में  घोखाघड़ी

 2717.  श्री  रामसागर  रावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  18  1999  के

 इंडियन  एक्सप्रेसਂ  में  अगेंस्ट  श्री  बैंक  आफिसर्स

 इन  रुपीज  2  करोड़  फ्राडਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर
 आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  मायापुरी  स्थित

 देना  बैंक  शाखा  के  तीन  अधिकारियों  और  अन्य  के  विरुद्ध  चार  प्रथम

 सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  की

 यदि  तो  मामले  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  और  बैंक

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  और

 रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  निर्धारित  मानदंडों  तथा

 प्रक्रियाओं  का  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  प्राइवेट  बैंकों  द्वारा  अनुपालन

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्रवाई  करने  का  विधार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और

 देना  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  मायापुरी  शाखा  में  कई
 नकदी  ऋण  खातों  में  अधिकारियों  ने  प्रत्यायोजित  अधिकारों  की

 अवहेलना  करके  सीमा  से  अधिक  धनराशि  की  निकासी  की  अनुमति
 दी  जांच  के  पश्चात्‌  बैंक  ने  दो  शाखा  प्रबंधकों  तथा  एक
 लेखाधिकारी  को  निलम्बित  कर  दिया  और  उनके  तथा  इसमें  शामिल

 अन्य  अधिकारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  शुरू  की

 धोखाधड़ियों  को  रोकने  के  संबंध  में  भारतीय  रिजर्व  बैक

 द्वारा  व्यापक  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  अन्य  बातों  के

 आंतरिक  नियंत्रण  तंत्र  को  मजबूत  बनाया  निरंतर

 आधार  पर  धोखाघड़ी  के  मामलों  की  समवर्ती  लेखापरीक्षा  शुरू
 करना  जिसमें  बैंक  कारोबार  के  50  प्रतिशत  के  लिए  उत्तरदायी  शाखाओं

 को  शामिल  किया  गया  10  लाख  रुपए  या  अधिक  नकदी

 जमाराशियों  और  निकासियों  की  आंतरिक  लेखा  कार्य  एवं
 व्यवस्था  में  सुधार  किया  जाना  तथा  परिचालनात्मक  कार्मिकों  को

 प्रशिक्षण  दिया  जाना  शामिल  है  ।  इन्हें  बैंकों  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जा

 रहा  बैंकों  में  घटित  धोखाधड़ियों  के  प्रत्येक  मामले  में  वसूली
 जांचकर्ता  एजेंसी  के  पास  शिकायत  दर्ज  किए  जाने  तथा

 कर्मचारियों  का  उत्तरदायित्व  निर्धारित  किए  जाने  की  कार्रवाई  पूरी  होने
 तक  भारतीय  रिजर्व  बैंक  उन  पर  निगरानी  रखता

 अटारी  में  सीमाशुल्क  और  आप्रव्रजन

 2718.  श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारत-पाक  सीमा  पर  अटारी

 में  सीमा-शुल्क  और  आप्रव्र॒जन  के  लिए  उपयुक्त  स्थान  जैसी  बुनियादी
 आवाजाही  सुविधाओं  के  अभाव  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  लोगों  और  वस्तुओं  की  सीमा

 पार  सुगम  आवाजाही  में  सहायता  करने  हेतु  बुनियादी  आवाजाही

 सुविधाओं  को  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धननजय  :

 सरकार  को  अटारी  भूमि  कस्टम  स्टेशन  पर  अतिरिक्त  यात्री  सुविधाएं
 प्रदान  करने  की  आवश्यकता  की  जानकारी

 सरकार  मौजूदा  सुविधाओं  के  अलावा  सौ  अतिरिक्त

 ट्रालियां  प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठा  रही

 कृषि  और  ग्रामीण  उद्योगों  को  सुविधाएं

 2719.  सरोजा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास

 बैंक  की  भांति  विशेष  रूप  से  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योगों  के लिए  एक
 बैंक  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 कृषि  और  ग्रामीण  उद्योगों  में  सुधार  लाने  हेतु  सुव्धि।एं
 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 वर्तमान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्ग

 निर्देशों  के अनुसार  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  अपने  निवल  बैंक  ऋण  का
 40  प्रतिशत  हिस्सा  प्राथमिकता  क्षेत्र  को  उधार  देना  अपेक्षित  कृषि
 भी  प्राथमिकता  क्षेत्र  का  हिस्सा  है  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  मार्ग

 निर्देशों  के  निवल  बैंक  ऋण  का  18  प्रतिशत  हिस्सा  कृषि  क्षेत्र

 को  देने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  मार्च  1909  के  अन्तिम

 शुक्रवार  की  स्थिति  के  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  ग्यारह  बैंकों  ने

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 2720.  श्री  सानछुमा  खुंगुर  बैसीमुथियारी  :  कया  विक्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रिजर्व  वैं

 से  अपने  नामितों  को  हटा

 प्रश्न  नहीं

 17  1999  56

 “3  पक  पु ला +,  ती  sam  था  कारण

 यदि  तो  क्‍या  उन  बैंकों  के  अध्यक्ष,/मुख्य  प्रबंध

 निदेशक  को  हटाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  बैंककारी  विनियमन  1949  की  धारा

 ख  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  बोर्डों
 में  अतिरिक्त  निदेशक  नियुक्त  करने  के  अधिकार  दिए  गए  यदि

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  यह  राय  हो  कि  बैंकिंग  नीति  के  हित  में  या

 जनता  के  हित  में  या  बैंकिंग  कंपनी  या  इसके  जमाकर्ताओं  के  हित
 में  बैंकिंग  कंपनी  के  अतिरिक्त  निदेशकों  के  रूप  में  एक  या  अधिक

 व्यक्तियों  को  नियुक्त  करना  आवश्यक  है  तो  वह  ऐसा  कर  सकता  है  |

 यदि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  राय  में  बैंकों  की  वित्तीय  स्थिति

 संतोषजनक  है  और  प्रबंधन  नीति  के  सुधार  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 संतुष्ट  है  तथा  बोर्ड  बिना  किसी  प्रमुख  समस्या  के  सुसंगत  तरीके  से

 कार्य  कर  रहा  है  तो  भारतीय  रिजर्व  बैंक  अपने  नामित  निदेशकों

 हटा  सकता  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के

 सात  बैंकों  से  अपने  नामित  निदेशकों  को  हटा  दिया

 से  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  के उन  15  जहां  मारतीय
 रिजर्व  बैंक  के  नामित  निदेशक  कार्य  करना  जारी  रखे  हुए  के  नाम
 नीचे  दिए  गए  हैं  .

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ]  बैंक  आफ  राजस्थान

 2  बनारस  स्टेट  बैंक

 ३3  भारत  ओवरसीज  बैंक

 4...  तमिलनाडु  म्क॑टाइल  बैंक

 5...  कैथोलिक  सिरियन  बैंक

 6  र्ड  कृष्णा  बैंक  लि«

 7  सांगली  बैंक

 ४...  जम्मू  और  कश्मीर  बैंक

 9५  वैश्य  बैंक  |

 10.  रत्नाकर  बैंक

 11...  गणेश  बैंक  आफ  कुरूंदवाड

 12.  नैनीताल  बैंक

 धनलक्ष्मी  बैंक
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 14.  फैडरल  बैंक  ie

 15.  नेडुंगाडी  बैंक
 +

 टिप्पणी  :  सिक्किम  बैंक  उपर्युक्त  सूची  में  शामिल  नहीं  क्योंकि  यह

 अधिश्थगन  के  अधीन

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  नामिति  इन  बैंकों  में  उनकी

 असंतोषजनक  वित्तीय  स्थिति  अर्थात्‌  कम  पूंजी  कम  पूंजी
 पर्याप्तता  अनुपयोज्य  आस्तियों  के  ऊंचे  स्तर  या  कुछ  अन्य

 विशिष्ट  समस्या  के  कारण  बने  हुए  हैं  |  जम्मू  कश्मीर  बैंक  के  मामले

 में  राज्य  की  विशिष्ट  स्थिति  के  देखते  हुए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  नामित

 निदेशक  को  जारी  रखा  जाएगा  |  उपर्युक्त  15  बैंकों  के  संबंध  में  प्रगति

 पर  लगातार  निगरानी  रखी  जा  रही  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बताया

 है  कि  इस  समय  इन  बैंकों  के  अध्यक्ष/अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशकों  को

 हटाने  का  कोई  विचार  नहीं

 आयात  नियंत्रण

 2721.  श्री  गोविन्दन  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  उपभोक्ता  वस्तु  क्षेत्र  को  राज्य

 के  नियंत्रण  से  मुक्त  करने  की  प्रक्रिया  में  बहुत-सी  उपमोक्‍्ता  वस्तुओं
 के  लिए  लाइसेंस  की  शर्तों  को  सरल  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 आयात  नियंत्रण  में  रियायत  देने  पर  सरकार  को  किस

 सीमा  तक  मदद  मिली  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 वर्ष  1997  में  भारत  ने  डब्ल्यू  टी  ओ  को  2714  टैरिफ  लाइन  अधिसूचित
 की  थीं  जिनका  आयात  भुगतान  संतुलन  के  कारण  से  मात्रात्मक

 प्रतिबंधों  के अधीन  हमारे  अलग-अलग  व्यापारिक  साझेदारों  के

 साथ  इन  प्रतिबंधों  को  चरणबद्ध  रूप  से  समाप्त  करने  की  एक  योजना

 पर  वार्ता  की  गई  थी  और  इसकी  अधिसूचना  डब्ल्यू  टी  ओ  को  भी  भेजी

 गई  थी  |  चरणबद्ध  ढंग  से  समाप्त  करने  की  उक्त  योजना  के  कार्यान्वयन

 के  एक  भाग  के  रूप  में  1285  टैरिफ  लाइनों  पर  से  मात्रात्मक  प्रतिबंधों

 को  पहले  से  ही  समाप्त  किया  जा  चुका  है  जिनमें  से  कुछ  टैरिफ  लाइनों
 में  उपभोक्ता  वस्तुएं  भी  शामिल  हैं  सभी  लागू  सीमा

 शुल्क  दरों  के  अधीन  होता  जिसका  उद्देश्य  घरेलू  उद्योगों  को  संरक्षण

 प्रदान  करना  मुक्त  व्यापार  के  द्वारा  उपभोक्ताओं  को  प्रतियोगी

 कीमतों  पर  गुणवत्ता  वस्तुओं  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  होती  इसके

 इससे  सरकार  को  सीमा  शुल्क  वसूली  के  जरिए  अपने  राजस्व

 को  बढ़ाने  में  मदद  मिलती  जिन  मदों  का  मुक्त  रूप  से  आयात

 किया  जा  सकता  उन्हें  एवं  आयात  मदों  के  आई  टी  सी

 वर्गीकरणਂ  में  तथा  समय-समय  पर  जारी  की  गई

 अधिसूचनाओं  में  दर्शाया  गया  है|  ये  सदन  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध
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 भारतीय  स्टांप  अधिनियम  का  उल्लंघन

 2722.  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लोगों  को  जालसाज  चिटफंड  और  गैर-बैंकिंग
 कंपनियों  के  जाल  से  बचाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  प्रयास  किये  गये  हैं
 जो  लोगो ंसे  धन  जमा  कराते

 .  क्या  राष्ट्रीय  सहारा  आदि  जैसी  कुछ  गैर-बैंकिंग  वित्तीय
 कंपमियां  जमा  रसीद  पर  राजस्व  टिकट  का  प्रयोग  न  कर  भारतीय
 स्टांप  अधिनियम  का  उल्लंघन  कर  रही  और

 क्षति  हुई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विसे  :

 चिट  फंड  और  गैर  बैंककारी  वित्तीय  कम्पनियों  वित्तीय  मध्यस्थता

 में  शामिल  दो  अलग-अलग  श्रेणियों  वाली  संस्थाएं  गैर  बैंककारी

 वित्तीय  कंपनी  क्षेत्र  का  पूर्ण  विकास  सुनिश्चित  करने  तथा  जमाकर्ताओं
 को  उपलब्ध  संरंक्षण  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  विधायी  अधिनियमन

 तथा  विनियमों  को  अधिसूचित  किए  जाने  सहित  समय-समय  पर  कई
 कदम  उठाए  गए  इन  प्रयासों  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 गैर-बैंककारी  वित्तीय  कंपनियों  का  अनिवार्य  प्रवेश  स्तरीय

 न्यूनतम  निवल  स्वाधिकृत  निधि  का  निर्धारण  जिसे  वर्ष  1997  के  25

 लाख  रुपए  से  बढ़ाकर  दिनांक  21.  4.  1999  से  प्रभावी  रूप  से  200

 लाख  रुपए  कर  दिया  गया  जमाराशियों  की  वापसी  अदायगी  के

 लिए  चूककर्ता  गैर  बैंककारी  वित्तीय  कंपनियों  को  निदेश  देने  हेतु  कंपनी

 विधि  बोर्ड  को  प्राधिकृत  कंपनी  विधि  बोर्ड  के  आदेशों  की

 अवहेलना  के  लिए  मुकदमा  चलाना  आदि  शामिल  साथ  ही
 भारतीय  रिजर्च  बैंक  गैर-बैंककारी  वित्तीय  कम्पनियों  के  भावी

 जमाकर्ताओं  को  उन  पहलुओं  के  बारे  में  जागरूक  बनाने  के  लिए  एक
 अभियान  शुरू  किया  जिस  ओर  गैर  बैंककारी  वित्तीय  कम्पनियों  में

 जमाराशियां  जमा  करने  से  पूर्व  उनका  ध्यान  जाना  इस
 अभियान  ने  इस  तथ्य  को  उजागर  किया  है  कि  जमाकर्ताओं  को

 अपंजीकृत  गैर-बैंककारी  वित्तीय  कंपनियों  तथा  उन  कंपनियों  से  बचना

 चाहिए  जिसे  जनता  से  जमाराशियां  स्वीकार  करने  की  अनुमति  नहीं
 दी  गई  है  !  जहां  तक  चिटफडों  का  संबंध  कोई  भी  चिट  राज्य
 जिसके  क्षेत्राधिकार  में  इसे  शुरू  या आयोजित  किया  जाना  या  इसके
 लिए  सरकार  की  ओर  से  शक्ति  प्राप्त  ऐसे  अधिकारी  की  पूर्व  मंजूरी
 प्राप्त  किए  बिना  तथा  जब  तक  कि  चिट  फंड  1982  के
 उपबंधों  के  अनुसार  उस  राज्य  में  उक्त  चिट  को  पंजीकृत  नहीं  किया
 जाता  है  तब  शुरू  नहीं  किया

 और  राष्ट्रीय  सहारा  नाम  की  कोई  गैर  बैंककारी  वित्तीय
 कंपनी  नहीं  यह  संदर्भ  शायद  सहारा  समूह  की  अवशिष्ट
 गैर-बैंककारी  कंपनी  के  बारे  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया
 है  कि  इस  समूह  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  रेवन्यू  टिकटों  का
 उपयोग  आवश्यकता  होने  पर  ही  किया  जाता

 यदि  तो इस  कारण  सरकारी  राजकोष  की  कितनी
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 .  कपड़ा  क्षेत्र  की  इकाइयां

 2723.  श्री  रामदास  आठवले  :
 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  की  तारीख  के  अनुसार  देश  में  विशेषकर

 जनजातीय  और  अनुसूचित  जाति  बहुल  क्षेत्रों  मे ंकितना

 कृत्रिम  सिले-सिलाए  वस्त्र  और  हौजरी  इकाइयां

 कार्यरत

 (@@)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विशेषकर  उक्त  क्षेत्रों  में  कपड़ा

 उद्योग  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य-वार  कितनी  धनराशि
 1  की  और

 इन  इकाइयों  में  उत्पादित  कपड़े  के  निर्यात  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाने

 का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 देश  के  भीतर  विद्युतकरघा  तथा  संशि्लिष्ट  यार्न  की

 संख्या  निम्नानुसार  है  :

 ५.  जननी

 विद्युतकरघा*  संश्लिष्ट  यार्न*  हथकरघा**

 364,654  285  एककें  3.486.308

 क  वरत्र  मुंबई  के  कार्यालय  के  आंकड़ों  के
 +o  हथकरपघा  जनगणना  (1995-96)  के  अनुसार

 मंत्रालय  सिलेसिलाए  परिधान  तथा  हौजरी  क्षेत्रों  जो  विकेन्द्रीकृत
 क्षेत्र  में  मे ंएककों  की  संख्या  के  ब्यौरे  नहीं  रखती  इसके

 जनजातीय  तथा  अनुसूचित  जनजाति  प्रमावी  क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न  एककों

 पर  आंकड़ा  पृथक  रूप  में  नहीं  रखा  जाता

 और  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 की  भूमिका  सुलभकर्ता  के  रूप  में  विकास  आयुक्त
 विकास  आयुक्त  तथा  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  जैसे  क्रियान्वयन

 करने  वाली  अभिकरणों  के  सरकार  वस्त्र  उद्योग  के  विभिनल  क्षेत्रों

 के  विकास  के  लिए  अधिकांश  योजनाओं  के  लिए  निधि  प्रदान  करता

 विगत  तीन  वर्षों  के  ऐसी  योजनाओं  पर  योजना  के  अंतर्गत

 व्यय  क्रमशः  233.50  करोड  238.69  करोड़  रुपए  तथा  239.33

 करोड़  रुपए  थी  |  1999-2000  के  लिए  वस्त्र  मंत्रालय  का  योजना  बजट

 266  करोड़  रुपए  सरकार  द्वारा  निर्यात  संवर्द्धन  क ेलिए  उठाए  जा

 रहे  अथवा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 विवरण

 (1)  सरकार  ने  वस्त्र  तथा  पटसन  उद्योगों  कें  लिए
 प्रौद्योगिकीय  उन्‍नयन  निधि  योजना  शुरू  की  जो

 17  1999

 6)

 0)

 लिखित  उत्तर  60

 1/4/99  से  पांच  वर्षों  तक  अर्थात  31/3,/2004  तक

 चालू  इस  योजना  के  अंतर्गत  निधि  देने  पर  कोई
 रोक  नहीं  यह  एक  मुक्त  छोर  वाली  योजना  है  जो

 बैंक  ग्राहय  तथा  प्रौद्योगिकीय-आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य
 प्रस्तावों  मे ंनिधियों  को  समाहित  करने  के  लिए  उद्योग

 की  क्षमता  पर  निर्भर  योजना  में  योजना  के

 अनुरूप  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  की  परियोजना  पर

 ऋणदात्री  अभिकरण  द्वारा  प्रभारित  ब्याज  का  5%  बिन्दु
 की  प्रतिपूर्ति  प्रदान  करता  31  1999  की

 स्थिति  1188.03  करोड़  रुपए  टी  यू  एफ  एस
 के  अंतर्गत  91  पात्र  एककों  को  स्वीकृत  किया  गया

 योजना  राज्य  विशिष्ट  अथवा  क्षेत्र  विशिष्ट  नहीं

 सरकार  विश्वव्यापी  अर्थव्यवस्था  की  चुनौती  का  सामना

 करने  के  लिए  वस्त्र  उद्योग  को  दिशा  प्रदान  करने  के

 लिए  वस्त्र  नीति  पर  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  के

 आधार  पर  एक  नई  वस्त्र  नीति  तैयार  कर  रही

 लदान-पूर्व  तथा  लदान  पश्चात्‌  ऋण  निधि  पर  ब्याज

 दर  को  निर्यातकों  को  सस्ता  वित्त  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  घटाकर  10%  कर  दिया  गया

 कुछ  यूरोपीय  संघ  देशों  ने  विशिष्ट  एजोडाइज  के  प्रयोग

 पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  वस्त्र  व्यापार  तथा  उद्योग

 के  बीच  पारि-अनुकूल  अक्धारणाओं  का  संवर्द्धन  करने

 तथा  वस्त्र  उत्पादन  को  प्रतिबंधित  डाइज  तथा  रसायनों

 तथा  अन्य  पारि-प्राचलों  के  रूप  में  परीक्षण  के  लिए

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  सरकार  ने  करीब

 60  करोड़  रुपए  की  लागत  से  पूरे  देश  में  महत्त्वपूर्ण
 वस्त्र  केन्द्रों  पर  पारि-गुणवत्ता  परीक्षण  प्रयोगशालाओं

 की  स्थापना  की

 अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के  अंतर्गत  33%  का  न्यूनतम

 मूल्य  योग  की  आवश्यकता  को  वास्तविक  प्रयोक्‍ताओं

 के  लिए  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  100%  इ  ओ  यू/डी
 पी  जेड  के  लिए  निर्यात  के  प्रतिशत  के  रूप  में  न्यूनतम
 निवल  विदेशी  मुद्रा  आय  40%  से  घटाकर  20%  कर
 दिया  गया

 वस्त्र  तथा  परिधान  गशीनरी  के  जीरो  शुल्क  डी  पी  सी
 जी  आयात  के  लिए  आंरभिक  सीमा  भारतीय  वस्त्र
 निर्यात  को  निश्चित  प्रोत्साहन  देने  के  उद्देश्य  से  20

 करोड़  रुपए  से  घटाकर  01  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया

 कोटि  के  फैब्रिक्स  तथा  अन्य  कच्चे  सामानों  तक  आसान

 पहुंच  के  निजी  बंधुआ  वेयरहाउस  की  योजना
 भारत  के  निर्यात-आयात  नीति  में  शामिल  किया  गया
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 (8)  पोली  बटन  तथा  बेल्ट्स  के  अलावा

 पोलीवेडिंग  तथा  पास्टेटनर्स  के  शुल्क  मुक्त  आयात  की

 अनुमति  दी  गयी

 राष्ट्रीय  फैशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  वस्त्र

 मंत्रालय  द्वारा  मूल्य  वर्द्धित  परिधानों  के  निर्यात  का

 संवर्द्धध  करने  के  लिए  अपैरल  उद्योग  तथा  निर्यातकों

 के  डिजायन  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 फैशन  डिजायनर्श  तथा  फैशन  टेक्‍्नोलोजिस्ट  को

 प्रशिक्षण  देने  के  लिए  स्थापित  किया  गया

 0)

 (10)
 मानव  शक्ति  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  अपैरल

 प्रशिक्षण  एवं  डिजायन  केन्द्रों  की  स्थापना  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  की  गयी

 रुूग्ण  चाय  कंपनियां

 2724.  श्री  एस.डी.एन.आर.वाडियार  :

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निजी  कंपनियों  के  साथ-साथ  भारतीय  चाय

 व्यापार  निगम  द्वारा  चलाए  जा  रहे  कुछ  चाय  बागान  रुग्ण  हो  गए

 यदि  तो  ऐसे  चाय  बागारनों  का  ब्यौरा  क्या  है  और

 रुग्णता  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  वाणिज्य  और

 क्‍या  सरकार  को  इन  चाय  बागानों  को  पुनः  चलाने  और

 पुनर्गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मत्री  मुरासोली  :  से

 हां  ।  वर्ष  1998  के  उतरार्द्ध  में  चाय  क्षेर्ड  द्वारा  किए  गए  एक  सर्वेक्षण

 के  अनुसार  असम  की  बाराक  घाटी  और  पशिचम  बंभाल  में  लगभग  46

 चाय  बागान  रुग्ण/कमजोर  पाए  इन  घाय  बागानों  की

 रुग्णता,/कमजोरी  के  प्रमुख  कारण  स्वामित्व  संबंधी  प्रबंधकीय

 वित्तीय  कुप्रबंध  तथा  दीर्घकालिक  मुकदशेबाजी  बतलाए  गए  हैं  |

 टी  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  जो  स्टेट

 ट्रेडिंग  कारपोरेशन  की  एक  पूर्णस्वामित्व  वाली  कंपनी  के  अंतर्गत

 असम  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  5  चाय  बागान  हैं  |  चूंकि  टीटीसीआई

 को  हानि  हो  रही  इसलिए  इसे  गंभीर  वित्तीय  संकट  का  सामना  करना

 पड़  रहा  इसलिए  वह  अपने  दायित्वों  को  पूरा  करने  तथा  अपने

 बागानों  को  पुनर्जीवित  करमे  में  असमर्थ

 और  रुग्ण/कमजोर  चाय  बागानों  को  पुनर्जीवित  करने

 की  दृष्टि  से  चाय  बोर्ड  ने  निम्नलिखित  लाभ  प्रदान  किए  हैं  -

 1.  नए  प्रबंधन  द्वारा  रुग्ण  बागानों  के  अधिग्रहण  करने  की

 11

 सिले-सिलाए  परिघान  बनाने  वाले  उद्योग  को  प्रशिक्षित  .
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 तारीख  से  5  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  नेशनल  टी  रिसर्च
 फाउंडेशन  को  दिए  जाने  वाले  अंशदान  से

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  ऐसे  बागानों  के  आवेदनों  पर
 विचार  चाहे  संचयी  मविष्यनिधि  देयता  10,000/-
 रुपए  से  अधिक  क्‍यों  न  बागानों  के  लिए
 सामान्य  परिस्थितियों  में  बोर्ड  की  वित्तीय  सहायता  उस
 स्थिति  में  उपलब्ध  नहीं  होती  है  जब  भविष्य  निधि  बकाया
 देय  राशि  10,000,/-  रुपए  से  अधिक  होती

 3  टी  रिसर्च  एसोसिएशनों  की  सदस्यता  में  रियायत  ताकि

 उन्हें  नए  प्रबंधन  द्वारा  कार्यभार  संभालने  की  तारीख  से

 5  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  तकनीकी  सहायता  उपलब्ध
 करायी  जा  सके  |

 4  बोर्ड  की  चल  रही  योजनाओं  के  तहत  लिए  गए  सभी
 विगत  ऋणों  की  बकाया  देय  राशि  के  पुनर्भुगतान  के

 लिए  ऋण-स्थगन  की  अवधि  को  बढ़ाना  |

 श

 ।

 मिलों  का
 आधुर्निकीकरण,/पुररुद्धार

 2725,  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  देश  में  विशेषकर  गुजरात  में

 राज्य-वार  कितनी  मिलों  का  विदेशी  सहायता  से  पुनरुद्धार  और

 आधुनिकीकरण  किया  गया  है  और  उनके  नाम  कया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अभी  तक  कितनी  विदेशी

 सहायता  राशि  प्राप्त  हुई  साथ  ही  सहायता  देने  वाले  देशों  के  नाम

 क्या

 देश  में  विशेषकर  गुजरात  में  अभी  भी  कितनी  मिलें  बंद

 पड़ी  और

 वर्ष  2000-2003  तक  घरेलू  और  विदेशी  सहायता  से
 राज्य-वार  कितनी  मिलों  का  पुनरुद्धार  किया  जाएगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :
 और  निजी  क्षेत्र  में  वस्त्र  मिलों  क ेआघुनिकीकरण  के  प्रति

 किए  गए  निवेशों  के  संबंध  में  राज्य-वार  आंकड़े  केन्द्रीय  तौर  पर  नहीं
 रखे  जाते

 30.  9.  99  की  स्थिति  देश  में  बंद  पड़ी  331

 सूती/मानव  निर्मित  फाइबर  मिलों  में  गुजरात  राज्य  में  बंद  मिलों
 की  संख्या  75

 अपनी  इकाइयों  के  आधुनिकीकरण/नवीकरण  की
 इच्छा  रखने  वाली  वस्त्र  मिलें  आम  तौर  पर  गैंक  ग्राहय  योजना  तैयार
 करती  है  तथा  आवश्यक  ऋण  योजना  आदि  वित्तीय  संस्थानों  से  स्वयं
 प्राप्त  करते
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 भारतीय  करी  का  पेटेंट

 2726.  श्री  बसवराज  :

 श्री  अग्मासाहेब  पाटील  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3  1999  के

 टाइम्स  ऑफ  इंडियाਂ  में  इगल्स  टारगेट  इंडियन  करी  इन

 जापान*  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  उसमें  प्रकाशित  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इन  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  उपलब्ध  सूचना  के  जापान  के  पेटेंट  कार्यालय  में

 कढ़ी  शीर्षक  से  किसी  आवेदन-पत्र  के  दायर  किए
 जाने  संबंधी  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 फूडकार्पोरेशनਂ  नामक  एक  जापानी  कंपनी  प्राप्त  सूचना  के

 पेटेंट  की  मंजूरी  के  लिए  पकानाਂ  शीर्षक  से  एक  आवेदन-पत्र

 जापानी  पेटेंट  कार्यालय  में  प्रस्तुत  किया  उक्त  आवेदन  28.  4.  1994
 को  दायर  किया  गया  था  और  यह  7.  11.  1995  को  प्रकाशित  किया
 गया

 पेटेंट  संबद्ध  सरकारों  द्वारा  अपने-अपने  पेटेंट  कानूनों  के  अधीन
 प्रदान  किए  जाते  जब  कभी  ऐसे  उत्पादों  पर  पेटेंट  लेने  के  संबंध
 में  सूचना  प्राप्त  होती  जिन्हें  पेटेंट  योग्य  नहीं  माना  जाता  है  तो  ऐसी
 स्थिति  में  इस  आशय  का  मूल्यांकन  किया  जाता  है  कि  क्या  प्रदान  किए
 गए  पेटेंट  को  चुनौती  दी  जा  सकती

 विकास  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बैंक  सहायता

 2727.  श्री  नामदेव  हरभबाजी  दिवाथे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न
 विकास  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बैंक  तथा  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय
 संस्थाओं  द्वारा  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस  वित्तीय  सहायता  का  क्षेत्र-वार  और  राज्य-वार
 विशेष  रूप  में  महाराष्ट्र  राज्य  द्वारा  किये  गये  उपयोग  का  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  वित्तीय  सहायता  के  कम  उपयोग/उपयोग  न  '

 करने  के  क्‍या  कारण  हैं  और  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  प्रदान

 की  गई  विदेशी  सहायता  के  प्रमावी  और  उचित  उपयोग  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  और

 .
 चालू  वर्ष  और  नौवीं  योजनावधि  के  दौरान  विकास
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 कार्यक्रमों  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  होने  का  अनुमान
 ह्े।ः

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  (1992-93  से  1996-97)

 के  दौरान  कुल  बहुपक्षीय  और  द्विपक्षीय  विदेशी  सहायता  खाते

 में  ऋण/उधार/अनुदान)  48282.01  करोड़  रुपए  इस  सहायता

 का  क्षेत्र-वार  और  राज्य-वार|  उपयोग  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विदेशी  सहायता  का  संभावित  उपयोग  से  अपेक्षाकृत

 कम  उपयोग  होने  का  कारण  निधि  संबंधी  प्राप्ति  और  संविदा

 संबंधी  विलम्ब  तथा  परियोजना  से  सम्बद्ध  विशिष्ट  मामले  सरकार

 द्वारा  सहायता  उपयोग  में  सुधार  लाने  के  लिए  किए  गए  कुछ

 उपाय-विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  हेतु  पर्याप्त  प्रावधान  का

 सुनिश्चय  प्राप्ति  संबंधी  पद्धतियों  को  सरल  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  विदेशी  सहायता  के  प्रवाह  के  संबंध  में

 मध्यस्थों  को  कार्यकारी  एजेंसियों  के  साथ  तिमाही  समीक्षा

 आर्थिक  कार्य  विभाग  में  परियोजना  प्रबन्धन  एकक  स्थापित

 नौ  राज्यों  और  पांच  केन्द्रीय  मंत्रालयों  में  परियोजना  प्रबन्धन

 एककों /  परियोजना  मनीटरिंग  सेलों  को  सुदृढ़  राज्यों  के  लिए

 नोडल  अधिकारी  की  नियुक्ति  करना  और  प्रारम्भ  में  गुणवत्ता  के  संबंध

 में  परियोजनाओं  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  करना  है|  परियोजनाओं

 के  महत्त्वपूर्ण  कार्यकल्ापों  की  तिमाही  मानीटरिंग  करने  की  एक  प्रणाली

 भी  शुरू  की  गई

 (a)  1997-98  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  से

 सस्‍्कारी  खाते  में  प्राप्त  कुल  विदेशी  सहायता  (उधार/ऋण,/अनुदान)

 निम्नानुसर  है  :-

 अवधि  राशि

 1997-98  8498.38  .38

 1998-99  9924.93

 1999-2000  9684.54  (1999-2000  बजट

 नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  के  लिए  बहुपक्षीय  तथा

 द्विपक्षीय  एजेंसियों  से  प्राप्त  होने  वाली  सम्भावित  सहायता  की  मात्रा

 का  तभी  पता  चलेगा  जब  तैयार  हो  रही  परियोजनाओं  की  पुष्टि  की

 जाएगी  तथा  उन्हें  अन्तिम  रूप  दिया
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 विवरण

 योजना  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  कुल  विदेशी  सहायता

 (1992-93  से  1996-97)

 RI  ३4२३  ई]ई  ।] क्षेत्रवार  उपयोग  .  राशि
 राज्यवार

 उपयोग
 7

 राशि

 कृषि  397168  केन्द्र  2813744

 ऊर्जा  16013.76  आंध्र  प्रदेश  2741.25

 उद्योग  एवं  वित्त  3593.59  असम  0

 आधारभूत  ढांचा  4177.02  बिहार  147.92

 सामाजिक  क्षेत्र  4647.68  गुजरात  1112.02

 शहरी  विकास  2489.89  हरियाणा  291.13

 संरचनात्मक  समायोजना  7492.22  हिचाचल  प्रदेश  35.61

 जम्मू  और  कश्मीर  0

 जल  संसाधन  प्रबंधन  3922.15  कर्नाटक  1082.05

 पर्यावरण  और  वानिकी  391.13  केरल  3173

 अन्य  1582.89  ..  मध्य  प्रदेश  118.51

 महाराष्ट्र  3476.82

 उड़ीसा  615.75

 पंजाब  336.38

 राजस्थान  702

 तमिलनाडु  2211.1

 उत्तर  प्रदेश  1928.56

 पश्चिम  बंगाल  533.58

 दिल्ली
 0

 बहुराज्य  4494.59

 जोड़  कण  4४280

 रेशम  उत्पादन  केन्द्रों  की  स्थापना  रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 .  एलानगोघन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री यह  बताने
 नललंबंदी 2728.  श्री  एलाननोबन

 रे  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 की  कृपा  करेंगे  कि

 धर्मपरी
 वर्ष  1999  -  2000  के  दौरान  देश  में  विशेषकर  कर्नाटक

 क्‍या  सरकार  का  तमिलनाडु  के  धर्मपुरी  जिले  में  शहतूत  और  तमिलना  डु  राज्यों  में  रेशम  उत्पादन  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय

 की  खेती  और  रेशम  तन्‍्तु  उद्योगों  के  संबंध  में  अधिक  संभावनाओं  वाले  रेशम  बोर्ड  को  आबंटित  धनराशि
 का

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 ज्र
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 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के पास  तमिलनाडु  के  धरमपुरी  जिला

 में  रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  एवं  विकास  केन्द्र  शुरू  करने  का  इस  समय

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  धरमपुरी  में  रेशम  उत्पादन  के  विकास  के  लिए

 आर  एंड  डी  सहायता  सलेम  में  क्षेत्रीय  रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  केन्द्र

 द्वारा  प्राप्त  की  जा  रही

 भारत  सरकार ने  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  रेशम  बोर्ड

 को  83.00  करोड़  रुपए  का  बजट  परिव्यय  प्रदान  किया  है  जिसमें

 विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  उत्प्रेरक  विकास  योजनाओं  के  अंतर्गत  निधियां

 शामिल  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  को

 आबंटन  हेतु  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  रखा  गया  प्रावधान  क्रमशः

 32.61  करोड़  रुपए  तथा  5.26  करोड  रुपए

 निर्यात  प्रतिबंधों  का  हटाया  जाना

 2729.  श्री  सिमरनजीत  सिंह  मान  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  कुछ
 ताजा  सब्जियों  तथा  फलों  के  निर्यात  से  प्रतिबंध  हटाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 एग्जिम  नीति  के  अनुसार  गेहूं  का  निर्यात  डी  जी  एफ  टी  द्वारा
 समय-समय  पर  घोषित  की  जाने  वाली  मात्रात्मक  सीमाओं  के  अधीन

 रहते  हुए  मुक्त  रूप  से  किया  जाता  वर्ष  1999-2000  के  लिए
 अधिकतम  एक  मिलियन  टन  गेहूं  की  और  गेहूं  उत्पादों  की  असीमित

 मात्रा  की  घोषणा  की  गई  घान  का  निर्यात  प्रतिबंधित

 ठेकों  के  पंजीकरण  के  अघीन  रहते  हुए  चावल  और

 गैर-बासमती  को  मुक्त  रूप  से  निर्यात  करने  की  अनुमति  एपीडा
 के  पास  ताजे  फलों  एवं  सब्जियों  को  का  मुक्त
 रूप  से  निर्यात  करने  की  अनुमति  प्याज  के  निर्यात  की  अनुमति
 नेफेड  के  जरिए  और  अन्य  निर्दिष्ट  एजेंसियों  और  उसके  पास  पंजीकृत
 सहयोगी  शिपरों  के  जरिए  प्रदान  की  जाती  1999
 में  सरकार  ने  मैसर्स  कर्नाटक  राज्य  कृषि  उत्पाद  प्रसंस्करण  एवं  निर्यात
 निगम  के  जरिए  दो  महीने  तक  (7  सितम्बर  99  5000

 हजार  टन  बंगलौर  रोज  प्याज  का  निर्यात  करने  और  नेफेड

 के  जरिए  30  99  तक  श्रीलंका  और  मॉरीशस  को  5000
 टन  प्याज  और  बंग्लौर  रोज  किस्मों  को  का  निर्यात
 करने  की  भी  अनुमति  दी  इसके  सरकार  ने  नेफेड  और

 अन्य  चार  निर्दिष्ट  सरणीयन  एजेंसियों  के  जरिए  1.12.99  से  31.1.2000

 तक  के  दो  महीनों  के  दौरान  सभी  किस्मों  के  प्याज  की  100000

 टन  की  मात्रा  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  से  संबंधित  नीति  देश  की  निर्यात  आयात
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 नीति  का  एक  अभिन्‍न  अंग  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  से  संबंधित

 नीति  मुख्य  रूप  से  भारत  की  खाद्य  सुरक्षा  की  कृषि  आय  को

 अधिकतम  बनाने  और  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  करने  के  सिद्धान्तों  द्वारा

 निर्धारित  होती  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  निष्पादन  की  समीक्षा  एक

 सतत  प्रक्रिया  है और  कृषि  निर्यातों  को  उत्तरोत्तर  व्यवहार्य  बनाने  के

 जब  कभी  आवश्यक  समझा  जाता  तदनुसार  नीतिगत  हस्तक्षेप

 किए  जाते

 प्राथमिक  शिक्षा  हेतु  विश्व  बैंक  ऋण

 2730.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  प्राथमिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  क ेलिए
 विश्व  बैंक  से  650  करोड़  रुपए  के  ऋण  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  की

 योजना  पर  विचार  किया
 ह

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 इन  प्रस्तावों  को  विश्व  बैंक  को  भेजने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मश्री  बालासाहिब  विखे  :

 महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राथमिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  विश्व  बैंक  से

 650.00  करोड़  रुपए  के  नए  ऋण  की  मांग  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  यह  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  कि  वर्तमान

 में  महाराष्ट्र  के  9  जिले  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  जिला  प्राथमिक

 शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  हैं|  इस  कार्यक्रम  के  के

 अन्तर्गत  5  जिले  और  चरण-]|  के  अन्तर्गत  4  जिले  कवर  किए  गए

 कुल  परियोजना  लागत  338.21  करोड़  रुपए  जिसका  85  प्रतिशत

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  ऋण  द्वारा  वित्तपोषित  है  और  शेष  15

 प्रतिशत  की  भागीदारी  राज्य  सरकार  द्वारा  की  गई

 विश्व  बैंक  से  यह  ऋण  कब  तक  मिल  जाने  की  संमावना

 से  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न

 उत्पन्न  नहीं

 जल  आपूर्ति  योजनाओं  के  लिए  विदेशी  सहायता

 2731.  श्री  विजय  संकेश्वर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  विदेशी  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत
 विभिन्‍न  नगरों  की  जलापूर्ति  योजनाओं  का  भध्यौरा  क्‍या
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 क्‍या  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक

 स्वीकृति  में  शीघ्रता  हेतु  कार्रवाई  आरम्भ  की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  कर्नाटक  के  विभिन्‍न  शहरों  को  जलापूर्ति  करने  के  विभिन्‍न

 प्रस्ताव  कार्यान्वयनाधीन,/विचाराघीन  हैं  |  उनकी  प्रास्थिति  त्था  की  जा
 रही  कार्रवाई  नीचे  दी  गई  है  :

 (0)  कर्नाटक  जलापूर्ति  प्रबंध  त्था  नगरपालिका  को  मजबूत
 बनाना  :  विश्व  बैंक  के  साथ  1.5  मिलियन  अमरीकी

 डालर  की  राशि  के  विद्युत  क्रय  करार  पर

 निकट  भविष्य  में  हस्ताक्षर  किए  जाने  की  संभावना  है|
 राज्य  में  शहरी  बुनियादी  सेवाएं  मुहैया  कराने  की

 प्रबंध-व्यवस्था  करने  में  शहरी  स्थानीय  निकायों  की

 क्षमता  को  सुधारने  के  उद्देश्यों  से  विश्व  बैंक  की

 अनन्तिम  सहायता  लगभग  150  मिलियन  अमरीकी

 डालर

 (४)  कनटिक  शहरी  विकास  तथा  तटीय  पर्यावरण  प्रबंध  :

 एशियाई  विकास  बैंक  ने  26.  10.  1999  को  175
 मिलियन  अमरीकी  डालर  के  एक  ऋण  की  मंजूरी  दी

 यह  परियोजना  अन्य  बातों  के  अलावा  दस  शहरों
 की  जलापूर्ति  योजनाओं  में  तत्काल  सुधार  किए  जाने

 की  जरूरत  को  पूरा  करेगी  |  यह  दस  शहर  हैं:--कारवाड़,

 एशियाई  विकास  बैंक

 हस्ताक्षर  जाने  तथा  प्रभावी  घोषित  कर  दिए  जाने

 के  बाद  ऋण  संवितरित

 कर्नाटक  शहरी  आधारभूत  ढांचा  विकास  :  एशियाई
 विकास  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजना  (85  मिलियन

 अमरीकी  डालर  मूल्य  10.5.%6  से  कार्यान्वित

 की  जा  रही  इसका  एक  संघटक  है  4  शहरी  क्षेत्रों

 अर्थात्‌  रामानगरम  तथा  तुमूर  में

 पर्यावरणीय  स्वच्छता  में  सुधार  लाना  जिनमें  जलापूर्ति
 एक  उप-संघटक  यह  परियोजना  कर्नाटक  शहरी

 आधारभूत  ढांचा  विकास  क्ति  निगम  द्वारा  कार्यान्वित

 की  जा  रही

 बंगलोर  जलापूर्ति  परियोजना  :  जापान  से  सहायता

 प्राप्त  इस  परियोजना  (28452  मिलियन  जापानी  येन

 मूल्य  हेतु  25.1.1996  को  हस्ताक्षर  किए  गए

 31.8.1999  तक  की  स्थिति  के

 2664.1  मिलियन  जापानी  येन  का  उपयोग  किया  जा

 चुका  यह  परियोजना  26.3.2004  तक  समाप्त

 हो

 (iii)

 11  1921 (es)  लिखित  उत्तर  70

 (v)  डेनमार्क  से  सहायता-प्राप्त  जलापूर्ति  योजनाएं  :  क्षेत्र
 सहायता  कार्यक्रम  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  था
 लेकिन  आर्थिक  प्रतिबंध  लगाए  जाने  के  कारण  अस्थगित
 कर  दिया

 बंगलोर  हेतु  जलापूर्ति  और  मल-व्यवस्था  तंत्र  :  फ्रांस
 ने  इस  परियोजना  के  लिए  50  मिलियन  फ्रांसीसी  फ्रांक
 का  क्रेडिट  मुहैया  कराया  बंगलोर  जलापूर्ति  और
 मल-व्यवस्था  बोर्ड  तथा  फ्रांसीसी  आपूर्तिकर्ताओं
 परामर्शदाताओं  के  बीच  क्रय  संविदाओं  के  मसौदे  पर

 कार्रवाई  की  जा  रही

 कारों  की  चोरी  के  दावे

 2732,  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 अशोक  पटेल  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  99  से  31  99  तक  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  से  यूनाइटेड  इंश्योरेंस  आफ  इंडिया  में  कार  चोरी  के

 कुल  कितने  मामले  महीना-वार  दर्ज  किए

 इंश्योरेंश  कंपनी  द्वारा  कार  चोरी  के  मामले  में  दावेदारों
 को  भुगतान  किए  जाने  हेतु  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  तथा  क्या  इसके

 लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  दर्ज  किए  गए  मामलों
 में  से  कितने  मामलों  में  भुगतान  किया  कंपनी  के  पास  कितने
 मामले  लंबित  हैं  लंबित  मामलों  में  भुगतान  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 और

 जनवरी  से  अक्टूबर  तक  यूनाइटेड  इंश्योरेंश  कंपनी  के
 निरीक्षण  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  तथा  कितने
 अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  गई  तथा  उसका  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :
 से  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  पटल

 पर  रख  दी

 अंत्तराष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  दिया  जाने  वाला  धन

 2733.  श्री  मोइनुल  हसन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान
 केन्द्र  कनाडा  के  सहयोग  हेतु  भारत  में  मुख्य  कार्यालय
 खोल  रहा  है  और  क्या  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंघान  केन्द्र  उन

 विकास
 संबंधी  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  करता  है  जिन्हें  भारत  सरकार
 अथवा  भारत  संघ  की  किसी  राज्य  सरकार  की  मंजूरी  मिल  चुकी
 है
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 यदि  तो  किस  सक्षम  प्राधिकारी  ने  1994  के

 बाद  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंघान  केन्द्र  द्वारा  वित्त  पोषित

 ऑफ  एशियन  इन्फॉरमेशन  ऑफ  हैल्थ  एण्ड  दि  नामक

 परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी

 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंघान  केन्द्र  द्वारा  किस  संगठन

 को  दूसरा  और  बाद  के  भुगतान  किये  गये

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  केन्द्र  ने  निश्चित

 अवधि  के  बाद  उक्त  परियोजना  के  अनुदान  का  भुगतान  रद्‌द  कर  दिया

 कितनी  भुगतान  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  और

 वर्ष-वार  की  अवधि  क्‍या  है  ?

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 आईडीआरसी  भारत  में  अनुसंधान  परियोजनाओं,/अध्ययनों  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्‍न  संस्थानों  और  संगठनों  को  अनुदान
 सहायता  उपलब्ध  कराता  सामान्यतः  संगठन  अपने  प्रस्तावों  को

 आईडीआरसी  को  प्रस्तुत  करते  आईडीआरसी  प्रस्तावों  को  स्वीकार
 करने  से  पहले  आर्थिक  कार्य  विभाग  से  कोई  आपत्ति  सम्बन्धी  प्रमाण
 प्राप्त  नहीं

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  पटल  पर

 रख  दी

 गरीब  लोगों  को  आवास  निर्माण  हेतु  ऋण

 2734.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्‍या  विकत्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवनयापन  कर

 रहे  लोगों  को  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  देने  हेतु  कोई  योजना  तैयार

 की  है

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  में  बिहार  में  बैंकों  ने ऐसे  कितने
 व्यक्तियों  को  ऋण  दिये  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  ऐसी  योजनाएं
 बनाने  के  लिए  सरकार  ने  और  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  क ेलिए  अलग  से  कोई  ऋण
 योजना  नहीं  तैयार  की  गई  इन्दिरा  आवास  योजना

 के  अन्तर्गत  सरकार  इस  श्रेणी  के  लोगों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  आवास  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराती

 और

 प्रश्न  ही  नहीं
 उपर्युक्त  में  दिए  गए  उत्तर  के  परिप्रेक्ष्य  में
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 2735.  श्री  जसबंत  सिंह  बिश्नोई  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जोधपुर  से  ऊन  बोर्ड  का

 कार्यालय  अन्यत्र  ले  जाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मिनगी  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 डिपॉजिट  इश्योरेंश  कॉर्पोरेशन

 2736.  श्री  किरीट  समक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  असफल  बैंकों  के  जमाकर्ताओं  क ेलिए  एक

 पृथक्‌  डिपॉजिट  इंश्योरेंश  कार्पोरेशन  निगग्रुक्त/गठित  करने  पर  विचार
 कर  रही

 क्‍या  सरकार  ने  में  डिपॉजिट  इंश्योरेंश  में  सुधारों
 पर  कार्य  दलਂ  की  रिपोर्ट  स्वीकार  कर  ली

 यदि  तो  इस  दल  की  सिफारिशें  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  बैंकों  में  जमाकर्ताओं  की  बीमा  की  धनराशि

 की  सीमा  को  एक  लाख  से  दो  लाख  तक  बढ़ाए  जाने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  किसी  असफल  बैंक  के  जमाकर्ताओं  के  लिए  एक  पृथक
 निक्षेप  बीमा  निगम  इंश्योरेंश  गठित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  मारतीय  रिजर्व  बैंक  के  विचाराघधीन  नहीं  क्योंकि  बैंकों
 के  जमाकर्ताओं  के  हित  विद्यमान  निक्षेप  बीमा  और  प्रत्यय  गारन्टी  निगम

 द्वारा  पहले  से  ही  सुरक्षित

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  भारत  में  निक्षेप  बीमा  में

 सुधार  के  संबंध  में  एक  सलाहकार  दल  का  गठन  किया  जिसने
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  है  कि  निक्षेप  बीमा  और
 प्रत्यय  गारन्टी  निगम  से  प्रत्यय  गारंटी  का  कार्य  वापस  ले  लिया
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  सिफारिशों  की  जांच  की

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  समय
 बीमा  रक्षा  की  सीमा  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 पंजाब  नेशनल  बैंक

 2737.
 श्रीमती  निशा  चौधरी  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृ५  करेंगे  कि

 का  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  विशेषकर  पंजाब  नेशनल  बैंक  ने

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  में  बैंकों  के  गोदामों  के  उद्देश्य  के  रूप

 में  प्रयुक्त  करने  के  लिए  प्राइवेट  मालिकों,मू-मालिकों  के  किराए  पर

 परिसर  लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इनमें  से  अधिकतर  परिसरों  का  लम्बे  समय  से

 उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  और  बैंक  प्राधिकारी  भू-मालिकों  को  नियमित

 रूप  से  किराया  दे  रहे

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बैंक  द्वारा  इन

 परिसरों  के  किराए  के  रूप  में  वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  का  भुगतान
 किया  और

 बैंकों  को  ऐसे  खर्चों  से  बचाने  के  लिए  ऐसे  परिसरों  को
 '
 उनके  मालिकों  को  देने  के  लिए  बैंक  प्राधिकारियों  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  परिसर  का  किराए  पर  लिया  जाना  बैंक  और  भू-मालिकों
 के  बीच  करार  का  मामला  है  |  सरकार  के  पास  बैंकों  द्वार  परिसर  किराए

 पर  लिए  जाने  संबंधी  सूचना  नहीं  रहती  है  |  पंजाब  नेशनल  बैंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  चांदनी

 भागीरथ  सदर  सदर

 बाजार  में  बस्ती  हरफूल  सब्जी  मैदानगढ़ी  तथा  साउथ

 एक्सटेंशन  में  इस  उद्देश्य  के  लिए  परिसर  किराए  पर  लिए  केवल

 एक  मामले  जहां  कि  मकान  मालिक  की  मृत्यु  हो  गई  है  और  दावा

 करने  वाला  कोई  नहीं  किराए  का  नियमित  आधार  पर  भुगतान  किया

 जा  रहा  वर्ष  1996-97  और  1997-98  के  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए

 बैंक  द्वारा  47,439.36  रुपए  के  किराए  का  भुगतान  किया  वर्ष

 1998-99  के  दौरान  34,839.36  रुपए  के  किराए  का  भुगतान  किया

 पंजाब  नेशनल  बैंक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  सभी  परिसरों

 का  सही  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और  कोई  भी  परिसर  बिना  उपयोग

 के  नहीं

 रग्रद्ध  उत्पादक

 2738.  श्री  अजय  कुभार  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में

 के  उत्थान  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 रल  के  रबड  उत्पादकों

 11

 राशियों

 कारण

 लिखित

 सरकार  द्वारा  केरल  के  रबड़  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन
 देने  के  लिए  रबड़  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 सरकार  ने  सरकारी  खाते  से  30,000  टन  रबड़  की  खरीद

 करने  का  प्राधिकार  दिया  है  ताकि  रबड़  उत्पादकों  को  उनके  उत्पाद

 की  उचित  कीमत  मिल  सके  |  अग्रिम  लाइसैंस  के  तहत  प्राकृतिक  रबड़

 के  आयात  पर  भी  1999  से  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया

 वर्तमान  एक्जिम  नीति  (1997-2002)  के  तहत

 प्राकृतिक  रबड़  का  निर्यात  मुक्त

 चीन  को  लौह  अयस्क  का  निर्यात

 2739.  श्री  ब्रह्मनैया  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  ने

 चीन  सरकार  के  साथ  देश  से  लौह  अयस्क  के  निर्यात  को  बढ़ाने  हेतु
 वार्ता  की

 यदि  तो  चीन  को  कितना  अतिरिक्त  लौह  अयस्क

 निर्यात  किए  जाने  की  संभावना  और

 वर्ष  1999-2000  के  दौरान  द्वारा  लौह

 अयस्क  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  करना  प्रत्याशित  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 एमएमटीसी  ने  भारत  से  चीन  को  लौह-अयस्क  के  निर्यातों  को
 बढ़ाने  के  लिए  चीन  सरकार  के  धातुकर्म  मंत्रालय  में  चीनी  राज्य  प्रशासन
 के  उपमंत्री  की  अध्यक्षता  में  दौरा  करने  वाले  चीनी  शिष्टमंडल  के  साथ
 विचार-विमर्श  किया

 और  एमएमटीसी  ने  अप्रैल  से  99  के  दौरान
 चीन  को  पिछले  वर्ष  की  संगत  अवधि  के  दौरान  किए  गए  1.7  मिलियन
 टन  निर्यात  की  तुलना  में  24  मिलियन  टन  लौह  अयस्क  का  निर्यात

 एमएमटीसी  द्वारा  चीन  को  वित्तीय  वर्ष  1998  में  किए  गए
 2.5  मिलियन  टन  निर्यात  की  तुलना  में  वित्तीय  99  में  35.  मिलियन
 टन  लौह  अयस्क  का  निर्यात  किए  जाने  की  संभावना  है  -  वर्ष
 1999-2000  के  दौरान  आय  में  40%  की  वृद्धि  के  साथ  लगभग  51

 मिलियन  अमरीकी  डालर  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होने  की  आशा

 बैंक  जमा  राशियां

 2740.  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान |
 की  वृद्धि  में  काफी  गिरावट  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या
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 उद्योग  पर  क्‍या  असर  और

 लोगों  को  अपनी  बचत  बैंकों  में  जमा  कराने  के  प्रति

 आकर्षित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  वित्तीय  वर्ष  1999--2000  के  दौरान  दिनांक  19

 1999  तक  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की सकल  जमाराशियों  में

 55605  करोड़  रुपए  (7.8  की  वृद्धि  जबकि  पिछले  वर्ष

 की  उसी  अवधि  में  यह  वृद्धि  72445  करोड़  रुपए  (12.1

 पिछले  वर्ष  1998-99  के  दौरान  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की सकल

 जमाराशियों  में  हुई  वृद्धि  का एक  बड़ा  कारण  17945  करोड़  रुपए  के

 रिसर्जेट  इंडिया  बांडों  कोਂ  अन्तर्वाह

 और  चालू  कित्त  वर्ष  में  जमाराशियों  की  वार्षिक  वृद्धि
 की  बुनियादी  प्रवृत्ति  सकल  जमाराशियों  की  परिकल्पित  वार्षिक  वृद्धि

 के  समानुरूप  सकल  जमाराशियों  में  वृद्धि  और  नकदी  आरक्षित

 अनुपात  में  कटौती  के  कारण  इस  प्रणाली  में

 सुविधानजनक  द्रव्यता  रही

 कागज  उद्योग

 2741.  श्री  आनन्दराव  विठोबा  अडसुल  :

 श्री  चन्द्रकान्त  खरे  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कागज  उद्योग  संकट  का  सामना  कर  रहा

 यदि  तो  कागज  उद्योग  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है

 तथा  साथ  ही  कौन-कौन  सी  कागज  इकाइयां  बंद  पड़ी

 कया  अखबारी  कागज  के  नाम  पर  बहुत  बड़ी  मात्रा  में

 लेखन/मुद्रण  की  अच्छी  गुणवत्ता  वाले  कागज  का  आयात  नगण्य-शुल्क
 दर  पर  किया  जा  रहा  जिससे  घरेलू  कागज  उद्योग  प्रभावित  हो  रहा

 क्या  सरकार  पूर्व  में  वस्त्र  उद्योग  के  लिए  गठित  कोष

 की  तरह  कागज  उद्योग  के  लिए  तकनीकी  विकास  निधि  स्थापित  करने

 पर  विचार  कर  रही  और

 (3)  सरकार  द्वारा  कागज  उद्योग  के  पुनरुद्धांर  के लिए  क्‍या

 उपचारात्मक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 वाणिज्य  और  उद्योग  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  :

 कागज  उद्योग  के  सामने  आ  रही  मुख्य  समस्याएं  इस  प्रकार

 है

 (1)  कच्चे  माल  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  तथा  उसकी  लागत  |

 (2)  अप्रचलित  प्रौद्योगिकी  |

 (3)  महंगी  तथा  अपर्याप्त  ग्रिड

 (4)  उद्योग  का  पूंजी-प्रधान  स्वरूप  |

 कागज  उद्योग  जिसमें  कागज  तथा  गता  शामिल

 एक  लाइसेंसयुक्त  उद्योग  इस  समय  380  से  ज्यादा  कागज  मिलें

 हैं  जिनकी  कुल  वार्षिक  क्षमता  49  लाख  मी.टन  वर्ष  1998-99

 के  दौरान  कागज  का  उत्पादन  31.07  मी.टन  था  |  1998-99  में  कागज

 उद्योग  की  क्षमता  उपयोग  लगभग  68%

 अखबारी  कागज  का  आयात  करने  की  बिना

 किसी  आयात  लाइसेंस  के  ही  वास्तविक-उपयोगकर्ता-शर्त  के

 मारतीय  अखबारी  कागज  के  रजिस्ट्रार  द्वारा  जारी  किये  गये

 अखबारी  कागज  के  आयात  की  पात्रता  का  प्रमाण-पत्र  धारण  करने

 वाले  व्यक्ति  को  दी  जाती  अखबारी  कागज  का  आयात  5%  की

 सीमाशुल्क  के  तहत  किया  जाता  प्रायः  यह  आरोप  लगाया  जाता

 है  कि  लिखाई  तथा  छपाई  के  कागज  का  जिस  पर  अखबारी

 कागज  की  तुलना  में  काफी  अधिक  सीमा  शुल्क  लगता  अखबारी

 कागज  के  नाम  पर  किया  जाता

 कागज  उद्योग  के  लिए  तकनीकी  निधि  की

 स्थापना  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है|

 कागज  मिलों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  ्वरकार  ने

 कई  उपाय  किये  जिनमें  निम्नलिखित  उपाय  भी  शामिल  हैं  :

 (0).  स्थापना-स्थल  संबंधी  नीति  के  अध्यधीन  कागज  उद्योग

 को  पूर्णतया  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया

 Gi)  75%  से  अनधिक  अपरम्परागत  कच्चे  माल  से  विनिर्मितः

 कागज  पर  8४%  की  दर  से  रियायती  उत्पाद  शुल्क

 उद्‌गृहीत  किया  जाता

 Gi)  काष्ट  आधारित  कागज  तथा  गत्ते  पर  उत्पादन  शुल्क
 को  1999--2000  में  18%  से  घटाकर  16%  कर  दिया

 गया

 कागज  तथा  रद्‌दी  कागज  पर  मूल  आयात  शुल्क  इस

 समय  5%
 Ww)
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 (2)  घरेलू  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  आयातित  कागज

 पर  मूल  सीमा  शुल्क  को  30%  से  बढ़ाकर  35%  कर

 दिया  गया

 स्वैश्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाई  जा  रही  योजनाएं

 2742.  श्री  अकबर  अली  खांदोकर  :  क्या  वस्श्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अंतर्गत  सरकारी  और  गैर-सरकारी

 संगठनों  के  माध्यम  से  चलाई  जा  रही  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों

 योजनाओं  के  अंतर्गत  आबंटित  धनराशि  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 #  ४४५० our

 क्‍या  योजनाएं  संतोषजनक  कार्य  कर  रही  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय

 किए  जाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी

 बिहार  से  खनिर्जों  फा  निर्यात

 2743.  श्रीमती  श्यामा  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  बिहार  से  खनिजों  के

 निर्यात  में  अत्यधिक  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  लिए  कौन-कौन  से  कारक  जिम्मेदार

 क्‍या  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  खनिजों  के  निर्यात

 के  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 टू (s)  नौर्वी  योजना  अवधि  के  दौरान  खनिजों  के  निर्यात  का

 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 निर्यात  एवं  आयात  के  आंकड़ों  का  एकत्रीकरण  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  किया  जाता  है  और  निर्धातों  एवं  आयातों  के  राज्य-वार  आंकड़े

 नहीं  रख  जाते

 से  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  1992-93  से  लेकर

 वार्षिक  लक्ष्य  एवं  निष्पादन  निम्नानुसार  रहा  है

 11

 दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा“इन०»
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 अमरीकी

 वर्ष .  लक्ष्य.....€  निष्पादन

 1992-93  .  उपलब्ध

 1993-94  उपलब्ध  नहीं  888.15

 1994-95  उपलब्ध  नहीं  998.32

 1995-96  1129.0  1175.01

 1996-97  13613  11459

 1997-98  12500  1066.12
 इक  पे  ह

 1252.0  891.1

 1999-2000  oe)  3.0  ना
 — —_—_-——  ---

 डीजीसीआई  एण्ड

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 2744.  श्री  अजय  सिंह  चौटाला  :  क्या  विकत्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  का  विचार  1999-2000  और

 2000-2001  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजधानी  के  अतिरिक्त  भार  को  वहन

 करने  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  राज्यों  विशेषकर  हरियाणा  को

 कुछ  वित्तीय  सहायता  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और

 केन्द्र  सरकार  ने  वर्ष  1999-2000  के  लिए  राष्ट्रीय  राजघानी

 क्षेत्र  योजना  बोर्ड  को  45  करोड़  रुपए  की  बजटीय  सहायता  आबंटित

 की  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  भागीदार  राज्यों  जैसे
 उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थान  को  विकास  परियोजनाओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  ऋण  मुहैया  कराता  है  जिससे  कि  क्षेत्रीय  योजना
 प्रस्तावों  को  लागू  किया  जा  अब  तक  दिनांक  1.4.1999  से

 1.12.1999  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ने  भागीदार  राज्यों
 को  162.71  करोड़  रुपए  ऋण  सहायता  के  रूप  मैं  जारी  किए  जिनमें

 से  109.39  करोड़  रुपए  की  राशि  हरियाणा  सरकार  तथा  इसकी
 क्रियान्वयन  एजेंसियों  हरियाणा  शहरी  विकास  प्राधिकरण  तथा

 हरियाणा  राज्य  औद्योगिक  विकास  मिगम  को  जारी  की  गई  इसके
 अतिरिक्त  बोर्ड  ने  वर्ष  1999-2000  के  दौरान  हरियाणा  राज्य

 औद्योगिक  विकास  निगम  को  पुनः  37  करोड़  रुपए  जारी  करने  की
 भी  स्वीकृति  दी  बोर्ड  को बजटीय  सहायता  से  अधिक  मिलने  वाली
 अतिरिक्त  राशि  उसके  आंतरिक  उपार्जनों  तथा  बाजार  से  बॉण्डों  के
 रूप  में  बजटेतर  संसाधनों  से  उगाही  गई  राशियां
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 उपरोक्त  के  अतिरिक्त  बोर्ड  ने अपने  ऋण  अ  नुमोदन  के  अनुसार  यदि  तो  सरकार  ने  विदेशी  बैंकों  द्वारा  अपनाए
 पहले  से  स्वीकृत  परियोजनाओं  के  लिए  वर्ष  2000-200  के  दौरान

 दम

 ४७५७  करोड़  रुपए  जएरी  किए  जाने  का  फ्रावधान  किया  गया  है

 प्रश्न  ही  नहीं

 काजू  उद्योग  का  विकास

 2745.  श्री  राजेन्द्रन  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  काजू  उद्योग  का  सामान्यतः  देश  में  और

 विशेषकर  केरल  राज्य  में  विस्तार  एवं  विकास  करने  हेतु  कोई  कदम

 उठाये  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  काजू  के  निर्यात  से  विदेशी

 मुद्रा  अर्जित  करने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  उचित  कदम

 उठाये  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 काजू  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  को  बंढ़ाने  के  प्रयोजन  से  वर्ष

 1999-2000  के  लिए  17.50  करोड़  रुपए  परिव्यय  से  काज ूके  एकीकृत
 विकास  संबंधी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  लागू  की  जा  रही

 इस  योजना  के  अघीन  नए  बाग  उन्नत  उत्पादन

 प्रौद्योगिकी  को  गहन  कीट  नियंत्रण  गुणकता  वाली

 बागान  सामग्रियों  के  उत्पादन  के  लिए  क्षेत्रीय  नर्सरियों  की  स्थापना

 और  किसानों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जा  रही

 इस  योजना  को  केरल  सहित  सभी  काजू  उत्पादक  राज्यों  में  लागू  किया
 जा  रहा  काजू  के  निर्यात  के  जरिए  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अर्जित
 करने  के  प्रयोजन  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भागीदारी

 क्रेता-विक्रेता  बैठकें  आयोजित  प्रकाशनों  और  परिपत्रों
 के  द्वारा  सूचना  मुहैया  जाँच  सुविधाओं  की  स्थापना  निर्यात
 के  लिए  काजू  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  अद्यतन  पैकेजिंग
 प्रणाली  प्राप्त  करने  और  आईएसओ  गुणवत्ता
 नियंत्रण  प्रणली  को  अपनाकर  काजूगिरी  के  गुणवत्ता  मानह्गंडों  में

 सुधार  करने  तथा  काजू  प्रसंस्करण  एककों  में  प्रौद्योगिकी

 प्रक्रिया  उन्‍नयन,/आधुनिकीकरण  कै  लिए  सहायता  प्रदान  की  जा  रही

 विदेशी  बैंक

 2746.  श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ऋणों  की  वसूली  के  लिए  कुछ  विदेशी  बैंकों

 द्वारा  अपनाई  गई  इस  कार्यपद्धति  स ेअवगत  है  जिसमें  वे  अपने  कर्जदारों

 से  पैसे  की  वसूली  के  लिए  सहायक  विशेषज्ञਂ  नामक  एजेंटों
 का  इस्तेमाल  करते  हैं  जो  कि ऋण  वसूली  के  लिए  उनकी  पिटाई  करते

 जान  से  मारने  की  धमकी  देते  हैं  और  उन्हें  अपने  गुर्दे  और  अन्य

 ...  अंगों  को  बेचने  के  लिए  बाध्य  भी  करते  और

 इन  गैर-कानूनी  तरीकों  को  कारगर  ढंग  से  रोकने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  कुछ  विदेशी

 बैंकों  न ेअपनी  देयराशि  वसूल  करने  के  लिए  निजी  वसूलीकर्ता  एजेंट

 नियुक्त  किए  एक  विदेशी  बैंक  के  मामले  में  वसूलकर्ता  एजेन्ट  के

 जरिए  धन  की  कथित  वसूली  पर  प्रेस  में  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  गई
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  इस  बैंक  को  बताया  कि  ऐसी  प्रतिकूल  रिपोर्ट

 चिन्ता  का  विषय  है  और  बैंक  को  इस  प्रणाली  की  पुनरीक्षा  करनी

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  बैंक  द्वारा  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि

 एजेन्टों  की  नियुक्ति  पूरी  जांच  के  बाद  की  जाती  है  और  एजेन्टों  से

 आशा  की  जाती  है  कि  वे  अपेक्षित  आचार  संहिता  का  पालन  कुछ
 विदेशी  बैंकों  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  बताया  है  कि  ऐसी  संभावना

 भी  है  कि  कुछ  जिन्हें  वापसी  अदायगी  करनी  वे  वसूलीकर्ता
 एजेन्टों  के  विरुद्ध  झूठे  आरोप  लगा  रहे  ताकि  वसूली  प्रक्रिया  में

 बाधा  डाली  जा  सके  |  बल  प्रयोग  या  धमकी  वाले  मामले  यदि  बल

 प्रयोग  देश  के  कानून  के  अनुरूप  न  तो  प्रभावित  पक्ष  उपयुक्त  कानून
 प्रवर्तन  एजेंसिसों  क ेजरिए  शिकायत  दर्ज  करके  ऐसे  वसूलीकर्ता  एजेंटों
 से  राहत  दिलाने  की  मांग  कर  सकते

 विशेष  आयात  लाइसेंस

 2747.  श्री  थामस  :

 श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशेष  आयात  लाइसेंस  की  वापसी

 पर  आयात  की  अनुमति  दी  गई  थी

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  नागार्जुन  तेल  कंपनी  को  ऐसी  छूट  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  और  इससे  कंपनी

 को  कितने  रुपये  की  बचत

 क्या  निजी  क्षेत्र  की  किसी  अन्य  कंपनी  ने  भी  ऐसी  किसी

 छूट  के  लिए  आवेदन  किया

 यदि  तो  अन्य  मामलों  में  ऐसी  छूट  न  देने  के  क्या

 कारण  और

 इस  तरह  आयातित  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :
 ॥॒
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 (@)  विशेष  आयात  लाईसेंस  आई  तथा  प्रतिबंधित

 लाईसेंस  आई  के  अंतर्गत  आने  वाली  मदों  का

 आयातों  के  सी  आई  एफ  बीमा  तथा  मूल्य  की

 तीन  गुणा  मूल्य  के  बराबर  के  एस  आई  एल  की  सुपुर्दगी  पर  किया

 जाता  एस  आई  एल  को  जमा  करवाने  के  पीछे  यह  उद्देश्य  है  कि

 बाहर  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  को  निष्प्रभावी  कर  दिया

 जैसा  कि  ऊपर  पैरा  में  उल्लेख  किया  गया

 आयातों  के  सी  आई  एफ  मूल्य  के  तीन  गुणे  मूल्य  के  बराबर  का  एस

 आई  एल  जमा  करने  पर  प्रतिबंधित  आयात  लाइसेंस  जारी  किए  जाते

 हैं|  नागार्जुन  ऑयल  कारपोरेशन  के  मामले  में  एस  आई

 एल  को  जमा  करने  की  शर्त  हटा  दी  गई  क्योंकि  उसने  इस  आधार

 पर  पुराने  तेल-शोधक  के  आयात  के  लिए  लाइसेंस  की  मांग  की  थी

 कि  यह  प्रमुख  क्षेत्र  की  परियोजना  के  लिए  किया  जा  रहा  है

 और  इस  बात  के  कारण  भी  कि  इस  आयात  के  लिए  अग्रिम  भुगतान
 दिनांक  31.3.1999  जब  से  पुराने  पूंजीगत  सामान  के  आयात  के  लिए

 एस  आई  एल  को  जमा  करने  की  शर्त  लागू  की  गई  से  पहले  किया

 जा  चुका  यदि  कोई  बचत  की  गई  होगी  तो  वह  जमा  किए  जाने

 वाले  एस  आई  एल  पर  प्रीमियम  के  कारण  हुई  होगी  जिसका

 बाजारी  शक्तियों  द्वारा  होता  ह ैऔर  सरकार  द्वारा  इसका  फैसला  या

 निर्धारण  नहीं  किया  जाता

 से  नहीं  |  प्रमुख  क्षेत्र  में  पुराने  पूंजीगत  सामान  के

 किए  जाने  वाले  आयात  के  जिसका  अग्रिम  भुगतान  दिनांक

 31.3.1999  के  पहले  किया  जा  चुका  ऐसा  कोई  आवेदन-पत्र  प्राप्त

 नहीं  हुआ  जिसमें  इस  प्रकार  की  छूट  के  लिए  किए  गए  अनुरोध

 को  स्वीकार  अथवा  अस्वीकार  किया  गया

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  अतिशेष  भूमि  की  बिक्री

 2748.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  वरत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  टी

 के  अधीन  चल  रही  मिलों  की  मुंबई  स्थित  अतिशेष  भूमि  को  बेचकर

 प्राप्त  राशि  से  उन्हें  आर्थिक  और  तकनीकी  रूप  से  अर्थक्षम  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  राशि  एन  टी  सी  की  उक्त  वस्त्र  इकाइयों  के

 पुनरुद्धार  के  लिए  पर्याप्त  और

 लिखित  उत्तर  82

 उन  इकाइयों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  सरकार  द्वारा

 पुनरुद्धार  करने  के  लिए  चयन  किया  गया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 से  सरकार  ने  1995  में  एन  टी  सी  मिलों  के  लिए  2005.72

 करोड़  रुपए  की  लागत  पर  एक  स्वांगीण  सुधार  नीति  मंजूर  की

 योजना  को  एन  टी  सी  की  बेशी  भूमि/परिसंपतियों  की  बिक्री  से  निधियों

 को  प्राप्त  कर  क्रियान्वित  किया  जाना  इस  भूमि  का  प्रमुख  भाग

 मुंबई  में  स्थित  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बेशी  भूमि  की  बिक्री  के  लिए

 अभी  मंजूरी  नहीं  दी  इसके  अलावा  एन  टी  सी  के  चार  सहायक

 निगमों  अर्थात  एन  टी  सी  एन  टी  सी  एन  टी  सी

 बी  ए  एंड  तथा  एन  टी  सी  के  मामलों  बी आई  एफ

 आर  ने  उनकी  निवल  पूंजी  के  निर्धारित  अवधि  के  दौरान  सकारात्मक

 न  होने  के  आधार  पर  योजना  को  मंजूर  नहीं  किया  उपर्युक्त  के

 नीति  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा

 एन  टी  सी  द्वारा  किये  गये  एकक-वार  अर्थक्षमता  के  आधार

 सरकार  एन  टी  सी  के  अर्थक्षम  सहायक  निगमों  के  साथ-साथ  उनके

 अंतर्गत  अर्थक्षम  मिलों  क ेलिए  एक  संशोधिक  सर्वांगीण  सुधार  योजना

 पर  विचार  कर  रही  है  जिसमें  निर्दिष्ट  अवधि  के  भीतर  निवल  पूंजी
 के  सकारात्मक  होने  के  बी आई  एफ  आर  के  मानदंडों  को  ध्यान  में

 रखा  जा  रहा  कामगारों  के  हित  को  पुनरुद्धार  योजना  में  ध्यान  में

 रखा

 जा./अनु.  के  लिए  रिक्त  पद

 2749,  श्री  राजनारायण  पासी  :  क्या  विकत्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  के  अधीन  विभागों  और  उपक्रमों  में

 अनुसूचित  जातियों,“अनुसूचित  जनजातियों  के  विभिन्‍न  श्रेणी  के  कुछ
 पद  रिक्त  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मंत्रालय  के  अधीन  उपक्रमों

 में  नई  भर्तियों  क ेअतिरिक्त  उसमें  कार्यरत  विभिन्‍न  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 को  पदोन्नति  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  वर्ष-वार  और आज

 की  तिथि  तक  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  की  गयी  नियुक्तियों  का  श्रेणी-वार

 ब्यौरा  क्‍या

 (3)  क्‍या  अनुसूचित  जातियों,/अनुसूचित  जनजातियों  की

 विभिन्न  श्रेणियों  में  की  गयी  भर्तियां  और  पदोन्‍नतियां  इस  संबंध  में

 निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  और
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 यदि  तो  विभिन्न  श्रेणियों  के  आरक्षित  रिक्त  पदों

 को  भरने  तथा  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की

 पदोन्‍नतियां  इस  संबंध  में  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  करने  के  लिए

 मंत्रालय  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी

 राजस्य  विभाग  में  भ्रष्टाचार

 2750.  श्री  चन्द्रनाथ  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमाशुल्क  की  वापस

 अदायगी  तथा  वस्त्र  शुल्क  की  वापस  अदायगी  के  कितने  घोटालों  के

 मामले  कस्टम-हाऊस-वार  तथा  शुल्क-पत्तन-वार  प्रकाश

 में

 उन  मामलों  में  शामिल  सीमा  शुल्क  तथा  शुल्क  पत्तन

 के  वरिष्ठ  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  उन्हें  उनके  विरुद्ध  क्या

 17  1999  लिखित  84

 कार्रवाई  की  और

 उन  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  सीमा

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  पत्तनों  एवं  हवाई  अड्डों  आदि  में  वर्तमान

 नियुक्ति  निर्धारित  कार्य  अवधि  से  अधिक  समय  से  कार्यरत  हैं  तथा

 उनके  तुरंत  हस्तांतरण  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍जय  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रकाश  में  आए  सीमाशुल्क  वापसी  के  झूठे

 मामले  और  वस्त्र  शुल्क  वापसी  के  झूठे  मामलों  की

 सीमा  शुल्क  गृह-वार  और  शुल्क  पत्तन-वार  और  उनमें  अंतर्ग्रस्त  शुल्क
 वापसी  की  राशि  संलग्न  में  दी  गई

 धोखाधड़ी  के  मामलों  में  प्रथम  दृष्टया  में  अंतर्ग्रस्त

 सीमाशुल्क  और  शुष्क  पत्तनों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  ब्यौरे  और  उनके

 विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  संलग्न  विवरण-ना  में  दी  गई

 सीमाशुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  के

 साथ-साथ  आयकर  विभाग  अपने  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  तबादलों  के

 संबंध  में  विनिर्धारित  कार्यकाल  नियमों,”दिशानिर्देशों  का पालन  करते

 हैं  ।  लोक  हित  के  साथ-साथ  गम्भीर  स्वरूप  के  अनुकंपा  आधार

 के  मामलों  में  उपवादों  की  अनुमति  दी  जाती

 राशियां  लाख  रुपयों

 धोखाधड़ी  से  वस्त्रों  पर  धोखाघड़ी  से  शुल्क  वापसी  धोखाघड़ी से  शुल्क  सीमाशुल्क  गृह/शुष्क
 शुल्क  वापसी  के  मामले  के  अन्य  मामले  के  कुल  मामले  पत्तन  का  नाम

 मामलों  की  मामलों  अंतर्ग्रस्त  मामलों  अंतर्ग्रस्त  वापसी

 संख्या  वापसी  की  की  वापसी  की  की  राशि

 की  राशि  _
 2  3  4  5  6

 7  8

 वर्ष  1997-98

 ll  175.27  2  14.83  13  190.10  तुगलकाबाद

 2.  -  -  1  14.06  01  14.06  कोचीन  सीमाशुल्क  गृह

 3.  65.22  ।.  190.00  02  -
 255.22  सीमाशुल्क  गृह

 4.  9.  582.79  1  02.00  10  584.79  सीमाशुल्क  गृह

 5.  11.09  -  -  01  11.09  जवाहरलाल  नेहरू  ट्रस्ट
 पोर्ट

 6  -  - 1
 10.25  01  10.25  अहमदाबाद
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 1  2  5  4  5  6  7  8

 7  4...  148.23 1  175  05  165.73  चेन्नई  सीमाशुल्क  गृह

 8  4  30908  -  -  04  309.08  चेन्नई  एअरकार्गों  परिसर

 9  2.  500900  -  -
 02  5009.00  मुम्बई  एअरकार्गो  परिसर

 10.  2  17.50  6  46.84  8  64.34  कलकत्ता  सीमाशुल्क  गृह

 वर्ष  1998-99

 2  51.65
 न

 02  $1.65  जयपुर

 2.  27  361.62  |  0.39  28  362.01  तुगलकाबाद

 3.  -  -  3  433.00  03  433.00  एयर  कार्गो  कॉम्पलैक्स

 4.  4  31.72
 -  -

 04  31.72  चेन्नई  कस्टम

 5.  2  189.59  च्
 न

 02  189.59  तिरुपुर

 6..  1  0.94
 -  न  01  0.94  कोयम्बटूर

 7.  15.40 1  21.94  02  37.34  कांडला  कस्टम  हाऊस

 8.  2  282.43
 न

 -  02  282.43  बंगलौर  कस्टम  हाऊस

 9.  8  333.53  2  3.00  10  336.53  मुम्बई  कस्टम  हाऊस

 10  न
 च्  1  09  01  0.09  हैदराबाद

 11. 1  234.00
 -  -  01  234.00  जवाहरलाल  नेहरू  ट्रस्ट

 पोर्ट

 वर्ष  1999-2000

 |  10  28.28
 -  “  10  28.28  तुगलकाबाद

 2  01  16.49
 -  -  01  16.49  कोचीन  कस्टम  हाउस

 3  01  37.77
 -

 बन०  01  3777  कलकत्ता  कस्टम  हाऊस

 4  02  42.75  -  -
 02  42.75  चेन्नई  कस्टम  हाऊस

 5  11  593.00  13  97.00  24  690.00  मुम्बई  कस्टम  हाऊस

 6  16.32
 जज  बन  01

 ___
 16 32  कलकत्ता  कस्टम  हाऊस

 _

 विवरण  -  पा  (0)  दो  मूल्य-निरूपकों  के  विरुद्ध  एफआईआर  दायर  कौ

 धोखाधड़ी  के  मामलों  में  अंतर्ग्रस्त  प्रथम-दृष्ट्या  में  पाए  गए  गई  है  और  उन्हें  निलंबित  कर  दिया  गया

 सीमाशुल्क  गृहों  और  शुष्क  पत्तनों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  ब्यौरे  और  60)  एक  अधीक्षक  को  निलंबित  कर  दिया  गया

 उनके  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  निम्नानुसार  है  :

 6)  दो  अधीक्षकों  को  उनके  व्यवहार  के  स्पष्टीकरण  हेतु
 6)  एक  सहायक  आयुक्त  के  विरुद्ध  एफआईआर

 सूचना  दायर  की  गई  उनका  गैर  दी

 प्रभार  में  स्थानान्तरण-भी  .  कर  जया

 कारण्य  बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  है  और  उनको

 निलंबित  भी-करं  गया
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 राज्य  सरकारों  धनराशि

 2751.  जयंत  रंगपी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुच्छेद  275  (1)  और

 अनुच्छेद  275  (1)  के  उपबंध  के  अंतर्गत  विभिन्न  राज्यों  को  कितनी

 धनराशि  जारी  की

 संबंधित  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  धनराशि  से  कौन-सी

 योजनाएं  शुरू  की

 क्‍या  राज्य  सरकारों  ने  उक्त  धनराशि  के  लिए
 उपयोगिता  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  किया

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (७)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  प्रस्तुत
 कर  दी  जाएगी  ।

 राज्यों  में  वित्तीय  व्यवस्था

 2752,  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेहतर  वित्तीय  व्यवस्था  हेतु  सरकार  ने  कुछ  राज्य

 खएकारों  के  साथ  कोई  समझौता  किया

 यदि  तो  ऐसे  राज्य  कौन-कौन  से

 इनमें  से  किन  राज्यों  ने  समझौते  की  शर्तों  का  उल्लंघन

 किया

 क्या  इनके  खिलाफ  कोई  कार्रवाई  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राजस्थान  सरकार  के  साथ  समझौते  की  क्‍या  शर्तें

 निर्धारित  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  दिनांक  19.02.1999  को

 आयोजित  बैठक  में  कई  राज्य  सरकारों  द्वारा  राजकोषीय  तंगहाली
 से  संबंधित  मुद्दों  को  उठाया  गया  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  निर्णय

 लिया  था  कि  केन्द्रीय  वित्त  राज्यों  के  प्रतिनिधि  मंडल  के  साथ

 राज्यों  की  वितीय  कठिनाइयों  और  राज्यों  द्वारा  शुरू  की  गई  मध्यम

 अवधिक  राजकोबीय  नीति  के  बारे  में  विचार-विमर्श  इस  निर्णय

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  नौ  राज्य  सरकारों  ने  अपने  राजकोषीय  सुधार
 कार्यक्रमों  को  तैयार  किया  ये  हिमाचल

 उत्तर  प्रदेश  और

 17  1999  लिखित  उत्तर  88

 सिक्किम  हैं  |  इन  राज्यों  क ेराजकोषीय  सुधार  कार्यक्रमों  का  मानीटरन

 और  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  सरकारी  समिति  का  भी  गठन  किया

 गया  है  |  राज्यों  द्वारा  शुरू  किए  गए  राजकोषीय  सुधार  की  प्रक्रिया

 राजकोषीय  स्थायित्व  को  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  विश्वसनीय  और

 मानीटरन  योग्य  कार्यक्रम  को  तैयार  और  कार्यान्वित  करने

 पर  विचार  किया  गया  ये  कार्यक्रम  राज्य  विशेष  के  हैं  और  इनको
 सरकारी  समिति  के  साथ  विचार-विमर्श  के  बाद  राज्यों  द्वारा  स्वयं  तैयार

 किया  जाता

 आयात  शुल्क  का  पुनः  वित्त  पोषण

 2753.  करुणाकरन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  वर्ष  1992-93  के  दौरान  एस्सार  द्वारा

 भुगतान  किये  गये  आयात  शुल्क  को  पुनः  वित्त-पोषित  करने  का  निर्णय
 लिया  और

 यदि  हो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनग्जय  :
 ॥

 ऊपर  को  देखते  प्रश्न  ही  नहीं

 शुष्क  पत्तनों  की  स्थापना

 2754.  श्री  सुल्तान  सललाऊद्दीन  ओवेसी  :  क्या  वाणिज्य  एवं
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आयात-निर्यात  व्यापार  में  वृद्धि
 को  देखते  हुए  देश  में  कुछ  शुष्क  पत्तन  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  हेतु
 राज्य-वार  कौन-कौन  से  स्थानों  का  चयन  किया  गया  और

 जाएंगे  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 शुष्क  पत्तन  इनलैंड  कन्टेनर  डिपो  सी  और  कन्टेनर

 फ्रेट  स्टेशन  एफ  के  रूप  में  भी  जाना  जाता  व्यापार  को

 नियत  स्थलों  पर  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  देश  में  सुविधाजनक
 स्थानों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं|  सरकार  वाणिज्य  मंत्रालय  में  कार्यरत  एक
 ही  स्थान  पर  निपटान  प्रक्रिया  क ेजरिए  आई  सी  डी/सी  एफ  एस
 स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  ही उन  पर  विचार  करती  निर्जਂ

 और  सार्वजनिक  दोनों  क्षेत्र  ऐसे  उद्यमों  में  भाग  ले  सकते  सरकाः

 द्वारा  स्वीकृत  आई  सी  डी,//सी  एफ  एस  की  एक  राज्य-वार  सूची  विवरण
 के  रूप  में  संलग्न  लगभग  80  सुविधाएं  पहले  ही  प्रचालन  में  +

 और  अन्य  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 देश  में  ये  शुष्क  पत्तन  कब  तक  स्थापित  कर  दिये



 का

 ४

 9०

 9७

 9७

 ४७

 +

 ४»

 ४

 श्र

 केरल

 मध्य  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 »  कोष्ठक  में  आंकड़े  कुल  संख्या  दर्शाते

 कया

 वस्त्रों  का  आयात

 2755,  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 11  लिखित  उत्तर  90

 विवरण  '

 शुष्क
 पत्तनों  का  स्थान

 अमीनगांव

 जमशेदपुर

 तुगलकाबाद  ,  पटपड़गंज

 वरना

 '
 सूरत  (2),  दशरथ  भरूच

 गुड़गांव  (2),  रिवाड़ी

 वाईटफील्ड  न्यू  मैसूर

 आरूर

 इन्दौर

 नावाशिवा/द्रोणागिरी
 मिराज

 पारादीप  बालासोर

 पांडीघेरी

 डेराबस्सी

 आबू  रोड

 चेन्नई(में//लगमग-8),

 तिरूपुर

 दादरी

 सूरजपुर

 कोस्सीपोर  रोड

 उक्त  वर्षों  के  दौरान  वई-वार  तथा  मूल्य-वार  इस  तरह
 के  आयातों  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  और

 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हेतु  देश  में  उक्त  वस्त्रों  के

 उत्पादन  के  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  वस्त्रों  क ेआयात
 को  कब  तक  रोके  जाने  की  संभावना  है  ?

 आयात  की  जा  रही  कत्त्रों  की  किसमें  क्‍या

 इन  वस्त्रों  के आयात  के  क्‍या  कारण
 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगगी  :

 आयात  की  जा  रही  वस्त्रों  की  किस्मों  में

 छले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  तथा  चालू  वर्ष  के  "लेक्स/पटसन,  मानव-निर्मित  फाइबर/यार्न/फैब्रिक्स,  सूती  तथा

 दौरान  दो  ज  तक  आयात  की  गयी  मात्रा  तथा  इनका  मूल्य  मनक-निर्मित  फाइबर  का  पाइल  सिले  सिलाए  परिधान  तथा
 मेडअप्स



 9]  प्रश्नों  के

 आयात  अनेक  मुख्यतः  वाणिज्यिक  कारकों  के

 के  कारण  होता

 और  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयात  के  ब्यौरे  नीचे

 दिये  गये
 जाय  कपः

 व  मूल्य  लाख  रू  मे

 1996-97  263,987.28

 1997-98  301,268.88

 1998-99  329,729.21

 1998-99  128,540.44

 1999-2000  113,673.67

 ___
 )

 ख्रोत  :  डी  जी  सी  आई  कलकत्ता

 वस्त्र  के  किस्म-वार  आयात  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 —
 1998-99 मद  1996-97  1997-98

 __

 सूती  फैब्रिक्स  4.01  4.16  3.15

 मानव-निर्मित  फैब्रिक्स  5.64  8.27  5.54

 ऊनी  फैब्रिक्स  0.16  0.32  0.26

 रेशमी  फैब्रिक्स  0.23  0.24  031

 उदारीकरण  के  वातावरण  आयात  समय-समय  पर

 लागू  आयात-निर्यात  नीति  के  अधीन  बाजार  शक्तियों  द्वारा  शासित

 होता  सरकार  द्वारा  प्रौद्योगिकी  को  आधुनिकीकृत  करने  तथा

 उन्नयन  करने  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  निधि  योजना  यू  एफ
 के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  गुणवत्ता  उत्पादों  के  स्थानीय

 उत्पादन  को  प्रोत्साहित  किया  जा  स्थानीय  उद्योग  को  आयात

 के  किसी  हानिकारक  प्रभावों  से  बचाने  के  विश्व  व्यापार  संगठन

 के  अंतर्गत  सहायता  राशि  तथा  प्रतिकारी  आदि
 जैसे  करार  मौजूद

 भूटान  में  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापना

 2756.  श्रीमती  भिनाती  सेन  :  क्‍या  बाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूटान  में  भारत  के  सहयोग  से  एक  सीमेंट  संभावना  है  ?

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्थानीय  भारतीय  क्षेत्र  में  होने  वाले  पारिस्थितिकीय

 और  पर्यावरणीय  नुकसान  को  ध्यान  में  रखा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 भूटान  नरेश  के  विशिष्ट  अनुरोध  पर  भारत  ने  दक्षिण-पूर्वी

 भूटान  के  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्र  को  विकसित  करने  के  लिए

 सहायता  हेतु  भूटान  के  प्रस्ताव  पर  विधार  करने  पर  सहमति  दी  |  भारत

 सरकार  के  विदेश  मंत्रालय  और  भूटान  की  शाही  सरकार  ने  5
 1996  को  दक्षिण-पूर्वी  भूटान  में  नृगंगूलम्‌  स्थित  दुंगसुन  सीमेंट  संयंत्र

 की  स्थापना  के  लिए  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 दुंगसुन  सीमेंट  संयंत्र  एक  शुष्क-प्रक्रिया-सीमेंट  संयंत्र

 है  जिसकी  क्षमता  0.5  मिलियन  टन  प्रतिवर्ष  1996  के  द्विपक्षीय

 समझौते  के  अनुसार  भारत  की  ओर  से  भारत  सरकार  के  विदेश  मंत्रालय

 द्वारा  दुंगसुन  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  भूटान  की  शाही  सरकार

 को  100%  अनुदान-आधार  पर  कुल  400  करोड़  रुपये  प्रदान  किये

 कुल  अनुदान  में  से  १00  करोड़  रुपये  सिर्फ  परियोजना  के

 लिए  ही  होंगे  और  100  करोड़  रुपये  भारतीय  क्षेत्र  मे ंअवसंरचनात्मक

 सुक्धिओं  की  स्थापना  के  लिए

 परियोजना के  प्रस्ताव  को  अंतिन  रूप  दिये  जाने  से  पूर्व

 दुंगसुन  सीमेंट  संयंत्र  को  स्थापित  करने  संबंधी  पारिस्थितिकीय  कारकों

 और  पर्यावरणीय  प्रभावों  पर  विचार  किया  गया

 भारतीय  सीमेंट  जिन्होंने  दुंगसुन  सीमेंट

 संयंत्र  के  लिए  प्रस्तुत  की  गयी  प्रथम  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार
 की  मे  प्रदूषण  नियंत्रण  और  पर्यावरण  संरक्षण  संबंधी  आवश्यक
 उपायों  की  पहचान  की

 कॉटन  बोर्ड  की  स्थापना

 2757.  श्री  राजैया  मल्याला  :

 श्री  मूर्ति  :

 श्री  राम  मोहन  गादडे  :

 क्‍या  व्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से
 हैदराबाद  में  कॉटन  बोर्ड  की  स्थापना  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ग्यौरा  क्‍या  और

 वहां  पर  कॉटम  बोर्ड  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की

 वस्च्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मिनगी  :
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 से  98  आंध्रप्रदेश  के  मुख्यमंत्री  न ेभारत  सरकार

 को  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें  अन्य  बातों  के साथ-साथ  कपास  के

 सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए  तम्बाकू  बोर्ड  की तरह  अखिल

 भारतीय  कपास  बोर्ड  की  स्थापना  के  लिए  सुझाव  दिया  था  |  आंध्र  प्रदेश

 के  मुख्यमंत्री  को  सूचित  किया  गया  था  कि  कपास  क्षेत्र  की  वृद्धि  का

 ध्यान  रखने  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  सी  ए
 कपास  विकास  भारतीय  कपास  विकास  परिषद  सी

 डी  तथा  कपास  सलाहकार  बोर्ड  ए  जैसे  कुछ
 निकाय/अभिकरण  पहले  से  ही  है  तथा  पृथक्‌  कपास  बोर्ड  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं

 विश्व  व्यापार  संगठन

 2758.  श्री  अन्नासाहेब  पाटील  :

 क्या  कणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 सरकार  द्वारा  किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  विश्व

 व्यापार  समझते  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विद्चार  ऐसी  प्रतिस्पर्धा  का

 सामना  करने  के  लिए  इस  संबंध  में  कोई  योजना  लाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 विभिन्‍न  डब्ल्यू  टी  ओ  करारों  का  लक्ष्य  एक  न्याय  संगत  और

 नियम  आधारित  बहुपक्षीय  व्यापार  प्रणाली  के  जरिए  व्यापार  का

 उदारीकरण  करना  मुख्य  रूप  से  कृषि  व्यापार  संक्धी  बौद्धिक

 सम्पदा  अधिकारों  के  पहलुओं  और  स्वच्छता  और  फाइटो-स्वच्छता
 उपाय  संबंधी  करार  पी  का  कृषकों  से  सीधा  संबंध  कृषि
 संबंधी  डब्ल्यू  टी  ओ  करार  में  बाजार  घरेलू  सहायता  और  निर्यात

 इमदाद के  क्षेत्रों  में  प्रावधान  ट्रिप्स  करार  में  यह  अपेक्षा  की  गई

 है  कि  विभिन्न  पौधों  का  संरक्षण  या  तो  पेटेंट  के  जरिए  या  अद्वितीय

 पद्धति  के  जरिए  या  इन  दोनों  के  जरिए  किया  जाना  एस  पी

 एस  करार  में  पशु  पौधे  जीवन  या  स्वास्थ्य  का  संरक्षण  न्यूनतम
 व्यापार  प्रतिबंध  के  प्रावधान

 सरकार  ने  डब्ल्यू  टी  ओ  की  भावी  वार्ताओं  में  खासकर  खाद्य

 सुरक्षा  और  ग्रामीण  रोजगार  के  बारे  में  भारत  के  हितों  की  सुरक्षा  करने

 के  विभिन्‍न  उपाय  किए  कृषि  क्षेत्र  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए

 वर्तमान  में  चल  रही  सही  नीतियां  एवं  कार्यक्रमों  को  इस  प्रकार  बनाया

 गया  है  कि  वे  डब्ल्यू  टी  ओ  करारों  से  लाभान्वित  हो  कृषि  संबंधी

 करार  पर  होने  वाली  भावी  वार्ता  में  देश  की  खाद्य  सुरक्षा  की  रक्षा  करने

 के  लिए  भारत  ने  घरेलू  नीतियों  को  लागू  करने  में  ढील  की  मांग  की

 उच्च  टैरिफ  बाध्यता  और  कीमत  सहायता  तंत्रों  के  जरिए  कृषकों
 को  पर्याप्त  संरक्षण  भी  उपलब्ध  इसके  भारत  ने  विभिन्‍न

 पौधों  पर  पेटेंट  की  मंजूरी  न  देने  का  निर्णय  लिया  बल्कि  एक
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 अद्वितीय  संरक्षण  प्रणाली  परिकलित  की  है  जो  वाणिज्यिक  विपणन

 प्रणाली  के  अंतर्गत  पुनर्बीजरोपण  हेतु  बिक्री  को  छोड़कर  संरक्षित  किस्म
 के  अपने  कृषि  उत्पाद  की  रक्षा  हिस्सा  बटाने  के  कृषकों
 के  अधिकार  बरकरार  कृषिजन्य  उत्पादों  की  निर्यात-आयात

 नीति  मुख्य  रूप  से  भारत  की  खाद्य  सुरक्षा  संबंधी  कृषि  आय

 और  विदेशी  मुद्रा  आय  को  अधिकतम  करने  की  जरूरत  और  ग्रामीण

 रोजगार  के  अवसरों  को  बच्चा  कर  प्रदान  करते  हुए  और  कृषि  उत्पादों

 की  घरेलू  उपलब्धता  बढ़ाने  से  शासित  होती

 फेन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में  वेतनमान

 2759.  श्री  जगवम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  विकत्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  के  सहायक  निदेशकों
 को  पांचवें  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निर्णय  के  बारे
 में  वित्त  मंत्रालय  की  अधिसूचना  दिनांक  30  1997  में
 उल्लिखित  7500-250-12000  रुपए  का  वेतनमान  मिल  गया

 और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  बालासाहिब  विखे  :

 से  पांचवें  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार
 केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में  सहायक  निदेशकों  के  मौजूदा
 145  पदों  में  से  केवल  65  पदों  को  7500-250-12000  रुपए  के

 उच्चतर  प्रतिस्थापन  वेतनमान  में  रखा  जाना  बाकी  पदों  को

 6500-200-10500  रुपए  के  सामान्य  प्रतिस्थापन  वेतनमानों  में  रखा

 जाना  है  |  पांचवें  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  उक्त  सिफारिश  को  स्वीकृत
 और  30  1997  को  जारी  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 नियमावली  में  अधिसूधित  कर  दिया  था  |  पांचवें  केन्द्रीय  वेतन

 आयोग  की  उक्त  सिफारिश  में  बदलाव  और  केन्द्रीय  सचिवालय

 राजभाषा  सेवा  के  सभी  सहायक  निदेशकों  को  उच्चतर  प्रतिस्थापंन

 वेतनमान  दिए  जाने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 स्टेट  बैंक  ऑफ  इन्दौर  के  कर्मचारियों  की  शिकायतें

 2760.  भ्री  राधा  मोहन  सिंह  :

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यह  वेतनमान  उन्हें  कब  तक  मिल  जाने  की  संभावना

 इस  वेतनमान  के  कब  से  प्रभावी  होने  की  संभावना  है  ?

 श्री  रामनायड्‌  रग्गुबाटि  :

 श्री  राजैया  मल्याला  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  स्टेट  बैंक

 आफ  इन्दौर  की  दिल्ली  स्थित  शाखाओं  के  कर्मचारियों  की  समस्याओं

 के  संदर्भ  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 बैंक  कर्मचारियों  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  के

 लिए  प्रत्येक  मामले  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का  क्या  परिणाम

 निकला  ?

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  :  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  के  दिल्ली  में  तैनात

 एक  कर्मचारी  की  सेवा  मामलों  से  संबंधित  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  स्टेट

 बैंक  आफ  इन्दौर  के  अनुसार  संबंधित  कर्मचारी  की  कठिनाइयों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  बैंक  ने  निर्णय  किया  है  कि  दिनांक  4.6.1985  से

 31.  12.  1987  तक  की  अनुपस्थिति  अवधि  अर्थात्‌  समझौता  कार्यवाहियों

 की  अवधि  को  जांच  के  अधीन  मामलों  के  बराबर  माना  जाए  एवं  कर्मचारी

 को  नीचे  दिए  अनुसार  जीविका  के  लिए  कुछ  आर्थिक  प्रतिपूर्ति  भी  दी

 गई

 |  पहले  तीन  महीनों  (4.6.1985  से  के  लिए  एक

 तिहाई  वेतन  एवं

 2.  अगले  नौ  महीनों  के  लिए  आधा  वेतन  एवं  भते

 3.  इसके  बाद  31.12.1987  तक  बाकी  बची  अवधि  के  लिए

 पूर्ण  भत्ते  |

 4.  1.1.88  से  31.12.89  की  अवधि  के  लिए  स्वीकार्य

 छुट्टी  |

 इसके  स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  ने  दिनांक  4.1094  के

 अपने  आदेश  द्वारा  कर्मचारी  को  निरन्तर  सेवारत  के  रूप  में  माना

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  पर  आयकर

 2761.  श्री  सुरेश  चन्देल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  बचत  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  या आयकर  की  सीमा  को

 बढ़ाने  के  लिए  या  वेतन  भोगी  कर्मचारियों  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 आयकर  कम  करने  हेतु  आयकर  बचत  सीमा  को  60,000  रुपये  से  एक
 लाख  रुपये  सालाना  तक  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍जय  :  सरकार

 वार्षिक  बजट  कार्रवाई  के  भाग  के  रूप  में  प्रत्यक्ष  कर  उपबंधों  सहित
 का  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विचार  करती  एक  ओर  संभव  सीमा  तक

 कर  आधार  को  व्यापक  बनाने  के  उपरान्त  प्रत्यक्ष  कर  राजस्वों  को  बढ़ाने
 के  समग्र  उद्देश्य  तथा  दूसरी  ओर  घरेलू  बचत  आदि  को  प्रोत्साहित

 करने  जैसे  सामाजिक  लक्ष्यों  को  प्रोत्साहित  करने  की  आवश्यकता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  इन  पर  विचार  किया  जाता  उसी  समय  कराघान

 दरों  की  सस्‍्लैब  की  भी  समीक्षा  की  जाती  ऐसा  आयकर  सीमा  को
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 बढ़ाकर  अथवा  स्लैब  दरों  को कम  करके  किया  जाता  सरकार  सभी

 ऐसे  विकल्पों  की  जांच  करती  है  और  इसकी  यदि  कोई
 को  वर्ष  2000-200  के  वार्षिक  बजट  प्रस्तावों  में  सन्निहित  किया

 पश्चिम  बंगाल  की  जूट  मिलों  को  फिर  से  चालू  किया  जाना

 2762.  श्री  हन्मान  मोल्लाह  :  क्या  वस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जूट  मिलों  को  फिर  से  चालू  किये  जाने

 के  संबंध  में  पश्चिम  बंगाल  के  एन  जे  एम  सी  के  कर्मचारियों  की  ओर

 से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  मिलों  को  फिर  से  चालू  किये  जाने  के  लिए  सरकार

 ने  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गियगी  :

 और  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  और  बिहार  में  स्थित  एन

 जे  एम  सी  मिलों  के  विमिन्‍न  एककों  के  कर्मचारियों  से  ज्ञापन  प्राप्त

 हुए  ज्ञापन  में  एन  जे  एम  सी  के  मामलों  से  संबंधित  विभिन्‍न  मांगें

 हैं  जिसमें  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  वरिष्ठ  बोर्ड  स्तर  के  पदों  को

 कामगारों  को  समय  पर  मजदूरी  एवं  वेतन  का  मिलों  में

 उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले  कदम  तथा

 अप्रचलित  मशीनरी  का  मिलों  में  सतत  उत्पावन  के  लिए

 जे  सी  आई  से  कच्चे  पटसन  की  नियमित  आपूर्ति  सुनिश्चित
 नये  वेतम  ढांथों  का  क्रियान्वयन  तथा  निगम  के  पुनरुद्धार  योजना

 शामिल

 एन  जे  एम  सी  सरकारी  क्षेत्र  का  रुग्ण  उपक्रम  है  जिसका

 मामला  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  पास  भेजा  गया  है|

 इन  मिलों  की  रुग्णता  के  कारणों  में  वर्षों  पुराना  संयंत्र  और  अप्रचलित

 प्रौद्योगिकी  वाली  बेशी  श्रम  बल  आदि

 2.  बी  आई  एफ  आर  द्वारा  रुग्ण  कंपनी  के  रूप  में  घोषित

 किये  जाने  के  मंत्रालय  ने  एककों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए

 समय-समय  पर  स्वांगीण  सुधार  योजनाओं  पर  विचार  किया  है|  बी

 आई  एफ  आर  के  मानदंडों  पर  आधारित  कार्यचालन  अभिकरण  द्वारा

 तैयार  की  गयी  संशोधित  सर्वांगीण  सुधार  योजना  की  जांच  की  जा  रही

 3...  यद्यपि  मिलें  घाटा  उठा  रही  सरकार  कंपनी  को  वेतन
 तथा  मजदूरियों  के  प्रति  अपने  खर्चों  कौ  पूरा  करने  के  लिए  वित्तीय
 सहायता  प्रदान  कर  रही  है  |  स्वैच्छिक  सेवानिवृति  योजना  हेतु  निधियों
 को  भी  प्रदान  किया  गया
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 कोन्द्रीव  योजनाओं  के  लिए  आबंटित  धनराशि  का  दुरुपयोग

 2763.  श्री  रामपाल  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  योजनाओं  के  लिए
 आबंटित  धनराशि  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  एक  प्रमावी  निगरानी
 तंत्र  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  केन्द्रीय  योजनाओं  का  कार्य  देखने  वाले  संबंधित  मंत्रालय

 इन  योजनाओं  के  अंतर्गत  आबंटित  निधियों  का  समुचित  उपयोग

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उत्तरदायी  योजना  आयोग  भी  इन

 ग्रेजनाओं  की  आवधिक  समीक्षा  करता

 बैंकों  के  कार्यकरण  की  निगरानी  हेतु  समेकित  ढांचा

 2764.  श्री  चन्द्रकांत  खरे  :  क्या  विकत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वित्तीय  संस्थाओं  तथा

 बीमा  कंपनियों  के  कार्यकरण  की  निगरानी  हेतु  एक  समेकित  ढांचा

 तैयार  करने  का  और

 वित्त  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 पीडीईएक्ससीआईएल  द्वारा  हथकरघा  आरक्षण  आदेश  का  विरोध

 2765.  श्री  अजित  सिंह  :

 श्री  शंकर  सिंह  बाघेला  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रश्न  ही  नहीं

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (5)  क्या  विद्युत  करधा  विकास  और  निर्यात  संक्धन  परिषद

 ने  हथकरघा  आरक्षण  आदेशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए

 विरोध  प्रकट  किया

 यदि  तो  किन  आघारों  पर  यह  विरोध  किया  गया
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 क्‍या  इन  आधघारों  का  अध्ययन  करने  के  बाद  सरकार
 ने  कोई  निर्णय  लिये  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 हथकरघा  उद्योग  श्रमिक  आधारित  कुटीर  उद्योग
 है  जिसे  सरकारी  संरक्षण  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 हां  |  पीडेक्सिल  ने  सरकार  को  हथकरघा  आरक्षण  आदेश  वापस
 लेने  हेतु  अभ्यावेदन  दिये

 उनके  अभ्यावेदनों  के  आधार  थे  :

 विद्युतकरघा  क्षेत्र  अधिक  लागत  प्रभावी

 इसके  पास  उत्पादन  और  उत्पादकता  के  लिए
 उच्च  क्षमता

 (3)  भूमंडलीकरण  की  प्रक्रिया  के  हथकरघा
 अधिनियम  और  आदेश  का  निर्यात  बाजार  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव

 हथकरघा  आरक्षण  आदेश  के  क्रियान्वयन  का

 विद्युतकरधा  क्षेत्र  मे ंरोजगार  सृजन  पर  प्रभाव

 और  सरकार  ने  हथकरघा  के  लिए  वस्तुओं
 का  1985  घोषित  अनेक  याचिकाएं  देश

 के  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  दाखिल  की  गयी  हैं  जहां  स्थगन  आदेश

 प्रदान  किये  गये  |  इन  मामलों  को  उच्चतम  न्यायालय  ले  जाया

 गया  जहां  एक  पक्षीय  स्थगन  31.3.1987  से  मंजूर  किया

 हथकरघा  आरक्षण  अधिनियम  एवं  आदेश  को  अंत्ततः  05.02

 1993  को  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  सही  ठहराया  से

 अधिनियम  लागू  22  वस्त्र  मदों  को  आरक्षित  करते  हुए  1986  का

 हथकरघा  आरक्षण  आदेश  जारी  किया  गया  अनेक  अभ्यावेदन

 विभिन्‍न  विद्युतकरघा  तथा  मिल  क्षेत्रों  से  प्राप्त  हुए  पांच  उपसमूहों
 को  सरकार  द्वारा  एक  विस्तृत  क्षेत्र  अध्ययन  शुरू  करने  तथा  अपनी

 सिफारिशों  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  गठित  किया  गया  इन
 सिफारिशों  के  आधार  सलाहकार  समिति  ने  विशेष  रूप  से  हथकरघा
 के  उत्पादन  हेतु  11  वस्त्र  मदों  के  आरक्षण  की  सिफारिश  इसे
 दिनांक  26.07.1996  के  हथकरघा  आरक्षण  आदेश के  द्वारा  अधिसूचित
 किया  गया  सलाहकार  समिति  वस्त्र  उद्योग  के  विभिन्‍न
 क्षेत्रों  द्वारा  दिये  गये  ऐसे  अभ्यावेदनों  पर  विचार  करने  के  लिए
 समय-समय  पर  बैठक  करती  हथकरघा  आरक्षण  आदेश  की
 समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया

 s/
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 हथकरघा  उद्योग  श्रम  उन्मुखी  लघु  उद्योग  यह

 अधिकांशतः  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्रों  में समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  रोजगार

 प्रदान  करता  इसे  सरकार  से  संरक्षण  की  आवश्यकता  है  क्योंकि

 यह  अपने  अंतर्निहित  असुविधाओं  के  कारण  विद्युतकरघा/मिल  क्षेत्र  से

 कड़ी  प्रतिस्पर्द्धा  का सामना  कर  रहा  अतः  1985  के  वस्त्र  नीति

 के  अनुसरण  में  तथा  हथकरघा  क्षेत्र  को  संरक्षण  प्रदान  करने  की

 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  ने  हथकरघा
 के  लिए  वस्तुओं  का  1985  घोषित  किया  है  जिसके

 अंतर्गत  इस  समय  11  वस्त्र  मदों  को  हथकरघा  पर  उत्पादन  के  लिए
 अलग  से  आरक्षित  किया  गया

 अनुवाद|

 खुदरा  क्षेत्र  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश

 2766.  श्री  अनंत  गंगाराम  गीते  :

 श्री  किरीट  सोमैया  :

 श्री  दिलीपकुमार  मनसुखलाल  गांधी  :

 क्‍या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (  क्या  सरकार  ने  खुदरा  बिक्री  के  क्षेत्र  में  प्रत्यक्ष  विदेशी

 निवेश  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  की  विश्व  व्यापार  संगठन  के  अनुबंध  के

 अनुसार  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  की  अनुमति  देने  की  कोई  बाध्यताएं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  खुदरा  बिक्री  के  क्षेत्र  में  प्रत्यक्ष  विदेशी

 निवेश  हेतु  प्राप्त  प्रस्तावों  की  संख्या  और  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  निर्णय  के  विरुद्ध  भारतीय  वस्त्र  उद्योग

 से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 से  व्यापार  के  लिए  स्वतः  अनुमोदन  प्रणाली  के  जरिये  51%  तक
 का  विदेशी  निवेश  अनुमत्य  है  जो  इस  शर्त  के  अधीन  है  कि  संबंधित
 उपक्रम  प्रवृत्त  निर्यात-आयात  नीति  के  उपबंधों  के  तहत  पंजीकृत  एक
 निर्यात  गृह  होना  चाहिए  |  निम्नलिखित  कार्यों  के  व्यापार  क ेलिए  100%
 विदेशी  इक्विटी  अनुमत्य  है  :

 (1)

 (2)  निर्यात,/निर्याध  बिक्री  घरों  एक्सबांडेड  वेयर  हाउस

 सेल्स  के  साथ  बल्क  आयात

 लिखित  उत्तर  100

 नकद  तथा  थोक

 अन्य  वस्तुओं  या  सेवाओं  का  आयात  बशर्ते  कि

 कम-से-कम  75%  प्रापण  तथा  वस्तुओं  की  बिक्री  व

 सेवाएं  उसी  समूह  की  कंपनियों  में

 विदेशी  निवेश  संबंधी  प्रस्तावों  की  प्राप्ति  और  उनका  निपटान
 वर्तमान  में  लागू  नीति  के अनुसार  एक  निरंतर  चलती  रहने  वाली  प्रक्रिया

 (a)  और  (8):  विभिन्‍न  उद्योगों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  की  जांच
 वर्तमान  नीति  को  ध्यान  में  रख  कर  की  जाती

 कोयले  की  उत्पादन  लागत

 2767.  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :

 श्री  शंकर  सिंह  बाधेल्म  :

 क्‍या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कोल  इंडिया  द्वारा  कोयले  के  उत्पादन  पुर  किये

 गये  व्यय  का  तुलनात्मक  दृष्टि  से  ज्यादा  अनुमान  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  वर्तमान  समय  में  उत्पादन  की  ज्यादा  लागत  को

 देखते  हुए  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  से  संबंधित  सभी  पहलुओं
 पर  रिपोर्ट  देने  का  कार्य  एक  विदेशी  कंपनी  को  सौंपा  गया

 यदि  तो  कंपनी  का  नाम  क्‍या  है  और  इस  उद्देश्य
 के  लिए  उक्त  कंपनी  का  चयन  करने  के  मानदंड  और  कार्यविधि  क्‍या

 और

 इस  कंपनी  को  पारिश्रमिक  के  रूप  में  कितनी  धनराशि

 द्विये  जाने  की  संभावना  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 और  :  जी  कोल  इंडिया  द्वारा  किए  जा

 रहे  कोयले  के  उत्पादन  की  लागत  विश्व  के  कई  क्षेत्रों  मे ंकिए  जा

 रहे  उत्पादन  की  लागत  से  अपेक्षाकृत  कम  तथापि  कोल  इंडिया
 लिमिटेड  द्वारा  उत्पादित  कोयले  की  प्रेषित  कीमत  में  भाड़ा

 रायल्टी/उपकर,  कर  उत्पादन  लागत  के  अलावा  कर  शामिल

 आयतित  कौयले  रायल्टी/उपकर  और  बिक्री  कर  जैसे  घरेलू  लेवी  के

 अधीन  नहीं  आयातित  कोयले  को  रियायती  रेलवे  भाड़े  के

 साथ-साथ  नाम  मात्र  के  कस्टम  शुल्क  का  भी  लाभ  मिलता

 द्वारा  उत्पादन  लागत  में  कमी  लाने  से
 संबंधित  पहलुओं  पर  एक  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  किसी  विदेशी
 कंपनी  को  नियोजित  नहीं  किया  गया
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 और  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  को  दृष्टिगत  करते

 हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 फोल  इंडिया  द्वारा  श्रत्तिकों  के  कल्याण  पर  व्वय

 2766.  श्री  कमलनाथ  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोल  इंडिया  द्वारा  कोयला  खान  श्रमिकों  क ेआवास
 जल  आपूर्ति  और  चिकित्सा  सुविधा  संबंधी  व्यवस्था  पर  अब

 तक  कुल  कितना  खर्च  किया

 क्या  कोयला  खान  श्रमिकों  को  वर्ष  1994--95  में  जारी
 किये  गये  स्वास्थ्य  कार्डों  का नवीनीकरण  नहीं  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 कोल  इंडिया  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  कोल  इंडिया
 और  उसकी  अनुषंगी  कंपनियों  द्वारा  गृह

 चिकित्सीय  और  शिक्षा  संबंधी  सुकिधिाओं  की  व्यवस्था  पर  अब  तक  किए

 गए  खर्च  की  कुल  राशि  निम्नलिखित  है  :

 पूंजी  2042.49  करोड़  रु

 राजस्व  7767.67  करोड़

 जोड़  9810.16  करोड़

 और  इतनी  बड़ी  श्रमशक्ति  के  लिए  तिमाही  आधार  पर

 स्वास्थ्य  कार्डों  को  अद्यतन  करना  संभव  नहीं  तथापि  इसे  कर्मचारियों

 की  आवधिक  स्वास्थ्य  परीक्षा  के  दौरान  किया  जाता

 बैकों  को  नुकसान

 2769.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  :

 क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केनरा  बैंक  म्युचुअल  एसबीआई  म्युचुअल
 बैंक  आफ  इंडिया  म्युचुअल  फंड  और  एलआईसी  म्युथुअल  फंड  जैसे

 म्युचुअल  फंडों  की  वजह  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  विभिन्न  बैंकों/“वित्तीय  संस्थानों  को  कितना  नुकसान  उठाना

 पड़ा

 सरकार  ने  भविष्व  में  ऐसे  घाटों  को  रोकने//पूरा  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 भविष्य  में  ऐसे  नुकसान  की  रोकथाम  और  उसकी
 भरपाई  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 दलगांव  में  पटसन  मिल

 2770.  श्री  माधव  राजवशी  :  क्या  वस्शत्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  क्‍या  करेंगे  कि  :

 क्या  दलगांव/मंगलडोई  में  एक  पटसन  मिल
 के  निर्माण  हेतु  स्वीकृति  प्रस्ताव  अभी  भी  सरकार  के  सक्रिय  विधाराधीन

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना

 को  चालू  वित्त  वर्ष  में  शामिल  करने  का  और

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  इस  समय  देश  में  मौजूदा  पटसन  मिलों  के  पास
 स्थानीय  आवश्यकता  एवं  निर्यात  मांग  दोनों  को  पूरा  करने  के  लिए
 पर्याप्त  क्षमताएं

 अब  सरकार  की  देश  में  किसी  नई  पटसन  मिल  की  स्थापना

 हेतु  कोई  योजना  नहीं

 किराए  के  भवनों  में  चल  रही  बैंक  शाखाएं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 2771,  बलिराम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  मे

 दिल्‍ली  और  मुम्बई  में  किराए  के  भवनों  में  कौन-कौन
 से  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं  चल  रही  हैं  और  कब

 वे  बैंक  कौन-कौन  से  हैं  जिनके  मकान  मालिकों  ने
 अपने  परिसर  खाली  करवाने  का  अनुरोध  किया  था  और  बैंकों  व्वारा
 उनके  अनुरोध  ठुकरा  दिए  जाने  के  बाद  वे  मामले  को  न्यायालय  में
 ले  गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मकान  मालिकों  के  अनुरोध  पर
 परिसर  खाली  करने  के  लिए  बैंकों  को  कोई  निदेश  देने  का

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  वर्ष  1969  और  तत्पश्चात्‌  1980  में  वाणिज्यिक  बैंकों  के

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 राष्ट्रीयकरण  के  बाद  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  शाखा  नेटवर्क  में  यथेष्ट

 विस्तार  के  परिणामस्वरूप  वर्तमान  समय  में  बड़ी  संख्या  में  बैंक  शाखाएं

 किराए  के  परिसरों  में  कार्य  कर  रही  हैं  ।  चूंकि  बैंक  शाखाओं  के  स्थान
 के  लिए  गैर-सरकारी  परिसर  किराए  पर  देना-लेना  मकानमालिक  और

 संबंधित  बैंक  के  बीच  का  संविदात्मक  मामला  इसलिए  किराए  के

 परिसरों  में  स्थित  शाखाओं  की  संख्या  के  बारे  में  जानकारी  न  तो  भारत

 सरकार  और  न  ही  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  रखी  जाती  सरकार

 द्वारा  उन  मामलों  से  संबंधित  जानकारी  भी  नहीं  रखी  जाती  है  जिनमें

 मकान  मालिकों  ने  बैंकों  स ेपरिसर  खाली  करने  का  अनुरोध  किया  था

 और  संबंधित  बैंकों  द्वारा  अनुरोधों  को  ठुकरा  दिए  जाने  के  परिणाम

 स्वरूप  इस  मामले  को  न्यायालय  में  ले  जाया  गया  था  बैंकों  द्वारा  किराए
 के  परिसरों  का  अभिग्रहण  और  ऐसे  परिसरों  को  खाली  किया  जाना
 या  खाली  किए  जाने  से  मना  कर  देना  बैंकों  और  मकान  मालिकों  द्वारा
 आपसी  विचार-विमर्श  से  निपटाए  जाने  वाले  मामले  जब  कभी

 सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  होती  उसे  बैंक  के  पास  उनके  द्वारा
 निर्धारित  परिसर  संबंधी  नीतिगत  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  निपटारे  के

 लिए  भेज  दिया  जाता  मकान  मालिकों  के  अनुरोध  पर  परिसरों  को

 खाली  कराने  के  लिए  बैंकों  को  निदेश  जारी  करने  का  सरकार  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हिन्दुस्तान  पेपर  कॉरपोरेशन

 2772.  श्री  विजय  गोयल  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्दुस्तान  पेपर  कॉरपोरेशन

 ने  कितना  मुनाफा  अर्जित

 क्या  हिन्दुस्तान  पेपर  कॉरपोरेशन  में  सभी  नियुक्तियां
 कर  ली  गई

 यदि  तो  कितने  पद  रिक्त  पड़े  हुए  हैं  और  किस
 तिथि  से  रिक्त  पड़े  और

 ऐसी  रिक्तियां  न  भरने  के  क्‍या  कारण

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्दुस्तान
 पेपर  कॉरपोरेशन  ने  निम्नानुसार  लाभ  अर्जित  किया  :-
 उ्फजिीाजभन------+++

 वर्ष  लाम  रुपये

 1996-97  6.91

 1997-98  11.51

 ५)  432 1998-99

 और  निदेशक  के  पद  को  छोड़कर र  बोर्ड  स्तर

 पर  सभी  वित्तीय  निदेशकों  की  नियुक्ति  कर  ली  गई  इस  पद  को
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 अगस्त  1999  में  पुनः  सुजित  किया  गया  था  और  इस  पर  भर्ती  करने

 के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  बोर्ड  स्तर  से  नीचे  के  वरिष्ठ  स्तर

 के  पद  खाली  हैं  अर्थात्‌
 :-

 पद  रिक्ति
 की तारील

 कार्यकारी  निदेशक  पेपर  1997

 कार्यकारी  निदेशक  1999

 महाप्रबंधक  1998

 महाप्रबंधक  कछार  पेपर  मिल  दिसम्बर  1997

 उप  महाप्रबंधक  नयागांव  पेपर  मिल  1999

 वरिष्ठ  प्रबंधक  (वित्त/आंतरिक  1998

 वरिष्ठ  प्रबंधक  1997

 खाली  पदों  को  भरने  के  लिए  कार्रवाई  नियमानुसार
 आरंभ  कर  दी  गई  हालांकि  प्रायः  उपयुक्त  उम्मीदवारों  के  अभाव
 से  कार्रवाई  में  विलम्ब  हो  जाता

 जाली  नोट

 2773.  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :

 श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में

 बडी  मात्रा  में  नकली  नोट  चल  रहे  हैं

 यदि  तो  सरकार  ने  नकली  नोटों  के  इस  प्रचलन
 को  रोकने  क॑  लिए  क्या  प्रयास  किये

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  नकली  नोटों  की

 छपाई  और  प्रचलन  में  लिप्त  कितने  लोगों  को  अब  तक  गिरफ्तार  किया
 गया

 उनसे  अब  तक  कितने  मूल्य  के  नकली  नोट  पकड़े  गए
 हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्‍या  कार्रवाई  की  गई

 (3)  क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  बंग्लादेश  और

 श्रीलंका  से  जाली  नोटों  की  तस्करी  के  मामले  सरकार  के  ध्यान  में

 आये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अब  तक  कितने  तस्करों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है
 और  दिनांक  1.1.1999  से  31.10.1999  के  बीच  तस्करी  के  पकड़े  गये

 नकली  नोटों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  तस्करों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई
 की  गई



 105  प्रश्नों  के

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 इंडिया  डेवलपमेंट  फोरम  की  बैठक

 2774.  श्री  श्रीनिवासन  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापान  द्वारा  पोखरन  परीक्षण  के  पश्चात्‌  आर्थिक

 उपायों  की  समीक्षा  के  लिए  निर्धारित  तिथि  के  बाद  आयोजित  की  जाने

 वाली  डेवलपमेंट  फोरमਂ  की  बैठक  रद्‌द  कर  दी

 यदि  तो  प्रभावित  होने  वाले  तकनीकी  और  अन्य  क्षेत्र

 सहयोग  कार्यक्रम  क्‍या  हैं  और  चालू  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  के

 विकल्प  कया

 क्या  सरकार  यह  दर्शाकर  कि  अंतर्राष्ट्रीय  वित्तपोषक

 एजेंसियों  से  प्राप्त  धन  निर्धारित  परियोजनाओं  पर  ही  खर्च  किया  जा

 रहा  आर्थिक  प्रतिबंधों  का  लाभ  उठाने  का  व्यापक  प्रयास  कर  रही
 और

 यदि  तो  किन  देशों  से  सम्पर्क  किया  गया  और  उनकी

 क्या  प्रतिक्रिया  रही  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 औद्योगिक  विकास

 2775.  श्री  थावर  चंन्द  गेहलोत  :

 श्री  होलखोमांग  हौकिप  :

 क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  विशेषकर  मणिपुर  में  औद्योगिक

 विकास  के  लिए  कोई  योजना  का  कार्यक्रम  बनाया

 (ex)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कितनी  धनराशि

 आबंटित  की

 1998  से  कार्यान्वित  उदारीकरण  की  नीति  के  कारण

 हुए  औद्योगिक  विकास  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 (a)  1998-99  और  1999-2000  के  दौरान  उद्योगों  की

 स्थापना  में  निवेश  घरेलू  और  विदेशी  पूंजी  का अलग-अलग  राज्य-वार

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 लिखित  उत्तर  106

 मणिपुर  सहित  देश  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए  शुरू  किये  गये  उपायों

 में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  क ेलिए  नई  औद्योगिक  नीति

 देश  के  कुछ  दूरस्थ  तथा  अगम्य  क्षेत्रों  मे ंपरिवहन  राजसहायता

 योजना  तथा  विकास  केन्द्र  योजना  भी  शामिल

 चालू  वर्ष  में  परिवहन  राजसहायता  योजना  तथा  विकास

 केन्द्र  योजना  के  लिए  ४५  करोड़  रुपये  तथा  25  करोड़  रुपये

 का  बजट  अनुमान  आबंटित

 वर्ष  1998-99  तथा  वर्ष  1999-2000

 के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  की  विकास  दर  क्रमशः  4.0%  तथा

 6.9%

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  तथा  घरेलू  निवेश  आशयों

 तथा  आशय  के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न

 और  |  में  दिये  गये

 राज्य-वार  औद्योगिक  निवेश  प्रस्ताव

 आशय  पत्र राज्य

 1998-99  1999-2000

 tad

 रच  _  2

 महाराष्ट्र  42063  9232

 गुजरात  5236  11895

 उत्तर  प्रदेश  3229  1798

 तमिलनाडु  3950  4459

 आंध्र  प्रदेश  4810  2252

 हरियाणा  1409  824

 मध्य  प्रदेश  6012  3852

 राजस्थान  1550  330

 पंजाब  1313  12352

 पश्चिम  बंगाल  751  1138

 कर्नाटक  3480  1050

 दादरा  तथा  नागर  हवेली  483  539
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 4344

 ii

 ६१:

 ।
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 3  विवरण--ा

 राज्य-वार  बिदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  तथा  घरेलू  निवेश  आशय

 89  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 19  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश

 1998-1999  1999-2000

 88  ._  अप्रैल'मा  _

 a  3

 202  महाराष्ट्र  3598.56  3905.65

 109  गुजरात  1820.23  656.69

 85
 उत्तर  प्रदेश  290.70  548.98

 तमिलनाडु  3012.59  822.07

 102  आन्ध्र  प्रदेश  2287.81  685.15

 5436  हरियाणा  671.60  225.38

 32.  मध्य  प्रदेश  2246.20  213.09

 राजस्थान  88.49  147.63
 ठः

 पंजाब  101.84  15.14

 36  बंगाल  221.16  233.28

 17  क्नॉटिक  $281.01  1065.13

 0
 दादरा  तथा  नगर  हवेली  6.72  33.60

 दमन  और  दीव  10.46  0.27

 0  दिल्ली  5657.03  688.63

 0.  केरल  56.77  194.70

 0
 हिमाचल  प्रदेश  15.91  0.57

 पाण्डिचेरी  25.31  17.29

 1.  बिहार  644.45  0.10

 0  गोवा  65.29  33.19

 उड़ीसा  182.87  217.18

 0
 असम  _  0

 0  जम्मू  तथा  कश्मौर  -  0.40

 24
 चंडीगढ़  65.48  1.53

 मेघालय  44.46  -

 55996.  सिक्किम  -  -



 7512.84
 ~

 33920.58

 चक्रवात  से  मुकसान

 2776.  श्री  अमर  रायप्रधान  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  में  हाल  ही  में  हुए  चक्रवात

 से  इस  मंत्रालय  को  कितना  नुकसान  और

 ।  इसमंत्रालय/मंत्रालयाधीन  विभाग/अधीनस्थ  कार्यालयों

 द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदमों  तथा  प्रत्येक  राज्य  के  प्रभावित  क्षेत्रों  के  पीड़ित

 11  1921

 लोगों  को  सुविधाओं  की  तुरन्त  बहाली  के  लिए  दी  जा  रही  मदद  का

 ब्यौरा  क्‍या

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 बल्लभभाई  :  इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाघीम

 सरकारी  क्षेत्र  के  48  उपक्रम  कार्यरत  हैं  और  सरकारी  क्षेत्र  का  इनमें

 से  कोई  भी  उपक्रम  चक्रवात  से  प्रभावित  नहीं  हुआ

 उड़ीसा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  और  आसपास

 के  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पता  लगाए  गए  अनुसार  चक्रवात

 से  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंनिम्नलिखित  कार्यों  के  लिए  तुरन्त  राहत  सहायता

 उपलब्ध  कराने  के  निदेश  दिए  गए  हैं  :

 पेयजल  उपलब्ध  करने  की  व्यवस्था

 खाद्य  पदार्थ  की  आपूर्ति  करना  और  तैयार  भोजन  की

 निःशुल्क  व्यवस्था  करना  |

 कपड़े,/कम्बल/बरतनों  की  आपूर्ति  करना  |

 स्वास्थ्य-महामारी  को  फैलने  से  रोकना  और

 अस्थायी  तौर  पर  आवास  की  व्यवस्था  करना  और

 पालीथीन  सीट्स  की  आपूर्ति

 इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  6

 उपक्रमों  ने  कृषि  मंत्रालय  के  परामर्श  से  संलग्न  विवरण  के  अनुसार
 प्रभावित  ब्लॉकों,/जिलों  में  राहत  कार्य  आरंभ  कर  दिया

 विवरण

 भारी  उद्योग  एवं  लोक  उद्यम  मंत्रालय  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीम  सरकारी  क्षेत्र  के  6  उपक्रमों  को  राहत-कार्य  के  लिए

 उड़ीसा  राज्य  के  निम्नलिखित  ब्लॉक,/जिले  आबंटित  किए  गए  हैं  :

 क्रम  संख्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  नाम
 नकजज

 2

 1.  एण्ड्रू  यूल  एंड  कंपनी  लिमिटेड

 2.  भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड

 3.  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 4.  हिन्दुस्तान  पेपर  कॉरपोरेशन

 5.  भारत  हैवी  प्लेट  एंड  वेसल्स

 6.  ब्रिज  एंड  रूफ  कंपनी

 ___  ee

 3
 4

 भद्रक  सदर

 ().  बालासोर  सोर

 (i)  भद्गक  असुराली

 ()  जगतसिंहपुर  अरसमा

 ६).  भद्गरक  सदर

 केन्द्रपारा  इन्दुपुर

 गंजम  गोपालपुर

 कियोंझार  आनन्दपुर



 प्रश्नों  के

 कारों  का  आयात

 2777.  श्री  शीशराम  सिंह  रवि  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  राजस्व  आसूचना  महानिदेशालय  ने  एक  बड़े  गिरोह

 का  पर्दाफाश  किया  है  जो आयात-निर्यात  नीति  विनियमों  का  उल्लंघन

 करके  मंहंगी  कारों  का आयात  करता  था  और  उन्हें  स्थानीय  बाजार

 में  बेचता

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान

 कितनी  कारों  का  आयात  किया  गया  और  सरकार  को  कितनी  राजस्व

 राशि  का  नुकसान

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 और

 क्‍या  ऐसी  कारों  के आयात  और  घरैलू  बाजार  में  उनके

 विक्रय  को  उदार  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍जय  :

 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  और  कतिपय  अन्य  सीमा  शुल्क  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  ने  भी  निर्यात-आयात  नीति  विनियमों  का  उल्लंघन  करके

 कार  आयात  करने  के  अनेक  जिनमें  से  अधिकांश  आयात

 अलग-अलग  व्यक्तियों  द्वारा  किए  गए  हैं  का  पता  लगाया

 और  वर्ष  1997-98,  1998-99  और  1999-2000
 में  आज  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  और  अन्य  सीमा  शुल्क
 कार्यालयों  द्वारा  निर्यात-आयात  नीति  का  उल्लंघन  करते  हुए  कारों

 के  आयात  के  22105  और  40  मामलों  का  पता  लगाया  गया

 है  जिनमें  अनन्तिम  रूप  से  111.40  लाख  के  शुल्क  अपवंचन  का

 प्रयास  किए  जाने  का  अनुमान  जांच-पड़ताल  के  बाद  उन  कुछेक

 मौजूदा  मामलों  को  छोड़कर  जिनमें  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  संबंधित

 व्यक्तियों  को कारण  बंताओ  नोटिस  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  जिन  मामलों
 में  कारण-बताओ  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  उनमें  या  तो  पहले  ही
 न्याय-निर्णयन  हो  चुका  जुर्माना  और  अर्थदण्ड  लगाते

 अथवा  उन  पर  न्याय-निर्णयन  कार्रवाई  की  जा  रही  करविवाद

 समाधान  के  अन्तर्गत  4,48,917,  रुपए  का  भुगतान  करने  पर

 एक  का  निपटान  कर  दिया  गया

 _  ऐसा  कीई  प्रस्ताव  सरकार  के  विद्ाराधीन  नहीं
 ॥

 आदिवासी  लोगों  को  ऋण

 2778.  श्री  कांतिलाल  भूरिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 .  क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  देश  में  आदिवासियों  को ऋण
 प्रदान  करने  कै  संबंध  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को कोई  कैए

 और
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 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में
 किन-किन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने अपनी  शाखाएं  स्थापित  की  हैं  और

 वे  राज्य  के  विभिन्‍न  जिलों  में  आदिवासियों  को  ऋण  उपलब्ध  करा  रहे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 सरकार  ने  गरीबी  उन्मूलन  और  रोजगार  सृजन  के

 उद्देश्य  से  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  को  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए
 बैंकों  हेतु  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  मध्य  प्रदेश  के

 जनजातीय  जिलों  में  निम्नलिखित  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं  कार्य

 कर  रही  हैं  और  विभिन्‍न  स्कीमों  का  कार्यान्वयन  कर  रही  है

 11.  इंडियन  ओवरसीज  बैंक

 12.  ओरियंटल  बैंक  आफ  कॉमर्स

 1.  इलाहाबाद  बैंक

 2.  आश्धा  बैंक

 3.  बैंक  आफ  बड़ौदा  13.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक

 4.  बैंक  आफ  इंडिया  14.  पंजाब  नेशनल  बैंक

 15.  सिंडिकेट  बैंक

 16.  यूनियन  बैंक  ऑफ  इंडिया

 17.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया

 5.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र

 6.  केनरा  बैंक

 7.  सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया

 8.  बैंक  18.  यूको  बैंक

 9.  देना  बैंक  19.  विजया  बैंक  ५

 10.  इंडियन  बैंक
 '

 पूंजीगत  सामान  के  लिए  कर  प्रोत्साहन

 2779.  वेणुगोपाल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  वस्त्रों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  बुनियादी  ढांचे

 के  विकास  के  लिए  वस्त्र  उद्योग  में  पूंजीगत  सामान  क ेसाथ-साथ  कच्चे

 माल  को  कर  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगगी  :

 विगत  कुछ  वर्षों  सरकार  आम  तौर  पर  पूंजीगत  सामानों  तथा  कच्चे

 मालों  के  संबंध  में  तथा  विशेषकर  वस्त्र  के  संबंध  में  आयात-निर्यात

 नीति  तथा  नीति  दोनों  जैसी  अनेक  मीतिपरक  पहल  कर  रही

 वे  निम्नानुसार  हैं  :

 (1)  इनपुट्स  पर  कर  ढांचा  और  सीमा  शुल्क
 का  सुव्यवस्थीकरण  |

 (2)  -  कर  वापसी  योजना  का



 प्रश्नों  के  लिखित  104

 G3)  निर्यात  संवर्द्धन  पूंजीगत  सामान  पी  सी  दिनांक  8  1999  की  अपनी  अधिसूचना  द्वारा  केवल

 के  अंतर्गत  पूंजीगत  सामानों  के  आयात  के  लिए
 आरंभिक  सीमा  20  करोड़  रुपए  से  घटाकर  01  करोड़

 रुपए

 (4).  रियायती  आयात  शुल्क  के  अंतर्गत  विशिष्ट  (159)  वस्त्र

 मशीनरी  का

 (5)  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  के  अंतर्गत  निर्यात  सामान  के

 विनिर्माण  के  लिए  कच्चे  मालों  का  शुल्क  मुक्त  आयात  |

 (6)  100%  ३  ओ  यू  योजना  तथा  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन  के

 अंतर्गत  एककों  द्वारा  समी  आवश्यक  इनपुट्स  को  शुल्क

 मुक्त  आयात  |

 रेशम  आयात  पर  प्रतिबंध  के  लिए  निवेदन

 2780.  श्री  पुद्टास्वामी  गौड़ा  :

 उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेशम  उत्पादकों  विशेष  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  और

 कर्नाटक  के  रेशम  उत्पादकों  की  रेशम  और  रेशम  धागे  के  आयात  पर

 प्रतिबंध  लगाने  की  जोरदार  मांग

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  ने  रेशम  के  घरेलू  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगगी  :

 और  रेशम  का  आयात  प्रतिबंधित  सूची  में  तथापि  निर्यात

 को  उत्कृष्ट  रेशम  प्रदान  करने  के  लिए  शुल्क  छूट  योजना  के  अंतर्गत

 शहतूती  अपरिष्कृत  रेशम  का  आयात  करने  की  सुविधा  उपलब्ध

 इसके  अतिरिक्त  मांग  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने

 1999  में  दिनांक  8  1998  को  सार्वजनिक  सूचना  द्वारा  कुछ
 मनोनीत  एजेंसियों  द्वारा  शहतूती  अपरिष्कृत  रेशम  का  आयात  करने

 की  अनुमति  दी

 आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें

 सरकार  को  इस  निर्णय  की  पुनरीक्षा  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 सरकार  ने  दिनांक  30  1999  की  अधिसूचना  द्वारा  उपर्युक्त
 सार्वजनिक  सूचना  को  रद्द  कर  दिया  है  तथा  विशेष  आयात  लाइसेंस

 के  अंतर्गत  केवल  ए  और  उससे  अधिक  ग्रेड  की  शहतूती

 अपरिष्कृत  रेशम  के  आयात  की  अनुमति  इस  शर्त  पर  दी  है  कि  अभ्यर्पित

 रेशम  का  सी  आई  एफ  बीमा  और  मूल्य  आयातित  सामान

 के  सी  आई  एफ  मूल्य  से  तिगुना  होगा  ताकि  बढ़िया  ग्रेड  की  रेशम  की

 आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा  सके  |  उसके  बाद  शहतूती  अपरिष्कृत
 रेशम  के  आयात  का  बारीकी  से  मानीटर  करने  के  लिए  सरकार  ने

 निम्नलिखित  संगठनों  के  सरणीकरण  के  माध्यम  से  और  उससे
 अधिक  ग्रेड  की  शहतूती  अपरिष्कृत  की  आयात  की  अनुमति  दी  है  :

 1)  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास

 हैंडलूम  एंड  हैंडीक्राफ्ट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन श्  जन

 3)  राज्य  हथकरघा  विकास  निगम

 (4)  विद्युतकरघा  और  रेशम  का  कार्य  करने  वाले
 अन्य  राज्य  निगम

 घरेलू  रेशम  उद्योग  के  हित  की  रक्षा  करने  के  लिए  रेशम

 का  निरंतर  आयात  की  प्रतिबंधित  सूची  में  इसके  अतिरिक्त

 राज्य  रेशम  उत्पादन  विभागों  के  प्रयासों  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 रेशम  रेशम  के  विकास  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेक

 योजनाएं,/परियोजनाएं,/  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  कर  रहा  इनमें

 अनुसंघान  व  विकास  के  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के एककों
 के  नेटवर्क  के  माध्यम  से  अवस्थापनक  तथा  विस्तार  सहायता  की

 योजनाएं  तथा  उत्कृष्ट  रेशम  का  उत्पादन  करने  के  लिए  आधुनिक  रेशम

 उत्पादन  प्रक्रियाओं  को  अपनाने  के  प्रति  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कुछ
 विकासात्मक/प्रोत्साहनजनक,/ वित्तीय  सहायता  संबंधी  योजनाओं  का

 क्रियान्वयन  शामिल  है  |

 जस्टिस  मोहन  समिति  की  सिफारिशें

 2781.  श्री  अधीर  चौधरी  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारी  केन्द्र  सरकार
 के  विरुद्ध  है  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  लागू  की  गई  वेतन

 वृद्धि  जस्टिस  मोहन  समिति  की  सिफारिशों  से  बहुत  कम

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  जस्टिस  मोहन  समिति

 की  सिफारिशों  को  पूर्णतः  लागू  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यपालकों
 मण्डल  निदेशक  मण्डल  से  नीचे  के  स्तर  तथा  असंघबवद्ध

 पर्यवेक्षक  के  लिए  न्यायाधीश  मोहन  समिति  द्वारा  सिफारिश  किए
 गए  वेतनमानों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  या

 से  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 भविष्य  निधि  की  ब्याज  दर

 2782.  श्री  चन्द्र  भूषण  सिंह  :



 प्रश्नों  के  17  दिसम्

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  के  भविष्य

 निधियों  और  लघु  बचत  योजनाओं  पर  ब्याज  दर  को  कम  करने  पर

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍्याਂ  सरकार  ने  इस  संबंध  आम  आदमी  की  चिन्ता

 पर  विचार  किया  जिसकी  बचतों  का  एक  प्रमुख  हिस्सा  इन्हीं  दो

 स्रोतों  से आता  और

 -  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 फिलहाल  लघु  बचत  योजनाओं  और  भविष्य  निधि  पर  ब्याज

 दरें  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  लघु  बचत  योजनाएं  और  लोक  भविष्य

 निधि  आम  आदमी  के  लिए  हैं  तथा  ये  शून्य  आकर्षक

 नकदीकरण  और  कर-रियायतों  का  लाभ  देती  ये  योजनाएं
 ग्रामीण  तथा  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  वर्षपर्यन्त  उपलब्ध  रहती  हैं  तथा  इनमें  निवेश

 के  लिए  नाममात्र  की  न्यूनतम  सीमाएं

 हथकरघा  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  मर्दे

 2783.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :

 प्रश्न  नहीं

 श्री  सुरेश  चन्देल  :

 क्या  कल्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हथकरुघा  क्षेत्र  क ेलिए  किन-किन  मर्दों  को  आरक्षित

 किया  गया

 क्या  इन  आरक्षित  मदों  का  उत्पादन  गैर-हथकरघा  क्षेत्रों

 में  भी  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गैर-हथकरघा  क्षेत्र  में  आरक्षित  मदों  के

 उत्पादन  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं,/“उठाये  जा  रहे

 क्या  सरकार  हथकरघा  बुनकरों  को  कोई  विपणन

 सुविधा  प्रदान  कर  रही

 (8) «=  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  बुनकरों  के  तैयार  माल  के  विपणन  के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  वे  अपने  माल  की  बिक्री

 कर  सकें  ?

 ,
 1999 भ्क  लिखित  उत्तर  116

 वस्श्न  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मिननी

 हथकरघा  आरक्षण  आदेश  के  557  दिनांक  26.  7.  97  तथा

 408  दिनांक  2.  6.  99  में  दर्शायी  गई  तकनीकी  विशेषताओं

 के  साथ  केवल  हथकरघा  पर  उत्पादन  के  लिए  वस्त्र  वस्तुओं  की

 श्रेणियों  को आरक्षित  रखा  गया  है  अर्थात्‌  1.  साड़ी  2.  धोती  3.  तौलिया

 गमछा  और  अंगवस्त्रम्‌  4.  लुंगी  5.

 फर्नीशिंग  अपहोजरी  शामिल  6. जामाकालम  दरी

 या  डरट  7.  ड्रेस  मेटेरियल  8.  बैरक  कम्बल  या  कम्यली  9.

 पंखी  इत्यादि  10.  ऊनी  कपड़ा  11.

 मेखला,/फणिक  |

 में  आये

 हां  |  उल्लंघन  के  कुछ  मामले  समय-समय  पर  ध्यान

 हथकरघा  वस्तु  आरक्षण  1985

 तथा  हथकरघा  आरक्षण  आदेश  का  सख्ती  तथा  प्रभावी  कार्यान्वयन

 करने  हेतु  कार्यान्वयन  अभिकरणों  अर्थात  राज्यों//संघ  शासित  राज्यों

 को  निर्देश  जारी  किये  गये  क्योंकि  इस  अधिनियम  को  पूर्ण  रूप

 से  कार्यान्वित  करना  उनका  मुख्य  दायित्व

 केन्द्रीय  प्रवतन  मशीनरी  जिसका  मुख्यालय  दिल्ली  में  है  के

 साथ-साथ  3  क्षेत्रीय  प्रवतन  चेन्नई  तथा

 अहमदाबाद  में  स्थापित  किये  गये

 केन्द्र  तथा  राज्यों  शासित  राज्यों  कौ  सरकारों  के  प्राधिकृत
 अधिकारियों  को  इस  अधिनियम/आदेशों  को  सुचारु  रूप  से  कार्यान्वित

 करने  हेतु  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई

 पावरलूम  इकाइयों,/मिलों  की  प्राधिकृत  अधिकारियों  द्वारा  उनके

 निरीक्षण  के  दौरान  उल्लंघनों  का  पता  लगाने  के  पश्चात्‌  संबंधित  पुलिस
 स्टेशन  में  कानूनी  औपचारिकताएं  जैसे  कि  पंथनामा  तैयार  नमूने
 जब्त  करना  आदि  पूरा  करने  के  बाद  अधिनियम के  प्राक्धानों  के अनुसार

 ऐसे  उल्लंघन  करने  वाली  इकाइयों  के  विरुद्ध  आवश्यक  प्रथम  सूचना

 रिपोर्ट  लिखवाई  जाती

 और  विभिन्‍न  हथकरघा  अभिकरणों  को  संशोधित

 विपणन  विकास  सहायता  स्कीम  के  अंतर्गत  सहायता  प्रदान  की  जा

 रही  सरकार  हथकरघा  अभिकरणों,/बुनकरों  द्वारा  हथकरघा

 जिला  स्तर  पर  मेलों  कें  विशिष्ट  उत्पाद  प्रदर्शनियों
 तथा  मुख्य  राष्ट्रीय  स्तर  पर  मेलों  जैसे  सूरज  कुंड  आदि  में  भाग  लेने

 हेतु  विपणन  सहायता  भी  प्रदान  कर  रही

 हथकरघा  अभिकरणों  को  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  उनके

 हथकरघा  उत्पादों  के  विपणन  के  लिए  विपणन  काम्पलैक्सों  को  भी

 रथापित  किया  गया
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 प्रश्म  नहीं

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 2784.  श्रीमत्ती  संगीता  कुमारी  सिंह  देव  :  क्या  विकत्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृषण  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-बार  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक

 घाटे  में  चल  रहे  और

 (ea)  सरकार  ऐसे  विशेषतः  उड़ीसा  में  बालनगीर  जिले

 के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बालनगीर  आंचलिक  ग्राम्य  बैंक  के  पुनर्गठन
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालव  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 दिनांक  31  1999  की  स्थिति  के  अनुसार  घाटा  उठा  रहे

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 हैं  ।

 सरकार  ने  वर्ष  1994-95  से  पुनः  पंजीकरण  कार्यक्रम

 शुरू  किया  है  और  छः  वार्षिक  चरणों  में  क्तीय  दृढ़ता  हेतु  अब  तक

 19  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  से  175  बैंको  को  लिया  गया  जिसमें

 2076  करोड़  रुपए  की  कुल  वित्तीय  सहायता  अन्तर्ग्रस्त  है|  इस  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  आने  वाले  175  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  से  158  का

 पुनः  पूंजीकरण  किया  गया  जबकि  17  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का

 आंशिक  रूप  से  पुन॑पूंजीकरण  किया  गया  चालू  वर्ष  के  दौसम

 बालनगीर  आंचलिक  ग्राम्य  बैंक  को  पुनः  पूंजीकरण  सहायता  देने  पर

 विचार  किया  जा  रहा

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्यसंचालन  के  लिए  किए  गये  अन्य

 महत्त्वपूर्ण  उपायों  अन्य  बातों  के  निम्नलिखित  उपाय

 शामिल  हैं  :

 (0)  एक  नियोजित  तरीके  से  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के

 कार्य-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  वार्षिक  आधार

 पर  विकास  कार्य  योजनाएं/समझौता  ज्ञापन  शुरू
 करना  |

 आय  की  आस्ति  वर्गीकरण  एवं  प्रावधान  करने

 के  लिए  विवेकपूर्ण  मानदंड  लागू

 व्यावसायिक  क्रियाकलापों  का

 अतिरिक्त  गैर-सांविधिक  चलनिधि  अनुपात  एल

 के  निवेश  के  लिए  अधिक

 घाटे  वाली  शाखाओं  को  अन्य  स्थान  पर  ले  जाने  एंव

 उनके  विलय  सहित  शाखा  नेटवर्क  का
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 जिन  किसानों  का  पिछला  कार्य  निष्पादन  संतोक्जनक

 रहा  उनके  लिए  संमिश्र  ऋण  सुविधाएं  शुरू  करना

 तथा  किसान  क्रेडिट  क्रार्डों  की

 ब्याज  दर  संरचना  का  और

 विभिन्न  प्राधिकारियों  की  भूमिका  संबंधी  जिम्मेदारी  में

 स्पष्टता  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  प्रबंधन  कार्य

 संबंधित  प्रायोजक  बैंकों  की  भूमिका  को  और  बढ़ाना  ।

 विवरण

 की  स्थिति  के  अनुसार  हानि  उठाने  वाले  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  के  राज्य-वार  विवरण

 राज्यों  के  नाम  क्षेत्रीय  ग्रामीण  हानि  उठाने
 की  कुल  संख्या  वाले  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों

 __
 की  संख्या

 2
 2  _

 3  4

 ]  आश्य  प्रदेश  1  न

 2  असम  5  2

 3  अरुणाचल  प्रदेश  1

 रद  बिहार  22  ~-

 5  गुजरात  9  ||

 6  हरियाणा  4  -

 7.  हिमाचल  प्रदेश  2  -

 8  जम्मू  एवं  कश्मीर  3  2

 9.  कर्नाटक  24  ना

 12  केरल  2  3

 13  भध्य  प्रदेश  24  8

 14  महाराष्ट्र  ]  3

 15.  मणिपुर

 मिजोरम  ]  -

 16.  मेघालय  -

 नागालैण्ड | न
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 |  2  3  4  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 17.  उड़ीसा  9  5  क्या  सेमिनार  में  उत्पादों  के  उन्‍नयन  के  लिए  सुआव

 18.  ..  पंजाब  5  -  दिये  और

 19.  राजस्थान  14  7  यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 20...  तमिल  नाडु  3  -  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  सरकार

 2।  त्रिपुरा  1  ]
 ने  30  नवम्बर  से  3  दिसम्बर  1999  तक  यू  एस  ए  में  हुए

 तृतीय  मंत्रिस्तरीय  सम्मेलन  की  तैयारी  के  लिए  विचार-विमर्श  प्रक्रिया
 22.  उत्तर  प्रदेश

 40
 2

 के  रूप  में  दौर  की  संभावनाओं  के  बाद  दक्षिणी  एशियाई  देशों

 253  पश्चिम  बंगाल  9  5  के  लिए  विश्व  व्यापार  प्रणालीਂ  के  बारे  में  कोई  संगोष्ठी  आयोजित  नहीं

 &  की
 ,

 भारत  में  विदेशी  तम्बाकू  कंपनियां

 2785.  श्री  बालकृष्ण  चौहान  :

 श्री  रामदास  आठवले  :

 क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  तम्बाकू  बोर्ड  ने  देश  में  सिगरेट  के  उत्पादन  में

 विदेशी  तम्बाकू  कंपनियों  के  प्रवेश  के  संभावित  दुष्परिणामों  के  संबंध

 में  कोई  अध्ययन  कराया

 क्‍या  यह  अध्ययन  किसी  बाहरी  एजेंसी  द्वारा  कराया  गया

 और

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली

 से  प्रश्न  नहीं

 यदि  तो  तत्त्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश्व  व्यापार  प्रणाली  से  संबंधित  सेमिनार

 2786.  श्री  श्रीपाद  येसो  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  नयी  दिल्ली  में  “  उरूग्वे  दौर  की

 बातचीत  के  बाद  दक्षिण  एशियाई  देशों  के  लिए  विश्व  व्यापार  प्रणालीਂ

 से  संबंधित  सेमिनार  आयोजित  किया

 से  प्रश्न  नहीं

 जर्मनी  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश

 2787.  कर्नल  सोना  राम  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य

 और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  22  1999

 के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  इन्वेस्टमेंट  कन्टीन्यू  दू

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक

 वर्ष  भारत  में  प्रत्यक्ष  जर्मनी  निवेश  में  गिरावट  आ  रही

 यदि  तो  क्‍या  वर्ष  1996-1997  में  जर्मनी  भारत  में

 निवेश  करने  वाले  15  बड़े  विदेशी  निवेशकों  की  सूची  में  स्थान

 से  स्थान  पर  आ  गया

 क्‍या  भारत  में  छर्मनी  के  निवेश  को  जर्मनी  में  भारतीय

 अधिकारियों  द्वारा  बढ़ावा  दिया

 (3)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  सरकार  द्वारा

 जर्मनी  के  गिरते  निवेश  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  किये  जाने

 का  विदार  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 से  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जर्मनी  के  संबंध

 में  अनुमोदित  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  का  ब्यौरा  तथा  कुल  अनुमोदित

 विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  की  तुलना  में  जर्मनी  के  रैंक  का  विवरण  इस

 प्रकार  है  :



 121  प्रश्नों  के

 अनुमोदित  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  मिलियन

 वर्ष  जर्मनी  सहित  वर्ष-वार

 (जन.>दिस)  |  श्क

 1996  15378.9

 1997  21558.1

 1998  8537.6  भ्र्वां

 1999  10880.6  श्वां

 योग

 —

 और  (४)  केन्द्र  सरकार  निरंतर  रूप  से  विदेशी  निवेश  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  कदम  उठाती  जैसे  कि  :

 वैबसाइटों  के  माध्यम  से  के  लिए  उपलब्ध

 परियोजनाएंਂ  से  संबंधित  सूचना  प्रदान  करना  |
 (1)

 विभिन्‍न  उद्योग  असोसिएशनों  के  परामर्श  तथा  सहयोग

 से  विदेशों  में  संगोष्ठियों  का आयोजन
 (2)

 0)  उपयुक्त  परियोजनाओं  में  निवेश  को  आकर्षित  करने  के

 लिए  अंतर्राष्ट्रीय  कंपनियों  के  साथ  संपर्क  स्थापित

 करना  |

 (4६).  परियोजनाओं  को  त्वरित  रूप  से  कार्यान्वित  करने  हेतु
 संस्थागत  तंत्र  उपलब्ध

 (6)  विदेशी  प्रत्यक्ष  निविश  की  नीति  की  समय-समय  पर

 समीक्षा  करना  ताकि  उसे  अधिकाधिक  निवेशकानुकूल
 बनाया  जा

 चाय  का  निर्यात

 2788.  श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 «  देश  में  राज्य-वार  कुल  चाय  बगान  क्षेत्र  कितना

 (a)  सीटीसी  और  दार्जीलिंग  चाय  की  कुल
 कितनी  उत्पादन  क्षमता

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  2010  तक  चाय  की  घरेलू  खपत

 की  आवश्यकता  का  अध्ययन  करने  हेतु  किसी  कार्य  दल  का  गठन  किया

 है  और  निर्यात  के  लिए  कितनी  अतिरिक्त  चाय  और
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 यदि  तो  देश  में  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वांणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  भारत

 में  चाय  की  खेती  के  तहत  कुल  436057  हैक्टेयर  क्षेत्र  राज्य-वार

 ब्यौरा  निम्नानुसार  है

 प्रमुख  चाय  उत्पादक  चाय  के  तहत  हैक्टेयर में  क्षेत्र  |

 उछ09ह पश्चिम बंगाल तमिलनाडु 49085 केरल 36809 त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश 2325 कर्नाटक 2099 अरुणाचल प्रदेश 2000 उत्तर प्रदेश नागालैंड 456 मणिपुर 400 उडीसा सिक्किम बिहार न सारे भारत में योग शा ज्जज - वर्ष के भारत में चाय का उत्पादन 870.4 मिलियन जिसमें 759.5 मिलियन सी टी सी ५९6 मिलियन ग्रीन चाय तथा मित्रियन किग्रा आरथोडॉक्स चाय जिसमें मिलियन दार्जिलिंग चाय शामिल योजना के लक्ष्य निर्धारित करने के उदेश्य से चाय बोर्ड ने इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ कलकत्ता के सहयोग से घरैलू उपभोग के लिए चाय की मांग का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया निर्यात की संभावना का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप भी स्थापित किया गया उपर्युक्त अध्ययनों की रिपोर्टों के आधार.पर योजना के लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किए गए :
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 योजना  अवधि  के  अन्तिम  वर्ष  के  लिए  लक्ष्य

 1.  घरेलू  खपत  730  मिलियन

 2...  निर्यात  265  मिलियन

 3.  पाइपलाइन  स्टॉक  $  मिलियन

 1000  मिलियन
 जे  व

 सरकार/चाय  बोर्ड  द्वारा  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  इन  उपायों  में  चाय  बोर्ड  द्वारा  चाय

 उद्योग  का  विस्तार  -

 सिंचाई  सुविधाओं  की  स्थापना  और  जल-निकासी  इत्यादि

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  अपनी  अनेक  विकासात्मक  योजनाओं  के

 जरिए  दी  जा  रही  वित्तीय  सहायता  शामिल

 वस्त्र  उद्योग  का  चिकास

 2789,  चौधरी  तेजवीर  सिंह  क्या  वस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की

 क्र  ऋझऋझ_र

 सूती/मानव  निर्मित  फाइबर

 वस्त्र  मिलें  गैर  एस  एस

 1...  .  मिलों  की  संख्या

 2...  स्थापित  क्षमता

 तकुए  (000

 रोटर्स

 करघे

 2.  स्पन  यार्न  का  उत्पादन  (000

 3.  मिल  क्षेत्र  का  उत्पादन  मी.)*

 4.  विद्युतकरघों  की  संख्या

 5.  ॥
 गें  की  संख्या

 *विशिष्ट  बुनाई  एकको  के  फैब्रिक  उत्पादनों  को  छोड़कर

 मंत्रालय  सिलेसिलाए  परिधान  और  होजरी  क्षेत्रों  जो  कि

 विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  में
 मे ंएककों  की  संख्या  के  ब्यौरे  नहीं  रखता

 देश  मैं  285  सिंभ्रेटिक  यार्न  का  उत्पादन  करने  वाले  एकक  हैं  (236

 शत-प्रतिशत  गैर-सूँती  स्पन  और  49  फिलेमेंट  जिनमें  से

 16  और  22  सिंथेटिक  यार्न  विनिर्माता  एकक  क्रमशः  महाराष्ट्र  और  उत्त

 17  1999  लिखित  उत्तर  124

 वस्त्र  उद्योग  के  क्षेत्र  में  उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  का

 कौन-सा  स्थान

 देश  में  इस  समय  विशेष  रूप  से  उत्तर  और

 महाराष्ट्र  में  कृत्रिम  सिले-सिलाए  वस्त्र

 और  होजियरी  की  राज्य-वार  कितनी  इकाइयां  कार्यरत  और

 सरकार  ने  वर्ष  1997-98  और  1998-99  के  दौरान

 आज  तक  देश  में  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  के  लिए  राज्य-वार  कितना

 धन  खर्च  किया  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिमगी  :

 वस्त्र  क्षेत्र  के  संबंध  में  राज्यों  का  स्थान  निर्धारण  करने  की  सरकार

 की  कोई  प्रणाली  नहीं  महाराष्ट्र  और  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  में  वस्त्र

 संबंधी  महत्त्वपूर्ण  क्रियाकलापों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 अखिल  भारत  महाराष्ट्र
 उत्तर  प्रदेश

 1,824  201  72

 34,722  5,020  2,003

 382,779  43,044  9,232

 122,504  36,104  11,391

 2,807,850  354,40]  94,890

 1,494,232  692,409  39,873

 1,619,689  692,603  65,366

 3,486,308  39,900  189,570
 ना  चल  लत  ऑल  णए  अंत  जल  ४5

 प्रदेश  राज्यों  में  हथकरघा  और  विद्युतकरघा  क्षेत्रों  मे ंकरघों  का

 और  उत्तर  प्रदेश  वितरण  का  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 कस्त्र  उद्योग  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की

 भूमिका  सुविधा  प्रदानकर्ता  के  रूप  में  यह  विकास  आयुक्त
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 विकास  आयुक्त  और  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  जैसी

 अपनी  कार्यान्वयन  अभिकरणों  द्वारा  वस्त्र  उद्योग  के  विभिनन  क्षेत्रों  के

 विकास  के  लिए  अनेक  योजनाओं  के  लिए  निधियां  प्रदान  करती

 वर्ष  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  ऐसी  योजनाओं  पर  योजना

 के  अंतर्गत  क्रमशः  238.69  करोड़  रुपए  और  239.33  करोड़  रुपए  का

 व्यय  हुआ  वर्ष  1999-2000  के  लिए  वस्त्र  मंत्रालय  का  योजना

 बजट  266  करोड़  रुपए

 विवरण

 हथकरघा  और  विद्युतकरघा  क्षेत्रों  का  राज्य-वार  वितरण

 ——_—  ग्ः्ग्ग्ग्ग्ग्ण््््ण्ग्ा््ााााणाणणणणणणणणण
 राज्य  विद्युतकरधा  हथकरघा

 30.9.99

 की  स्थिति  की

 अनुसार  जनगणना

 के  अनुसार

 ]  2  ॥  31  4

 1.  आंकध्र  प्रदेश  42924  202100

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य  39592

 3.  असम  2726  1322056

 4.  बिहार  2894  46220

 5.  दिल्‍ली  1102  7027

 6  गोवा  122  43

 7...  गुजरात  308165  20550

 8...  हरियाणा  9882  22718

 9,  हिमाचल  प्रदेश  1302  47631

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  65  18154

 ll.  कर्नाटक  64422  40835

 12.  केरल  3418  49508

 13.  मध्य  प्रदेश  43130  22536

 14.  महाराष्ट्र  692603  39900

 15.  मणिपुर  शून्य  281496
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 16.  नागालैण्ड  शून्य  87878

 17.  उड़ीसा  3301  92869

 18.  पांडिचेरी  830  3106

 19.  पंजाब  22542  6556

 20.  राजस्थान  32868  34343

 21.  तमिलनाडु  317128  413174

 22.  ख्रिपुरा  शून्य  117792

 23..  उत्तर  प्रदेश  65366  189570

 24.  पश्चिमी  बंगाल  4361  350654

 25.  सिक्‍कम  शून्य

 26.  मेघालय  शून्य  शून्य

 27.  मिजोरम  शून्य

 28.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  496  शून्य

 29.  दमन  और  द्वीप  शून्य

 30.  लक्ष्यद्वीप
 शून्य  शून्य

 31.  अण्डमान  और  निकोबार  शून्य  शून्य

 32.  चण्डीगढ़  42  शून्य

 कुल  _  _
 6

 9689  __  3486308

 पाकिस्तान  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  वाले  देश  का  दर्जा

 2790.  श्री  नरेश  पुगलिया  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  कौ  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  ने  भारत  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  वाले

 देश  का  दर्जा  दिया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  पाकिस्तान  को

 सर्वाधिक  प्राथमिकता  वाले  देश  का  दर्जा  दिए  जाने  की  अपनी  नीति

 की  समीक्षा  करने  का

 यदि  तो  तत्त्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ।

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ही  प  अंतर्गत
 अंतर्गत

 क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत
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 सुरक्षा  प्रावधानों  के  उपयोग  हेतु  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  व्यापार  प्रतिबंध

 लगाने  का  और

 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से  (8)
 पाकिस्तान  ने  भारत  को  परम  मित्र  राष्ट्र  का  दर्जा  नहीं  दिया  सरकार

 ने  अनेक  मौकों  पर  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  यह  मुद्दा  उठाया

 अलग  से  सार्क  प्रक्रिया  के  जरिए  पाकिस्तान  के  साथ  विचार-विमर्श

 हुए  हैं  ताकि  भारतीय  उत्पादों  क ेलिए  उनकी  आयात  व्यवस्था  को  उदार

 बनाया  जा  सके  ।  इस  बारे  में  कुछ  प्रगति  भी  हुई  तथापि  समय-समय

 पर  इस  स्थिति  की  समीक्षा  की  जाती  है  और  भारत  सरकार  के  पास

 अपने  व्यापार  हितों  की  रक्षा  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  करने  का

 अधिकार  सुरक्षित  है  जिसमें  डब्ल्यू  टी  ओ  के  तहत  विवाद  निपटान

 प्रक्रिया  का  रास्ता  अपनाए  जाने  का  विकल्प  भी  शामिल

 राष्ट्रीय  सार्वजनिक  वित्त  और  नीति  संस्थान  की  सिफारिशें

 2791.  जगतरक्षकन  :

 श्री  कृष्णमराजू  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सार्वजनिक  वित्त  और  नीति  संस्थान

 ने  हाल  ही  में  भारतीय  अर्थव्यवस्था  की  मध्यावधि

 की

 यदि  तो  समीक्षा  में  जिन  प्रमुख  कार्यों  की  पहचान

 की  गई  है  उनकी  प्रमुख  विशेषताएं  क्या

 क्‍या  समीक्षा  में  दिए  गए  सुझावों  के  अनुसार  सरकार

 का  कोई  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्त्संबंधी  ग्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  बिखे  :

 से  राष्ट्रीय  लोक  वित्त  एवं  नीति  संस्थान  द्वारा  प्रकाशित

 भारतीय  अर्थव्यवस्था  की  मध्यावधि  समीक्षा  में  मारतीय  अर्थव्यवस्था  का

 विहंगावलोकन  करते  हुए  सरकार  द्वारा  किए  जाने  वाले  कार्यों  को  इंगित

 किया  गया  मारतीय  अर्थव्यवस्था  की  जिन  मुख्य  विशेषताओं  को

 उजागर  किया  गया  ये  इस  प्रकार  है  :  विकास  में  अल्प

 मुद्रास्फीति  और  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  भंडार  की  पर्याप्त  रूप  से

 संतोषजनक  स्थिति  ।  मध्यावधि  समीक्षा  में  सरकार  के  लिए  चिहिनत

 कार्य  हैं  :  रजकोष  में  सुदृढ़ता  लाना  जिसके  लिए  राजकोषीय
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 उत्तरदायित्व  अधिनियम  बनाने  की  आवश्यकता  कर  छूटों  और

 रियायतों  के  समूचे  दायरे  की  जांच-पड़ताल  की  जरूरत  और  व्यय

 की  प्राथमिकताओं  का  पुन/निर्धारण  और  ढांचागत  सुधार  जिनमें  सुधार

 कानूनों  का  2000  तक  हाइड्रोकार्बन  क्षेत्र  का

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  विनिवेश  बढ़ाने  तथा  सरकारी  साझेदारी  को

 कम  करके  33  प्रतिशत  तक  करने  की  जरूरतें  शामिल  हैं  |  अर्थव्यवस्था

 की  प्रवृत्तियों  को बारीकी  से  मानीटर  किया  जाता  है  तथा  उनदी  लगातार

 संदीक्षा  की  जाती  है और  उभरती  हुई  प्रवृत्तियों  को  ध्यान  में  कर  जब

 भी  आवश्यक  हो  उपयुक्त  नीतिगत  कदम  उठाए  जाते

 कपास  के  आयात  पर  प्रतिबंध

 2792.  श्री  गुथा  सुकेन्दर  रेड्डी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  वर्ष  कपास  के  आयात  पर  प्रतिबंध

 लगाने  और  कपास के  मूल्य  में  कमी  के  मद्देनजर  किसानों  की  सहायता

 के  लिए  अधिक  निर्यात  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  संबंध  में

 कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में

 क्या  कार्रवाई  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वच्च्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगगी  :

 और  इस  वर्ष  कपास  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए
 भारत  सरकार  को  कोई  भी  ओनरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  भारत  सरकार

 ने  भारतीय  कपास  निगम  लिमिटेड  और  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन

 परिसंघ  के  अतिरिक्त  विभिन्न  राज्य  सहकारी  कपास  उपजकर्ता  परिसंघ

 और  निजी  व्यापारियों  को  अपरिष्कृत  कपास  का  पांच  लाख  गांठों

 गांठ  170  का  निर्यात  कोटा  रिलीज  किया  गया

 कोयला  ढुलाई  के  लिए  मशीन  का  उपयोग

 2793.  श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  क ेकरगली  और  बोकारो

 क्षेत्र  के  अंतर्गत  घोवनशाला  में  कोयले  की  दुलाई
 के  लिए  मशीनरी  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्त्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  मशीनरी  के  पुनप्रयोग  का  है  ;
 और
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 यदि  तो  कब  से  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 कारगली  वाशरी  के  क्रॉस  कंट्री  कन्वेयर  परिवहन  सी  सी

 वर्तमान  में  उपयोग  में  नहीं  लाए  जा  रहे

 (a)  कारगली  वाशरी  स्थित  बोकारो  ओ

 और  भूमिगत  खानों  से  कोककर  कोयले  का  परिवहन  कारगली

 वाशरी  के  लिए  करता  लेकिन  कारगली  वाशरी  को  1.  6.  99  से

 कोककर  कोयले  की  वाशरी  से  अकोककर  कोयले  की  वाशरी  में  बदले

 जाने  से  इस  प्रणाली  को  चलाए  जाने  की  अब  यहां  आवश्यकता  नहीं

 रही

 और  कन्वैयर  ढांचा  और  के  अन्य  भागों

 को  खोला  जा  रहा  है  और  कंपनी  में  उपयुक्त  स्थलों

 में  उपयोग  किया

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सेवानिवृत्ति  की  आयु

 2794.  श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक

 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 सेवानिवृत्ति  की आयु  घटाकर  58  वर्ष  करने  पर  विचार  कर  रही

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इसका  क्या

 औचित्य  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  और  नहीं  ।  सरकार  ने  नौति

 के  अनुसार  सेवानिवृत्ति  की  आयु  को  58  वर्ष  से  बढ़ाकर  60  वर्ष  किया

 कोल  इंडिया  के  अंतर्गत  विद्यालय

 2795.  श्री  नवल  किशोर  राय  :

 श्री  शंकर  सिंह  वाधेला  :

 क्‍या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (es)  1999  की  स्थिति  के  अनुसार  कोल  इंडिया

 लिखित  130

 के  अंतर्गत  विभिन्‍न  औद्योगिक  इकाइयों  में  कुल  कितने  विद्यालय  चल

 रहे  हैँ  ४

 इन  विद्यालयों  में  श्रेणी-वार  कितने  कर्मचारी  कार्यरत

 क्‍या  इनमें  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  ने  अपने

 वेतनमान  के  में  संबंधित  अधिकारियों  को  कोई  ज्ञापन  दिया

 क्या  और

 कारण  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 कोल  इंडिया  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  कोल  इंडिया

 के  नियंत्रणाधीन  कोई  स्कूल  नहीं  चल  रहे

 से  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  दृष्टिगत  करते  हुए
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 यदि  तो  कर्मचारियों  द्वारा  रखी  गई  मांगों  का  ब्यौरा

 सरकार  द्वारा  इन  मांगों  को  अस्वीकृत  किए  जाने  के  क्या

 अधिक  मूल्य  वाले/कम  मूल्य  वाले  बीजक

 2796.  श्री  रामानन्द  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 अधिक  मूल्य  दिखाकर,/कम  मूल्य  दिखाकर  बीजकों  के

 माध्यम  से  देश  से  बाहर  जा  रही  पूंजी  पर  रोक  लगाने  हेतु  सरकार

 द्वारा  क्या-क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 क्या  विभाग  ने  इस  संबंध  में  अमेरिका  और  अन्य  विदेशी

 विशेषज्ञों  द्वारा  किये  गये  अनुसंधान  के  बाद  प्रकाशित  की  गयी  रिपोर्ट

 का  अध्ययन  किया  और

 हो  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  धनन्‍जय  :

 हां  ।  सरकार  ने  प्रवर्तन  निदेशालय  और  सीमा  शुल्क  विभाग  जैसी

 अपनी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  अधिक  मूल्य  एवं  कम  मूल्य  के  बीजक

 बनाने  के  जरिए  देश  से  पूंजी  को  बाहर  जाने  से  रोकने  के  लिए  उपाय

 किए

 सरकार  को  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  फलोरिडा

 अन्तर्राष्ट्रीय  विश्व  विद्यालय  में  जॉन  डेनोविक्ज  तथा  दो  अन्य

 व्यक्तियों  के  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  की  जानकारी  जिसमें-संयुक्त
 राज्य  अमेरिका  और  भारत  के  बीच  व्यापारित  सभी  वस्तुओं  क ेऔसत

 धन  का  बाहरी  देशों  में  जाने  से  देश  को  क्या  नुकसान



 प्रश्नों  के  17  1999

 मूल्य  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  तथा  विश्व  के  बीच  व्यापारित  सभी

 वस्तुओं  के  औसत  मूल्य  का  चयन  करने  के  लिए  विश्व  मूल्य  मैट्रिक्स

 उपयोग  किया  गया

 सरकार  ने  आयातों  से  अधिक  मूल्य  के  बीजक  बनाने

 और  निर्यातों
 के

 कम  मूल्य  के
 बीजक  बनाने  के  जरिए  होने  वाली  पूंजी

 उड़ान  के  बारे  में  कोई  अनुमान  नहीं  लगाए

 विदेश  व््याप्रार

 2797.  मदन  प्रसाद  जायसवाल  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  साथ  भारत  का  विदेश

 व्यापार  गत  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बढ़ा

 उक्त  वृद्धि  कितने  प्रतिशत

 क्‍या  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इसे  और

 बढ़ाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसंके  क्‍या

 परिणाम  रहे

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 वाणिज्यिक  आसूचना  और  सांख्यिकी  महानिदेशालय  के  अनन्तिम

 आंकड़ों  के  अनुसार  उन  मुख्य  व्यापारिक  देशों  के  नाम  जिनके  साथ

 पिछले  वित्त  वर्ष  के  दौरान  भारत  के  निर्यात  एवं  आयात  में  अमरीकी

 डॉलर  के  रुप  में  वृद्धि  हुई  इस  प्रकार  हैं  :

 भारत  का  निर्यात  :  1998-99  में

 देश
 3  |

 1  2

 बेल्जियम  6.7

 डेनमार्क  19.1

 फ्रांस  109

 4.8

 आयरलैंड  14

 लक्ज़मबर्ग  20.3

 स्पेन  15.6

 लिखित  उत्तर

 पु  2

 बंग्लादेश  26.0

 सऊदी  अरब  120

 संयुक्त  अरब  अमीरात  9.5

 इजरायल  0.4

 मिस्र  8.2

 माइजीरिया  14.4

 कनाडा  10.4

 यू  एस  ए  7.8

 भारत  के  आयात  :  1998-99

 देश  आयात  वृद्धि  %

 1

 डेनमार्क  11.7

 आयरलैंड  18.9

 इटली  18.7

 नीदरलैंड  5.0

 स्पेन  31.3

 यूके  5.0

 फिनलैंड  2.0

 स्विटजरलैंड
 8.7

 बंग्लादेश  25.2

 नेपाल  49.2

 श्रीलंका  29.1

 आस्ट्रेलिया  0.5

 हांगकांग  40.7

 इन्डोनेशिया  11.3

 जापान  11.2

 14.3

 132



 133  प्रश्नों  के

 2

 मलेशिया  33.2

 सिंगापुर
 13.9

 थाइलैंड  16.1

 इजरायल  0.5

 दक्षिण  अफ्रीका  171.9
 —

 और  निर्यात  संक्र्धनਂ  एक  सतत  प्रक्रिया  है  जिसमें

 विकेन्द्रीकरण  के  जरिए  सौदों  की  लागत  में  कमी  क्रियाविधियों

 का  सरलीकरण  तथा  एग्जिम  नीति  में  यथा  उल्लिखित  विभिन्‍न  अन्य

 उपाय  शामिल  हैं  |  बहुपक्षीय  एंव  द्विपक्षीय  प्रयासों  के  ज़रिए  तथा  श्रस्ट

 सैक्टरों  एवं  फोकस  क्षेत्रों  की पहचान  करके  निर्यात  को  बढ़ाने  के  उपाय

 भी  किए  गए

 भारतीय  कपास  निगम  की  कपास  खेती  योजना

 2798.  श्रीमती  भावनाबेनग  देवराजभाई  चीखलीया  :  क्या  वस्त्र

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कपास  निगम  ने  देश  में  बेहतर  कपास  से

 खेती  के  लिए  एक  महत्वाकांक्षी  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  योजना  के  अंतर्गत  राज्य-वार  किन-किन  गांवों

 का  चयन  किया  गया  और

 इसके  अंतर्गत  गांवों  के  चयन  के  क्या  मानदंड  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  वर्ष  1995-96  से  भारतीय  कपास  निगम  ने

 देश  में  बेहतर  कपास  उत्पादन  के  लिए  एक  विकास/विस्तार

 क्रियाकलाप  संबंधी  कार्यक्रम  शुरू  किया  इस  कार्यक्रम  में  शामिल

 प्रमाणित  लेवल  बीजों  कीटनाशकों  का  उत्पदन/वितरण

 न  ग्राम  अपनाने  का  प्रौद्योगिकी  का  क्षेत्रीय

 दिवसों  तथा  संगोष्ठियों  आदि  का  आयोजन  |

 -  एकीकृत  कपास  कंटक

 -.  कपास  फसल  निगरानी  और  कपास  विस्तार  सेवां
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 -
 कृषि  विद्यालयों  और  अनुसंधान  संस्थानों  की  अनुसंधान
 व  विकास  की  परियोजनाओं  को

 -
 .  पश्चिमी  बंगाल  से  सुन्दरवन के  क्षेत्रों  जम्मू  और

 कश्मीर  में  जम्मू  तमिलनाडु  में  तंजावुर  जिले

 जैसे  गैर-परंपरागत  क्षेत्रों  में कपास  कृषि

 मौजूदा  जी  एंड  पी  फैक्टरियों  में  सुधार  तथा  आधुनिक
 कार्यशालाओं  और  गोदामों  का  निर्माण

 वर्ष  1997-98,  1998-99  और  1999-2000  के

 दौरान  भारतीय  कपास  निमम  द्वारा  चुने  गये  गांवों  की  राज्य-वार  संख्या

 निम्नानुसार  है

 राज्य  __  गांवों  की  संख्या

 _
 उक्राय%ऋ

 99899

 राजस्थान  12  25

 हरियाणा  18  32

 पंजाब  25  18

 गुजरात  38  41

 मध्य  प्रदेश  ५05  -

 आंध्र  प्रदेश  24  32

 कर्नाटक  32  69

 _  कुल _  शा

 -  ऐसे  ग्राम  जिनकी  उत्पादकता  राज्यों  की  समग्र

 उत्पादकता  से  निम्न  है|

 -
 .  विशेषकर  वर्षबाहुलय  क्षेत्रों  मामूली  और  प्रायोगिक

 किसानों  से  बाहुल्य

 की  ऐसे  ग्राम  जिनके  किसान  किस्म-एक  ग्राम

 अवधारणाਂ  को  स्वीकार  करने  के  इच्छुक

 बीमा  कम्पमियों  में  धोखाधड़ी

 2799.  श्री  माणिकराव  होडल्था  गावित  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  और
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 सामान्य  बीमा  निगम  और

 घोखाघड़ी

 प्रत्येक  मामले  का  कंपनी-वार  और  सहायक  कंपनी-वार

 ब्यौरा  क्‍या  और

 ऐसी  जालसाजियों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  हेतु  सरकार

 द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख

 दी

 हस्तशिल्प  के  विकास/वस्त्रों  पर  ब्यव  की  गई  राशि

 2800.  श्री  दिग्लशा  पटेल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1998-99  के  दौरान  आज  तक  देश  के  विशेषकर

 गुजरात  और  राज्यों  में  हस्तशिल्प  और  वस्त्रों  क ेविकास  पर

 राज्य-वार  कितनी  राशि  व्यय  की

 उठाए  गए

 हस्तशिल्प-विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 क्‍या  देश  में  हस्तशिल्प  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  ग्रामीण  कारीगरों  को  प्रचुर  मात्रा  में  प्रोत्साहन  तथा  सुविधाएं
 उपलब्ध  करा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 (७)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  सरकार  इस

 सम्बंध  में  क्या  आवश्यक  कदम  उठा  रही  है  ?

 वस्श्न  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  1998-99  के  दौरान  और  आज  तक

 गुजरात  एवं  महाराष्ट्र  राज्य  सहित  देश  में  हस्तशिल्पों  एवं  वस्त्रों  के

 विकास  पर  व्यय  की  गई  राशि  के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए

 देश  में  हस्तशिल्प  के  संकरधन  एवं  विकास  के  लिए
 सरकार  अनेकों  योजनाएं  कार्यान्वित  करती  इन  योजनाओं  में

 डिजाइन  विपणन  सम्बंधी  शिल्प  विकास

 केन्द्र  एवं  एम्पोरियमों  की  सामान्य  सुविधा  केन्द्र  एवं
 वर्कशेड-सह-आवास  आदि  शामिल

 और  जी  हां  |  देश  में  हस्तशिल्प  को  प्रोत्साहित
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 करने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेकारीगरों  समग्र  देश  के  कारीगरों

 को  प्रोत्साहन  एवं  सुविधाएं  प्रदान  कर  रही  इन  प्रोत्साहनों  में  उत्कृष्ट

 शिल्पकारों  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्रदान  करके  सम्मानित  करना  शामिल

 पुरस्कार  में  एक  अंगवस्त्रम  एवं  एक

 तान्रपत्र  दिया  जाता  पूर्वत्तर  क्षेत्र  के  शिल्पियों  को  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से

 बाहर  आयोजित  प्रदर्शनियों  पर  किए  गए  व्यय  की  100  प्रतिशत  प्रतिपूर्ति

 की  जाती  राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्राप्त  शिल्पियों  को  दरिद्रावस्था  में

 500/-  रुपये  की  दर  से  मासिक  पेंशन  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता

 भी  प्रदान  की  जाती

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 रुपये

 1998-99  1999-2000

 _

 1 _  2  3  4

 1.  आशय  प्रदेश  1235.05  768.70

 2.  द्वीप  समूह
 -  2.70

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  28.90  11.75

 4.  असम  1492.84  286.36

 5.  बिहार  42.84  17.52

 6.  टिल्ली  315.15  31.12

 7.  गोवा  3.22  5.99

 8...  गुजरात  404.65  171.93

 9...  हरियाणा  90.18  35.03

 10.  हिमाचल  प्रदेश  154.26  58.09

 11.  जम्मू  एवं  कश्मीर  121.94  $0.30

 12.  कर्नाटक  347.74  119.15

 13.  केरल  974.27  12.96

 14.  मध्य  प्रदेश  229.71  80.48

 15.  महाराष्ट्र  873.07  289.33

 16.  मणिपुर  234.65  146.31

 47.  मेघालय  10.60  14.56
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 ||  2  3  4

 18.  मिजोरम  36.36  -

 19.  नागालैण्ड  167.03  160.91

 20.  उड़ीसा  536.39  535.29

 21.  पंजाब  162.23  13.37

 22.  पाण्डिचेरी  32.22  70.48

 23.  राजस्थान  285.84  120.25

 24.  सिक्किम  100.00  281

 25.  तमिलनाडु  2582.52  1054.93

 26.  त्रिपुरा  67.59  177.27

 27.  उत्तर  प्रदेश  1114.10  467.41

 '28.  पश्चिमी  बंगाल  529.33  132.98

 कुल

 «4227268483738
 [2272268  48958

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 2801.  श्री  रतिलाल  कालीदास  वर्मा  :  क्‍या  वाणिज्य  एवं  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिचार  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  का

 क्या

 यदि  तो  तत्त्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 निर्यात  में  संभावित  वृद्धि  वाले  कृषि  उत्पादों  का  ब्यौरा

 निर्यात  हेतु  प्रस्तावित  वस्तुओं  की  कमी  नहीं  होने  के

 लिए  क्‍या  देश  के  उपमोक्ताओं  के  हितों  का  ध्यान  रखा  और

 (6).  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  से  संबंधित  नीति  देश  की  निर्यात  आयात  नींत्ति

 का  एक  अभिन्‍न  अंग  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  से  संबंधित  नीति

 मुख्य  रूप  से  भारत  की  खाद्य  सुरक्षा  की  चिंताओं  कृषि  आय  को

 अधिकतम  बनाने  और  विदेशी  मुद्रा  अर्जेत  करने  के  सिद्धांतों  द्वारा

 निर्धारित  होती  है  |  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  निष्पादन  की  समीक्षा  एक

 सतत  प्रक्रिया  है और  कृषि  निर्यातों  को  उत्तरोत्तर  व्यवहार्य  बनाने  के

 लिए  जब  कभी  आवश्यक  समझा  जाता  तदनुसार  नीतिगत  हस्तक्षेप

 किए  जाते  हैं
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 निर्यात  की  गई  प्रमुख  कृषि  वस्तुएं  चावल

 तिल  और  स्प्रिट  और  पेय

 ग्वारमम  तेल  और  मांस  से

 बनी  कुक्कुट  और  डेयरी  फल  एवं  सब्जियों

 के  ताजे  फल  एवं  प्रसंस्‍्कृत  एवं  जूस  और  सब्जियां

 इत्यादि  |

 प्रत्यक्ष  कर  अपवंचन

 2802.  श्री  शिवाजी  विदृठलराव  काम्बले  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  को  मिली  जानकारी

 के  मुताबिक  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  कम्पनियों  द्वारा  बड़ी  मात्रा  में  प्रत्यक्ष

 कर  अपवंचन  किया  गया

 यदि  तो  ऐसी  प्रतिवर्ष  अनुमानित  कर

 अपवंचन  और  बड़े  अपवंचन  में  लिप्त  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पहले  ऐसे  मामलों  में  कर

 अपवंचन  फिर  अंततः  कर-निर्घारण  और  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  कर

 अपवंचन  के  महत्त्वपूर्ण  मामले  के  संदर्भ  में  आमतौर  पर  राज्य-वार  और

 विशेषकर  महाराष्ट्र  में  कर  उगाही  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 अनुमानित  कर  अपवंचन  के  कारण  और  वास्तविक  कर

 उगाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍जय  :

 से  कर-अपवंचन  के  बारे  में  विश्वसनीय  सूचना  के  आधार  और

 तलाशीपूर्व  आवश्यक  जांच  पड़ताल  करने  के  बाद  तलाशी  कार्रवाइयां

 की  जाती  हैं  |  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कंपनियों  के  मामलों  में  भी तलाशी

 कार्रवाइयां  की  गई  थीं  और  ऐसे  मामलों  में  अप्रकटित  आय  पर  कर

 अधिरोपित  करने  के  लिए  आयकर  1961  के  अन्तर्गत

 समुचित  कार्रवाइयां  शुरू  की  गई

 अपवंचन  और  अन्तिम  तौर  पर  वसूले  गए  करों  की  मात्रा

 अधिनियम  के  अध्याय  के  अन्तर्गत  दस  वर्ष  की  अवधि  तक

 किए  जाने  वाले  नियमित  कर-निर्धारण  पर  निर्भर  करती

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अनिवासी  भारतीय

 2803.  श्री  प्रकाश  यशवंत  अम्बेडकर  :  क्या  भारी  उद्योग  और

 लोक  उद्यष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  की  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 अनिवासी  भारतीयों  को  निदेशक  के  रूप  में  नियुक्त  करने  की  कोई
 नीति  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  अनिवासी  भारतीय  नियुक्त

 किए  गए  हैं  और  नियुक्ति  की  तिथि  क्‍या  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 बल्लभभाई  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 प्याज  पर  कर  छूट

 2804.  श्री  उत्तमराव  ढिकले  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  प्याज  के  निर्यात  पर  कर  से  छूट  प्रदान

 करने  के  लिए  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  किए  और

 गया  है  ?

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍जय  :

 यह  प्रश्न  नहीं

 निर्यातोन्मुखी  इकाइयां

 2805.  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 वर्ष  1998-99  के  दौरान  निर्यातोन्मुखी  इकाइयां

 स्थापित  करने  के  लिए  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और  कितने  प्रस्तावों

 को  मंजूरी  दी

 उनमें  से  कितनी  इकाइयों  को  उत्पादन  शुरू  करने  के

 लिए  ढांचागत  और  अन्य  सुक्धिएं  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  वर्ष

 1998-99  के  दौरान  निर्यात  अभिमुख  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए

 359  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  से  3३47  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया

 आवश्यक  बुनियादी  सुविधाओं  के  सृजन  तथा  अन्य

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  संबद्ध  राज्य  सरकार  जिम्मेदार  हैं  |

 भारतीय  सीमेंट  निगम  की  अकालतारा  इकाई

 2806.  चरणदास  महंत  :  कया  भारी  उद्योग  और  लोक

 उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 17  1999

 है

 लिखित  उत्तर

 ।
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 भारतीय  सीमेंट  निगम  की  अकालतारा  इकाई  कब  से

 बंद  पड़ी  हुई  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 इसके  लाभ  और  हानि  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  इकाई  को  बेचने  या  इसे

 पट्टे  पर  देने  का

 यदि  तो  क्या  उक्त  इकाई  को  चालू  करने  में  आने

 वाली  कठिनाइयों  को  दूर  कर  इसे  अर्थक्षम  नहीं  बनाया  जा  सकता

 क्‍या  उक्त  इकाई  के  कर्मचारीगण  अपने  वेतन  समय  पर

 नहीं  पा  रहे  और

 जा  रहे  हैं  ?

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वललमभाई  :  उत्पादन  की  अक्षमता  के  कारण

 की  अकालतारा  यूनिट  में  उत्पादन  कार्य  09.  12.  96  से  बंद

 यूनिट  को  अभी  तक  बंद  नहीं  किया  गया

 यूनिट  को  1998-99  के  दौरान  21.55  करोड़  रुपए

 का  निवल  घाटा  हुआ  है  |  यूनिट  का  31.  3.  1999  तक  सकल

 घाटा  177.60  करोड़  रुपए

 और  यूनिट  की  बिक्री  करने  के  लिए  पहले

 ही  विश्व  स्तर  पर  निविदाएं  आमंत्रित  कर  ली  गई

 और  द्वारा  वित्तीय  संकट  का  सामना  करने

 के  कारण  अपने  कर्मचारियों  को  मजदूरी,/वेतन  का  भुगतान  करने  में

 कभी-कभी  विलम्ब  हो  जाता  सरकार  सांविधिक  देयताओं  इत्यादि

 सहित  आई  के  कर्मचारियों  को  वेतन  एवं  मजदूरी  का  भुगतान
 करने  के  लिए  नगद  घाटे  को  पूरा  करने  के  एक  भाग  के  रूप  में  कंपनी

 को  गैर-योजना  सहायता  उपलब्ध  कराती  रही

 कोष  को  खर्च  करने  के  लिए  कार्यविधि

 2807,  श्री  सदाशिवराव  दादोबा  मंडलिक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  मंत्रालय/विभाग  निधियों  को  व्यय  करने  की

 नियत  कार्यविधि  का  पालन  नहीं  करते  और  सामान्यतया  उन्हें  वित्तीय

 वर्ष  के  अंतिम  मासों  में  व्यय  करते

 न्न्गशखि
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  प्रक्रिया/नियमों  का  कड़ाई
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 से  पालन  कराने  और  अनावश्यक  व्यय  से  बचने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  सामान्य  वित्तीय  नियमावली  के  नियम  69  में  खासकर  वित्तीय

 वर्ष  के  अंतिम  महीनों  में  व्यय  में  तीव्र  वृद्धि  से बचने  के  लिए  उपबंध

 इस  संबंध  में  समय-समय  पर  अनुदेश  जारी  किए  गए

 लेखा-परीक्षा  की  रिपोर्टों  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  अधिकांश

 मंत्रालयों,/विभागों  द्वारा  नियमों,/अनुदेशों  का कमोबेश  अनुपालन  किया

 जाता  वित्तीय  अनियमित्तताओं  के  विशेष  मामले  लेखा-परीक्षा

 रिपोर्टों  मे ंसामने  लाये  जाते  हैं  तथा  संबंधित  मंत्रालयों,“विभागों  और

 लोक  लेखा  समिति  द्वारा  इनकी  जांच  की  जाती

 ग्राम  पंचायतों  हेतु  निधियां

 2808.  श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ह्ण

 क्या  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजनाओं  की  निध्चि-को-न्‍्निला

 पंचायतों  और  राज्य  सरकार  के  हस्तक्षेप  के  बिना  सीधे  ग्राम  पंचायतों

 को  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  से

 विचार-विमर्श  किया  है  या  इस  मुद्दे  को  अन्तर्राज्यीय  परिषद्‌  या

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  समक्ष  लाया  गया  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 केन्द्रीय  तौर  पर  प्रायोजित  परियोजनाओं  के  लिए  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रश्न  ही  नहीं

 हां

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 भारत-म्यांमार  सीमा  व्यापार

 26,  ..  2809.  श्री  होलखोमांग  हौकिप
 :

 क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत--म्यांमार  व्यापार  की  वर्तमाम  स्थिति  क्‍या  और
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 यह  दोनों  देशों  के  लिये  किस  प्रकार  से  लामदायक  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 1994  में  हस्ताक्षरित  भारत-म्यांमार  सीमा  व्यापार

 1995  से  प्रमावी  हो  गया  1995  से  1999  तक

 दोनों  देशों  के  बीच  हुआ  सीमा  व्यापार  173.24  करोड़  रुपए  का  रहा
 *

 भारत  सरकार  ने  मणिपुर  में  मोरेह  से  होकर  सीमा  व्यापार  को

 सुकर  बनाने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  सीमाशुल्क
 आप्रवास  तथा  अन्य  व्यापार  व्यवस्थाएं  शामिल  हैं  |

 स्थानीय  व्यापारियों  के लिए  शोरूम-सह-बिक्री  काउंटर  हेतु
 स्टॉल  उपलब्ध  एक  निर्यात-आयात  सूचना  प्रकोष्ठ

 एस  टी  डी/आई  एस  जैसी  दूर-संचार

 सुविधाएं  उपलब्ध  कम्प्यूटर  निर्यात-आयात

 प्रशिक्षण/सेमिनारों  जैसी  जागरूकता  कार्यक्रमों  का आयोजन  करने  के

 लिए  सम्मेलन  कक्ष  तथा  निर्यात-आयात  संबंधित  अन्य

 सरकारी/अर्द्ध-सरकारी  कार्यालयों  के  लिए  कमरे  उपलब्ध  करवाने  के

 लिए  मोरेह  में  एक  व्यापार  केन्द्र  का  निर्माण  किया  गया

 आकस्मिक  बुनियादी  सुविधा  संतुलनकारी  योजना  आईं

 संबंधित  अधिकार-प्राप्त  समिति  द्वारा  मोरेह  में  बाहय  सड़कों  के विकास

 के  लिए  70  लाख  रुपए  की  राशि  स्वीकृत  की  गयी

 म्यांमार  सरकार  से  भारत  में  चम्पई  तथा  म्यांमार  में  रीह  स्थित

 द्वितीय  सीमा  मार्ग  को  शीघ्र  शुरू  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  मिजोरम  में  चम्पई  के  नजदीक  जोखाक्थार

 में  एक  नगर-क्षेत्र  का  विकास  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में  संशोधन

 2810.  श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कानपुर  स्थित  और  बी

 मिलों  के  कर्मचारियों  के  गैर-पर्यवेक्षक  संवर्ग  के  लिए  पींचवें

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  किया

 यदि  तो  कानपुर  में  पर्यवेक्षक  कर्मियों  के  प्रति  ऐसे

 भेद-भाव  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  कानपुर  में  गैर-पर्यवेक्षक  संवर्ग  के

 कर्मचारियों  के  लिए  रिपोर्ट  लागू  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का

 ग्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :
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 से  पंचम  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  केवल  ऐसे  कर्मचारियों

 के  संबंध  में  लागू  होती  हैं  जो  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की

 भांति  सी  डी  ए  वेतन  ढांचे  से  शासित

 कानपुर  में  ऐसे  775  कर्मचारी  लाभान्वित  बी  आई  सी  के  मामले

 में  पंचम  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  लागू  नहीं  होती  क्योंकि  यहां  कोई

 भी  कर्मचारी  सी  डी  ए  वेतनमान  में  नहीं

 विदेशी  मुद्रा  भंडार

 2811.  श्री  हरीभाउ  शंकर  महाले  :

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  आज  की  तारीख  तक  विदेशी  मुद्रा  का  कितना

 भंडार  है  और  इसमें  अप्रवासी  भारतीयों  की  बैंक  जमा

 का  कितना  हिस्सा
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 क्‍या  यह  पर्याप्त  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इसे  बढ़ाने  हेतु  उठाए  जा

 कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 3  1999  की  स्थिति  के  अनुसार  भारत  का  विदेशी  मुद्रा
 प्रारक्षित  भण्डार  स्वर्ण  एवं  एस  डी  आर  सहित  34288  मिलियन  अमरीकी

 डालर  अनिवासी  भारतीय  जमा  खातों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध

 नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  1999  के  अन्त  में  विभिन्‍न

 अनिवासी  भारतीय  जमा  योजनाओं  के  तहत  प्रत्यावर्तन  के  लाभों  सहित

 बकाया  राशि  जिसमें  उपार्जित  ब्याज  भी  शामिल  15193  मिलियन

 अमरीकी  डालर  यह  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  भण्डार  के  वर्तमान  स्तर

 का  लगभग  44.3  प्रतिशत

 मार्च  1997,  1998  और  1999  के  अन्त  में

 प्रत्यावर्तनीय  अनिवासी  भारतीय  जमा  योजनाओं  के  तहत  भारत  के

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार  और  बकाया  राशि  से  संबंधित  स्थिति  नीचे  दी  गई

 है
 ०

 गत  तीन  वर्षों  के  मुकाबले  में  इन  आंकड़ों  की  स्थिति

 कया

 विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  प्रत्यावर्तनीय  अनिवासी  कॉलम  जा

 अमरीकी  के  तहत  बकाया  राशि  में  कॉलम  (3)

 अमरीकी  का  अनुपात

 के  अंत  में
 ्ः

 1997  26423  14785  56.0

 1998  29367  14105  48.0

 1999  __3249
 32429  14543  44.8

 और  अनिवासी  भारतीय  जमा  खातों  के  क्षेत्र  में  उत्पन्न  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 होने  वाली  किसी  भी  अप्रत्याशित  आकस्मिकता  से  निबटने  के  लिए
 क्या  सरकार  का  विधा  re

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार  के  वर्तमान  स्तर  को  पर्याप्त  माना  गया
 का  है

 ।  सरकार  का  विचार  कपास
 के

 मूल्य  में  वृद्धि  करने

 भारतीय  की  खरीद भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  कपास  की  खरीद
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 2812.  श्री  निहाल  चन्द  चौहान  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नर्मा  और  कपास  के  निर्यात के  लिए  कोई

 योजना  तैयार  कर  रही

 .._  क्‍या  भारतीय  कपास  निगम  का  विचार  कपास  की  खरीद

 शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  भारत  सरकार  ने  चालू  कपास  मौसम  1999-2000

 के  दौरान  अपरिष्कृत  कपास  की  पांच  लाख  गांठों

 गांठ  170  का  निर्यात  कोटा  पहले  से  ही  जारी  किया

 और  सरकार  कपास  मौसम के  शुरू  होने  से  पूर्व  कपास

 का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करती  सरकार  बाजार  में  तब

 तक  हस्तक्षेप  नहीं  करती  है  जब  तक  कि  कपास  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 से  नीचे  न  चली  ऐसी  परिस्थितियों  में  सरकार  कपास  उपजाने

 वाले  सभी  राज्यों  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  अभियान  शुरू  करती

 इनमें  महाराष्ट्र  शामिल  नहीं  है  क्योंकि  वहां  राज्य  सरकार  की  कपास

 एकाधिकार  अधिप्राप्ति  योजना  प्रचालन  में

 और  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  भारतीय  कपास  निगम

 कपास  उपजाने  वाले  सभी  राज्यों  में  कपास  की  खरीदारी  करता  है

 जिनमें  महाराष्ट्र  शामिल  नहीं  है  क्योंकि  वहां  राज्य  सरकार  की  कपास

 एकाधिकार  अधिप्राप्ति  योजना  प्रचालन  में

 विदेशी  निवेश  प्रोत्साहन  बोर्ड  की  कार्यावधि

 2813.  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  निवेश  प्रोत्साहन  बोर्ड  की

 कार्यावधि  समाप्त  हो  चुकी  है  और  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  अभी

 टक  कोई  नियुक्‍क्तियां  नहीं  की  गई

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  रिक्तियों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  का  गठन  इस  प्रकार  है

 (1)  उद्योग  सचिव  औद्योगिक  नीति  और  संवर्धन

 (2)  वित्त

 (0)  वाणिज्य

 (५).  सचिव  विदेश  मंत्रालय  ।

 बोर्ड  आवश्यकतानुसार  भारत  सरकार  के  अन्य  सचिवों  तथा

 वित्तीय  बैंकों
 के
 उच्च  अधिकारियों  और  उद्योग  एवं  वाणिज्य

 के  व्यवसायी  विशेषज्ञों  को शामिल  कर  सकता
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 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  बोर्ड  में  रिक्तियों  को  भरने  का

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  की  शाखाएं

 2814.  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  धन  जुटाने  के  लिए

 कोयम्बटूर  और  अन्य  स्थानों

 पर  अपनी  शाखाएं  पुन  :  खोलने,/खोलने  जा  रहा

 यदि  तो  तत्त्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में

 औद्योगिकीकरण  पर  अधिक  बल  देने  के  लिए  अपने  गुवाहाटी  शाखा

 कार्यालय  को  क्षेत्रीय  कार्यालय  बनाने  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  (आई.एफ:.सी.

 ने  सूचित  किया  है  कि

 रांची  और  कोयम्बटूर  में  उसका  कोई  कार्यालय/शाखा  नहीं  है  और

 इस  समय  इन  स्थानों  पर  कार्यालय  खोलने  का  भी  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसके

 गुवाहाटी  कार्यालय  का  दर्जा  बढ़ाकर  इसे  क्षेत्रीय  कार्यालय  बनाने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं

 खनिज-आधारित  उद्योगों  की  स्थापना

 2815.  श्री  राजो  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने

 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बिहार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 आधारित  औद्योगिक  इकाइयों  को  स्थापित  करने  के  लिए  तैयार  की

 गई  प्रमुख  परियोजना  स्कीम  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  कया  प्रगति  की  गई

 है  और  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 प्रश्न  नहीं
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 योजना

 2816.  श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  क्या  बाणिज्य  एंव  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  औषध  रसायन  और  भेषज  के

 निर्यात  संबंधी  एन्टाइटलमेंट  पास  बुकਂ  योजना  को  समाप्त  करने

 का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  ने  घरेलू  भेषज  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  हेतु

 क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 रसायन  तथा  भेषज  के  निर्यात  संबंधी  शुल्क  हकदारी  पासबुक

 योजना  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  विचारधीन

 नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 निर्यात  संवर्धन  योजना

 2817.  श्री  गोविन्दन  :  कया  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  निर्यात  संवर्धन  योजना  को  सरल  कर

 दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और \

 निर्यातक  किस  सीमा  तक  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 सरकार  ने  भारतीय  निर्यातकों  क़ौ  प्रतिस्पर्धा  को  बढ़ाने  तथा  व्यवसाय

 लागत  और  समय  को  कम  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  शुरू  किए  हैं

 ताकि  भारतीय  निर्यातकों  को  निर्बद्ध  प्रतिस्पर्धा  का मौका  मिल

 इन  उपायों  में  शामिल  हैं  :  वस्त्र  क्षेत्र  तथा  रसायनों  के  कतिपय  उपक्षेत्रों

 में  शून्य  शुल्क  योजना  को  लागू  समुद्री  तथा

 सॉफ्टवेयर  क्षेत्रों  के  लिए  शून्य  शुल्क  ई.पी.सी.जी  योजना  के  तहत

 अतिरिक्त  सीमाशुल्क  में  वार्षिक  अग्रिम  लाइसेंस  योजना  शुरू
 करना  ;  ई.ओ.यू  योजना  को  युक्ति  संगत  सेवाओं

 के  निर्यात  हैतु  निर्णय  लेने  के  काम  का

 आवेदनों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  को  समयबद्ध  निपटान  में  स्वचलन  और

 विदेश  व्यापार  महानिदेशक  के  कार्यालयों  का  ये

 परिवर्तन  निर्यातकों  और  सरकार  के  बीच  समय  लगने  वाली  प्रक्रिया

 को  कम  करने  की  दृष्टि  से  प्रभावी  सिद्ध  हो  रहे
 ई
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 ._ 2818.  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वापक  पदार्थ  नियंत्रण  ब्यूरो
 -

 की  क्‍या  उपलब्ियां

 उक्त  अवधि  के  दौरान  स्वापक  औषधि  और  मनः  प्रमावी

 पदार्थ  1985  के  उल्लंघन  के  संबंध  में  राज्य-वार  कितने

 व्यक्तियों  क ेखिलाफ  मामले  दर्ज  किए  और

 उन्हें  दण्डित  करने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  की  गई

 है/कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍्जय  :

 नार्कोटिक्स  नियंत्रण  ब्यूरो  ने  नशीले

 मनः:प्रमावी  पदार्थों  तथा  आरंभिक  कच्ची  सामग्रियों  की  बड़ी  मात्रा  में

 जब्ती  की  है  तथा  अभियुक्तों  को  गिरफ्तार  किया  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  94.324  430.259

 7452.450  1053.390  7.243

 317.196  मेथाकालोन  तथा  1981.600  लीटर

 एसिटिक  एनहाइड़ाइड  की  जब्ती  की  गई  इस  अवधि  में

 में  321  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  तथा  एन.सी.बी  नशीले  पदार्थों

 के  अवैध  विनिर्माण  में  संलिप्त  चार  इकाइयों  की  पहचान  करने  एवं  उन्हें

 नष्ट  करने  में  भी सफल  रहा  पश्चिम  बंगाल  एवं  तमिलनाडु  राज्यों

 में  219  एकड़  भूमि  में  अफीम  एवं  केनबिस  की  अवैध  खेती  को  नष्ट

 किया  गया  |  इसी  अवधि  में  एन  ने  335.25  लाख  रुपए  की  अवैध

 रूप  से  अर्जित  सम्पत्तियों  को  अवरुद्ध  कर  दिया  नोडल  केन्द्रीय

 समन्वयक  एजेंसी  के  रूप  देश  में  नशीले  पदार्थों  के

 व्यापार  पर  रोक  लगाने  के  लिए  संवेदनशील  राज्यों  के  प्रवर्तन

 प्राधिकारियों  क ेसाथ  समन्वय  की  दृष्टि  से  समन्वय  समिति  की  बैठकें

 करता  रहा  इस  अवधि  इटली  एवं  तुर्की  सरकारों  के  साथ  द्विपक्षीय

 करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  15  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय

 समझौता  ज्ञापनों  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  का  कार्य  विभिन्न

 चरणों  में  विदेशों  ने  नशीले  पदार्थ  संबंधी  संपर्क  अधिकारियों  के

 सहयोग  से  36  नियंत्रित  सुपुर्दगी  अभियान  चलाए  एन.सी.बी

 विभिन्‍न  केन्द्रीय  एवं  राज्य  कानून  प्रवर्त्तन  एजेंसियों  के अधिकारियों  तथा

 कर्मचारियों  के  लिए  नशीले  पदार्थों  संबंधी  कानून  के  प्रवर्सन  पर

 प्रशिक्षण  कार्यशालाएं  तथा  सेमिनार  भी आयोजित  करता  रहा

 है  ।

 विभिन्‍न  केन्द्रीय  एवं  राज्य  की  कानून  प्रवर्तन  एजेंसियों

 द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नशीले  पदार्थों  से  संबंधित  मामलों  में
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 राज्य-वार  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  के  1]  2  3  4  5

 रूप  में  संलग्न

 सभी  गिरफ्तार  व्यक्तियों  पर  अधिनियम

 के  तहत  अभियोजन  चलाया  जाएगा  गत  तीन  वर्षों  के  नशीले  प्रदेश
 6320  56613890  390

 पदार्थों  के  व्यापार  में  संलिप्त  7494  व्यक्तियों  पर  अपराध  प्रमाणित  हो  21.  पश्चिम  बंगाल  67  178  16

 गया
 22.  दिल्‍ली  852  522  413

 विवरण  23.  पांडीचेरी  -  -  -

 वर्षों  के  दौरान  नशीले  जुड़े  मामलों
 पं

 गत  तीन

 कि
 के

 हैरान  नशीले
 पदार्थों

 से  जुड़े  मामलों  के  संबंध
 24.  अंडमान  और  निकोबार  ॒  [  ५

 में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  के  राज्य-वार

 EE  द्वीप  समूह
 राज्य/संघ  क्षेत्र  _  वर्ष  ;

 1997  1998  1999  25.  चंडीगढ़  30  31  13

 RR)  26,  लक्षद्वीप  -  -  -

 1  2
 3  4  5

 शा
 >

 गा  27.  27.  दादरा  और  नगर  हवेली  -
 का

 -

 1.  आखश्ध्र  प्रदेश  309  138  28.  असम  222  107  92

 2.  गोवा  13  35  10
 29.  दमन  और  दीव  न  -  न

 3.  गुजरात  231  308  114
 3G.)  सिकिकम  न  न  -

 4.  हरियाणा  199  270  121
 31.  बिहार  1  110  21

 हिमाचल  प्रदेश  71  123  66  े  विष 5.  हिमा
 33.  अरुणाचल  प्रदेश  5...  18  2

 6.  जम्मू  और  कश्मीर  72  82  63
 जाका

 कारी
 आज»

 हे  सर  उपक्रमों  का  पुनर्गठन
 7.  कनटिक  -  -  -

 2819.  श्री  बसवराज  :

 8.  केरल  412  282  121
 श्री  अन्नासाहेब  पाटील  :

 मध्य  प्रदेश  889  409  105
 मंत्री  करें हैं  परदे

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 10.  महाराष्ट्र  848  878  574
 क्या  ऑफ  इंडियन  चैम्बर्स  आफ  कॉमर्स  एण्ड

 11.  .  मणिपुर  178  89  64  इंडस्ट्रीਂ  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  से  यह  तथ्य  सामने  आया  है  कि  बड़ी

 संख्या  में  सरकारी  उपक्रमों  के  अभ्यर्थी  अधिकारियों  ने निजीकरण  के
 12.  मेघालय  -  18  -

 कया बजाय  पुनर्गठन  को  प्राथमिकता  दी  है  क्योंकि  85  प्रतिशत  अभ्यर्थी  यह
 13.  मिजोरम  17

 66
 29  मानते  हैं  कि  निजीकरण  के  बिना  पुनर्गठन  किया  जा  सकता

 14.  नागालैंड  थ्डा  41  45
 (@)  यदि  तो  इस  संबंध  में  व्यक्त  किए  गए  उनके  विचारों

 1s  उडीसा  ]  न  2  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 16.  .  पंजाब  298.  312...  275  इस  संबंध  में  चिन्हित  किए  गए  कुछ  पुनर्गठन  योग्य

 महत्त्वपूर्ण  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 17.  शाजस्थान  825  344  411
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 18.  तमिलनाडु  271  2926  2554
 i  नमन  नी  नि  ल्‍  :  ---  े।े



 151.  प्रश्नों  के

 और  सर्वेक्षण  द्वारा  अभिज्ञात  पुनस॑रचना  योग्य  क्षेत्र

 वित्तीय  और  श्रम  सर्वेक्षण  के

 प्रत्यर्थियों  का यह  मत  था  कि  इन  क्षेत्रों  में पुनस॑रचना  उद्यम  के  मूल्य

 को  बढ़ाएगी  और  सरकार  को  शेयरों  का  बेहतर  मूल्य  प्राप्त  करने  में

 समर्थ

 नागपुर  में  वस्त्र-प्रसंस्करण  गृह

 2820.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1999  में  नागपुर  में  वस्त्र  प्रसंस्करण  गृह

 प्रारंभ  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  परियोजना  का  कुल  परिव्यय  कितना

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  सहायता  उपलब्ध

 कराई  गई

 इस  वस्त्र-प्रसंस्करण  गृह  का  मुख्य  उद्देश्य  क्‍या

 इसके  द्वारा  किन  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराया

 निजी  समूहों  को  ये  सुविधाएं  कहां  तक  प्रदान  किये  जाने

 का  विचार

 क्या  बंद  हो  गई  नागपुर  जिला  वीणाकार  सहकारी
 -  कताई  मिल  के  1044  पूर्व-कामगार  प्रसंस्करण-गृह  में  उन्हें  पुनर्वसित
 किए  जाने  का  आग्रह  कर  रहे

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :
 -  से  भारत  वस्त्र  मंत्रालय  का  नागपुर  सहित  भारत

 में  किसी  वस्त्र  प्रसंस्करण  गृह  की  स्थापना  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 का  कोई  प्राक्धान  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रसंस्करण-गृह  के  प्रमुख  का  नाम  क्‍या  है  ?

 नए  निर्यात  बाजार

 2821.  सरोजा  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चैम्बर  ऑफ  कामर्स  ने  नए  बाजारों  का

 पता  लगाने  और  मौजूदा  बाजारों  में  निर्यात  के  हमारे  हिस्से  को  समेकित

 करने  के  लिए  मध्यकालिक  योजना  बनाने  हेतु  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 चैम्बर  ऑफ  कामर्स  एंड  इंडस्ट्रीज  ने  निर्यात-मुद्दे
 और  कार्ययोजनाਂ  विषय  पर  एक  अध्ययन  किया

 मंत्रालय  ने  विश्व  निर्यात  में  1  %  हिस्सा  प्राप्त  करने

 के  लिए  उत्पाद  क्षेत्र-वार  तथा  दिशापरक  पहलुओं  को  शामिल  करते

 हुए  एक  मध्यकालिक  कार्य  योजना  तैयार  की  है  |  उत्पाद  क्षेत्र-वार  कार्य

 योजना  में  उत्पाद  क्षेत्र  विशिष्ट  के  मुद्दों  का  विवेचन  किया  गया  है

 और  इन  उत्पाद  क्षेत्रों  में  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  उपायों

 का  सुझाव  दिया  गया  दिशापरक  कार्य  योजना  में  मौजूदा  बाजारों

 में  हमारे  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लेटिन  अमरीका  और

 देशों  में  उभरते  हुए  बाजारों  पर  विशेष  ध्यान  देने  का  सुझाव

 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  कनाडा  का  कार्यालय

 2822.  श्री  मोइनुल  हसन  :

 श्री  कृष्णमराजू  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंतराष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  केन्द्र

 कनाडा  का  कार्यालय  भारत  में  वित्त  मंत्रालय  के  समझौता  झापन

 के  तहत  1983  में  ही  स्थापित  कर  दिया  गया

 और

 यदि  तो  उक्त  समझौता  ज्ञापन  का  ब्यौरा  क्या

 कार्यालय  की  स्थापना  के  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंघान  केन्द्र  ने

 भारत  और  दक्षिण  एशिया  क्षेत्र  तथा  कनाडा  स्थित  अपने  मुख्यालय  में

 अपने  कार्यकलापों  में  समन्वय  स्थापित  करने  के  प्रयोजनार्थ

 आईडीआरसी  तथा  आर्थिक  कार्य  विभाग  के  बीच  दिनांक  2  1983

 के  विनिमय  पत्र  के  तहत  अपना  क्षेत्रीय  कार्यालय  नई  दिल्‍ली  में  स्थापित

 किया

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंघान  क्षेत्रीय  नई
 दिल्‍ली  ने  अब  तक  विभिन्‍न  भारतीय  संस्थाओं,/संगठनों  की  लगभग

 240  अनुसंधान  परियोजनाओं  को  60  कनाडी  डालर  अधिक  राशि
 की  वित्तीय  सहायता  से  वित्तपोषित  किया

 महाराष्ट्र  मे ंकोयले  की  खोज

 2823.  श्री  रामशेठ  ठाकुर  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  के  सहयाद्रि  पहाड़ी  क्षेत्र  में

 कोयले  की  संभावनाओं  की  खोज  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्त्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सर्वेक्षण  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 से  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  से  प्राप्त

 सूचना  के  द्वारा  महाराष्ट्र  के  सहयाद्री  पर्वतीय

 क्षेत्र  में कोयले  के  होने  की  संभावनाओं  के  अन्वेषण  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण

 नहीं  करवाया  गया  इस  क्षेत्र  मे ंबड़ी  मोटाई  के  दक्‍कन  असिताश्म

 विद्यमान  हैं  अतः  द्वारा  डीलिंग  शुरू  नहीं  की  गयी

 गर्मीय  और  खनन  निदेशालय  महाराष्ट्र  द्वारा  रत्नगिरी  और  उसके

 आस-पास के  क्षेत्रों  मे ंडीलिंग  की  गई  है  जहां  29  बोर  होलों  को  ड्रिल

 किया  गया  और  अधिकतम  0.85  मीटर  की  मोटाई  के  लिग्नाइट  भंडारों

 को  काटा  गया  |  उपलब्ध  आंकड़ों  के आधार  पर  महाराष्ट्र
 के  रत्नगिरी  क्षेत्र  में  और  कोई  अन्वेषण  किए  जाने  पर  विचार  नहीं  कर

 रहा

 विश्व  बैंक  की  संशोधित  नीति

 2824.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  भारत  को  दी  जाने  वाली

 सहायता/ऋणों  के  संबंध  में  नीति  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  प्रश्न  नहीं

 उड़ीसा  में  हीरों  के  भंडार  की  खोज

 2825.  श्री  वाडियार  :  क्या  खान  और

 खीनज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  के  कुछ  क्षेत्रों  में  हीरों

 की  नई  खानों  का  पता  लगाया

 उन  क्षेत्रों  में  पाए  गए  के
 भण्डार  की  अनुमानित

 मात्रा  कया  है  ?

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 से  मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  जिले  और  अंग्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर
 जिले  में  हीरे  की  मौजूदगी  वाले  किम्बरलाइट  पाइपों  के  नए

 प्राप्ति-स्थानों  की  रिपोर्ट  मिली  अब  तक  किया  गया  प्रारंभिक

 कार्य  हीरे  के  भण्डार  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  का  भारतीव  औद्योगिक  विकास

 बैंक  में  विलय

 2826.  श्री  रामदास  आठवले  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रमुख  वित्तीय  संस्था  भारतीय  औद्योगिक

 वित्त  निगम  के  तेजी  से  गिरते-लाभ  और  इसकी

 अभूतपूर्व  रूप  से  बढ़  रही  अनुप्रयोज्य  परिसन्पत्तियों  को  देखते  हुए
 अग्रणी  वित्तीय  संस्था  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  या  भारतीय

 स्टेट  बैंक  में  इसके  विलय  पर  विचार  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  दिखे  :

 भारतीय  औद्योगिक  क्ति  निगम  का  किसी

 भी  वित्तीय  संस्था  या  बैंक  में  विलय  होने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराघीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 हीरो  होंडा  में  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश

 2827.  श्री  अशोक  मोहोल  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  होंडा  कम्पनी  देश  में  हीरो  होंडा  मोटर्स  में

 निवेश  किया  गया  अपना  विदेशी  निवेश  वापस  ले  रह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण

 क्या  हीरो  होंडा  मोटर्स  लिमिटेड  इसके  परिणामस्वरूप

 तदर्थ,/अस्थायी  आधार  पर  कार्य  करने  वाले  अपने  कर्मचारियों  को

 स्थायी  नहीं  कर  रहा

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  कितने  कर्मचारी

 तदर्थ,/अस्थायी,//दिहाड़ी  मजदूरों  के  रूप  में  काम  कर  रहे  और

 प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  «५

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  ज़ाने  का
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 और  होंडा  मोटर  कंपनी  जापान  को  स्कूटरों  मोटर

 साइंकिलों  तथा  उनके  संघटकों  फालतू  पुर्जों  के  विनिर्माण  तथा

 बिक्री-पश्चात्‌  सैवाओं  के  लिए  43.00  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की

 राशि  की  100%  विदेशी  इक्विटी  सहित  एक  पूर्ण  स्वामित्व  वाली

 सहायक  कंपनी  स्थापित  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  सरकार

 ने  आवेदक  कंपनी  हीरो  होंडा  सहित  भारत  में  उनके  मौजूदा

 संयुक्त  उद्यम  भागीदारों  से  उनके  प्रस्ताव  के  बारे  में  प्रस्तुत
 किये  जाने  के  पश्चात  ही  अनुमति  प्रदान  की

 से  निजी  क्षेत्र  की  कंपनी  का  प्रबंधन/प्रशासन  भारत

 सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  होता  है  तथा  यह  प्रवर्तकों  तथा

 कर्मचारियों  के  बीच  का  मामला  किसी  शिकायत  के  मामले

 अपकृत  पक्ष  श्रम  आयुक्त  से  तथा  इस  मामले  में  प्राधिकृत  अन्य

 एजेंसियों  स ेशिकायत  का  निवारण  करने  की  मांग  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  ऋण  प्रवाह

 2828.  श्री  ब्रह्मनैया

 करेंगें  कि  :

 का  राष्ट्रीयकृत  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऋण  प्रदान  करने

 के  दिशा-निर्देशों  का  उल्लंघन  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  पर्याप्त  ऋण  प्रदान  करने  हेतु
 से  कदम  उठा  रही  है  ?

 कौन

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  बालासाहिब  विखे  :

 और  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  का  अपना

 ग्रामीण  शाखाओं  के  बकायो  ऋण  नीचे  दिए  गए  अनुसार  मार्च  1995

 के  28,  183  रुपए  की  तुलना  में  बढ़कर  1999  में  41,193  रुपए

 हो  है
 :

 को समाप्त  बकाया  ग्रामीण  ऋण  (50  करोड़

 मार्य  [993
 *-  आज  अत  कक  अल  कल  कक  बी  कक  कील  कक  .

 गर्च  डी. डब्ल्यूसीआर ए. आदि सहित  सरकार

 मार्च

 मार्च  32372

 मार्च  36697

 मार्च

 ग्रामीण  क्षेत्रों  को  ऋण  का  प्रवाह

 ट्राइसेम  आदि  सहित  सरकार द्वारा  प्रायोजित
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 ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  माध्यम  से  सुनिश्चित  किया  जा  रहा

 उन  सभी  योजनाओं  को  मिलाकर  एक  योजना  बनाई  गई  है  जिसे  स्वर्ण

 जयंती  ग्राम  स्वरोजगार  योजना  का  नाम  दिया  गया

 इस  योजना  के  मार्ग-निर्देशों  में  योजना  के  अंतर्गत  स्थापित

 विभिनन  समितियों  के  माध्यम  से  बैंक  के  स्तर  पर  और  साथ  ही

 ब्लाक/जिला/राज्य  तथा  केन्द्र  के  स्तर  पर  निगरानी  की  व्यवस्था

 वाणिज्यिक  बैंकों  से  भी  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  कृषि  सहित

 प्राथमिकता  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  और

 उप-लक्ष्यों  को  प्राप्त  करें  |  बैंकों  स ेयह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  पिछले

 बेहतर  कार्य  निष्पादन  रिकार्ड  वाले  किसानों  को  संमिश्र  ऋण  अपेक्षाओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  नकदी  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  करें  तथा

 उधारकर्ताओं  के  लिए  किसान  क्रेडिट  कार्ड  योजना  शुरू

 ग्रामीण  आधारभूत  ढांचे  से  संबंधित  जारी  परियोजनाओं  को  तेजी

 से  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा  राज्य  के  स्वामित्व  वाले  निगर्मों

 की  सहायता  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  में  ग्रामीण

 आधारिक  विकास  निधि  की  स्थापना  की  गई

 इस  निधि  समूह  में  घरेलू  बैंकों  द्वारा  कुल  प्राथमिकता  क्षेत्र  उधार,“कृषि
 क्षेत्र  उधार  में  कमी  के  बराबर  अंशदान  किया  गया  यह  आशा  की  जाती

 '

 है  कि आरआई  डीएफ  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारों  को  अब  तक

 मंजूर  किए  गए  ऋण के  पूर्ण  उपयोग  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऋण  खपत

 क्षमता  में  वृद्धि  होगी  जिससे  कारीगरों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण

 उद्योगों  सहित  कृषिक्षेत्र  को  ऋण  के  प्रवाह  में  वृद्धि

 निवासी  भारतीयों  के  विदेशों  में  खाते

 2829.  श्री  अजय  चक्रवर्ती  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  विदेशी  विनिमय  निदेशालय  को  सरकारी  अनुमति
 के  बिना  विदेशों  में  खाता  खुलवा  चुके  निवासी  भारतीयों  के  विरुद्ध  अनेक

 शिकायतें  मिली

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्त्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कथा  इस  संबंध  में  कोई  जांच  पड़ताल  की  गई  और

 यदि  तो  इस  जांच  पड़ताल  के  राज्य-वार  क्‍या

 परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धमम्जय  :
 और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  के  अन्तर्गत
 प्रवर्तन  निदेशालय  को  दिल्ली  क्षेत्र  से  संबंधित  शिकायतें  और  मुम्बई
 क्षेत्र  से  संबंधित  23  शिकायतें  प्राप्त  हुई
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 की  गई  जांच  के  आधार  पर  दिल्ली  क्षेत्र  के  संबंध  में

 1  मामले  में  और  मुम्बई  क्षेत्र  के  संबंध  में  ।4  मामलों  में  न्याय  निर्णयन

 कार्रवाई  आरम्भ  की  गई

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना

 2830.  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  भारी  उद्योग  और

 लोक  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  कितने  उपक्रमों  ने  अपने  कर्मचारियों

 के  लिए  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  तैयार  की

 और

 वर्ष  1998-99  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने

 कर्मचारियों  ने  ऐसी  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति-योजना  के  प्रस्ताव  को

 स्वीकार  किया  है  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 बत्लभभाई  :  और  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के

 उद्यमोँ  द्वारा  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  आदर्श  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति
 योजना  तैयार  की  31-3-1998  तक  की  जानकारी  उपलब्ध

 तब  तक  227113  कर्मचारियों  ने  स्वैच्छिक  सेवा  निवृत्ति  योजना  का

 लाभ  उठाया  वर्ष  1997-98  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 में  26853  कर्मचारियों  ने  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  का  विकल्प  चुना
 था  |  वर्ष  1998-99  के  दौरान  ऐसी  सेवानिवृत्तियों  की संकलित  सूचना
 अभी  उपलब्ध  नहीं

 श्रम  मानक

 2831.  श्री  भाटिया  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमेरिका  द्वारा  विश्व  व्यापार  संगठन  को  विश्व

 व्यापार  संगठन  अथवा  अनेक  सूचनात्मक  संगठनों  द्वारा  संयुक्त  रूप

 से  चलाई  जाने  वाले  निकाय  के  भीतर  ही  श्रम  मानकों  संबंधी  दल  का

 सृजन  करने  के  लिए  प्रस्तावों  पर  चर्चा  करने  हेतु  एक  कार्य  दल  गठित

 करने  को  बाध्य  करने  के  कारण  भारत  को  गहरा  झटका  पहुंचा

 यदि  तो  क्‍या  भारत  श्रम  मानकों  के  शामिल  होने

 का  विरोध  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  सिएटल

 मंत्रिस्तरीय  सम्मेलन  के  लिए  जेनेवा  में  डब्ल्यूटीओ  की  महापरिषद्‌  में

 तैयारी  प्रक्रिया  के सबसे  अंतिम  चरण  में  अमरीका  और  यूरोपीय

 दोनों  ने  श्रम  संबंधी  मानकों  पर  प्रस्ताव  किए  यद्यपि  अमरीका  ने
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 विश्व  व्यापार  संगठन  के  भीतर  श्रम  संबंधी  मुद्दे  पर  विचार-विमर्श

 करने  के  लिए  एक  कार्यदल  का  गठन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया

 था  यूरोपीय  संघ  का  प्रस्ताव  एक  संयुक्त  डब्ल्यूटीओ-अंतर्राष्ट्रीय
 श्रम  कार्य  मंच  की  स्थापना  करने  का  था  जिसमें

 उसके  स्थान  के  बारे  में  कोई  स्पष्ट  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 सिएटल  में  भारत  और  अनेक  विकासशील  देशों  ने  व्यापार  को  श्रम

 मानकों  के  साथ  जोड़े  जाने  का  कड़ा  विरोध  किया  चूंकि  आम

 सहमति  पर  आधारित  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंचा  जा सका  था  और

 मंत्रिस्तरीय  सम्मेलन  का  कार्य  स्थगित  कर  दिया  गया

 और  भारत  का  यह  दृढ़  विश्वास  है  कि  श्रम  मानक

 एक  गैर-व्यापारिक  मुद्दा  है  और  इसे  डब्ल्यूटीओ  के  दायरे  में  नहीं

 लाया  जाना

 डब्ल्यूटीओ  के  भीतर  व्यापार  को  श्रम  मानकों  के  साथ  जोड़े  जाने

 के  किसी  प्रस्ताव  का  विरोध  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 हस्तशिल्प  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन

 2832.  श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सन्‌  2005  में  बहु-तंतु  समझौते

 का  चरणबद्ध  नियोजन  करने  के  पूर्व  वस्त्र  उद्योग  को

 प्रतिस्पर्धात्कम  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  हथकरघा,हस्तशिल्प  क्षेत्रों

 को  क्‍या  सहायता  और  प्रोत्साहन  उपलब्ध  कराया  गया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  हां  |  सरकार  ने  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  को  सुकर
 बनाने  तथा  उसे  अधिक  प्रतियोगी  बनाने  के  स्वतः  उन्नत  करने

 के  लिए  प्रौद्योगिकीय  उन्‍नयन  निधि  योजना  जैसी  योजनाएं  पहले  से

 शुरू  की  निर्यात  हकदारी  नीति  की  अधिसूचना  में  भी

 विनिर्माता  निर्यातक  हकदारी  और  नई  निवेशक  हकदारी  प्रणालियों  को

 शामिल  किया  गया  है  ताकि  वस्त्र  क्षेत्र  में  नए  निवेश  को  प्रोत्साहन  दिया

 जा

 मुख्यतः  हथकरघा/हस्तशिल्प  क्षेत्र  एम.एफ  द्वारा

 प्रमावित  नहीं  सरकार  ने  हथकरघा  क्षेत्र  मे ंअनेक  योजनाएं  शुरू

 की  हैं  जिनमें  परियोजना  कार्यशाला  बचत

 स्वास्थ्य  सामूहिक  निर्यात  योग्य  उत्पादों  का विकास  और

 उनका  राष्ट्रीय  हथकरघा  प्रदशर्नियों  का
 मेलों  और  हाटों  में  सहभागिता  करना  आदि  शामिल
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 जहां  तक  हस्तशित्प  क्षेत्र  का  संबंध  है  सिद्धहस्त  शिल्पकारों  को

 विभिन्‍न  राष्ट्रीय  स्तर  के  मेलों/प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  क ेलिए  टी.ए,/डी

 के  रूप  में  प्रोत्साहन  दिया  जाता  ऐसे  शिल्पकारों  को  जो  कि

 वृद्धावस्था  और  अपंगता  के  कारण  कार्य  करने  में  असमर्थ  पैशन  प्रदान

 की  जाती  है  |  उत्कृष्ट  शिल्पकारों  और  बुनकरों  को  उनके  शिल्प  कौशल

 के  मान्यता  स्वरूप  राष्ट्रीय  पुरस्कार  दिये  जाते  ऐसे  पुरस्कारों  में

 25000  रुपए  का  नकद  एक  ताम्र  पत्र  और  एक  अंग  वस्त्रम्‌
 शामिल  इसके  अतिरिक्त  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  शिल्पकारों  को  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  से बाहर  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  क ेलिए  100  प्रतिशत  की  प्रतिपूर्ति
 और  निशुल्क  परिवहन  की  सुविधा  प्रदान  की  जाती

 प्राकृतिक  रबर  पर  कर

 2833.  श्री  रमेश  चेन्मितला  :

 श्री  थामस  :

 क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  केरल  सरकार  को  राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  ली  जा  रही  प्राकृतिक  रबर  से  बिक्री  कर  हटाने  का  निर्देश

 दिया

 उठाए
 गए

 यदि  तो  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  केरल  सरकार  को  बिक्री  कर

 के  रूप  में  कुल  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  किसानों  से  प्राकृतिक  रबर  प्राप्त

 करने  के  लिए  सरकार  के  लिए  कुछ  शर्तें  निर्धारित  की

 और

 > है  हर

 यदि  तो  इस  पर  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 नहीं  ।  माएत  सरकार  ने  केरल  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया

 है  कि  स्टेट  ट्रेडिंग  कॉरपोरेशन  द्वारा  खरीदी  गई  प्राकृतिक

 रबड़  की  बिक्री/खरीद  पर  लगने  वाले  खरीद-कर  को  हटा  दिया

 राज्य  सरक़ार  ने  दिनांक  30  1999  को  भारत

 सरकार  द्वास  प्राधिकृत  रबड़  की  खरीद  से  संबंधित  योजना  के  तहत

 .  एसटीसी  द्वारा  दिनांक  1-9-97  से  31-10-99  के  दौरान  खरीदी

 गई  रबड़  को  कर  से  मुक्त  करते  हुए  एक  अधिसूचना  जारी  की
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 दिनांक  31-10-1999  की  स्थिति के  अनुसार  एसटीसी
 ने  केरल  सरकार  को  खरीद-कर  के  रूप  में  अब  तक  5.63  करोड़  रुपए

 की  राशि  का  भुगतान  किया

 प्रश्न  नहीं

 निर्यात  लाभ

 2834.  श्री  अजय  सिंह  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेश  व्यापार  संयुक्त  महानिदेशक  ने  वर्ष  1996

 के  दौरान  निर्यातकों  को  उनके  समयबद्ध  प्रस्तुत  दावों  क ेआघार  पर

 निर्यात  लाभों  और  नगर  प्रतिमूति  सहायता  के  लिए  कई  करोड़  रुपये

 का  भुगतान  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 निर्यातकों  को  अनुचित  लाभ  देने  के  लिए  इससे  संबंधित

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 यह  सच  है  कि  विदेश  व्यापार  संयुक्त  नई

 दिल्‍ली  ने  12  फर्मों  उनके  लिए  द्वारा  किए  गए  दावों  के  आधार

 पर  माने  गए  निर्यात  का  लाभ  प्रदान  करने  हेतु  204  करोड़  रुपए  का

 भुगतान  किया  इन  फर्मों  के  नाम  निम्नानुसार  है  ;
 ज+  जज  ~~

 ।.  माइक्रोप्रो  इंडिया नई  दिल्‍ली
 Ret

 2.  एडवांस  स्टील  टसूब्स  साहिबाबाद

 3  «  महाराष्ट्र  सीमलैस  नई  दिल्‍ली

 4.  «  एसएई  इंडिया  नई  दिल्ली

 »  इंडियन  एल्यूमिनियम  केबल्स  नई  दिल्‍ली

 «  सैमटल  कलर  नई  दिल्‍ली

 «  इनालसा  नई  दिल्‍ली

 »  इंड्योर  नई  दिल्ली

 .  विगैंड  इंडिया  नई  दिल्ली

 »  ग्लोबल  नई  दिल्‍ली

 .  सीमेन्स  नई  दिल्‍ली

 12.  .  नई  दिल्ली
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 लेखा-परीक्षा  ने  उपर्युक्त  फर्मों  को  किए  गए  भुगतान
 पर  इस  आधार  पर  आपत्ति  की  थी  कि  इन  दावों  की  समयावधि  समाप्त

 हो  चुकी  य ेअभिमत  अब  सीएजी  1999  की  का  हिस्सा

 उपर्युक्त  मामलों  में  से  प्रत्यक  मामले  की  जांच  की  जाएगी  और

 विधिवत  जांच-पड़ताल  के  पश्चात्‌  अधिकारियों  सहित  सभी  संबंधित

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कानून  के  अनुसार  आवश्यक  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 कृत  कार्रवाई  लेखा-परीक्षा  द्वारा  उसकी  विधिवत  विधीक्षा  के

 पश्चात्‌  संसद  में  प्रस्तुत  कर  दी

 से  सहायता

 2835.  श्री  सुल्तान  सललाऊद्दीन  ओवेसी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  क्‌पा  करेंगे  कि  :
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 इकॉनामिक  कोऑपरेशन  फंडਂ  की  सहायता

 से  चल  रही  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 विदेशों  को  किए  गए  प्रस्तावों  और  इन  कार्यस्थलों  के

 संरक्षण  और  आधुनिकीकरण  हेतु  विदेशों  द्वारा  दिखाई  गई  रुचि  का

 ब्यौरा  क्या  है  और  इन  प्रस्तावों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 चल  रही  सहायता  प्राप्त

 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 1998  में  मारत  द्वारा  किए  गए  परमाणु  परीक्षण  के

 जापान  सरकार  ने  नई  परियोजनाओं  के  लिए  सभी  येन  ऋण  रोक

 दिए

 विवरण

 चल  रही  में  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 जापान

 क्रम  तथा  परियोजना  हस्ताक्ष OY ऋण  की

 का  नाम  राज्य  बंद  करने  की

 तारीख

 2  2  3३3  ey a  5

 1.  टीस्टा  कैनाल  बंगाल  18.12,86/31.3.2000  8025

 2.  घाटघर  पंपेंड  स्टोरेज  महाराष्ट्र  15.12.88/20.1.2003  11414

 परियोजना

 3.  पावर  सिस्टम  इम्प्रूवमेंट  केन्द्र  23.1.91/5.2.2002  24379

 एंड  स्माल  हाइड़ो  परियोजना

 4.  टीस्टा  कैनाल  एचईपी-ता  बंगाल  23.1.91/31.3.2000  6222

 5.  इंदिरा  गांधी  एफोरेस्टेशन  राजस्थान  23.1.91/5.2.2000  7869

 6.  अर्बन  सिटी  जलापूर्ति  केन्द्र  9.1.92//31.3.2000  6788

 परियोजना

 7.  अरावली  पहाड़ियों  में  वन  राजस्थान  9.1.92/31.3.2000  8095

 रोपण  परियोजना

 8.  राष्ट्रीय  केन्द्र  9.1.92/30.9.2000  4855

 सुधार  परियोजना

 9.  अजन्ता  एलोरा  संरक्षण  केन्द्र,/महाराष्ट्र..  9.1.92/30.3.2002  3745

 तथा  पर्यटन  विकास  परियोजना
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 10...  यमुना  कार्य  योजना  केन्द्र  21.12.92/19.4.2000  17773

 परियोजना

 11.  श्रीसेलम  विद्युत  पारेषण  आख््र  प्रदेश  21.12.92/19.4.2000  3806

 प्रणाली

 12.  अन्पारा  ताप  उत्तर  प्रदेश  24.1.94/11.3.2001  17638

 विद्युत  परियोजना

 13.  फरीदाबाद  ताप  केन्द्र  24.1.94/11.3.2001  23536

 विद्युत  केन्द्र  परियोजना

 14...  नैनी  के  पास  केन्द्र  24.1.94//11.3.2001  10037

 यमुना  नदी  पर  पुल

 15.  राष्ट्रीय  केन्द्र  24.1.94,/11.3.2001  11360
 ”

 की  चार  लेन  बनाना

 16.  श्री  सेलम  लैफट  आशय  प्रदेश  28.2.95/12.4.2001  22567

 आम्त्र  प्रदेश  बैंक  विद्युत  परियोजना-ना

 17.  श्री  सेलम  विद्युत  आन्ध्र  प्रदेश  28.2.95/12.4.2001  9546

 पारेषण  प्रणाली  परियोजना-ना

 18.  असम  गैस  टर्बाइन  केन्द्र  28.2.95/12.4.2000  15821

 विद्युत  स्टेशन  पारेषण  परियोजना-नता  ह

 19.  बक्रेश्वर  ताप  बंगाल  28.2.95/12.4.2001  8659

 विद्युत  विस्तार  परियोजना

 20.  पंपेड  बंगाल  28.2.98,/12.4.2003  20520

 स्टोरेज  परियोजना

 21.  काठगोदाम  आन्ध्र  प्रदेश  28.2.95/12.4.2002  5092

 लीपी  एस  रिहैबिलिटेशन

 ु

 परियोजना

 22...  राष्ट्रीय  केन्द्र  28.2.95/12,4.2002  5836

 सुधार  परियोजना-ता

 23.  राष्ट्रीय  राजमार्ग  केन्द्र  28.2.95,/12.4.2002  4827

 सुधार  परियोजना

 24.  मद्रास  सीवरेज  तमिलनाडु  28.2.95/12.4.2001  17098

 रैनोवेशन  एंड  फंक्शनल  परियोजना
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 25...  लेक  भोपाल  मध्यप्रदेश  28.2.95/12.4.2002  7055

 सरंक्षण  एवं  प्रबंधन  परियोजना

 26.  राजस्थान  राजस्थान  28.2.95/12.4.2002  4219

 वन  विकास  परियोजना

 27.  औद्योगिक  बंगाल  28.2.95/12.4.2001  1525

 प्रदूषण  नियंत्रण  परियोजना

 28.  आई.डी  आई  सी.आई  केन्द्र  28.2.95/12.4.2000  3000

 औद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  कार्यक्रम

 29.  एन.एच.पी.सी  केन्द्र  25.1.96/23.5.2000  5665

 घौलीगंगा  एच.ई.पी

 30.  अन्पारा  विद्युत  उत्तर  प्रदेश  25.1.96/26.3.2000  12020

 पारेषण  परियोजना

 31.  बंगलौर  कर्नाटक  25.1.96/26.3.2004  28452

 जलापूर्ति

 32.  शहरी  जलापूर्ति  केन्द्र  25.1.96/28.6.2004  8670

 एवं  सफाई  सुधार  कार्यक्रम

 33.  अटूटापैडी  केरल  25.1.96,//26.3.2005  5112

 वैस्टलेंड  डेवलपमेंट

 34.  गुजरात  वन  गुजरात  25.1.96/26.3.2004  15760

 परियोजना
 ह

 35.  कुरनूल  कुडुप्पा  आम्र  प्रदेश  25.1.96/26.3.2003  2003  16049

 कैनाल  आधुनिकीकरण  परियोजना

 36.  पिपावाव  शिप-न्रेकिंग  गुजरात  25.1.96/26.3.2003  7046

 विकास  परियोजना

 37.  उत्तरी  भारत  केन्द्र  25.2.97/3.6.2006  8497

 पारेषण  प्रणाली  परियोजना

 38.  बंगाल  बंगाल  25.2.97/29.5.2004  11087

 पारेषण  प्रणाली  परियोजना

 39,  उमियाम  मेघालय  25.2.97/10.6.2004  1700

 जल  विद्युत  स्टेशन  नवीकरण

 40.  तुइरियल  केन्द्र  25.2.97/18.6.2009  11695

 हाईड्रोइलैक्ट्रिक  पावर  स्टेशन  परियोजना
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 41.  सिंहादी  ताप  केन्द्र  25.2.97/24.6.2007  19817

 विद्युत  परियोजना

 42.  दिल्‍ली  मास  रैपिड  केन्द्र  25.2.97/21.10.2007  14760

 ट्रांसपोर्ट  सिस्टम  परियोजना

 43.  कलकत्ता  परिवहन  आधार  बंगाल  25.2.97/29.5.2004  10679

 ढांचा  विकास  परियोजना

 44.  केरल  जलापूर्ति  केरल  25.2.97/3.6.2006  11997

 परियोजना

 45.  पूर्वी  कर्नाटक  कर्नाटक  25.2.97/29.5.2005  15968

 वनरोपण  परियोजना

 46.  तमिलनाडु  वन-रोपण  तमिलनाडु  25.2.97/29.5.2005  13324

 परियोजना

 47.  126  राजघाट  नहर  मध्य  प्रदेश  25.2.97/29.5.2006  13222

 सिंचाई  परियोजना

 48...  सिंहादी  एवं  आख््र  प्रदेश
 12.12.97/19.2.2003

 10629

 विजाश  पारेषण  प्रणाली  प्ररियोजना

 49  श्री  सेलम  लैफ्ट  आख््र  प्रदेश  12.12.97/16.2.2003  14499

 बैंक  पावर  स्टेशन  गा  परियोजना

 $0.  धोलीगंगा  विद्युत  12.12.97/9.2.2003  16316

 हाईड्रो  इलैक्ट्रिक  0  परियोजना  मंत्रालय

 51.  बक्रेश्वर  ताप  बंगाल  12.12.97/9.2.2003  34151

 विद्युत  केन्द्र  परियोजना-॥ा

 52.  टूटीकोरिन  भूतल  परिवहन  12.12.97/19.8.2003  7003

 पोर्ट  ड्रेजिंग  परियोजना  मंत्रालय

 53.  पंजाब  पंजाब  12.12.97,//16.2.2003  6193

 वनरोपन  परियोजना

 54.  मध्य  प्रदेश  मध्य  प्रदेश  12.12.97/5.2.2005  2212

 रेशम  उत्पादन  परियोजना

 55.  मणिपुर  रेशम-उत्पादन  मणिपुर  12.12.97/28.7.2005  3962

 _
 परियोजना
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 56.  रंगाली  सिंचाई  उड़ीसा  12.12.97/5.2.2003  7760

 परियोजना

 57.  आई  बक्रेश्वर  ताप  बंगाल  24.3.99/28.4.2004  11537

 विद्युत  केन्द्र  विस्तार

 ऊअाजज-ण-प्ूभ+ै  5

 काली  मिर्च  का  उत्थादन

 2836.  रामकृष्ण  कुसमरिया  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  देश  में

 राज्य-वार  काली  मिर्च  का  कुल  कितना  उत्पादन

 कितने  प्रतिशत  उत्पादन  का  निर्यात  किया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  निर्यात  से  कितनी  धनराशि  की

 विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  गई  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  वर्ष

 1997-98  और  1998-99  के  दौरान  देश  मे  कालीमिर्च  का  राज्य-वार

 उत्पादन  निम्नानुसार  है  :-

 000  टन

 1997-98 राज्य  1998-99*

 1
 ||

 2
 3३

 कर्नाटक  0.92  1.04

 केरल  55.52  64.34

 तमिलनाडु  0.80  0.52

 पाण्डिचेरी  001  001

 अण्डमान  09.08  0.08

 योग  Za  57.33  _  65
 99

 *अनन्तिम

 स्रोत  :  आर्थिक  और  सांछियकी  कृषि  नई

 निर्यात  किए  गए  उत्पादन  का  प्रतिशत  1997-98  में

 62.6%  और  1998-99  में  52.8%

 .  वर्ष  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  भारतीय

 कालीमिर्च  के  निर्यात  से  अर्जित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  की  राशि

 प्रकार  है  :-

 वर्ष  अर्जित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  लाख  रुपए  में

 1997-98  49635.70

 1998-99

 बोर्ड

 पंजाब  नेशनल  बैंक  में  धोखाधड़ी

 2837.  श्री  राधा  मोहन  सिंह  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  1999  के

 हिन्दी  समाचार  पत्र  नवमारत  टाइम्स  एन  बी  के  प्रबंध  निदेशक

 सहित  कई  करोड़ों  रुपये  के  गबन  का  मुकदमा  दर्जਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसके  तथ्य  कया  और

 दोषी  अधिकारियों  के  खिलाफ  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विसे  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  पी.एन

 कैपिटल  सर्विसिज  द्वारा  दो  कंपनियों  को

 उनके  अधिकार  निर्गमों  के  विरुद्ध  कुल  13  करोड़  रुपए  की  अल्पावधिक

 जमा  सुविधाएं  प्रदान  की  गईं  और  बाद  में  इस  राशि  को  बट्टे  खाते

 में  डाल  दिया  गया  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विथार  करते  समय  केप्स

 मंडल  तथा  कथित  रूप  से  इन  कंपनियों  के  असंतोषजनक  कार्य -
 निष्पादन  को  ध्यान  में  रखने  में  असफल  रहा  और

 तथाकथित
 रूप
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 से  इसकी  स्वीकृति  और  बट्टे  खाते  में  डालने  के  निर्णय  बिना  उचित

 समीक्षा  के  लिए  गए  तथा  इसमें  कर्त्तव्यनिष्ठा  की  कमी  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  ने  28.10.1999  को  पंजाब  नेशनल  बैंक  के

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  कैप्स  के  भूतपूर्व  प्रबंध  निदेशक

 और  इस  मामले  में  शामिल  अन्य  लोगों  के  विरुद्ध  नियमित  केस  दर्ज

 किया

 कोयला  खानों  में  दुर्घटनायें

 2838.  श्री  भर्त्रृहरि  महताब  :

 17  1999  लिखित  172

 में  दुर्घटनायें  घटी

 उक्त  अवधि  के  दौरान  वर्ष-वार  प्रत्येक  खान  में  कितनी

 दुर्घटनायें  घटी  और  साथ  ही  इनमें  कितने  लोग  मारे

 प्रत्येक  दुर्घटना  के  क्या  कारण  और

 इस  माभले  में  कितने  लोगों  को  दोषी  पाया  गया  है  और

 उन्हें  क्या  सजा  दी  गई  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 से  कोल  इंडिया  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी

 में  पिछले  दो  वर्षों  स ेलेकर  आज  तक  हुई  कुछ  दुर्घटनाओं  के

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  साथ-साथ  अपपमृत्यु  की  संख्या  दुर्घटना  के कारण  और  दोषी  पाए  गए

 क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  का  खान-वार  ब्यौरे  क्रमशः  संलग्न

 कि  :
 .._

 और  विवरण-ा  में  दर्शाए  गए

 पिछले  दो  वर्षों  क ेदौरान आज  तक  किन  कोयला  खानों

 कोल  इंडिया

 कंपनी  कोलियरी  वर्ष  मारे  गए  कारण  जिम्मेवार  दंड

 2  3  4  5  6  7

 बीसीसीएल  अकाशकिनारी  1997.  व  व्यक्तियों  का  6  चेतावनी  5,  दोषमुक्त

 अंगारपथरा  199...  1  द्र्क  4  निलंबित  1,  चेतावनी  3

 बीसीसीएल  अंगारपथरा  19971  हॉलेज  मृतक

 बीसीसीएल  बसंतीमाता  19981  हॉलेज  मृतक

 बीसीसीएल  बसताकोला  1998  .  2  छत  गिरना  मृतक

 बीसीसीएल  बसताकोला  1998.  1  छत  गिरना  मृतक

 बेरा  1999  .  1  छत  गिरना  मृतक

 भालगोरा  1997  1  बिजली  1  निलंबित

 भाटडीह  1999  1  हॉलेज  मृतक

 भौरा  नार्थ  1998  1  विस्फोटक  ||  निलंबित

 भौरा  साउथ  1998.  1  डंपर  2  जांच  प्रगति  पर

 भौरा  साउथ  ओसीपी  1997.  1  डंपर  3  चेतावनी  2,  निलंबित  1

 भौरा  साउथ  भू/ग  1997.  1  हॉलेज  |  चेतावनी



 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 Dead
 थ  ॥  ६१  ५  ५५!

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 बीसीसीएल

 भौरा  नार्थ

 ओसीपी

 भूग

 बुरड़ागढ़  भूग

 बुसेरिया  भूग

 दहीबाड़ी

 दामोदा

 धनसार

 दोबारी

 ईस्ट  बुसेरिया

 ईस्ट  बुसेरिया

 गनूडीह

 गनूहीड

 गनूहीड

 गोधूर

 गोघूर

 गोंडूडीह

 गोंडूडीह

 गोंडूडीह

 गोपालीचक

 जीलगोरा

 जीलगोरा

 जीलगोरा

 जयरामपुर

 काच्छी  बलिहारी

 काच्छी  बलिहारी
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 निलंबित  2

 निलंबित  1

 दोषमुक्त  2

 निलंबित  1

 निलंबित

 चेतावनी  1,  निलंबित  1

 वेतनवृद्धि  पर  रोक  1

 निलंबित  2

 निलंबित  3

 आईएसओ  जांच्च  में  प्रगति

 दोषमुक्त  2

 निलंबित

 दोषमुक्त  2

 निलंबित  1

 निलंबित  2

 174



 175  प्रश्नों  के  17  1999  लिखित  उत्तर  176

 2  3  4  5  6  7

 केशलपुर  1997 1  छत  गिरना  2  निलंबित  2

 खरखरी  1998  1  बंद  करना  मृतक

 बीसीसीएल  खास  कुसुंडा  19971  दीवार  गिरना  3  सावधान  किया  1,  पदोन्नति  पर  रोक  2

 कुस्टोरे  1999  ..  1  विस्फोटक  निलंबित  1

 कुस्टोरे  1999]  हॉलेज  निलंबित

 कुस्टोरे  कन्वेयर  मृतक

 लोडना  19991  दीवार  गिरना  ||  चेतावनी  1

 बीसीसीएल  लोडना  1999.  1  छत  गिरना  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 बीसीसीएल  लोहापट्टी  1997 1  हॉलेज  2  चेतावनी  2

 लोहापट्टी  1998  व  छत  गिरना  मृतक

 बीसीसीएल  लोयाबाद  1999 1  बंद  करना  4  निलंबित  2,  चेतावनी  2

 बीसीसीएल  महेशपुर  19991  ..  छत  गिरना  5  निलंबित  2,  जांच  में  प्रगति  2

 बीसीसीएल  मूनीडीह  1998  .  1  छत  गिरना  मृतक

 मूनीहीड  19981  व्यक्ति/वस्तु  का  गिरना  2  निलंबित  2

 बीसीसीएल  मूनीडीह  1999.  .  1  दीवार  गिरना  ||  निलंबित  1

 मुरईडीह  ओसीपी  199 1  डम्पर  ||  पदावनति  1  ध

 मुरलीडीह  19971  व्यक्ति  का  गिरना  मृतक

 20/21  पिट

 नुडखुरकी  19991  .  वस्तु  का  गिरना  1  प्रशासनिक  जांच  में  प्रगति

 नीचितपुरं  19971  छत  गिरना  ।  दोषमुक्त  2,  प्रगति  पर  1

 बीसीसीएल  नुडखुरकी  1999  .  1  व्यक्ति  का  गिरना  मृतक

 बीसीसीएल  पाथरडीह  1997  1  छत  गिरना  मृतक

 बीसीसीएल  पाथरडीह  1999  .  3  दीवार  गिरना  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 फुलारीटांड  1997 1  व्यक्ति  का  गिरना  मृतक

 फुलारीटांड  19991  व्यक्ति  का  गिरना  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 बीसीसीएल  पुटकी  19981  दीवार  गिरना  मृतक

 राजापुरओसीपी  19971  डम्पर  ।  चेतावनी  1
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 बीसीसीएल  1999  1  डम्पर  मृतक

 बीसीसीएल  रामकनाली  1997  1  छत  गिरना  मृतक

 बीसीसीएल  सेन्‍्द्राबांसजोरा  1997  1  बिजली  मृतक

 बीसीसीएल  सेन्द्राबांसजोरा  1998.  1  बंद  करना  मृतक

 बीसीसीएल  सेन्द्राबांसजोरा  19991  ..  विविध  मृतक

 बीसीसीएल  सागोविंदपुर  1998.  1  बंद  करना  1  सावधान  किया

 बीसीसीएल  सुदामडीह  1998.  1  हॉलेज  2  दोषमुक्त  2

 बीसीसीएल  सुदामडीह  1998  1  छत  गिरना  2  निलंबित  2

 सुदामडीह  सैफ्टमाइन  1998.  1  व्यक्ति/वस्तु  का  गिरना  मृतक

 बीसीसीएल  तेतुलमारी  1997  1  एम.सी.अपरिवहन  ||  निलंबित  ।

 बीसीसीएल  तेतुलमारी  1997  1  हॉलेज  2  चेतावनी  1,  दोषमुक्त  1

 सीसीएल  अमलो
 1999 1  व्यक्ति  का  गिरना  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 सीसीएल  आरा  199.  3  छत  गिरना  7  निलंबित  3,  ज्ञापित  1  और

 प्रशासनिक  जाच  मैं  प्रगति  1

 सीसीएल  आरा  1998  |  छत  गिरना  4  निलंबित  5,  चेतावनी  1

 सीसीएल  अरगदा  19991  गैस  आदि  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 सीसीएल  अशोक  ओसीपी  1997  1  बिजली
 _

 6  चेतावनी  2  और  निलंबित  4

 सीसीएल  हुटार  19971  हॉलेज  6  निंदा  1,  सावधान  2,  चेतावनी  1,

 निलंबित  1,  वेतनवृद्धि  पर  रोक  1

 सीसीएल  जारंगडीह  1997  .  1  छत  गिरना  2  निंदा  1,  निलंबित  1

 सीसीएल  काबरीबाद  19971  घूल,गैस  आदि  मृतक

 सीसीएल  काबरीबाद  19991  .  विविध  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 सीसीएल  कारो  ओसोपी  1997 1  व्यक्ति  का  गिरना  1  निंदा

 सीसीएल  कारो  ओसोपी  1998  1  वस्तु  16.7.99  की

 का  गिरना  डीजीएमएस  सूची
 के  अनुसार  गैर  खनन  दुर्घटना

 सीसीएल  कथारा  1999  1  व्यक्ति  का  गिरना  आईएसओ  में  प्रगति
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 केडला  ओसीपी  199.  1  डम्पर  ||  वेतनवृद्धि  पर  रोक

 कूजू  1998  .  5  छत  गिरना  7  निलंबित  7,  पुनः
 जांच  में  प्रगति

 पुंडी  19971  एम.सी.अपरिवहन  4  निलंबित  ।,  चेतावनी  3

 राजरप्पा  ओसीपी  1999  1  ट्रक  1  सेवा  से  हटाए  गए

 राय-बचरा  19981  छत  गिरना  4  निंदा  ।,  चेतावनी  2,  निलंबित  1

 रोहिणी  ओसी  19991  ट्रांसपोर्ट  से  मि्त  एमसी  आईएसओ जांच  में  प्रगति

 सौंदा  ओसीपी  1997.  1  ट्रक  3  निंदा  2,  निलंबित  1

 सयाल  1999  1  विस्फोटक  2  प्रशासनिक  जांच  में  प्रगति  2

 सिरका  1998  1  ट्र्क  1  सेवा  से  हटाए  गए

 ओसी  1997.  5  छत  गिरना  5  निलंबित  5

 तपिन  नार्थ  19981  डम्पर  4  चेतावनी 3,  वेतनवृद्धि  पर  रोक  1

 टोपा  ओसीपी  1999.  1  ट्रांसपोर्ट  स ेभिन्‍न  एमसी  8  सावधान  3,  निलंबित  2,

 प्रशासनिक  जांच  में  प्रगति  3

 उरीमरी  19971  धू(,गैस  आदि  2  चेतावनी  1,  |

 उरीमरी  1997  1  विस्फोटक  5  निलंबित  2,  चेतावनी  2,  निंदा  1

 उरीमरी  ओसी  1999  1
 !

 डम्पर  सावधान  2  और  प्रशासनिक  जांच  में

 प्रगति  ।

 अमृतनगर  1998  1  कन्वेयर  1  निलंबित  1

 बदजना  19981  छत  का  गिरना  4  सावधान  1,  निलंबित  3

 बदजना  1998  1  छत  का  गिरना  ||  सावधान

 बहुला  1998  1  हॉलेज  ||  निलंबित

 बहुला  1999  1  छत  का  गिरना  6  चेतावनी  2  और  जांच  में

 प्रगति  4

 बहुला  19991  छत  का  गिरना  9  जाचं  की  प्रक्रियान्तर्गत  9

 बंकोला  1999  1  हॉलेज  आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 चापापुर-ा  1997 1  छत  गिरना  4  निलंबित  2,  दोषमुक्त  2

 ईसीएल  चपुईखास  1997  1  विस्फोटक  |  निलंबित



 |

 पिट

 चिनाकुरी  1

 घिनाकुरी  3  पिट

 चौरा  10  पिट

 चौरा  ओसीपी

 दामरा

 घूसिक

 गोपीनाथपुर

 हरिपुर

 जयकेय  नगर

 जयकेय  नगर

 झांझरा  1  और  2

 कापासरा

 खैराबाद

 खांद्रा

 खोटाडीह

 कुमारडीह

 कुमारडीह
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 निलंबित  ।,  जाच॑  में  प्रगति  3

 सावधानी  ।,  निलंबित

 2,  जांच  प्रक्रियान्तर्गत  2

 सावधान  1,  निलंबित  ।

 चेतावनी  3,  निलंबित  3

 चेतावनी  2

 आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 चेतावनी  1

 चेतावनी  2,  जांच

 प्रक्रियान्तर्गत  2

 चेतावनी  2,  निलंबित  1

 सावधान  2

 निलंबित  5

 चेतावनी  ।,  दोषमुक्त  1,  सावधाम  2

 निलंबित  2

 आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 ठेकेदार  के  मजदूर  की
 ठेकेदार  को  कार्रवाई  करने  के  लिए

 सुझाव  दिया



 17  1999

 1  2

 माधवपुर

 माघईपुर

 मधघुजोरे

 मंडेरबोनी

 ईसीएल

 मीठापुर

 ईसीएल
 नाबाकजोरा

 ईसीएल
 नाबाकजोरा

 ईसीएल  नरसामुंडारा

 ईसीएल
 निंघा

 ईसीएल  निंघा

 ईसीएल
 नार्थ  सियरसोले

 नूतूनडंगा

 ईसीएल  पांडेश्वर

 ईसीएल  पारसकोली

 ईसीएल  परसिया

 ईसीएल  पटमोहना

 ईसीएल  पोईडीह

 ईसीएले  सतग्राम

 ईसीएल  सौदेपुर  9  और  10

 ईसीएल  सोनपुर  बाजारी

 ईसीएल  सोनपुर  बाजारी

 ईसीएल  सोनपुर  बाजारी

 ईसौएल  श्रीपुर

 एमसीएल  ओसी

 एससीएत
 भरतपुर  ओसीपी

 196  ।  एकसीअपरिवन  2  |

 हॉलेज

 व्यक्ति  का  गिरना

 छत  का  गिरना

 बंद  करना

 छत  गिरना

 दीवार  गिरना

 छत  गिरना

 निलंबित  1

 सावधान  2  और  निलंबित  1

 जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 निलंबित  3

 दोषमुक्त  3

 सावधान  2,  चेतावनी  2

 परामर्श  1,  निलंबित  2

 आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 निलंबित  3

 निलंबित  1,  प्रशा.जांच  में  प्रगति  1
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 1999  ट्र्क  2  प्रशासनिक  जांच  प्रक्रियान्तर्गत  2

 एमसीएल  1999  बिजली  आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 एमसीएल  देऊलबेरा  1997  छत  गिरना  '
 मृतक

 एमसीएल  दैऊलबेरा  1997  छत  मिरना  मृतक

 एमसीएल  जगन्नाथ  1997  डम्पर  1

 एमसीएल  जगन्माथ  1997  ट्र्क  मृतक

 एमसीएल  जगन्नाथ  1997  ट्र्क  ठेकेदार  का  चालक  निलंबित

 एमसीएल  जगन्नाथ  1999  कन्वेयर  3  सावधान  ।,  वेतनवृद्धि  पर  रौक  1,

 )  पदाग्रनति  1

 एमसीएल  लखनपुर  1999  आईएसओ .  जांच  प्रक्रियान्तर्गल

 एमसीएल  लिंगग़ाज  ओसीपी  1997  ट्रकर  मृतक  me

 एमसीएल  लिंगगज  1998  अपरिवहन  एम/सी.  6  प्रशासनिक  जांच  प्रक्रियान्तर्गत  6

 एमसीएल  नंदिश  1999  बिजली  5  प्रशासमिक  जांच  प्रक्रियान्तर्गत  5

 एमसीएल  ओरिएट  2  1998  छत  गिरना  रा  निलंबित  2,  जांच

 2

 एमसीएल  ओरिएट  .  1998  हॉलेज  मृतक  हि

 समलेश्वरी  ओसीप्री  1998  ट्र्क  1  से  निकाले  गए

 .

 एमसीएल  तलचर  1999  वस्तु  का  गिरना  आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत  ..

 एनसीएल  अमलोहरी  1998  गैर  परिवहन  एमसी  मृतक

 एनसीएल  दुघीचुआ  1998  डम्पर  मृतक

 एनसीएल  दुधीचुआ  1999  बिजली  मृतक

 जयंत  1998  डम्पर  निलंबित

 एनसीएल  जयंत  1998  गैर  परिवहन  एमसी  2  निलंबित  1,  चेतावनी  1

 एनसीएल  जयंत  1999  ट्र्क  1  निलंबित

 झिंगुर्दा  1999  डम्पर  मृतक  क्‍

 झिंगुर्दा  कन्वेयर  मृतक
 ।

 एनसीएल
 रखा

 1997  डम्पर  4  निंदा  4



 187.  प्रश्नों  के  17  1999  लिखित  388

 ॥
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 निगाही  1998}  गैर  परिवहन  एससी  निंदा

 एनईसी  बारागोलाई  1998.  .  1  छत  मिरना  1  निलंबित

 एनईसी  लेडो  1997  1  छत  गिरणा  कोई  नहीं

 एनईसी  टिकाक  ओसी  19991  .  ट्र्क  जांच  प्रक्रियन्तर्गत

 एनईसी  तिरप  ओसी  19981  दीवार  गिरना  मृतक

 अमलई  1999.  1  ट्र्क  मृतक

 एसईसीएल  .  बलरामपुर  1999.  1  ट्र्क  मृतक

 भद्रा  भू/ग  1997  2  धूल  आदि  5  फदाबनति  2,  साकत्षम  3,

 चिरीमिरी  ओका  1998  1  विविध  मृतक

 चुर्चा  वेस्ट  1999.  .  1  छत  गिरना  4  प्रशासनिक  जांच  प्रक्रियान्तर्गत  4

 एसईसीएल..._चुर्चा  वेस्ट  1999.  .  1  छत्त  भिरमा  मृतक

 धघनपुरी  1999  ]  ड्फ्ा  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 धनपुरी  भूमिगतन  1999  1  बिजली  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 दीपिका  1997  .  1  ट्र्क  मृतक

 एसईसीएल  दीपिका  ओसी  199k  ||  ट्र्क  मृतक

 दुमनहिल  1999  ।  ट्र्क  प्रशासनिक  जांच  के  प्रक्रियान्तर्गत्‌

 दुमनहिल  कोलियरी  1998.  1  ट्र्क  कर्खास्त  के

 एसईसीएल  गेवरा  1999  1  द्र्क  3  सावन  3

 मेवरा  ओसी  19971  कन्वेयर  3  सावधान  2,  चेतावनी  1

 एसईसीएल._गेवरा  ओसी  199  1  ड्ष्पर  1  पदावनर्ति

 एसईसीएल  गेवरा  ओसी  1998  डब्पर  मृतक

 एसईसीएल  199g  .  वैगन  मृतक

 हरद  198.  .  2  दीवार  का  गिरना  7  दोषमुक्त  2.  प्रशासनिक

 प्रक्रियान्तर्गत  5

 एसईसीएल  जयनगर  3  और  4  1999  1  छत का  गिरना  6  भिलंक्ति  2,  प्रशासनिक  जांच

 प्रक्रियान्तर्गत  4

 जयनगर  197...  1  छत  का  गिरना  निलंबित

 झिलौमिली  1993  3  विस्फोटक  8  निलंबित  4  और  प्रशासनिक  जांच
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 कपिलघारा  1998.  1  ट्र्क  2  सावधान  2

 कोटना  ओसी  199  1  डब्पर  2  सावधान  2

 कोट्मा  ओल्ड  9971  छत  गिरना  मृतक

 एसईसीएल.._कोटमा  वेस्ट  1997 1  दस्तु  का  मिरना  1  निलंबित

 कोट्मा  वेस्ट  1999  1  छत  का  मिएना  मृतक

 एसईसीशएल  और  8  1998  2  छत्त  का
 गिरना  9  सावधान 4,

 चेतावनी  1,  वेतनवृद्धि
 पर  रोक  4

 कुसभ्दा  ओसी  19981  डम्पर  2  चेतावनी  1,  वेतनवृद्धि  पर  रोक  1

 लक्ष्मण  ओसी  199  1  ट्र्क  ।  बर्खास्त  ।

 लक्ष्मण  ओसी  199  1  डब्पर  आईएसओ  जांच  में  प्रगति

 एसईसीएल  मानिकपुर  1997  1  ट्र्क  ठेकेदार  को  चालक  निलंबित

 एसईसीएल  मीरा  1997  ॥)  छत  का  गिरना  1  निलंबित

 नार्थ  चिरीमिरी  19991  छत  का  मिरमा  मृतक

 एसईसीएल  मौसेजाबाद  वेस्ट  1999  2  छत  का  गिरना  आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 एसईसीएल  .  पांडवफारा  1997.  ॥  दीवार  का  गिरना  4  सावधान  2,  निलंक्न  2

 पिनौरश  1999  .  ||  छत  का  गिरना  आईएसओ  जांच  प्रक्रियास्तर्गत

 राजेन्द्र  1998. 1  विविध
 '

 मृतक

 राजनगर  ओल्ड  .  1  हॉलेज  मृतक

 राजनगर  1999  1  विस्फोटक  3  निलंबित  ६  जांच

 प्रक्रियन्तर्गत  2

 1997.  1  छत  गिरना  3  वैतनवृद्धि  पर  रोक  2,  निंदा  ।

 सुराकाचर  19981  हॉलेज  3  सावधान  2,  |

 सुराकाचर  मेन  1997  1  व्यक्ति  का  गिरना  3  दोषमुक्त  3

 वेस्ट  जे.के.डी  19971  छत  का  मिरना  2  निलंबित  2

 अमबारा  19991  छत  गिरना  है  चेलावनी  ।  निलंबित  1  वेतनवृद्धि
 पर  रोक  1

 बललारपुर  19981  विस्फोटक  5
 चेतावनी 4,  वेतनवृद्धि  पड़े  रोक

 !
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 बललापुर  1999  कन्वेयर  आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 भाटाडीह  1997  विविध  3  चेतावनी  2,  निलंबित  1

 चिंड  भू.ग  1997  छत  का  गिरना  5  चेतावनी 2,  निलंबित  3

 दामुआ  1997  व्यक्ति  का  2  चेतावनी  |,  निलंबित  1

 दुर्गापर  1997  कन्वेयर  5  चेतावनी  2,  निलंबित  3

 दुर्गापुर  ओका  1998  डम्पर  बर्खास्त

 दुर्गापुर  1997  हॉलेज  4  चेतावनी  2,  निलंबित  2

 गनपति  1997  दीवार  का  गिरना  1  निलंबित

 घोरावाड़ी  1999  ट्र्क  1  ठेकेदार  के  मजदूर

 घुगुस  ओसीपी  1999  विविध  मृतक

 गोंडेगांव  1998  गैर  परिवहन  एम/सी  मृतक

 1998  विकिधि  4  चेतावनी  4

 1999  बंद  करने  |  प्रशासनिक  जांच  में  प्रगति

 एच.एलसी  -3  1999  एम/सी  ट्रांसपोर्ट  से  मिन्‍न  आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 कास्पटी  1998  छत  का  गिरना  4  डीजीएमएस  द्वारा  दंडित  4

 काम्पटी  1998  दीवार  का  गिरना  4  चेतावनी  2,  बेतनवृद्धि  पर  रोक  2

 महादेवपुरी  1997  हॉलेज  ]  निलंबित

 महाकाली  1998  विविध  ]  चेतावनी  1

 मथानी  1999

 ह

 छत  का  गिरना  6  निंदा  2,  सावधान  1,  वेतनवृद्धि  पर
 ह

 रोक  ।,  प्रोन्नति  पर  रोक  2

 उकोदा  1998  दीवार  का  4  चेतावनी  4

 1997  छत  का  गिरना  $  चेतावनी  3,  निलंबित  2

 1998  दौवार  6  निलंबित  2,  वेतनवृद्धि  पर  रोक  2
 *  निंदा  2

 नंदगांव  1999  हॉलेज  मृतक

 पदमपुर  1999  बिजली  आईएसओ  जांच  प्रक्रियान्तर्गत

 पाटनसाउंगी  1998  छत  का  गिरना  6  वेतनवृद्धि  पर  रोक  3
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 पौउनी  ओसी  19999.  1
 बिजली

 3  प्रशासनिक  जांच
 के

 प्रक्रियान्तर्गत

 राजूर  पिट्स  1998  .  1  दीवार  का  गिरना  चेतावनी  1

 रावनवारा  खास  1998  1  छत  का  गिरना  5  चेतावनी  5

 शोभापुर  19971  गैर  परिवहन  .2  चेतावनी  2

 डब्ल्यूसीएल  तावा  1997  ||  छत  का  गिरना

 ड्य््यूसीएल  वालनी
 भूमितग  1998  2  छत  का  गिरना  2  वेतनवृद्धि  पर  रोक  2

 विवरण-ना

 सिंगरेनी  कोलियरीज़  कंपनी

 खान  का  नाम  दुर्घटनाओं  मारे  दुर्घटना के  कारण  दोषी  पाए  दिए  गए  दंड

 कीसं  व्यक्तिये  गए  व्यक्तियों

 की  की  संख्या

 1  2  3  4  5.  6

 वर्ष  -  1997

 पोलामपल्ली  2  2  डिपिल्लर  क्षेत्र  में  छठ  2  सरदार  की  वेतनवृद्धि  रोक  दी

 इनक  4  4  बंप  सेट  राइडिंग  के  कारण  3  ट्रैमर  10  दिनों  के  के

 टब  सेट  की  दीवार
 गिरने

 लिए  निलंबित  और

 से  पलट  प्रत्यावर्तित  |

 2  2  साइडफालिंग  डिपिल्लरिंग  6  वेंटिलेशन  अधिकारी  ने  और

 ए  फायरिंग  को  चेतावनी

 वृद्धि  पर

 5  इनक  3  3  साइड  रोप  हॉलेज  6  10  दिनों  के  लिए

 निलंबित  और  3  एक  माह  के  लिए  .

 व्यक्तियों  की  नौकरी  समाप्त  |

 जीडीके-0ए  FH. 1  व्यक्तियों  का  गिरना  3  सभी  3  व्यक्तियों  को  निलंबित

 कर  दिया

 इन्क्‌  ||  1  -“

 एण्ड  1  1  बिजली  1  12  दिनों  के  लिए  निलंबित

 3  इन्क्लाइन

 जीडीके-इन्क्‌  2  2  छत  गिरना  और  क्षेत्र  2  अवर  प्रबंधक  को  चेतावनी

 वायु  विस्फोटन  और  10  दिनों

 के  लिए

 मेडापल्ली  ओसीपी  2  2  अन्य  और  वस्तु  4  ठेकेदार  के  मजदूर  नौकरी  से  निकाले

 का  गिरना  गए  और  एक  को  चेतावनी  भी  दी
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 2  2  क्षेत्र  में  6

 छत  गिरना

 सांथीखानी  विकसित  क्षेत्र  में  i

 छत  का  गिरना

 जीडीके-2ए  ||  3

 3  3  टिप्पर  द्वार  इन  ओवरी  3

 आरएमजी  डंपर  कैबिन  में  आग

 6  1  |  हॉलेज  रोप  से  टक्कर

 2  2  वस्तु  का  1

 अनधिकृत  क्षेत्र  से  दीवार

 का

 1 1  विकसित  क्षेत्र  में  छल  का  गिरना  3

 टब  से  टक्कर  2

 जीडीके-5ए  डिप्पिल र  क्षेत्र
 में

 करना  2

 आरके  4  1  बिजली  स्वयं

 जीडीके-6ए  इन्क्‌  ध  डिप्पिलर  क्षेत्र  में  दीवार  का
 1  सेटराइडिंग  स्वयं

 ।  1  व्यक्ति  का  गिरना  स्वयं

 वर्ष  1998

 शांतिखानी  2  2  शाट  फायरिंग  और  सेट्शइडिंग  .  2

 1  वस्तु  का  गिरना  2

 2  3  सेटराइडिंग  और  डिप्पलर  स्वयं

 क्षेत्र  में  छत  का  गिरना

 1 1  ऊपर  के  बेंच  से  लोअर  बेंच  फर  1
 जे

 क्रेन  का  गिरना

 ||  सेटराइडिंग  स्वयं

 केके-5ए  ||  1  दीवार  गिरना

 एमईडी  ओसीपी  L  |  ट्रक  से  टक्कर  2

 निचले  ग्रेड

 में  औऑॉंट  फायरर  ३७  दिनहों

 के  लिए  यू  प्रबंधक  के

 प्रत्यावर्तन  की  सिफारिश  |

 एम.एस  10  दिनों  के  लिए  निलंबित  |

 सभी  3  कर्मी  40  दिनों  के  लिए

 निलंबित  |

 ठेकेदार  के  मजदूर  नौकरी  से  हटाए

 डी  डी  एम  द्वारा  जांच  की

 पुलिस  की  भी  जांच  चल

 रही

 ट्रेमर  30  दिनों  के  लिए  निलंबित

 10  दिनों  के  लिए  निलंबित  |

 को

 की  दो  वेतनवृद्धि  में

 कटौती  |

 10  दिनों  के  लिए  दोनों  ही  निलंबित  |

 30  दिनों  के  लिए  निलंबित

 शून्य

 वेतन  वृद्धि  पर

 शून्य

 शून्य

 इंजीनियर  को  चेन्लावनी  फिटर  10

 दिनों  के  लिए  निलंबित  ।

 जांच  प्रगति  पर

 क्रेन  आपरेटर  की  वेतनवृद्धि  पर  रैक

 दोनों  नौकरी  से  निकाले  गए
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 टब  से  टक्कर  2

 विकशित  श्षेत्र  मे ंछत  का  शिरना  2  और  निलंबित

 साइड  रोबिंग  2  दोनों  ही  निलंबित

 4 छत  गिरना  और  शार्ट  फायरिंग

 टिप्पर  द्वाश  टक्कर  1

 काले  डैग्प  के  ढेर  जहां  स्वयं

 बाड़े  वाले  क्षेत्र

 उससें  प्रक्रिस्टि

 सीधे  हॉलर  रोष  से  टक्कर

 व्यक्ति  का  गिरना  स्वयं

 घूमते  हुए  टब  और  पिललर  2

 के  बीच  दाथ

 विकसित्र  ओत्र  में  छत  का  गिरमा  2

 विकसित  क्षेत्र  में  छल  का  थिरना  5

 दीवार  भिरना  है|

 टथ  से  टक्कर  3

 हॉलेस  खेथ  कक्‍्याथल  के

 बीच  फंखना  स्थयं

 डब्पर  से  गिश्ना  स्वयं

 सख्त  ब्तु  रर  व्यक्ति  का  गिरना  स्वयं

 किप्पिलर  क्षेत्र  भे ंछत  का  गिरक  2

 विकरिकत  क्षेत्र  में  छत  का  गिरना  1

 सोते  समय  डन्यर  ने  कुचल  दिया  1

 खोते  समय  डणिंग  ढेरे  में  दख

 विकसित  क्षेत्र  में  छत  का  गिरना  $

 10  दिनों  के  लिए  और

 निलंबित  को  निचले

 ग्रेड  में  प्रत्यावर्तित  कर  दिया

 ड्राईवर  नौकरी  से  हटाया  गया

 शुन्य

 एक  प्रत्यावर्तित  और  दूसरा  निलंबित

 शून्य

 एक  प्रत्यावर्तित  और  दूसरा  निलंबित

 ओ  एम  और  एम  17  दिनों  के  लिए

 निलंबित

 ओ  एम  और  एम  एस  29  दिनों  के  लिए

 निलेबित

 डीजीएमएस  द्वारा  कोर्ट  में  ममला

 दर्ज  1

 सभी  तीन  व्यक्ति  10  दिनों  के  लिए

 ओ  एम  और  एम  एस  10  दिनों  के

 लिए  निलंबित

 एम  एस  10  दिनों  के  लिए

 आपरेटर  बर्खास्त

 खुपरवाइजर  बर्खास्त

 ओ  एम  को  को

 निचले  ग्रेड  में  2

 टिम्बरमैन  की  वेतनवृद्धि  में
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 1  |  डिप्पिलर  क्षेत्र  में  छत  का  गिरना  कोई  शून्य

 इनक  2  2  दीवार  गिरना  और  सेटराइडिंग  .3  एम  एस  10

 दिनों  के  लिए

 ,  ओएम  को  चेतावनी  ।

 जीडीके-2ए  3  4  टब  का  पटरी  से  वस्तु  3  20  दिनों  के  लिए  ट्रैमर

 का  डिप्पिलर  क्षेत्र  में  एम  एस  और  ओ  एम  की  वेतनवृद्धि

 छत  का  गिरना  में

 केके-5ए  छत  गिरना  2  दोनों  को

 जीके  ओसी  2  3  थ्राग  वाले  क्षेत्र  में  गिर  1  जांच  प्रगति  पर

 और  टिप  का  गिरना

 1 1  विकसित  क्षेत्र  मे ंछत  का  गिरना  2  28  दिनों  क ेलिए  और

 निलंबित  ।

 रोबिंग  के  समय  दीवार  का  गिरना  स्वयं  शून्य

 अनधिकृत  क्षेत्र  में  प्रेश  और  एम  एस  को  चेतावनी

 काले  डैम्प  में  फंसना

 2  2  छत  का  गिरना  और  ड्रैसिंग  -  जांच  प्रगति  पर

 के  समय  दीवार  का

 आरएजी  1  1  टिप्पर  का  गिरना  स्वयं  शून्य

 ||  ]  दीवार  का  गिरना  -  जांच  प्रगति  पर

 कर्नाटक  को  फ्रांस  से  सहायता

 2839,  श्री  वेंकटेश  मायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  मैसूर  के  मैसूर

 में  पॉवर  लेजर  इंडस्ट्रियल  एप्लीकेशन  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  फ्रांस

 से  सहायता  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  फ्रांस  से  सहायता  संबंधी  प्रस्ताव

 को  भेज  दिया  और

 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 यदि  तो सहायता  के  कब  तक  मिलने  की  संभावना

 प्रस्ताव  में  ।0  करोड़  रुपए  की  लागत  पर

 में  लेंजर  आधारित  उत्पादन  प्रौद्योगिकियों  और  प्रक्रियाओं

 में  प्रशिक्षण  देनुं  और  जानकारी  का  प्रचार  करने  की  परिकल्पना  की

 गई

 और  प्रस्ताव  1998  में  फ्रांस  सरकार

 को  भेजा  गयां  जब  भी  द्वारा  फ्रांस  आपूर्तिकर्ता  के

 साथ  परियोजना  के  लिए  हस्ताक्षरित  संविदा  कर्नाटक  सरकार  द्वारा

 भारत  सरकार  को  भेजी  जाएगी  और  भारत  सरकार  और  फ़ांस  सरकार

 दोनों  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  तथा  इंडो-फ्रैंच  प्रोटोकॉल  (1998)
 के  संबंध  में  औपचारिकताएं  पूरी  कर  ली  सहायता  उपलब्ध  हो

 विद्युतकरधथा  क्षेत्र  का  वस्त्र  निर्यात  कोटा

 2840.  श्री  रामशकल  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 के



 2010  प्रश्नों  के

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  और

 निर्यात  कोटा  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  विद्युतकरघा

 क्षेत्र  और  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव  होगा  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 सरकार  ने  दिनांक  12  1999  को  संख्या

 1/129,//99,/  द्वारा  अधिसूचित  फैब्रिक्स  और  मेड-अप्स

 निर्यात  हकदारी  नीति  2000-2004  के  अनुसार  विद्युकरघा
 निर्यात  हकदारी  को  ऐसे  देशों  को  जहां  कि  ऐसे  निर्यात  वस्त्र  और

 क्लोदिंग  के  करार  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  प्रतिबंधित  के  संबंध  में

 फैब्रिक  और  मेड-अप्स  निर्मित  व  विद्युत  के  निर्यातों  के

 लिए  मात्राओं  के  वार्षिक  स्तर  को  पहले  से  ही  मौजूदा  10%  के  वार्षिक

 स्तर  से  बढ़ाकर  15%  तक  कर  दिया

 और  विद्युतकरघा  उद्योग  मशीनों  पर  वस्त्र  फैब्रिकों  का

 प्रमुख  उत्पादक  है  और  बुनंकर  प्रत्यक्ष  रूप  से  निर्यात  में  भागीदारी  कर

 सकते  बशर्ते  कि  उनको  कोटा  उपलब्ध  कराया  विद्युकरधा
 कोटे  को  बढ़ाने  के कारण  और  अधिक  विद्युतकरधा  बुनकर  निर्यात

 में  भागीदार  बन  जायेंगे  तथा  क्रेता-विक्रेता  के  बीच  सीधा  संबंध  स्थापित

 हो  कोटा  में  वृद्धि  करने  से  इस  क्षेत्र  को और  अधिक  बढ़ावा

 मिलेगा  जो  कि  भारी  संख्या  में  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करता

 विदेशी  निवेशकों  के  लिए  पैकेज

 2841.  श्री  जावीया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  अनिवासी  भारतीयों  सहित

 विदेशी  निवेशकों  के  लिए  किसी  आकर्षक  पैकेज  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कारण

 क्या

 इन  प्रस्तावों  स ेकौन-कौन  से  उद्देश्य  प्राप्त  किए

 क्‍या  सरकार  ने  गुजरात  में  बुनियादी  सुविधाओं  के

 विकास  हेतु  राज्य  में  इस  निवेश  के  कुछ  भाग  का  उपयोग  करने  के

 लिए  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 11  लिखित  उत्तर  202

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  अन्य  बातों  के  साथ  उद्योग  का  विनियमन  तथा  नियंत्रण

 करने  की  ओर  लक्षित  आर्थिक  सुधार  नीति  के  समनुरूप  चार  और

 उद्योगों  नामतः  ()  कोयला  तथा  लिग्नाइट  (ji)  पैट्रोलियम
 के  तथा  इसके  आसवन  उत्पाद  (1)  चीनी  उद्योग  तथा

 (५)  पांच  प्रपुंज  औषध  के  लाइसेंस  समापत  कर  दिए  गए  हैं  |  अब  केवल

 छः  उद्योग  ही  सामरिक  तथा  सुरक्षा  की  दृष्टि  क ेआधार

 पर  आवश्यक  लाईसेंस  प्रणाली  के  अन्तर्गत  हैं  |  विद्युत  पारेषण

 तथा  वितरण  के  लिए  विद्युत  क्षेत्र  मे ंतथा  सड़कों  एवं  पत्तनों

 तथा  बंदरगाहों  और  यातायात  सुरंगों  तथा  पुलों  में  100  प्रतिशत  तक

 विदेशी  इक्विटी  को  स्वतः  अनुमोदन  के  लिए  पात्र  बनाया  गया  है  बशर्तें

 कि  विदेशी  इक्विटी  1500  करोड़  रुपए  से  अधिक  न  हो  |  विदेशी  प्रत्यक्ष

 निवेश/अनिवासी  भारतीय/समुद्रपारीय  कारपोरेट  मिकाय  निवेश  के

 अन्तर्प्रवाह  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पूर्वासमुमोदन  की  अपेक्षा  तथा

 एफ.आई.पी.बी.//सरकारी  अनुमोदन,/के  पश्चात्‌  विदेशी  निवेशकों  को

 शेयरों  के  निर्गम  की  अपेक्षा  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 कतिपय  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कंपनियों  के  संबंध  में  न्यूनतम

 पूंजीकरण  मानदंडों  को  और  संशोधित  किया  गया  है  तथा  उन

 गतिविधियों  के  लिए  जो  निधि  आधारित  नहीं  05  मिलियन  अमरीकी

 डालर  के  न्यूतम  पूंजीकरण  मानदंडों  की  व्यवस्था  की  गई

 अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  अर्पेक्षाकृत  अधिक  अनुकूल  निवेश

 माहौल  तैयार  करने  के  (0)  उच्च  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  में

 100  प्रतिशत  तक  (1)  आवासीय  तथा  स्थावर  संपदा

 क्षेत्र  में  100  प्रतिशत  तक  (ii)  किसी  कंपनी  में  एकल  द्वितीय

 बाजार  निवेश  सीमा  को  1  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  5  प्रतिशत  तथा  सभी

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  किसी  कंपनी  में  कुल  निवेश  5  प्रतिशत  से

 बढ़ाकर  10  प्रतिशत  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई

 और  विदेशी  प्रत्यक्ष  निक्श  सामान्यत

 निजी  उद्यमियों,/कंपनियों  के  माध्यम  से  हो  है-+  युजरात  राज्य  की

 सरकार  ने  इस  बाबत  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  भेजा

 गुजरात  में  इस  मार्ग  से  10,891.14  करोड़  रुपए  मूल्य  के  825  प्रस्तावों

 क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रम  शामिल  को  1991  से

 1999  तक  अनुमोदित  किया  गया

 विद्युतकरघा/हस्तकरथा  क्षेत्र

 2842.  श्री  कुष्पुसामी  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 203  प्रश्नों  के

 देश  में  विद्युतकरघा  और  हस्तकरचा  उच्चोग  के  क्षेत्र  में

 कार्यरत  कर्मचारियों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  में अलग-अलग  प्रति

 वर्ष  कितने  वस्त्र  का  उत्पादन  और

 गत  तीन  वर्षों  में  क्षेत्र-वार  कितने  मूल्य  क ेऔर  कितनी

 मात्रा  में  वस्त्र  का  निर्यात  किया  गया  और  साथ  ही  इन  वर्षों  में  वई-वार

 कितनी  पूंजी  का  निवेश  किया  गया  ?

 वस्श्  मंश्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 विद्युतकरघा  और  हथकरा  क्षेत्रों  में  कार्यरत  व्यक्तियों  की  संख्या

 के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  में  दिये  गये

 विद्युतकरघा  और  हथकरघा  क्षेत्रों  मे ंविगत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  उत्पादित  कपड़े  की  मात्रा  निम्नानुसार  हैं  :

 वर्ग  में
 -  खिल

 ।  1996-97  1997-98  1998-99

 विद्युतकरघा  19352  20951  20690

 हथकरघा  7456  7603  6792

 विगत  तीन  वर्षों  में  क्षेत्र-वार  निर्यातित  कपड़े  का  मूल्य

 और  मात्रा  का  ब्यौरा  संलग्न  विविरण-ता  में  दिया  गया

 हथकरघा  और  विद्युतकरघा  क्षेत्रों  की  विकेन्द्रीकृत  प्रकृति  के  कारण

 इन  क्षेत्रों  मे ंपूंजी  निविश  का संकलन  और  आंकलन  अत्यंत  कठिन  है  |

 राज्य-वार  विद्युतकरघा  और  हथकरा  क्षेत्रों  में  कार्यरत  व्यक्तियों

 के  ग्यौरे

 राज्य/केन्द्  शासित  विद्युतकरघा  हथकरघा
 से
 क्षेत्रकानाम  _

 "2  >>  2१८३9

 1.  आख्श्र  प्रदेश  .  107310  490616

 2.  असम  6815  2322268

 3...  बिहार  7235  )67707

 4.  गोवा  ३05  25

 5.  गुजरात  770412  57936

 6.  हरियाणा  24705  22810

 17  1999  लिखित  284

 2  3  4

 हिमाचल  प्रदेश  3255  65099

 जम्मू  और  कश्मीर  162  51847

 कर्नाटक  161055  177562

 केरल  8545  63153

 मध्य  प्रदेश  107825  56106

 महराष्ट्र  1731507  80901

 उड़ीसा  8252  246782

 पंजाब  56355  13160

 राजस्थान  82170  71915

 तलिमनाडु  792820  607675

 उत्तर  प्रदेश  163415  420684

 पश्चिमी  बंगाल  10902...  686254

 सिक्किम  शून्य
 -

 दिल्ली  2755  6708

 नागालैण्ड  शुन्य  126228

 त्रिपुरा  शून्य  उभर

 मेघालय  श्न्य
 -

 अरुणाचल  प्रदेश  शुन्य  53473

 मणिपुर
 462087

 मिजोरम  शून्य
 -

 चण्डीगढ़  105  -

 दादरा  और  नगर  हवेली  1240
 -

 पांडिचेरी  2075  7369

 दमन  और  दीव  शून्य
 -

 लक्षद्वीप  शुन्य
 -

 अण्डमान  और  निकोबार  शुन्य
 -

 कुल
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 विवरण-]प

 राज्य-वार  विगत  तीन  वर्षों  में  निर्यातित  कपड़े  का  मूल्य  और  मात्रा  निम्नानुसार  है  :

 न्य  अमरीकी  मिलियन  डालर  में
 और  कोष्ठक  में  करोड़  रुपए  में

 मात्रा  मिलियन  वर्ग  में

 क्रम  मद  196-9  ........  99-98  1998-99...

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  रा  मूल्य  मात्रा

 ह

 मूल्य

 1.  सूती  फैब्रिक्स

 विद्युतकरघा  1270.94  563.60  1315.80  $8925 146120  545.45

 (2002.10)  (2190.82)  (2294.16)

 हथकरघा  47.69  65.50  43.01  59.14  39.90  53.14

 (232.66)  (219.87)  (223.49)

 2.  मानव-निर्मित  फैब्रिक्स*

 60172.12:  47823  6997151  $1148  7164448 =  479.19

 मिल  निर्मित  ** =  (1691.51)  कक
 (1899.13)

 **  (2013.82)

 3.  ऊनी  फैब्रिक्स

 विद्युकरघा/निटवियर/  13.28  44.68  9.41  39.05  4.11  19.38

 मिल  निर्मित*  (158.69)  (145.19)  (81.51)

 हथकरघा  007  0.24  0.08  0.52  0.53  1.96

 (0.87)  _  (9)...  (७25)

 टिप्पणौर  :  क्षेत्र-वार  मिर्यात  के  अलग-अलग  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं

 +०  झात्रा  टन  मैं

 देश  में  कुल  196  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  कार्य  कर  रहे  हैं  जिनकी

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  कुल  14,486  शाखाएं  हैं  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की
 राज्य-कर

 संख्या

 और  उनके  स्थान  का  ब्यौरा  दर्शने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 2843.  श्री  चन्श्रेश  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  े

 करेंगे  कि  :
 जामनगर  राजकोट  ग्रामीण  जिसकी  53  शाखाएं  गुजरात

 राज्य  के  जामननगर  और  राजकोट  जिलों  में  कार्य  कर  रहा

 देश  में  राज्य-वार  विशेषकर  गुजरात  जिले  के जामनगर
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक

 मेँ  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  कितने  हैं  और  ये  कहां-कहां  स्थित

 किए  गए

 क्‍या  सरकार  का  विघार  विद्षप्ट  भविष्य  में  ऐसे  और  बैंक

 खोलने  का  और

 यदि  तो  राज्य-कार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 ऐसे  बैकों  की  स्थापना  करने  हेतु  क्या  मानदंड  निर्धारित

 1976  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  वर्ष  1975  में  शुरू  की  गई

 जिनका  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योग

 एवं  अन्य  उत्पादक  ऋण  और  अन्य  विशेषतौर

 से  लघु  एवं  सीमांत  कृषि  हस्तशिल्पियों  तथा  छोटे

 उद्यमियों  को  प्रदान  कर  उनका  विकास  करना  है  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 के  गठन  का  मुखुय  उद्देश्य  बैंक  रहित,/“कम  बैंक  सुविधा  वाले  क्षेत्रों

 को  सुविधा  प्रदान  करना

 और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  महीं
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 राज्य  का  नाम

 1

 1.  आमख्च  प्रदेश

 2.  असम

 3.  बिहार

 4.  गुजरात

 5.  हरियाणा

 6.  जम्मू  व  कश्मीर

 7.  कर्नाटक

 8.  केरल

 9...  मध्य  प्रदेश

 10.  महाराष्ट्र

 11.  मणिपुर

 12.  मेघालय

 13.  नागालैंड

 14.  उड़ीसा

 15.  पंजाब

 16.  राजस्थान

 17.  अरुणाचल  प्रदेश

 18,  तमिलनाडु
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 विवरण

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  राज्य-वार  सूची  और  उनके  स्थान

 क्षे.ग्र.बैंकों

 की  संख्या

 16

 22

 जतपप्पपतप्पा  पथ पफपग_पहए$+:ऑय./खआय:य+  पजकअम्ककभकमकम  कक

 3

 कोंडा  तेनाली  जिला

 राजामुन्दरी

 —~——

 जिला  जिला  कर्बी-अंगलौंग  नॉर्थ  लखिमपुर

 जिला  पूर्वी  संथाल

 जिला  जिला  जिला

 बेगुसराय

 जूनागढ़

 अम्बाला

 जम्मू  बारामूला

 मंदया

 कन्नूर

 भोपाल
 विदिश

 थाणे

 इम्फाल

 शिलांग

 कोहिमा

 ढेंकानल

 भटिंडा

 सवाई  माघ

 बीकानेर

 पूर्वी  सियांग

 कुंड्डालोर

 अगरतला
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 2
 गओ

 3  हु

 20.  उत्तर  प्रदेश  40

 लखिमपुर
 पौड़ी  गाजियाबाद

 21.  पश्चिम  बंगाल  9  मुर्शिदाबाद

 22.  मिजोरम  ऐजवाल

 23.  हिमाचल  प्रदेश  2  चम्या

 औद्योगिकीकरण  के  बढ़ावा  देने  तथा  उद्योगों  के

 भूटानी  मुद्रा  का  प्रचलन

 2844.  श्रीमति  मिनाती  सेन  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम

 बंगाल  के  जलपाईगुड़ी  जिले  में  भूटानी  मुद्रा  व्यापक  रूप  से  प्रचलन

 में  और

 यदि  तो  भारतीय  भू-भाग  में  भूटानी  मुद्रा  के  प्रचलन

 को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 कर  छूट

 2845.  श्री  मानसिंह  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  को  कर  छूट  अवधि

 प्रदान  करने  के  लिए  जिले  की  अपेक्षा  ताल्लुक  को  समग्र  मापदण्ड  के

 रूप  में  अपनाए  जाने  संबंधी  गुजरात  सरकार के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 गया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍्जय  :

 और  जिले  के  अलावा  तालुका/तहसील  सहित  अन्य  क्षेत्रों  को

 पिछड़ेपन  का  निर्धारण  करने  के  लिए  एक  आधार  मानने  हेतु  राज्य

 सरकारों  सहित  विभिन्न  क्षेत्रों  से  प्राप्त  सुझावों  पर  समय-समय  पर

 विचार  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस्तार  के  लिए  प्रोत्साहन  हेतु  वित्त  मंत्रालय  में  गठित  अध्यवन  दल

 की  सिफारिशों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  पिछड़े  क्षेत्रों  की पहचान

 के  लिए  दिशा-निर्देश  सुझआए  गए  अध्ययन  दल  ने  मानक

 विश्वसनीय  और  एक  समान  मानदण्ड  लागू  करके  पहचान  की

 आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  इसने  उप-जिला  अर्थात्‌  तालुका
 स्तर  पर  पर्याप्त  और  विश्वसनीय  आंकड़ों  के  अभाव  का  भी  उल्लेख

 किया

 तालुका  स्तर  पर  विश्वसनीय  और  पर्याप्त  आंकड़ों  के  अभाव

 के  कारण  अल्प  समय  अवधि  में  आधारभूत  नीति  विनिर्माण  में  परिवर्तन

 पर  पुनर्विचार  करना  व्यावहारिक  और  संभव  नहीं  पाया  गया

 चाय  का  निर्यात

 2846.  अशोक  पटेल  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  भारतीय  चाय

 उत्पादक  इस  वर्ष  चाय  के  निर्यात  के  बारे  में  बहुत  चिंतित  हैं  क्योंकि

 विदेशी  खरीदारों  विशेषकर  जर्मनी  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के

 खरीदारों  ने  चाय  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  कुछ  आशंका  जाहिर  की

 यदि  तो  क्‍या  जर्मनी  के  चाय  उत्पादकों  के  एक
 शिष्टमंडल  ने  इस  संबंध  में  असम  के  चाय  बागानों  का  दौरा  किया

 और

 यदि  तो  असम  के  चाय  बागानों  का  दौरा  करने  के

 बाद  चाय  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  जर्मनी  के  चाय  उत्पादकों  के

 शिष्टमण्डल  द्वारा  क्‍या  निष्कर्ष  निकाले  गए  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 नहीं  |  सरकार  को  चाय  उत्पादकों  से  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं

 हुआ  है  जिसमें  जर्मनी  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  चाय  के  निर्यात
 के  बारे  में  चिंता  व्यक्त  की  गई  हो  |  असम  में  उत्पादित  चाय  और
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 तथा  जर्मनी  को  निर्यातित  चाय  सहित  भारतीय  चाय  की  गुणवत्ता
 के  बारे  में  किसी  प्रकार  की  गंभीर  चिंता  की  बात  नहीं  है  क्योंकि  निर्यात

 के  लिए  भारतीय  चाय  गुणवत्ता  संबंधी  अंतर्राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुरूप
 होती

 चाय  बोर्ड  के  तत्वावधान  में  हाल  ही  में  जर्मनी  के  किसी

 भी  चाय  आयातक  ने  असम  के  चाय  बागानों  का  दौरा  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं

 निवेश

 2847.  श्री  बराड़  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  22  1999  के

 टाइम्सਂ  में  इनफलोज़  टिल  अगस्ट  ड्राप
 69  परसेंट  डिसपाइट  कनशेसन्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  गत  तीन  वर्षों  में  विदेशों  में  रहने  वाले

 भारतीय  मूल  के  निवासियों  द्वारा  भारत  में  किए  जा  रहे  निवेश  में  लगातार

 कमी  आई

 यदि  तो  1996-97,  1997-98  तथा  1998-99  के

 दौरान  उनके  द्वारा  कितना  निवेश  किया  और

 (@)  1999-2000  की  प्रथम  छमाही  के  दौरान  निवेश  की

 अनुमामित  राशि  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विसे  :

 से  इस  वर्ष  सितम्बर  के  अन्त  तक  उपलब्ध

 सूचना  के  आधार  वर्ष  1996,  1997  और  1998  के  दौरान  अनिवासी

 भारतीय  प्रत्यक्ष  निवेशों  में  गिस्रवट  रही  1999  के  दौरान  किए  गए
 निवेश  1998  की  तुलना  में  अपेक्षाकृत  अधिक

 वर्ष  1996-97  से  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  निवेश  योजनाओं  में

 अन्तर्प्रवाह  वर्ष-वार  ब्वौरे  निम्नानुसार  है  :

 1996--97  1997-98  1998-99  1999-2000*
 *  अनन्तिम

 9 /  रोड़  रुपए

 878.35  272.70  166.32

 कर्माटक  में  कर॒  आयकर  निर्धारिती

 2848.  श्री  जालप्पा  :

 क्री  रामचना  वैंदा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 17  1999  लिखित  212

 वर्ष  1998-99  के  दौरान  देश  में  किसने  आयकर  दाता

 हैं  ;

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  छः  में  स ेएक  मानदण्डों  को  पूरा
 किए  जाने  से  कर्नाटक  तथा  देश  के  अन्य  राज्यों  में  कितने  नए  कर

 निर्धारिती  आयकर  के  दायरे  में  आ  गए

 क्‍या  कर्नाटक  में  समी  नए  कर  निर्धारितियों  को  स्थायी

 खाता  संख्या  जारी  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इसको  जारी  किए  जाने  में  विलम्ब  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनग़जय  :

 वर्ष  1998-99  के  दौरान  देश  में  आयकरदाताओं  की  संख्या

 1,82,26,238

 वित्त  वर्ष  1998-99  के  दौरान  छः  में  से  एक  स्कीम  के

 परिणामस्वरूप  कर्नाटक  प्रभार  और  देश  में  नये  कर

 निर्धारितियों  की  संख्या  क्रमशः  51,004  और  4,67,075  इसके
 अलावा  वित्त  वर्ष  1999-2000  (30.1199  में  कर्नाटक  प्रभार

 और  देश  में  फार्म  में  प्राप्त  विवरणियों  की  संख्या

 क्रमश  :  79,120  और  2,52,817

 कर्नाटक  प्रभार  में  दिनांक  9.12.99  तक

 स्थायी  खाता  संख्या  के  आबंटन  के  लिए  प्राप्त  कुल  7,97,396  आवेदन

 में  से  नये  कर  निर्धारितियों  सहित  6,22,008  कर  निर्धारितियों  को  स्थाई

 खाता  का  आबंटन  कर  दिया  गया

 (a)  कनटिक  प्रभार  में  जहां  कहीं  आवेदन  पत्र  सभी  तरह

 से  पूर्ण  वहां  स्थाई  खाता  संख्या  के  आबंटन  में  कोई  विलम्ब  नहीँ

 हुआ  आवेदन  पत्रों  में  अधूरी  सूचना  दिए  जाने  के  कारण  आकेदकों

 को  त्रुटि  पत्र  जारी  किए  जाने  की आवश्यकता  पड़ती  है  ताकि  आवेदन

 पत्र  में  पाई  गई  कमियों  को  दूर  किया  जा

 सीमेंट  की  मांग  और  उत्पादन

 2849.  श्री  गढ़वी  :  क्या  वाणिज्व  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सीमेंट  की  राज्य-वार  कुल  उत्पादन  क्षमता  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  सौमेंट  की  मांग  और

 उत्पादन  क्‍या  और

 देश  की  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता

 की  आवश्यकता  है  ?

 काणिज्द  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 2,97,000  टन  प्रतिवर्ष  से  अधिक  क्षमता  वाली  इकाइयों  के  संबंध  में

 राज्य-वार  उत्पादन  क्षमता  दर्शाने  वाला  एंक  विवरण  संलग्न  इसके
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 छोटे  सीमेंट  संयत्रों  की  अनुमानित  क्षमता  9  मिलियन  दक्षिणी  क्षेत्र

 प्रतिवर्ष
 तमिलनाडु  7.59

 (a)  .  पिछले  तीन  वर्षों  के  बड़े  सीमेंट  संयत्रों  के  संबंध
 आग

 में  सीमेंट  की  मांग  तथा  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :
 आका  प्रदेश  1650

 कर्नाटक  6.92
 वर्ष  सीमेंट  की  सीमेंट  का  उत्पादन

 7  कैरल  0.42
 1996-97  68.16  69.98

 योग  दक्षिण  31.63
 1997-98  73.74  76.74  --

 पशिचमी  क्षेत्र
 1998-99  79.77  81.67

 परियनी  क्षेत्र

 छोटे  सीमेंट  संयत्रों  के  उत्पादन  संबंधी  आकड़ों  को  केन्द्रीयकृत  रूप
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 से  नहीं  रखा  जाता  गुजरात  12.59

 सीमेंट  उद्योग  के  पास  आगाभी  पांच  वर्षों  के  लिये  मध्य  प्रदेश  26.03

 प्रक्षेपित  मांग  को  पूरा  करने  की  क्षमता  है  तथा  वे  आवश्यक  सीमा  तथा  पश्चिम  4503
 क्षमता  को  बढ़ाने  में  सक्षम

 विवरण  कुल  योग  109.97

 राज्य  क्षमता  वस्त्र  क्षेत्र  को  कर-प्रोत्साहन

 उत्तरी  क्षेत्र  2850.  सुगुणा  कुमारी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 .
 ag

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वस्त्रों  के  और  अधिक  निर्यात  को  सुगम  बनामे

 पंजाब
 1494  के  लिए  बुनियादी  विकास  हेतु  वस्त्र  उद्योग  में  पूंजीगत  माल  और  कच्चे

 दिल्ली  0.50  माल  के  लिए  कर  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 हरियाणा  0.17

 47
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍्जय  :  निर्यात

 हिमाचल  प्रदेश
 3.47  को  और  अधिक  सुसाध्य  बनाने  के  लिए  आधार  संरचना  के  विकास  के

 जम्मू  तथा  कश्मीर  0.20  लिए  विशेष  तौर  पर  वस्त्र  उद्योग  हेतु  कोई  कर  प्रोत्साहन  नहीं  दिया

 >
 गया  है  |  सीमाशुल्क  एवं  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  तथा

 राजस्थान
 139  आयकर  दोनों  के  अधीन  आधार  सरंचना  के  विकास  हेतु

 उत्तर  प्रदेश  4.05  निवेश  के  लिए  कतिपय  प्रोत्साहन  उपलब्ध  वस्त्र  उद्योग  द्वारा  भी
 न  इन  सुविधाओं  का  लाभ  उठाया  जा  सकता

 योग  उत्तरी  24.50
 गा  प्रत्येक  निर्यातक  के  लिए  भी  निर्यात  को  अधिक  सुसाध्य  बनाने

 पूर्वी  ओर  हेतु  मशीनों  तथा  कच्चे  सामान  दोनों  के आयात  के  लिए  विभिन्‍न  निर्यात

 बिहार  4५०
 संवर्धन  योजनाओं  के  अधीन  अनेक  कर  प्रोत्साहन  उपलब्ध  वस्त्र

 उद्योग  में  कार्यरत  निर्यातक  भी  इनका  लाभ  उठा  सकते

 उड़ीसा
 26  केरल  में  केन्द्रीय  निवेश

 पश्चिम  बंगाल  1.13  2851.  श्री  मुरलीधरन  :  क्या  कित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा

 असम  ०2०
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  केरल  राज्य  विशेषरूप  से

 मेघालय  0.20  औद्योगिक  क्षेत्र  में  उपेक्षा  कर  रही  है  जिसके  परिणामस्वरूप  राज्य

 में  केन्द्रीय  निवेश  गत  25  वर्षों  के  दौरान  3.5  प्रतिशत  से  कम  होकर 8.81 योग  पूर्क
 एक  प्रतिशत  रह  गया  और
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 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राजय  में  केन्द्रीय  निवेश

 को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 केन्द्रीय  सरकार  के  औद्योगिक  और  वाणिज्यिक  उपक्रमों  पर

 सार्वजनिक  उपक्रम  ब्यूरो  की  वार्षिक  रिपार्ट  1972-73  के  अनुसार  31.

 3.1973  तक  केन्द्र  सरकार  की  औद्योगिक  एवं  खनन  परियोजनाओं

 में  केरल  राज्य  की  भागीदारी  2.69  प्रतिशत  सार्वजनिक  उपक्रम

 विभाग  के  सार्वजनिक  उपक्रम  सर्वेक्षण  क ेअनुसार  1997-98  में  केन्द्रीय

 सार्वजनिक  उपक्रमों  क ेसकल  निवेश  में  केरल  राज्य  की  हिस्सेदारी

 31.3.1998  तक  1.50  प्रतिशत  थी

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  केन्द्रीय  निवेश  की

 योजना  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाई  जाती

 विभिन्न  क्षेत्रों  क ेपिछड़ेपन  की  ओर  काफी  बल  दिया  जाता  है  बशर्ते

 तकनीकी-आर्थिक  व्यवहार्यता  को  नजरअंदाज  किया  जा

 सार्वजनिक  उपक्रम  के  सर्वे  में  प्रकाशित  सूचना  के  अनुसार  सकल  निवेश

 में  केरल  राज्य  की  हिस्सेदारी  पिछले  कुछ  सालों  में  लगातार  बढ़ती

 रही  31.3.1995  में  1.28  प्रतिशत  से  31.3.1996  में  1.32

 प्रतिशत  फिर  31.3.1997  में  बढ़कर  1.40  प्रतिशत  और  अब  31.3.1998

 में  1.50

 ह

 प्रौद्योगिकी  उन्नयन  कोष

 2852.  सुशील  कुमार  इन्दौरा  :

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  गठित  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  कोष

 से  दिये  जाने  वाले  ऋण  की  वर्तमान  शर्तें  और  प्रक्रिया  में  छूट  देने

 की  कोई  मांग  की  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  नये  निर्णय  लिये

 और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगगी  :

 से  वस्त्र  और  पटसन  उद्योग  के  लिए  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  निधि

 योजना  को  01  1999  को  5  वर्ष  कौ  अवधि  के  लिए  शुरू  किया

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  नोडिया  एजेंसियों,/सहयोजित  संस्थानों

 द्वारा  अपने  निजी  स्रोतों  स ेयोजना  के  अनुरूप  परियोजनाओं  के  लिए

 उद्योग  के  अभिज्ञात  क्षेत्रों  को ऋण  प्रदान  करते  वस्त्र  मंत्रालय  के

 उद्योग  संघों,/विशिंष्ट  एककों  से  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे

 इस  प्रयोजन  के  लिए  वस्त्र  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  अन्तरमंत्रालयीय
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 संचालन  समिति  एस  की  स्थापना  की  गई  वस्त्र  उद्योग

 संघों,/विशिष्ट  एककों  द्वारा  उठाए  गये  मुद्दों  क ेआधार  पर  आई  एम
 ने  अनेक  त्तिर्णय  लिये  हैं  ज़िनका  संक्षिप्त  विवरण  निम्नानुसार

 ())  1.4.1999  से  पूर्व  स्वीकृत  ऐसे  ऋण  जिनको  वितरित

 नहीं  किया  जा  सका  उन  पर  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन

 निधि  योजना  के  अन्तर्गत  नये  मामलों  के  रूप  में  विधार

 किया  जा  सकता  बशर्ते  कि  वे  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन

 निधि  योजना  के  प्राचलों  को  अन्यथा  पूरा  करते

 (2)  आंशिक  वितरित  ऋणों  के  मामले  में  यदि  ऋणी  चांहता

 है  कि  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  निधि  योजना  के  लाभों  के

 लिए  उन  पर  विचार  किया  जाये  तो  मौजूदा  ऋण

 मामलों  को  समाप्त  करने  के  बाद  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन

 निधि  योजना  के  मानदण्डों  के  अनुरूप  नई  परियोजना

 ऋणदाता  एजेंसी  को  प्रस्तुत  की  जा  सकती

 3).  ऊर्जा  संरक्षण  बहिस्राव  निरूपण  संयंत्रों

 तथा  जल  निरूपण  संयंत्रों  को  निवेश  संबंधी  किसी

 प्रकार  की  उच्चतम  सीमा  के  बिना  स्थापित  किया  था

 सकता

 (4)  प्रारम्भिक  तथा  प्रचालन  पूर्व  खर्चों  तथा  कार्यशील  पूंजी
 पर  बढ़ने  वाली  मार्जन  घनराशि  को  योजना  के  अन्तर्गत

 पात्र  निवेश  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  प्रशिक्षण

 संबंधी  खर्चे  तथा  विदेशी  तकनीशियनों  को  शुल्क  का

 भुगतान  भी  योजना  के  अन्तर्गत  पात्र

 (5)  यार्न  प्रसंस्करण  को  नई  अथवा  बढ़ाई  गई  कताई  में

 निवेश  के  लिए  अतिरिक्त  पात्र  निम्नश्तर  मूल्य  संवर्द्धन
 क्रियाकलाप  बनाया  गया

 (6)  पहली  बार  गांठ  प्रैसिंग  मशीन  को  बदलने  अथवा  गांठ

 प्रैसिंग  मशीन  स्थापित  करने  वाले  एकक  को  केवल  एक
 स्तरीय  स्वचल  गांठ  प्रैसिंग  मशीन  की  स्थापना  करना

 ही  अपेक्षित  प्रैसਂ  मानक  का  निर्धारण

 अभी  हाल  ही  में  संशोधित  बी.आई.एस  विनिर्देशन  के

 अनुरूप  होना

 सीमा  शुल्क-प्रमुख  के  विरुद्ध  आरोप

 2853.  श्री  रामसागर  रावत  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  28  1999  के  इंडियन

 एक्सप्रेसਂ  में  चीफ  गोज  ऑन  हाइड-अप  चार्जेजਂ  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  रिपोर्ट  किए  गए  तथ्यों का

 ब्यौरा  क्या  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनन्जय  :

 जी

 उक्त  समाचार  इस  बात  का  उल्लेख  करते  हुए  कि

 वित्त  मंत्रालय  ने  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  द्वारा  100  करोड़  रुपए

 के  प्रतिअदायगी  घोटाले  का  मंडाफोड़  किए  जाने  के  कारण ही  श्री  कृष्ण
 कांत  का  मात्र  दिखावे  के  लिए  तबादला  किया  यह  अटकलबाजी

 लगाई  गई  है  कि  सोनी  इंडिया  द्वारा  आयातों  की  तथाकथित  रूप  से

 गलत  घोषणा  किए  जाने  से  संबंधित  मामले  में  उनके  द्वारा  दिए  गए

 निर्णय  के  कारण  ही  उनका  तबादला  किया  गया  जो  कि  ठीक

 नहीं

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 े  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  सोनी  इंडिया  के  मामले

 में  दिए  गए  निर्णय  के  कारण  तबादला  नहीं  किया  गया

 ऋणों  को  बट्टे  खाते  डालना

 2854.  श्री  प्रभु  नाथ  सिंह  :

 श्री  थामस  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1998  और  1999  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 द्वारा  बैंक-वार  अब  तक  कितनी  धनराशि  बट्टे  खाते  डाली  गई

 और

 उन  फर्मों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिसकी  दस  लाख  रुपए  से

 अधिक  रुपए  की  धनराशि  बट्टेखाते  डाल  दी  गई  है  और  उक्त  अवधि

 के  दौरान  जिन  पर  एक  करोड़  रुपए  तक  की  बैंकों  की  गैर-अदायगी

 परिसम्पत्तियां  देय  थीं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दालासाहिब  विखे  :

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  दी गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1997-98

 और  1998-99  के  दौरान  राष्ट्रीकृत  बैंकों  द्वारा  बट्टे

 खाते  डाली  गई  राशि  को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे

 गए  ढंग  के  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  उन  आंधार  खातों  की  सूची  प्रकाशित  करता  है  जिनके  विरुद्ध  बैंकों

 और  वित्तीय  संस्थाओं  ने  वर्ष  के  3  मार्च  की  स्थिति  के  अनुसार  1
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 करोड़  रुपए  और  उससे  अधिक  की  निधियों  की  वसूली  के  लिए  मुकदमे
 दायर  किए  31.3.99  की  स्थिति  के  अनुसार  ऐसी  सूची की  एक
 प्रति  जिसमें  ऐसे  उधार  खातों  की  स्थिति  दर्शाई  गई  तत्काल  संदर्भ

 के  लिए  संसद  पुस्तकालय  में  रखी  गई

 विवरण

 दो  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  बदटे  खाते  डाली

 गई  बैंक  ऋण  राशि

 करोड़  रुपए

 कस
 इककानाम

 ..
 1998-99

 1.  इलाहाबाद  बैंक  46.61.  88.42

 2  आम्ध्रा  बैंक  72.58  @

 3.  बैंक  ऑफ  बड़ौदा  15730  294.76

 4.  बैंक  ऑफ  इंडिया  309.29  @

 5  बैंक  ऑफ  महाराष्ट्र  121.26  @

 6.  केनरा  बैंक  47.18  467.10

 7...  सैंट्रल  बैंक  ऑफ  इंडिया  154.62  253.62

 8  कॉर्पोरेशन  बैंक
 13.69  40.56

 9.  देना  बैंक  67.87  @

 10.  इंडियन  बैंक  1.37  10.38

 11,  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  201.76  @

 12.  ओरियंटल  बैंक  ऑफ  कॉमर्स  0.13  68.95

 13.  पंजाब  नेशनल  बैंक  372.70  218.66

 14  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  16.98  10.29

 15.  सिंडिकेट  बैंक  109.16  75.73

 16.  यूनियन  बैंक  ऑफ  इंडिया  16.55  @

 17.  यूको  बैंक  176.34

 18.  युनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  29.90  7.9

 19.  विजया  बैंक  6.72  491

 ७  इन  बैंकों  से  सूचना  प्रतीक्षित



 219  प्रश्नों  के

 बैंकों  को  स्वायत्तता

 2855.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  वाडियार  :

 17  1999  लिखित  220

 ()  पिछले  तीन  वर्षों  में  शुद्ध

 (४)  ४  प्रतिशत  से  अधिक  पूंजी  पर्याप्तता

 Gi)  शुद्ध  अनुपयोज्य  आस्तियों  का  स्तर  शुद्ध  अग्रिम  राशियों

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 के  9  प्रतिशत  से  कम  और

 क्या  सरकार  ने  कछ  सरकार  क्षेत्र  के  बैंकों  को  (0५)  100  करोड़  रुपए  की  न्यूनतम  स्वाधिकृत

 स्वायत्तता  प्रदान  की  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  बैंकों  के  जो  निर्धारित  मानदंड  पूरा

 यदि  तो  वे कौन-कौन  से  बैंक  हैं  और  उन्हें  किस
 करते  को  उप  महाप्रबंधक  के  स्तर  तक  उनके  प्रशासनिक  कार्यालयों

 तरह  की  स्वायत्तता  प्रदान  की  गई
 के  लिए  पदों  के  उनन्‍नयन/अशोधन,  विशिष्ट

 अधिकारियों  की  भर्ती  और  साथ  ही  पारिवीक्षाघान  अधिकारियों  की

 क्या  सरकार  ने  स्वायत्तता  देने
 के  लिए  कुछ  और  बैंकों  अपेक्षाओं  को  आंशिक  रूप  से  पूरा  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  से  सीधी

 की  पहचान  की  और

 यदि  तो  तत्तसंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 क्लब  सदस्यता  के  लिए  मनोरंजन  खर्च  तथा  शुल्क  की  प्रतिपूर्ति

 हेतु  अर्हता  एवं  हकदारी  के  मामले  में  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  एंव

 स्वायत्तता  दी  गई
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  (a)  हां  |  सरकार  ने  1997  में  निम्नलिखित  मानदंड  उन  बैंकों  के  जो  वर्ष  1997,  1998  और  1999  के  दौरान

 करने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  सशर्त  स्वायत्तता  दी  स्वायत्तता  योग्य  हो  गए  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  स्वायत्तता  के  लिए  योग्य  बैंकों  की  सूची

 310319978  के  अनुसार  _.  अछयकऋरके  के  31519  के  अनुसार

 टी

 1.  भारतीय  स्टेट  बैंक  भारतीय  स्टेट  बैंक  मारतीय  स्टेट  बैंक

 एंड  जयपुर  एंड  जयपुर

 3.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद

 4.

 5.

 6.  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला

 7.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट

 8.  स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर

 9.

 10.  आख्ना  बैंक  आशा  बैंक

 11.  बैंक  आफ  बड़ौदा  बैंक  आफ  बड़ौदा  बैंक  आफ  बड़ौदा

 12.  बैंक  आफ  इंडिया  बैंक  आफ  इंडिया  बैंक  आफ  इंडिया
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 2  3

 13  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  बैंक  आफ  महाराष्ट्र

 14  केनरा  बैंक  केनरा  बैंक

 15.

 16  कॉर्पोरेशन  बैंक  कॉर्पोरेशन  बैंक  कॉर्पोरेशन  बैंक

 17  देना  बैंक  देना  बैंक

 18.

 19  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  इंडियन  ओवरसीज  बैंक

 20  ओरियंटल  बैंक  आफ  कॉमर्स  ओरियंटल बैंक  आफ  कॉमर्स  ओरियंटल बैंक  आफ  कॉमर्स

 21.

 22.  पंजाब  नेशनल  बैंक

 23  सिंडिकेट  बैंक  सिंडिकेट  बैंक

 2A.

 25,  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  यूनियम बैंक  आफ  इंडिया

 26.

 27.  विजया  बैंक

 कुल  दस  चौदह जप  पर

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना

 2856.  श्री  अशोक  प्रधान  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  आज  तक  देश

 के  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  के  उद्यमियों  में  से  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी  जिनको

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  तहत  ऋण  प्रदान  किया  गया

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  निर्धारित  लक्ष्य

 से  कितना  कम  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  प्रधान  मंत्री  की  रोजगार  योजना  एम  आर  में

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  22.5%  के  आरक्षण  का

 प्रावधान  वर्ष  1996-97,  1997-98  और  1998-99  के  दौरान

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  ऋण  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 बैंकों  द्वारा  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अंतर्गत

 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  मे ंकमी  के  कारण  जैसा  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 1997  के  दौरान  कराये  गए  क्षेत्रीय  अध्ययन  से  पता  चलता  है

 निम्नानुसार  है  :

 0)  सरकारी  अनुसूचित  जाति/अमुसूचित  जनजाति

 से  संबंधित  उधारकर्ताओं  के  आवेदन  पर्याप्त  संख्या  में

 नहीं  भेज  रही
 ह

 (४)  प्रायोजित  की  गई  बहुत  सी  परियोजनाएं,”कार्यकलाप

 अर्थक्षम  नहीं  पाए

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सरकार  के  अनुरौध  पर

 बैंक/एजेंसियों  से  कहा  है  कि  वे  बहुत  बड़ी  संख्या  में  इन  श्रेणियों  से

 संबंधित  आवेदकों  से  अर्थक्षम  प्रस्ताव  प्राप्त  करने/प्रायोजित  करने  का

 विशेष  प्रयास  करें  जिससे  कि  उनके  लिए  निर्धारित  उप-लक्ष्यों  की

 प्राप्ति  सुनिश्चित  हो  सके



 223.  प्रश्नों  के  17  1999  लिखित  उत्तर  224

 लक्ष्य  तथा  कुल  ऋण  मंजूरियों  में  से  हिताधिकारियों  की  मंजूरियों  की  संख्या  और  विगत  तीन  वर्षों  (81  मार्च  को

 समाप्त  के  दौरान  के  अन्तर्गत  बैंकों  के  राज्य-वार  कार्य  निष्पादन  को  दशाने  वाला  विवरण

 1996-97  1997-1998  1998-1999

 राज्य/केन्द्र  शासित

 का  ः

 कुल  में  से  कुल  लक्ष्य  के  कुल  में  कुल  लक्ष्य  के  कुल  में  से
 प्रदेश  के  नाम  लक्ष्य  के  225%  अ.जा./अ.ज.जा.  22.5%  की  दर  अ.जा,/अ>ज-जा.  22588  की  अ.,जा,/अ.ज.

 की  दर  से  को  ऋण  से  अ.ज.जा./अ.  को  ऋण  .  दर  से  को  ऋण

 के  लिए  के  के

 लक्ष्य  ER  लिए  लक्ष्य
 लिए  लक्ष्य

 लिए  लक्ष्य
 2

 3  4
 5

 __6  _
 7

 आंध्र  प्रदेश  7178  4971  7695  4335  7695  3819

 अरुणाचज  प्रदेश  101  81  68  62  101  54

 असम  3375  1310  3015  1479  3375  2152

 बिहार  4984  2291  4838  2589  4613  2060

 गुजरात  1913  1133  2835  2634  3285  2590

 गोवा  124  9  135  20  135  15

 हरियाणा  1620  630  1418  587  1868  900

 हिमाचल  प्रदेश  473  257  518  325  540  -  296

 जम्मू  एवं  कश्मीर  788  86  788  238  1125  174

 कर्नाटक  3983  1983  4950  2247  4928  2331

 केरल  3375  1381  3600  1270  4500  1447

 मणिपुर
 675  296  +  193  44  ३04  160

 महाराष्ट्र  8078  4604  9585  4991  9563  5792

 मध्य  प्रदेश  6086  5292  7088  5065  6930  4943

 मेघालय  186  109  124  115  124  158

 मिजोरम  84  34  90  34  79  28

 नागालैंड  101  |्र  101  118  56  57

 उड़ीसा  1856  839  2081  1241  ॥|  2273  1052

 पंजाब  1935  1417  2025  1526  2025  1504

 राजस्थान  2340  1500  3218  1932  3668  1845
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 2  3  4  5  6  7

 सिक्किम  45  25  23  19  34  52

 तमिलनाडु  4905  2114  6233  2268  4163  2170

 त्रिपुरा  439  380  295  63  293  140

 उत्तर  प्रदेश  8058  3827  10170  6106  11610  6238

 बंगाल  $153  898  5175  599  5175  526

 रास्राक्षेत्र  दिल्‍ली  1024  152  1058  143  1058  94

 अंडमान  एंड  निकोबार  23  2  23  12  23  19

 चण्डीगढ़  34  8  45  10  23  8

 दादरा  एवं  नगर  हवेली  34  7  1  22  11  9

 दमन  एवं  दीव  23
 -  11  3  11  3

 लक्षदीप  12  36  11  47  11  33

 पाण्डिचेरी  113  35  101  41  124  49

 समस्त  69118  35804  "71669  40185  79723  हु  ~

 हिन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मामले

 2857.  श्री  श्यामा  सिंह  :

 श्री  नरेश  पुगलिया  :

 क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  मे  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  इस

 उपक्रम  में  कथित  रूप  से  करोड़ों  रुपये  के  चूना  लगाने  के  आरोप  में

 हिन्दुस्तान  कॉपर  लिमिटेड  के  कुछ  उच्च  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मामले

 दर्ज  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इन

 अधिकारियों  ने  किस  तरह  करोड़ों  रुपये  का  चूना

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कोई

 और  कार्यवाही  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  हिन्दुस्तान  कॉपर

 जजाज+

 लिमिटेड  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  चार  मामले  दर्ज

 किए  इन  चारों  मामलों  में  से  एक  मामले  में  कम्पनी  को  कथित

 रूप  से  एक  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  का  घाटा  हुआ  इस  मामले

 में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की जबलपुर  शाखा  एक  तथा

 दो  के  खिलाफ  घोर  कदाचार  के  लिए  रेगुलर  केस  आर

 सी  -  13  (ए)/99-जे,  रजिस्टर्ड  किया  है  जो  आपस  में

 एक  निजी  फर्म  के  साथ  मिली-भगत  करके  एक  षड़यंत्र  रच

 रहे  इस  षडयंत्र  के  तहत्‌  उन्होंने  के  साथ

 1,97,40,382,/-  रुपए  की  धोखाघड़ी  की  |  इस  बषडयंत्र  के  तहत्‌  उन्होंने

 कार्य-निष्पादन  रिपोर्ट  को  कायम  नहीं  रखा  तथा  निजी  फर्म  को  दिए

 गए  रबड़  लाइनर  के  नौ  सप्लाई  आर्डर  की  वसूली  नहीं  की  गई  |  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  द्वारा  अभी  मामले  की  जांच  की  जा  रही  संदिग्ध

 कर्मचारियों  क ेखिलाफ  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  करना  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  कौ  सिफारिशों  पर  निर्भर

 ग्रामीण  बुनियादी  विकास  निधि  द्वारा  ऋण

 2858.  श्री  एलानगोवन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नाबार्ड  की  ग्रामीण  बुनियादी  विकास  निधि  स ेऋण
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 वितरण  करने  में  तेजी  से  गिरावट  आयी  है  यद्यपि  वर्ष  1995-96  से
 *

 प्रतिवर्ष  सरकारी  निधि  में  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार ने  नाबार्ड  में  स्थापित  ग्रामीण  बुनियादी
 विकास  निधि  के  सरकारी  धन से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकृषि  विकास  के  लिए

 ऋण  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  में  नाबार्ड  द्वारा  ग्रामीण  बुनियादी  विकास  निधि

 कोष  या  किसी  अधिसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  से  कृषि  ऋण  देने  में

 विकासशील  या  अत्यंत  पिछड़े  जिलों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 और

 (a)  यदि  तो  इस  योजना  के  तहत  कितने  अति  पिछड़े

 जिलों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  राज्य

 सरकारों  को  प्रतिपूर्ति  के आधार  पर  ग्रामीण  आधारिक  विकास  निधि

 आई  डी  के  तहत  निधि  संवितरित  करता  है  |  अतः  आर  आई

 डी  एफ  के  तहत  निधियों  का  संवितरण  राज्य  सरकारों  द्वारा

 परियोजनाओं  के  निष्यादन  पर  निर्मर  करता  आर  आई  डी  एफ  के

 तहत  मंजूरियां  एवं  संवितरण  की  स्थिति  नीचे  से  ४  तक  दर्शाई  गई

 दिनांक  301.99

 यूएस  एन  एस  तक  संचयी  संक्तिरण

 ||  2,000  1829.69  1572.37

 2.500  2602.46  1676.28

 प्‌  2,500  2677.56  986.04

 IV  3,000  3134.61  365.42

 4५  3,500  1865.01  36.37

 और  आर  आई  डी  एफ  के  तहत  परियोजनाएं  शुरू  करने

 का  एक  मुख्य  उद्देश्य  कृषि  के  सर्वांगीण  विकास  के  लिए  ऋण  प्रवाह

 में  वृद्धि  को  सुकर  बनाना  चालू  वर्ष  के दौरान  आर  आई  डी  एफ

 के  तहत  वित्तपोषण  के  लिए  गुंजाइश  बढ़ाई  गई  ताकि  ग्राम  पंचायतों

 स्व-सहायता  समूहों  और  अन्य  पात्र  संगठनों  द्वारा  शुरू  की  जाने  वाली
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 परियोजनाएं  इसमें  शामिल  की  जा  आर  आई  डी  एफ  ५  समूह
 को  भी  3500  करोड़  रुपए  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  और  इसी  तरह  वापसी

 अदायगी  की  अवधि  भी  5  से  बढ़ाकर  7  वर्ष  कर  दी  गई

 और  आर  आई  डी  एफ  के  तहत  परियोजनाओं  का  चयन

 राज्य  सरकार  का  विशेषाधिकार  है  |  इसके  किसी  जिले//क्षेत्र

 विशेष  में  बैंकों  द्वारा  कृषि  ऋणों  का  संवितरण  तथा  नाबार्ड  द्वारा  पुनर्वित्त
 का  संवितरण  कृषि  विकास  के  क्षेत्र  की ऋण  खपत

 आदि  जैसे  कुछ  कारकों  पर  निर्मर  करता  इन  कारकों  तथा

 पिछले  कार्य  निष्पादनों  पर  निर्भर  करते  हुए  देश  के  प्रत्येक  जिले  में

 प्रति  वर्ष  एक  जिला  ऋण  योजना  तैयार  की  जाती  है  और  बैंक  लक्ष्यों

 के  प्राप्त  करने  के  लिए  ठोस  प्रयास  करते

 खिलौनों  का  निर्यात

 2859.  श्री  मोहन  रावले  :  क्या  वाणिज्व  और  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  खिलौनों  का

 निर्यात  किया

 क्‍या  देश  में  निर्यात  के  क्षेत्र  मे ंअच्छी  संभावनाओं  को

 देखते  हुए  खिलौनों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  योजना

 तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौस  क्‍या  और

 खिलौना  उद्योग  के  विस्तार  में  आ  रही  कठिनाइयों  को

 हटाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  वर्ष

 हटाने के  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  खिलौनों  का  मूल्य  75  करोड़

 रुपए  था  इलैक्ट्रॉनिक्स  एवं  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  निर्यात  संवर्धन

 |

 और  निर्यात  आयात  नीति  के  अंतर्गत  उपलब्ध  संवर्धन

 निर्यातोन्मुख्ी  निर्यात  संसाधन  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत
 सामान  अग्रिम  लाइसेंस.तथा  शुल्क  हकदारी  पासबुक  योजना

 जैसी  सभी  निर्यात  संवर्धन  योजनाएं  खिलौना  क्षेत्र  पर  भी  समान  रूप

 से  लागू  होती  खिलौनौं  के  निर्यातकों  को  बाजार  विकास  सहायता

 योजना  के  अंतर्गत  क्तीय  सहायता  भी  प्रदान  कौ  जाती

 '  खिलौना  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  लघु  उद्योग

 विकास  संगठन  द्वारा  यह  क्षेत्र  अपटैक  नाम  की  एक  योजना

 के  अंतर्गत  लाया  गया  जिसका  उद्देश्य  प्रौद्योगिकी  का  उन्नयन
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 बेहतर  समन्वित  ढंग  से  इस  क्षेत्र  का  संक्क्धन  करने  और  लागत  मितव्ययी

 वृद्धि  सामान्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रेटर

 नोएडा  में  खिलौना  शहर  की  स्थापना  के  लिए  120  एकड़

 भूमि  इंगित  की  गई  है  |  समस्याओं  पर  विचार  करने  और  उनका  समाधान

 करने  के  लिए  इलैक्ट्रॉनिक्स  एवं  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  नियति  सर्वधषन

 परिषद्‌  तथा  खिलौना  एसोशिएशन  के  साथ  नियमित  रूप  से  विकार

 विमर्श  किए  जाते

 वस्त्र  उच्योग

 2860.  श्री  राधाकृष्णन  :

 सरोजा  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वस्त्र  क्षेत्र  पर  विश्व  व्यापार  संगठन

 की  शर्तों  के  कार्यान्वयन  के  प्रभाव  के  संबंध  में  कोई

 अध्यवन  कराया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  विश्व

 व्यापार  संगठन  की  शर्तों  के  मद्देनजर  घरेलू  वस्त्र  उद्योग  को  बचने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 सरकार  क्स्त्र  और  क्लोदिंग  संक्धी  करार  के  क्रियाग्वयन  से  उत्पन्न

 स्थिति  की  निरन्तर  पुनरीक्षा  कर  रहौ  है  जिससे  वस्त्र  क्षेत्र  में  डब्ल्यू

 टी  ओ  की  शर्तों  का  क्रियान्वयन  निर्धारित

 (1)  सरकार  सभी  उपर्युक्त  मंचों  पर  वस्त्र  और  क्लोदिंग

 के  करार  के  अन्तर्गत  तेजी  से एकौकरण  करने  का  प्रयास  कर  रही

 (2)  हाल ही  में  और  के  साथ  बैठकें  हुई  हैं

 यहां  बाजार  मैं  अत्यधिक  प्रवेश  दिलाने  के  लिए  हमारे  मामले  पर  बल

 दिया  गया

 0)  ड्ब्ल्यूटी  ओ  के  विवाद  निपटान  निकाय  में  टर्की  द्वारा

 लगाये  गये  कोटा  प्रतिबंधों  को  चुनौती  दी  गई  और  मामले  का  निर्णय

 भारत  के  पक्ष  में  दिया  गया

 (4).  सरकार  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए समय-सनय  पर  अनेक

 कदम  उठाती  रही  वस्त्र  क्षेत्र  के  संबंध  में  विशेष  रूप  से  की  गई

 कुछ  महत्वपूर्ण  कार्रवाई  निम्नानुसार  है  :

 (1)  इस  क्षेत्र  क ेआधुनिकीकरण  और  उन्नयन  को
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 सुकर  बनाने  के  लिए  14.1999  सं  प्रोद्योगिकीय

 उन्‍नय  निधि  योजना  लागू  की  गई  है  ताकि

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  क्षेत्र  में इसे  अधिक  प्रतियोगी

 बनाया  जा

 (2)  वस्त्र  निर्यात  में  निरंतरता  और

 प्रतिस्पर्धात्मकता  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  हाल

 ही  में  वर्ष  2000-2004  तक  की  अवधि  के  लिए

 नई  निर्यातक  हकदारी  नीति  की  घोषणा

 की  गई

 (3)  भारतीय  कस्त्रों  के  अपेरेल  क्षेत्र  -  मूल्य  वर्दित  भाग

 में  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोटा  और

 गैर-कोटा  देशों  को  गैर-कोटा  निर्यात  को

 प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  गैर-कोटा  हकदारी  प्रणाली

 बनाई  रखी  गई

 (4)  कुछ  विशिष्ट  वस्त्र  मशीनों  के  संबंध  में  शून्य  शुल्क
 निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  सामान  की

 प्रारंभिक  सीमा  को  घटाकर  1  करोड़  रुपए  कर

 दिया  गया

 (6)  निर्यातोन्मुख  एकक  (ई.ओ.यू.)/निर्यात  संक्धन

 क्षेत्र  (ई.पी.जैड.)//ई-पी.सी.जी.  एककों  द्वारा  सूती
 यार्न  के  निर्यात  को  उदार

 (66  कुछ  श्रेणियों  की  ट्रिमिंग  और  अलंकरण  का  शून्य

 शुल्क  आयात  ।

 भारतीय  फ्टसम  निगम  द्वारा  पटसन  की  खरीद

 2861.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय

 पटसन  निगम  ने  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उत्पादकों  से  पटसन  की

 खरीद  बन्द  कर  दी

 क्‍या  पटसन  उत्पादक  पटसन  की  बिक्री  निर्धारित

 कीमतों  से  कम  करने  को  विवश

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  बिक्री  में  आई  मंदी  को  दूर  करने  तथा

 पटसन  उत्पादकों  को  बचाने  के  लिए  किए  गए  उपचारी  उपायों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 है
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 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिमगी  :

 और  पटसन  मौसम  के  प्रारंभ  से  ही  अर्थात्‌  1999

 से  भारतीय  पटसन  निगम  पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 अभियान  चला  रहा

 और  इस  संमय  सभी  स्थानों  पर  कच्चे  पटसन  की  कीमत

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  अधिक  प्रचलित  है  और  भारतीय  पटसन  निगम

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  पर  बेचे  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  किसी  भी  मात्रा

 की  खरीदारी  रखने  के  लिए  बाजार  में  सक्रिय

 भारतीय  पटसन  निगम  के  समी  केन्द्र  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य  पर  प्रचालन  करने  के  लिए  तैयार

 अखबारी  कागज  पर  शुल्क  का  लगाया  जाना

 2862.  श्री  थामस  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अखबारी  कागज  पर  सीमा  और  उत्पाद  शुल्क
 लगाये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  अखबारी  कागज  पर  पाटन  रोघी  शुल्क
 लंगाने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  घरेलू  अखबारी  कागज  को  तत्परिणामस्वरूप

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्जव  :

 और  इस  समय  अखबारी  कागज  पर  5.5%  सीमा  शुल्क  लगता

 अखबारी  कागज  पर  कोई  उत्पाद  शुल्क  नहीं

 अभी  हाल ही  में  अभिदह्ित  प्राधिकारी  स ेअखबारी  कागज

 के  आयात  पर  प्रतिपाटन  शुल्क  लगाने  के  बारे  में  कोई  सिफारिश  प्राप्त

 नहीं  हुई

 से  ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पटसन  का  उत्पादन

 2863.  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1997-98  तथा  1998-99  के  दौरान  पटसन  का

 कितना  उत्पादन
 ह
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 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  मात्रा  एवं  मूल्य के  पटसन
 उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया  तथा  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित

 की  और

 देश  में  पटसन  के  उत्पादन  एवं  निर्यात  में  वृद्धि  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगगी  :

 एक  विवरण  संलग्न

 वर्ष  1997-98  के  दौरान  पटसन  उत्पादों  की  2,97,000

 मिट्रिक  टन  की  कुल  मात्रा  और  वर्ष  1998-99  में  1,94,9000  मिट्रिक
 टन  की  कुल  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  था  |  जिनका  कुल  मूल्य  क्रमशः

 842  करोड़  रुपये  और  628.9  करोड़

 देश  में  पटसन  के  उत्पावन  और  निर्यात  को  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  :

 सरकारी  खाते  पर  खाद्यानों  के  पैकिंग  के  लिए  खरीदे  जा  रहे

 पटसन  ब्यौरों  लागत  जन  आघार  पर  खरीदारी  को  जारी  पटसन

 उत्पादों  की  चुनिन्दा  थ्रष्ट  निर्यात  मदों  निर्यात  बाजार  सहायता  प्रदान

 क्रेताओं  में  पटसन  उत्पादों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  देश

 में  और  विदेशों  में  द्वारा  विभिन्‍न  व्यापार  मेलों  और

 प्रदर्शनियों  में  माग  और  उर्वरक  की  पैकिंग

 पटसन  बौरों  में  करने  के  लिए  पटसन  पैकेजिंग  सामग्री  की

 पैकिंग  में  अनिवार्य  अधिनियम  1987  1.4.1999  से

 प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  निधि  योजना  शुरू  पटसन  उत्पादों  की

 उत्पादकता  और  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  तथा  लागत  संबंधी

 प्रतिस्पर्धात्मकता  प्राप्त  करने  के  लिए  मंत्रालय  राष्ट्रीय  पटसन

 प्रौद्योगिकी  मिशन  नामक  एक  बहुआयामी  परियोजना  तैयार  कर  रहा

 विवरण

 राज्य  कच्चे  पटसन  का  उत्पादन  (000  गांठ

 1997-98  1998-99

 असम  829  807

 बिहार  1110  1031

 मेघालय  52  54

 उड़ीसा  410  337

 त्रिपुरा  55  66

 पश्चिमी  बंगाल  7621  7436

 अन्य  82.  80

 10844  10275
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 ग्रेनाइट  का  निर्यात

 2864.  श्री  श्रीपाद  येसो  नाईक  :  क्‍या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  क्‍या  भारत  इस  क्षेत्र  में  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  कड़ी  प्रतिस्पर्द्धा  का सामना  कर  रहा  और

 क्या  भारत  का  ग्रेनाइट  के  निर्यात  में  प्रमुख  स्थान

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  ग्रेनाइट  के  निर्यात  को  बढ़ावा

 देने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 वाणिज्य  विभाग  ने  की  पहचान  एक

 क्षेत्रਂ  के  रूप  में  की  इस  प्रकार  ग्रेनाइट  का  अड़चन  रहित

 निर्यात  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  गए

 खनिजਂ  होने  के  कारण  ग्रेनाइट  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षेत्र  में

 आता  है  जो  कि  पटटे  पर  रायल्टी  अनिवार्यभाटक  आदि  के  संबंध

 में  विभिन्‍न  नीति  अपनाते  हैं  |  वाणिज्य  विभाग  द्वारा  ग्रेनाइट  से  संबंधित

 विभिन्‍न  मामलों  को  सुलझाने  के  लिए  1997  में  एक  राज्यों

 के  खान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  गया  सम्मेलन

 में  विभिन्‍न  संकल्प  पारित  किए  गए  जिनके  उद्देश्य  थे  :  ग्रेनाइट

 निर्यातोन्मुखी  इकाइयों  के  रफ  इलाकों  के  आपूर्तिकर्ताओं
 को  80  का  लाम  प्रदान  करना  |  निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत
 सामान  योजना  के  अंतर्गत  ग्रेनाइट  के  लिए  पूंजीगत
 उपकरणों  के  शुल्क-मुक्त  आयात  की  वित्तीय  सीमा  को  कम  करना  |

 उद्योग  के  पिछड़े  एकीकरण  को  सुविधाजनक  बनाने  के

 लिए  ग्रेनाइट  निर्यातोन्मुखी  इकाइयों  की  निजी  खदानों  को  सीमाशुल्क
 बांडिंग  प्रदान  करना  आदि  |  खान  विभाग ने  पूरे  भारत  में  ग्रेनाइट  के

 सुव्यवस्थित  वैज्ञानिक  खनन्‌  तथा  संरक्षण  के  नियमों  को

 अधिसूचित  किया

 आयात-निर्यात

 2865,  श्री  किरीट  सोमैया  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  की  तुलना  में  आयात  ज्यादा  किया  गया

 यदि  तो  क्या  भुगतान  संतुलन  खाते  में  भारी  घाटा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 व्यापार  खाते  में  घाटे  को
 दूर  करने  हेतु  सरकार

 ने  क्या

 कदम  उठाए
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 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 और  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  उपलब्ध  कराए  गए  आंकड़ों

 के  अनुसार  वर्ष  1998-99  के  दौरान  व्यापार  मिलियन

 अमरीकी  डालर  तथा  चालू  खाता  मिलियन  अमरीकी

 डालर  का  अनुमान

 सरकार  द्वारा  निर्यात  संवर्धन  उपाय  लगातार  किए  जा

 रहे  जिनमें  विकेन्द्रीकण  के  जरिए  कारोबार  लागत  मे

 क्रियाविधियों  का सरलीकरण  तथा  एग्जिम  नीति  में  यथा  उल्लिखित

 विभिन्‍न  अन्य  उपाय  शामिल  बहुपक्षीय  एवं  द्विपक्षीय  पहल  करके

 तथा  प्रमुख  उत्पाद-समूहों  एवं  प्रमुख  क्षेत्रों  की पहचान  के  जरिए  भी

 निर्यात  संवर्धन  के  उपाय  किए  गए

 राज्य  वित्त  निगम

 2866.  श्री  कृष्णभराजू  :

 श्री  भर्नुहरि  महताबव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  वित्त  निगमों  ने  देश  में  छोटे  और  मझौले

 उद्योगों  के  विकास  में  मह्त्यपूर्ण  योगदान  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  राज्य  वित्त  निगमों  द्वारा  वित्तपोषित  छोटे  और

 मझौले  उद्योग  अपने  ऋणों  की  अदायगी  करने  में  असमर्थ

 तो  क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  राज्य  वित्त

 निगमों  की  लामप्रदता  प्रभावित  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कमजोर  राज्य  वित्त  निगमों

 के  पुनर्गठन  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे

 और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  राज्य  वित्त  निगम  एफ  अपने  संबंधित

 राज्यों  में  लघु  एवं  मध्यम  उद्योगों  के  विकास  में  एक  महत्त्वपूर्ण  भूमिका
 अदा  कर  रहा  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 मार्च  1998  की  समाप्ति  तक  द्वारा  संचयी  संस्वीकृतियां

 एवं  संवितरण  29139  करोड़  रुपये  एवं  23259  करोड़  रुपये

 और  ने  सूचित  किया  है  कि  कुछ

 लघु  एवं  मध्यम  उद्योग  जिन्हें  ने  क्तिपोष्दित  किया  -
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 ऋण  चुकौती  करने  में  असमर्थ  हुए  हैं  जिनक  कम

 वसूलियां  एवं  अधिक  अनुपयोज्य  आस्तियां  हुई  हैं  और  जिससे  एफ

 की  लाभप्रदत्ता  प्रभावित  हुई

 S)  की  समग्र  कार्यप्रणाली  को  सुदृढ़  करने

 के  लिए  राज्य  वित्त  निगम  1951  में  के

 शेयरघारिता  आधार  को  बढ़ाने  को  ध्यान  में  रखकर  एक  व्यापक  संशोधन

 करने  का  प्रस्ताव  है  जिसने  उन्हें  अधिक  कार्य  स्वायत्तता  एवं  परिचालन

 लोच  तथा  बदलती  वित्त  प्रणाली  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की

 योग्यता  मिल  सके  |  प्रस्तावित  संशोधन  तैयारी  के  अंतिम  चरण  में

 जीवन  बीमा  निगम  में  दावा  न  किया  गया  धन

 2867.  श्री  सिंह  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 आज  की  तारीख  में  जीवन  बीमा  निगम  के  पास  पालिसी

 समाप्त  हो  जाने  के  बावजूद  कितनी  राशि  का  दावा  नहीं  किया  गया

 और

 कर  रहा  है  ?
 जीवन  बीमा  निगम  किस  ढंग  से  इस  धन  का  उपयोग

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  पालिसी  प्रदत्त  मूल्य  को  प्राप्त  करने  के  साथ  या  प्राप्त

 किए  बगैर  समाप्त  हो  सकती  है  |  पालिसीधारक  अपनी  पालिसी के  प्रदत्त

 मूल्य  को  प्राप्त  करने  का  हकदार  तभी  होगा  जब  पालिसी  तीन  वर्ष

 के  पश्चात्‌  समाप्त  हो  जाती  है  |  प्रदत्त  मूल्य  को  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌
 समाप्त  हुई  पालिसियों  के  मामले  पालिसी  की  शर्तों  और  निबंधनों

 के  अनुसार  राशि  का  भुगतान  मृत्यु  होने  या  पालिसी  के  परिथक्व  होने

 पर  किया  जाता  ऐसे  मामलों  में  जहां  प्रदत्त  मूल्य  निर्धारित  किए

 बगैर  रह  जाता  है  तो  उस  राशि  को  जीवन  बीमा  निगम  की  बहियों

 में  5  वर्ष  के  लिए  रखने  के  पश्चात्‌  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के

 निधि  खातेਂ  के  जमा  में  डाल  दिया  जाता  इन  5  वर्षों  के

 दौरान  जीवन  बीमां  निगम  स्थानीय  अखबारों  में  विज्ञापन  देकर  और

 व्यक्तिगत  स्तर  पर  पत्रों  के  माध्यम  से  पालिसीधारकों  का  पता  लगाने
 के  अथक  प्रयास  करता  जीवन  निधि  में  दावा  न  की  गयी  वापस
 जमा  करायी  गयी  राशि  निगम  की  जीवन  निधि  का  एक  भाग  बन  जाती
 है  |  पालिसीघारकों  को  देय  चुकता  पालिसी  के  अन्तर्गत  दावा

 न  की  गयी  राशि  केवल  इस  कारण  से  समय-क्षधित  नहीं  हो  जाएगी
 कि  उनके  द्वारा  समय  पर  दावा  नहीं  किया  गया  इसके
 व्यपगत  जीवन  बीमा  पालिसी  को  प्रथम  चुकाए  न  गए  प्रीमियम  की  देय

 तारीख  से  5  वर्ष  के  अंदर  पुनः  आरम्म  किया  जा  सकता

 प्रत्येक  वर्ष  की  समाप्ति  पर जीवन  निधि  का  बीमांकक  द्वारा  निगम
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 की  कुल  देयता  के  संदर्भ  में  मूल्यांकन  कराया  जाता  है  और  इस  प्रकार

 अतिरिक्त  शेष  राशि  बोनस  के  रूप  में  पालिसीधारकों  को  95  प्रतिशत

 के  अनुपात  भें  और  शेष  5  प्रतिशत  सरकार  को  इसके  शेयर  के  रूप

 में  संवितरित  कर  दी  जाती  इस  निधियों  का  उपयोग

 पालिसीघधारकों  के  हितों  के  लिए  किया  जाता

 जीवन  बीमा  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1998-99  के

 लिए  चुकाए  गए  दावों  सहित  दावों  के  कारण  वापस  निधि  में  डाल  दी

 गयी  राशि  15.47  करोड़  रुपए

 नेवेली  लिग्नाइट  निगम  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आरोप

 2868.  श्री  मरेश  पुगलिया  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नेवेली  लिग्नाइट  निगम  के  कुछ
 वरिष्ठ  अधिकारियों  को  बर्खास्त  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  आरोप  लगाए  और

 इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  किए

 जाने  का  विचार  है  ?

 सलग  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 से  इस  संबंध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  फप्टल

 पर  रख  दी
 ह॒

 रबर  की  कीमत

 2869.  श्री  करुणाकरन  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्राकृतिक  रबर  का  उत्पादन  आवश्यकता

 से  अधिक  हुआ

 किसानों  के  लिए  आकर्षक  कीमतें  बनाए  रखने  के  लिए

 क्‍या  कदम  उठाये  गये  और

 प्राकृतिक  रबर  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  गये

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  जी

 यदि  तो  क्या  प्राकृतिक  रबर  की  कीमतें  गिरी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
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 और  प्राकृतिक  रबड़  19  की

 जो  जुलाई  1994  में  लगभग  30  रुपए  प्रति  जून  1995  में

 60  रुपए  प्रति  से  भी अधिक  हो  गई  1996

 से  इन  कीमतों  में  गिरावट  शुरू  हुई  इस  समय  28-30  रुपए  प्रति

 के  बीच  चल  रही

 सरकार  ने  सरकारी  खाते  से  30,000  टन  रबड़  की

 खरीद  करने  का  प्राधिकार  दिया  है  ताकि  रबड़  उत्पादकों  को

 उनके  उत्पाद  की  उचित  कीमत  मिल  सके  |  अग्रिम  लाइसैंस  के  तहत

 प्राकृतिक  रबड़  के आयात  पर  भी  1999  से  प्रतिबंध  लगा  दिया

 गया

 (3)  वर्तमान  एक्जिम  नीति  (1997-2000)  के  तहत

 प्राकृतिक  रबड़  का  निर्यात  मुक्त

 मध्य  प्रदेश  में  सीमेंट  संयंत्र

 2870.  श्री  रामानन्द  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कैमोर

 जिला  सीमेंट  तथा  प्रिज्म  सीमेंट  मानकहरि  जिला

 रीवा  में  कितने  टन  सीमेंट  का  उत्पादन

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उक्त  प्रत्येक  कंपनी  द्वारा  कितना

 लाभ  अर्जित  किया

 उनमें  कितने  मजदूर  कार्यरत

 वर्तमान  वर्ष  में  कितने  मजदूरों  की  छंटनी  की

 (3)  उनकी  छंटनी  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमेन्ट  रीवा  तथा

 प्रिस्म  मानकहारी  द्वारा  उत्पादित  सीमेन्ट  की  मात्रा  टनों  में  नीचे

 1998-99 1996-97.  1997-98

 कैमोर  1220990  1209376.._  1134671

 रीवा  2153883  1916490  1879980

 प्रिज्म  673533..._1405249

 से  यह  सूचना  केन्द्रीयकृत  रूप  से  नहीं  रखी  जाती
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 वाई  अनुकूल  होना

 2871,  श्री  पुट्टास्वामी  गौड़ा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  वाई2के  को  चुनौती  से

 मुकाबला  करने  के  लिए  विशेषकर  कर्नाटक  में  कार्यरत  बैंकों  में  इस
 समस्या  से  निपटने  के  लिए  आकस्मिक  योजना  और  अन्य  कार्यक्रम

 तैयार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की

 यदि  तो  वैसे  राष्ट्रीयकूत  बैंक  कौन-कौन  से
 जिन्होंने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  जारी  दिशा-निर्देशों  के  अनुरूप

 वाई2के  तैयारी  पूरा  कर  ली  और

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  कि  वाई2के  अनुकूलन  की  प्राप्ति  के  लिए  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 की  पूरी  तैयारी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  कर्नाटक

 में  कार्यरत  बैंकों  सहित  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 द्वारा  बताए  गए  सुधार  एवं  परीक्षण  के  ढांचे  के  अनुरूप  वाई  तैयारी

 पूरी  कर  ली

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  सतत  आधार  पर  बैंकों  के

 वाई  अनुपालन  को  मॉनीटर  किया  जाता

 पंजाब  नेशनल  बैंक  द्वारा  कंपनियों  को  ऋण

 2872.  श्री  शीशराम  सिंह  रवि  :

 बलिराम  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  नेशनल  बैंक  के  चेयरमैन  ने  कुछ  कंपनियों
 के  लिए  अल्पकालिक  ऋण  स्वीकृत  किए

 यदि  तो  प्रत्येक  कंपनी  को  स्वीकृत  की  गई  घनराशि
 के  ब्यौरे  सहित  इन  कंपनियों  के  नाम  क्या-क्या

 क्या  इस  प्रकार  की  स्वीकृति  देना  निर्धारित  नियमों  और

 विनियमों  का  उल्लंघन  है  और  इन  ऋणों  के  में  परिवर्तित

 किए  जाने  की  संभावना  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  गई
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि

 31  1998,  30  1998  तथा  31  1999  को  समाप्त

 अर्द्ध  वर्ष  के  लिए  अर्द्ध  वार्षिक  अन्तराल  पर  पंजाब  नेशनल  बैंक  के

 मुख्य  कार्यपालक  अधिकारी  एवं  वरिष्ठ  कार्यपालकों  द्वारा  विवेकाधीन

 ऋण  देने  से  संबंधी  संवीक्षा  के  दौरान  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक

 पंजाब  नेशनल  बैंक  द्वारा  अल्पषकालीन  ऋण

 की  स्वीकृति  देने  में  कोई  अनियमितता  नहीं  पाई  गई

 औद्योगिक  नीति

 2873.  श्रीमती  भावनाबेन  देवराजभाई  चीखलीया  :

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1998-99  और  1999-2000  के  दौरान  औद्योगिक

 नीति  में  किए  गए  महत्त्वपूर्ण  परिवर्तन  क्‍या

 देश  में  विशेषकर  गुजरात  में  इन  परिवर्तनों  से  किस

 सीमा  तक  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जा  सकती

 क्या

 इन  परिवर्तनों  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या  और

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  निवेशकों  के  अनुकूल  माहौल  बनाने  और  औद्योगिक  क्षेत्र

 में  और  अधिक  निवेश  हेतु  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  सुधारों  की

 प्रक्रिया  को जारी  रखने  की  सरकार  की  नीति  के  सरकार  द्वारा

 अनेक  कदम  उठाये  गये  हैं  जिनमें  अन्य  के  साथ-साथ

 निम्नलिखित  कदम  शामिल  हैं  :

 (1)  अनिवार्य  लाइसेंस  वाली  मदों  की  सूची  की  समीक्षा  करने

 के  चार  और  क्षेत्रों  को  लाइसेंसमुक्त  कर

 दिया  गया  है  |  ये  कोयला  और  पैट्रोलियम

 और  इसके  आसवन  चीनी  और  पांच  अफिसूचित
 बलल्‍्क

 Q)  सार्वजनिक  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  उद्योगों  की  सूची  से

 कोयला  तथा  लिग्नाइट  और  पैट्रोलियम  एवं  उसके

 आसवन  उत्पादों  को  भी  हटा  दिया  गया

 8)  स्वतः  अनुमोदन  के  पात्र  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  की

 सूची  का  विस्तार  करके  घरेलू  निवेश  को  अनुसमर्थन
 देने  के  लिए  प्रत्यक्ष  निवेश  को  आकर्षित  करने  पर  और

 अधिक  बल  दिया  गया

 बहु-पक्षीय  वित्तीय  संस्थाओं  को  निजी  क्षेत्र  के  बैंकों  में

 40%  तक  इक्विटी  अंशदान  करने  कौ  अनुमति  प्रदान

 की  गयी
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 (6)  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षेत्रों  क ेविकास  आयुक्तों  को और

 अधिक  शक्तियां  प्रदान  की  गयी

 (6)  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाया  गया  है  और  विदेशी  प्रत्यक्ष

 निवेश  के  प्रस्तावों  पर विचार  करने  की  समय-सीमा  को

 छः  सप्ताह  से  घटाकर  तीस  दिन  कर  दिया

 सरकार  द्वारा  की  गयी  पहलों  तथा  आर्थिक  क्षेत्र  की  अन्य

 सकारात्मक  घटनाओं  के  फलस्वरूप  1999  के  दौरान

 औद्योगिक  वृद्धि  दर  6.9  प्रतिशत  हो  गयी

 फलों  मेवों  का  निर्यात

 2874.  श्रीमती  शीला  गौतम  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ताजा  फलों,/मेवों  के  निर्यात

 से  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की

 सरकार  ने  फलों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ताजा  फलों  और  मेवों  के

 उत्पादकों,/निर्यातकों  को  प्रदान  की  गई  राजसहायता  का  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  ताजे  फलों,/मेवों  के  निर्यात  के  जरिए  अर्जित  की

 गई  विदेशी  मुद्रा  निम्नानुसार  रही  है  :

 वर्ष  मूल्य  रुपए

 1996-97  241.17

 1997-98  268.98

 260.04
 न्याय  पपप  पए“गणखय

 *अमनंतिम  स्रोत  :  डीजीसीआई  एंड  एस/एपीडा

 सरकार  विभिन्‍न  समर्थन/सहायता  योजनाओं  के  जरिए

 ताजे  फलों,/मेवों  समेत  बागवानी  उत्पादों  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देती

 आ  रही  इस  संबंध  में  उपलब्ध  करवाई  जा  रही  सहायता

 में निम्नलिखित शामिल हैं : उष्णकटिबंधीय शीलोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना
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 ७)

 (0)

 (8)

 के  अधीन  अच्छी  क्वालिटी  की  रोपण  सामग्री  के  उत्पादन

 के  लिए  छोटी  और  बड़ी  पौध  शालाएं  लगाने  के  लिए

 सहायता  प्रदान  प्रशिक्षणों  और  प्रचार

 के  माध्यम  से  किसानों  की  तकनीकी  जानकारी  का
 :

 पुराने  फलोधद्यानों  का  क्षेत्र

 सब्जियों  के  लिए  छोटे  टोकरों  की  आपूर्ति
 और  उत्पादकता  में  सुधार  लाना  तथा  किसानों  को

 प्रशिक्षण  प्रदान

 प्रसंस्करण
 पक्कवन,/क्योरिंग  चेम्बर  और  गुणात्मकता  परीक्षण

 उपकरणों  की  स्थापना  के  लिए  सुलम  ऋणों  का

 विशिष्टीकृत  परिवहन  इकाइयों  की  खरीद  प्रशीतन

 पूर्व/शीतागार  सुविधाओं  की  एकीकृत  फसलोत्तर

 हैडलिंग  प्रणालियों  जैसी  बुनियादी

 सुविधाओं  के  विकास  के  लिए

 निर्यातकों/उत्पादकों,/सहकारी  समितियों  क्तीय

 सहायता  उपलब्ध

 निर्यात  एककों  में  आई  एस  ओ

 प्रणालियों  को  अपनाने  सहित  उन्नत  पैकेजिंग  और

 गुणवत्ता  नियंत्रण  के  सुदृढ़ीकरण  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करना

 चुनिन्दा  ताजी  सब्जियों  और  फलों  के  निर्यात  के  लिए

 हवाई  भाड़ा  इमदाद  की

 विदेशी  बाजारों  में  विशेषकर  आमों  की

 ग्राहयता  में  सुधार  लाने  के  लिए  वाष्प  ताप  अभिक्रिया

 सुविधाओं  की  नष्ट  होने  वाले  उत्पादों  की

 संरक्षण  अवधि  को  बढ़ाने  के  लिए  परिवहन  में

 नियंत्रित/नवीकृत  वायुमंडलीय  प्रौद्योगिकी  जैसी  आधुनिक
 तकनीकी  के  उपयोग  हेतु  अनुसंधान  प्रयास  चल  रहे

 क्रेता  विक्रेता  बैठकों  और  महत्त्वपूर्ण  अंतर्राष्ट्रीय  मेलों

 और  प्रदर्शनियों  में  सह-भागिता  जैसे  संवर्धनात्मक

 अभियानों  की  व्यवस्था

 ताजे  फलों  और  सब्जियों  जैसे  नष्ट  होने  वाली  मदों  के

 निर्यात  के  संचालन  के  लिए  विभिन्‍न  अंतर्राष्ट्रीय

 विमानपत्तनों  कार्गोसंचालन  और  शीत  भंडार  की

 स्थापना
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 (9)  निर्यात  गुणवत्ता  पैकेजिंग  परिवहन

 इत्यादि  के  लिए  किसानों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करने

 सहित  व्यापार  और  उद्योग  जगत  को  तकनीकी  परामर्शी

 सेवा  और  दूसरी  सहायता  सेवाएं  मुहैया

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  एपीडा  की  विभिन्न  वित्तीय

 सहायता  योजनाओं  के  अंतर्गत  ताजे  फलों,/मेवों  के  उत्पादकों,/निर्यातकों

 को  प्रदान  की  गई  इमदाद  की  कुल  राशि  निम्नानुसार  है

 वर्ष

 ..
 राशि  रुपए

 1996-97  762.13

 1997-98  698.90

 1998-99  1196.62

 संबंधी  समिति  की  रिपोर्ट

 2875.  श्री  शिवाजी  विदृठलराव  काम्बले  :

 श्री  नामदेव  हरबाजी  दिवाथे  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  योजनाओं  और  संगठन  के

 वाणिज्यिक  आधार  पर  पुनर्गठित  करने  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  कौ

 रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा

 क्या  जिनको  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  तथा  क्रियान्वित  किया

 है  तथा  इसके  क्‍या  प्रभाव

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  कार्य-निष्पादन  की  तुलना
 में  चालू  वर्ष  में  का  कार्य-निष्पादन  क्‍या  और

 (a)  के  लिए  1999-2000  तथा  अन्य  तीन  वर्षों

 के  लिए  कार्य  योजना  तथा  विकास  वृद्धि  अनुमान  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  के  कार्यकरण  की  व्यापक  पुनरीक्षा

 करने  के  लिए  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  श्री  दीपक  पारेख  की  अध्यक्षता

 में  गठित  संबंधी  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी

 रिपोर्ट  25  1999  को  प्रस्तुत  की  |  समिति  की  जिन  सिफारिशों

 को  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  ने  कार्यान्वित  कर  लिया  उनमें  शामिल
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 हैं  :  विशेष  यूनिट  योजना  99  99)  का  सृजन  तथा  सरकार

 द्वारा  अभिदत्त  एस.यू  99  को  पी.एस.यू  स्टॉकों  का  वृद्धि
 स्टॉकों  की  इक्विटी  में  निवेश  हेतु  नई  योजना  की

 निवल  परिसम्पत्ति  मूल्य  आधारित  कीमत  निर्धारण  की  ओर

 न्यासियों  को  अपेक्षाकृत  अधिक  उत्तरदायित्व  तथा  प्राधिकार

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  पृथक  तथा  स्वतंत्र  कोष  प्रबन्धकों  की

 इत्यादि  |  ये  उपाय  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  कार्यकरण  का

 और  अधिक  व्यावसायीकरण  कर

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  के दौरान  आज

 तक  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  का  कार्य  निष्पादन  निम्न  प्रकार  है  :

 1997-98.
 .

 1998-99  1999-2000*

 बिक्री  13179  18978  5188

 यूनिट  पूंजी  50493  55707  57500

 निवेश्य  कोष  60979  63548  65826

 *  1999  के  अन्त  तक  |  मारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  का  वित्तीय  वर्ष  एक  जुलाई
 से  अनुवर्ती  वर्ष  की  30  जून  तक

 वर्ष  1999-2000  के  लिए  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  मुख्य
 कारपोरेट  उद्देश्यों  में आय  तथा  इक्विटी  योजनाओं  के  तहत्त

 अपेक्षाकृत  उच्च  बिक्री  राशि  को  पुनर्व्यवस्थित
 करना  तथा  पुनर्खरीद  पर  रोक  20  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर

 पर  निवेश  कोष  इत्यादि  शामिल

 उपभोक्ता  वस्तुओं  का  आयात

 2876.  मदन  प्रसाद  जायसवाल  :  क्या  वाणिज्य  और

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  चुनिन्दा  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  आयात

 हेतु  अनुमति  देने  के  लिए  कोई  निर्णय  लिया

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  आयात  के  लिए  कोई  शर्तें  निर्धारित

 की  और

 यदि  तो  घरेलू  उत्पादन  और  लघु  उद्योगों  पर  इसका

 क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  ?
 ॥॒

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 वर्ष  1997  में  भारत  ने  डब्ल्यूटीओ  को  2714  टैरिफ  लाइन  अधिसूचित

 की  थीं  जिनका  आयात  भुगतान  संतुलन  के  कारण  से  मात्रात्मक

 प्रतिबंधों  क्रे अधीन  हमारे  अलग-अलग  व्यापारिक  साझेदारों  के

 साथ  इन  प्रतिबंधों  को  चरणबद्ध  रूप  से  समाप्त  करने  की  एक  योजना

 पर  वार्ता
 की  गई  थी  और  इसे  डब्ल्यूटोओ  को  भी  अधिसूचित  किया

 गया  चरणबद्ध  ढंग  से  समाप्त  करने  की  उक्त  योजना  के

 कार्यान्वयन  के  एक  भाग  के  रूप  एक  बड़ी  संख्या  में  टैरिफ  लाइनों

 पर  मात्रात्मक  प्रतिबंधों  को  समाप्त  किया  जा  चुका  है  जिनमें  से  कुछ
 टैरिफ  लाइनों  में  उपभोक्ता  वस्तुएं  भी  शामिल  तथापि  सभी  आयात

 लागू  सीमाशुल्क  दरों  पर  होता  इस  प्रकार  हालांकि  मात्रात्मक

 प्रतिबंधों  को  समाप्त  किया  जा  रहा  तो  भी  घरेलू  उत्पादकों  और

 लघु  उद्योगों  को  टैरिफ  तंत्र  के  जरिए  संरक्षण  उपलब्ध

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  मजदूरी  निर्धारण

 संबंधी  वार्ता  हेतु  दिशा-निर्देश

 2877.  श्री  विकास  चौधरी  :  क्या  भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यनष

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लोक  उद्यम  विभाग  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 में  मजदूरी  निर्धारण  संबंधी  वार्ता  हेतु  दिशा-निर्देश  जारी  किए

 यदि  तो  दिशा-निर्देश  की  विशेषताएं  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  संघों  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों

 की  ओर  दिलाया

 क्‍या  नवरत्नं  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  अध्यक्षों  ने

 दिशा-निर्देशों  की  समीक्षा  हेतु  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 (3)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 वल्लभभाई  :  और  सरकारी  क्षेत्र  कें

 उपक्रमों  में  1-1-1997  से  मंजूरी  निर्धारण  सम्बन्धी  वार्ता  के  छठे  दौर

 के  लिए  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  का  प्रबंधन  निम्नलिखित  विनिर्देशों  के

 शर्ताधीन  कामगारों  के  लिए  मंजूरी  निर्धारण  सम्बन्धी  ढ़ांचे  के  लिए  वार्ता
 करने  हेतु  स्वतंत्र

 ()  सरकार  द्वारा  मजूरी  में  वृद्धि  क ेलिए  कोई  बजटीय

 सहायता  नहीं  दी
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 (0)  सरकारी  क्षेत्र  के  एकाघधिकार  प्राप्त  अथवा  लगभग

 एकाघिकार  प्राप्त  उद्यम  अथवा  वे  उद्यम  जो  कि  प्रशसित  मूल्य  ढांचे

 के  अन्तर्गत  कार्यपालन  कर  रहे  उनके  लिए  यह  सुनिश्चित  किया

 जाना  चाहिए  कि  मंजूरी  में  किसी  भी  वृद्धि  से  उनकी  वस्तुओं  और

 सेवाओं  के  प्रशसित  मूल्य  में  कोई  वृद्धि  नहीं

 (0)  उत्पादन  का  प्रति  वास्तविक  इकाई  की  मजदूरी  लागत

 में  कोई  वृद्धि  नहीं

 औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निमाण  बोर्ड  के  पास  पंजीकृत  रुग्ण

 इकाइथों  के  सम्बन्ध  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुर्ननिर्माण  बोर्ड  द्वारा

 पुनरुद्धार  योजना  का  अनुमोदन  होने  मजूरी  और  वेतन  के  संशोधन

 की  स्वीकृति  प्रदान  की  जिसमें  मजूरी  में  संशोधन  के  कारण

 अतिरिक्त  व्यय  के  लिए  प्रावधान

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी

 निर्यात  निष्पादन

 2878.  श्री  नामदेव  हरबाजी  दिवाथे  :  क्‍या  वाणिज्य  एवं  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1998-99  तथा  चालू  वर्ष  के  लिए

 निर्यात  निष्पादन  की  समीक्षा  क्षेत्र-वार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  निर्यात

 प्रसंस्करण  जोनों  और  निर्यात  संवर्धन  योजनाओं  की  क्या  समीक्षा  की

 गई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  निर्यात  संवर्धन  परिषदों

 की  निथ्यादन  समीक्षा  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 1999-2000  के  दौरान  निर्यात  में  तेजी  लाने  के  लिए

 अपनाई  गई  रणनीतियों  और  शुरू  की  गई,”शुरू  की  जाने  वाली  नई

 पहल  का  ब्यौरा  क्‍या

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मरासोली  :  से

 विभिन्‍न  संवर्धनात्मक  निर्यात  संसाधन  निर्यात

 परिषदों  इत्यादि  की  निष्पादन  समीक्षा  सहित  निर्यात  निष्पादन  की

 समीक्षा  निरन्तर  चलने  वाली  एक  प्रक्रिया  इसमें  वृद्धि  की  संभावना

 वाले  क्षेत्रों  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  व्यापक  वस्तु  विश्लेषण  और  व्यापार

 की  दिशा  शामिल  होती

 निर्यात  संर्क्धन  परिषदों  के  बजट  अनुमानों  पर  विचार  करते  समय

 अनुदानग्राही  संस्थानों  के  निर्यात  निष्पादन  की  विस्तार  से  समीक्षा  की

 जाती  इन  संस्थानों  की  वार्षिक  प्रशासनिक  रिपोर्टों  और  लेखों  को

 $
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 संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  भी  रखा  जाता

 सरकार  द्वारा  लगातार  निर्यात  संवर्धन  के  उपाय  किए
 जा  रहे  हैं  जिनमें  शामिल  हैं  :  विकेन्द्रीकरण  के  माध्यम  से  सौदों  की

 लागत  में  कमी  क्रियाविधियों  का सरलीकरण  तथा  एक्जिम  नीति

 में  यथा  उल्लिखित  विभिन्‍न  अन्य  उपाय  |  बहुपक्षीय  एवं  द्विपक्षीय  प्रयासों
 के  जरिए  भ्रस्ट  क्षेत्रों  तथा  फोकस  क्षेत्रों  का  पता  लगाकर  निर्यातों  को

 बढ़ाने  के  उपाय  भी  किए  गए

 सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  द्वारा  रेलवे  को  भुगतान

 2879.  श्री  रवीन्द्र  कुमार  पाण्डेय  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  और  आज  तक  कोयले  की

 विलंब  से  की  गयी  दुलाई  और  अन्य  कारणों  से  सैन्ट्रल  कोल  फील्ड्स
 ने  रेलवे  को  कितने  वार्षिक  अतिरिक्त,/विलंब  शुल्क  का  भुगतान

 और

 सरकार  ने  कंपनियों  में  मितव्ययता  बनाये  रखने  के  लिए
 कौन-कौन  से  सकारात्मक  कदम  उठाये  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सेन्द्रल  कोलफील्ड्स  द्वारा  विलम्ब

 शुल्क  के  किए  गए  भुगतान  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 --..-  ____

 वर्ष
 विलंब  शुल्क  का  भुगतान

 lead  251.54

 1997-98  396.14

 1998-99  444  84

 1999-2000  361.81

 कोयला  कंपनियों  के  राजस्व  बजट  को  तैयार  करते

 समय  निम्नलिखित  संयमितम्रितव्ययिता  के  उपाय  अपनाए  गए  हैं  :

 (0)  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  टेलीफोन  वाहन  को

 भाड़े  पर  लेने  जैसे  अन्य  विविध  व्ययों  में  20%

 (0)  कम  लदान/अधिक  लदान  और  विलंब  शुल्क
 में

 1999
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 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  गुणक्ता  में  कम-से-कम

 10%  सुधार  |

 परिवहन  लागत  में  वृद्धि  न

 ओवर  टाइम  लागत  को  सीमित

 अनुरक्षण  कार्य  को  समायोजित  करना  जिससे

 कि  अनुरक्षण  कार्य  के  लिए  रविवार  को

 कर्मचारियों  की  तैनाती  को  न्यूनतम  स्तर  पर

 सीमित  रखा  जा  रहा

 अत्यधिक  उत्पादकता  वाली  ओपनकास्ट  खानों

 में  उत्पादन  के  लिए  रविवार  को  मजदूरों  की

 तैनाती  को  सीमित

 आयकर  धनवापसी  के  मामले

 2880.  श्री  आनम्दराव  विठोबा  अडसुल  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  वेतनभोगी  संबंधी  आयकर  धन  वापसी

 के  कई  मामले  मूल्यांकन  वर्ष  1997-98,  1998-99  और  1999-2000

 हेतु  लम्बित

 यदि  तो  प्रत्येक  मूल्यांकन  दर्ष  विशेष  रूप  से

 सर्कल  9(4)  में  लम्बित  ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  द्वारा  मामलों  को  उनकी  रसीद  और

 पंजीकरण  संख्या  के  अनुसार  निपटाने  हेतु  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं

 या  किए  जाने  का  विचार  और

 कारण  हैं  ?

 यदि  तो  बकाया  मामलों  को  निपटाने  में  देरी  के  क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍जय  :

 दिल्‍ली  के  वेतनभोगी  करदाताओं  के  मामले  में  भुगतान  किए  गए

 अतिरिक्त  आयकर  की  वापसी  के  कुछ  मामले  कर-निर्धारण  वर्ष

 1998-99  और  1999-2000  के  लिए  लंबित  हैं  ।  कर  निर्धारण

 वर्ष  1997-98  के  लिए  देय  लगभग  सभी  वापसियां  जारी  कर  दी  गर्द

 मंडल  9(4)  में  कर  निर्घारण  वर्ष-वार  लंबित

 वापसी  मामलों  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :
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 -  कर  निर्धारण  वर्ष

 1997-98

 1998-99  496

 को  निपटाने  के  लिए  सरकार  के  निदेश  के  अलावा  मुख्य  आयकर

 दिल्ली  ने  विवरणियों  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  और

 कर-दाताओं  की  वापसी  से  संबंधित  शिकायतों  को  कम  करने  के  लिए

 निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :

 0)  कर-निर्धारण  अधिकारियों  क्रमानुसार  विवरणियों

 पर  कार्रवाई  करने  के  निदेश  दिए  गए

 उन्हें  वापसियों  का  दावा  करने  वाली  विवरणियों  को

 अलग  करने  और  गैर-वापसी  मामलों  के  सापेक्ष

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  कार्रवाई  करने  के  निदेश  दिए

 गए  हैं  जिससे  कि  इस  वित्त  वर्ष  के  अन्त  तक  वापसी

 का  दावा  करने  वाली  3  1999  तक  प्राप्त  कोई

 भी  विवरणी  वापसी  जारी  करने  के  लिए  लम्बित  न  रह

 सके  |

 कम-से-कम  31  1999  तक  प्राप्त  सभी

 विवरणियों  पर  कार्रवाई  करने  के  उद्देश्य  से  उन

 अधिकारियों  जिन्होंने  अपने  लंबित  मामले  पहले  ही

 निपटा  दिए  हैं  को  लंबित  मामलों  के  बैंकलॉग  को

 निपटाने  के  लिए  अन्य  अधिकारियों  की  सहायता  हेतु
 समधिकारी  प्रभार  सौंपा  गया

 (9)

 लंबित  वापसी  दावों  की  प्रक्रिया  में  विलम्ब  मुख्यतया
 पिछले  दो  वित्तीय  वर्षों  दौरान  वेतन  विवरणियों  की  संख्या

 [1997-98  में  2,11,376  से  1999-2000  1999  में

 4,44,648  में  वृद्धि  के  कारण  से  हालांकि  वापसी  दावों  के

 शीघ्र  और  त्वरित  निपटान  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किए  जाते

 कर-निर्घारण  अधिकारी  जो  वापसी  दावों  को  हाथ  से  तैयार  करते

 को  उपलब्ध  चालानों  के  भुगतान  के  सत्यापन  के

 लिए  लिया  गया  समय  आदि  जैसे  विभिन्‍न  कारकों  के  आधाए  पर  वापसी

 दावों  की  प्रक्रिया  क ेलिए  कुछ  समय  की  आवश्यकता  होती  इन्हीं
 कारणों  की  वजह  से  विवरणी  दायर  करने  की  तारीख  और  वापसी  को

 जारी  करने  की  तारीख  के  मध्य  कुछ  समय  अन्तराल  हो  जाता  है|  कुछ
 मामलों  में  विलम्ब  विवरणी  में  त्रुटियों  के कारण  से  होता  है  जिसकी

 वजह  से  वापसी  तक  जारी  नहीं  की  जाਂ  सकती  जब  तक  कि

 कर-निर्धारिती  द्वारा  त्रुटियों  को  संशोधित  नहीं  कर  दिया
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 मोडवेट

 श्री  चन्द्रकांत  खैरे  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  केन्द्रीय  उत्पाद  और  सीमा  शुल्क  बोर्ड  ने  अपने

 वर्तमान  मोडवेट  कानून  की  समीक्षा  करवायी  है  और  इसमें  उसे  कई

 बड़ी  कमियों  का  पता  चला  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  कमी  के  प्रति

 वर्ष  अनुमानतः  15000  करोड़  रुपये  की  राशि  का  नुकसान  उठाना  पड़

 रहा  और

 यदि  तो  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्जय  :

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  बोर्ड  में

 मोडवेट  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  उपायों  का  पता  चलाने  के  लिए

 निविष्टि/उत्पादन  अनुपात  और  अन्य  संगत  पहलुओं  के  बारे  में

 अनुसंधान  और  विकास  संबंधी  अध्ययन  का  कार्य  एक  संगठन  को  सौंपा

 यह  प्रश्न  नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं

 गई  आयात  निर्यात-नीति  में  संशोधन

 2882.  श्री  राजो  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ।

 क्या  बिहार  सरकार  ने  हाल  ही  में  घोषित  की  गई  नई

 आयात  निर्यात-नीति  में  संशोधन  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  कोई

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वाणिएथ  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 एग्जिम  नीति  में  संशोधन  करने  के  लिए  बिहार  सरकार  से  हाल  में

 कोई  औपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  तथापि  निर्यात  संवर्धन

 उपायों  की  समीक्षा  करना  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  ह ैऔर  किसी  प्रकार  का

 संशोधन  करमे  से  पहले  प्राप्त  किए  गए  सभी  सुझावों  फर  विचार  किया

 जाता
 ह

 केन्द्र  सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 चाय  का  निर्यात

 2883.  श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चालू
 वर्ष  के  दौरान  चाय  के  निर्यात  में  पिछले  वर्ष  की  तदनुरूप  समयावधि

 की  तुलना  में  काफी  कमी  आई
 :

 यदि  तो  चालू  वर्ष  में  जनवरी  से  सितम्बर  1999

 की  तुलना  मे  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितनी  चाय  का  निर्यात

 किया

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  चाय  के  अन्य

 गुणवत्ता  के  साथ-साथ  मूल्यवर्धित  चांय  की  बढ़ती

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  तेजी  से  कार्य  सरकार  द्वारा  निर्यात

 को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 (2)  सरकार  द्वारा  समुद्रपारीय  खरीदारों  के  साथ-साथ

 भारतीय  उपमोक्ताओं  की  बढ़ती  आकांक्षाओं  और  परिवर्तित  होती

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  नए  तरीकों  को  अपनाने  के  लिए

 क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 चाय-बोर्ड  चाय  उत्पादकों  को  संपोषणीय  तथा

 लाभकारी  कीमत  देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 हां  ।  जनवरी  से  1999  के  दौरान  भारत  से  हुए  चाय

 के  निर्यात  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  हुए  निर्यातों  की

 तुलना  में  29.39  मिलियन  तक  की  गिरावट  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  जनवरी  से  सितम्बर  तक  की  अवधि  में  किए  गए

 चाय  के  निर्यात  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 अवधि  मात्रा  मूल्य

 किग्रा  रुपये

 1997  140.16  1179.87

 1998  152.36  1726.57

 1999  122.97  1231.03

 चालू  वर्ष  के  दौरान  चाय  बोर्ड  निर्यात  योग्य  गुणवत्ता
 वाली  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  चाय  उद्योग  के  साथ  निरन्तर

 संपर्क  बनाए  हुए  चाय  बोर्ड  1998  में  भारत  और  रूस

 के  बीघ  यथा  सहमत  ऋण  पुनर्भुगतान  प्रणाली  से  संबंधित  प्रोटोकोल
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 के  अंतर्गत  भारत  से  शीघ्र  चाय  उठाने  के  लिए  रूसी  आयातकों  के

 साथ  बातचीत  कर  रहा

 उपरोक्त  के  सरकार  और  चाय  बोर्ड  संभाव्यता  वाले  क्षेत्रों

 पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  देश-वार  चाय  के  निर्यात  का  विश्लेषण  कर

 रहे  चाय  बोर्ड  अलग-अलग  बाजारों  को  होने  वाले  निर्यातों  में  आने

 वाली  जब  कंभी  उनका  पता  चलता  को  दूर  करने  की

 कार्रवाई  भी  करता  चाय  का  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  उठाए  गए  कुछ
 अन्य  कदमों  में  शामिल

 ()  विदेशों  में  प्रसुख  व्यापार  मेलों,/प्रदर्शनियों  में  भाग

 विशिष्ट  प्रमुख  बाजारों  में  जाकर  नमूने

 भारतीय  चाय  की  विशिष्टता  के  प्रति  उपभोक्ताओं  में

 जागरूकता  बढ़ाने  और  चाय  बोर्ड  के  विपणन  जो

 शुद्ध  भारतीय  चाय  का  प्रतीक  को  लोकप्रिय  बनाने

 के  लिए  मीडिया  अभियान

 मारत  और  चाय  आयातक  देशों  के  बीच  चाय

 शिष्टमंडलों  का

 चाय  सरकार,“चाय  बोर्ड  की  मदद  से  विदेशी

 क्रेताओं  और  भारतीय  उपभोक्ताओं  कौ  बढ़ती  हुई  अभिलाषाओं  और

 बदलती  हुई  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  नए-नए  तरीके  अपना

 रहा  जिसके  परिणामों  में  शामिल  फ्लेवर  युक्त  शीघ्र  ब्रू
 होने  वाली  काली  कार्बनिक  पीने  के  लिए  तैयार  जमी

 हुई  चाय  के  आदर्श  के  रूप  में  दक्षिण  भारतीय  चाय  का  संवर्धन  करना

 इत्यादि  ।

 चाय  की  कीमतें  सरकार/चाय  बोर्ड  द्वारा  नियंत्रित  नहीं

 की  जाती  कीमतों  का  निर्धारण  बाजार  द्वारा  किया  जाता  है  जो

 मांग  और  आपूर्ति  संबंधी  कारकों  पर  निर्भर  होता  चाय  बोर्ड

 चाय  की  मांग  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  चाय  का  निर्यात  और  इसकी

 खपत  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठा  रहा  इससे  उत्पावकों  को

 दीर्घकालिक  और  लाभकारी  कीमतें  प्राप्त  इनमें  से  कुछ  कदमों

 में  शामिल  विकास  योजनाओं  के  जरिए  चाय  उद्योग  को  वित्तीय

 सहायता  नीलामी  आदि  के  जरिए  उत्पादित  चाय  के  75  प्रतिशत

 हिस्से  की  अनिवार्य  बिक्री

 कोयला  भण्खार

 2884.  रघुवंश  प्रसाद  क्या  काम  और  खनिज  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कोककारी  और  गैर-कॉककारी  कोयले  का

 कितना  भण्शार

 17  1999  लिखित  252.

 यह  भण्डार  कय  तक  के  लिए  प््याप्त  और

 सरकार  द्वारा  इन  भण्डारों  की  समाप्ति  पर  क्रियान्वयन

 हेतु  तैयार  की  गई  आकस्मिक  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  1.1.99  को  देश  में

 कोककर  और  अकोककर  कोयले  के  मंडार  1200  मीटर  की  गहराई

 तक  0.5  मीटर  और  उससे  अधिक  मोटाई  के  सौम  में  उक्त  ब्यौरा

 नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 बिलियन  टन  में  मंडार
 oe

 जोड़

 208.75

 कोककर  कोयला  अकोककर  कोयला

 मंडारों

 और  |  यद्यपि  नए  मंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोयले

 की  गवेषणा  एक  अनवरत  प्रक्रिया  तथापि  अब  तक  प्राप्त  कोयले

 के  भंडारों  बढ़े  हुए  उत्पादन  की  दर  पर  भी  फिलहाल  वर्ष  से  अधिक

 समय  तक  कायम  रहने  की  संभावना  अतः  फिलहाल  किसी

 आकस्मिक  योजना  को  तैयार  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है|

 तथापि  ऊर्जा  के  विकल्प  के  संभावित  स्रोत  परमाणु  शक्ति

 चलित  संयंत्र  गैर-पारंपरिक  ऊर्जा  के  भी  उपयोग  की  आवश्यकता

 चमड़े  के  परिधानों  का  निर्यात

 2885.  श्री  बशवराज  :

 श्री  अग्यासाहेब  पाठील  :

 क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  गत  दो  दर्षों  के  दौरान  चमड़े  के  परिधानों  के  निर्यात

 में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  चमड़े  के  परिघानों  के  निर्यात

 में  वृद्धि  के  संबंध  में  अध्ययन  और  सिफारिशें  करने  हेतु  कोई  विशेषज्ञ

 समिति  गठित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 काणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुशसोली  :  पिछले
 दो  वर्षों  के  दौरान  चमड़े  के  परिधानों  का  निर्यात  निम्नानुसार  हैं  :



 नन्‍नीनननान-+  *  +++

 253.  प्रश्नों  के  11

 वर्ष

 _
 अमरीकी  डालर

 1996-97  1506.5  424.37

 1997-98  15803  425.21

 1998-99
 1572.8  368.60

 रुपए  की  दृष्टि  से  चमड़े  के  परिधानों  के  निर्यात  में  440%  की

 वृद्धि  हुई  है  जो  1996-97  के  1506.5  करोड़  रुपए  से  बढ़कर

 1998-99  के  दौरान  1572.8  करोड़  रुपए  के  हो

 अन्य  देशों  द्वारा  दी  गई  प्रतिस्पर्धात्मक  प्रमुख
 बाजारों  में  मंदी  और  प्रतिस्पर्द्धी  देशों  की  तुलना  में  कच्चे  माल/संघटकों

 के  आयात  की  ऊंची  लागतें  इस  मद  के  निर्यातों  में  गिरावट  के  प्रमुख
 कारक

 और  चमड़ा  निर्यात  परिषद  ने

 चमड़ा-परिधानों  की  निर्यात-वृद्धि  में  गिरावट  के  कारणों  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  एक  परिधान  संबंधी  पैनलਂ  का  गठन  किया

 2886.  श्री  मोइमुल  हसन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  कनाडा  भारत

 के  नोडल  मंत्रालयों  के  सहयोग  से  विकास  परियोजनाओं  के  लिए

 घनराशि  प्रदान  करता  है  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वीकृति  प्रदान  करने  वाले  वे  प्राधिकारी  और  एजेंसियां

 लिखित  उत्तर  254

 कौन-कौन  सी  हैं  जिनके  माध्यम  से  परियोजनाएं  प्रस्तुत  की  जाती

 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  कितनी

 धनराशि  स्वीकृत  की  गई  और  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा

 कितनी  धनराशि  जारी  की  और

 वर्ष  1992  से  1999  के  दौरान  अंतर्राष्ट्रीय  विकास

 अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  भारत  में  वित्तपोषित  सभी  परियोजनाओं  की

 परियोजना-वार  और  वर्ष-वार  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  बिखे  :

 से  कनाडा  भारत  में  अनुसंधान  परियोजनाओं,/अध्ययनों  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  विभिन्‍न  संस्थानों  और  संगठनों  को  अनुदान
 सहायता  उपलब्ध  कराता  है  |  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  अनुसंधान  केन्द्र

 से  अनुदान  प्राप्त  करने  वाले  संगठनों  को  या  तो  गृह
 मंत्रालय  द्वारा  प्रशासित  विदेशी  अभिदाय  1976

 के  साथ  पंजीकृत  होना  पड़ेगा  या  अनुदान  प्राप्त  करने  से  पहले  गृह
 मंत्रालय  से  उक्त  अधिनियम  के  अधीन  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करनी  होगी  |

 सामान्यतः  संगठन  अपने  प्रस्तावों  को  को  प्रस्तुत  करते

 प्रस्तावों  को  स्वीकार  करने  से  पहले  आर्थिक  कार्य

 विमाग  से  कोई  आपत्ति  सम्बन्धी  प्रमाण  पत्र  प्राप्त  नहीं

 और  न ेआज  की  तारीख  तक  विभिन्‍न

 संस्थानों  की  लगभग  240  अनुसंघान  परियोजनाओं  सहायता

 उपलब्ध  करायी  जिनमें  उसकी  वित्तीय  सहायता  60  मिलियन

 कनाडी  डालर  है  |  वर्ष  1992  से  1999  के  दौरान

 द्वारा  भारत  में  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  करायी  गयी

 निधि  को  परियोजना-वार  तथा  वर्ष-वार  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 1992  से  30,  1999  तक  परियोजनाओं  की  स्थिति

 तारीख  और  परियोजना  का  नाम  और  संक्षिप्त  विवरण
 _

 ऋष्तकर्ता  का  अनुदान  की  परियोजना

 वर्ष  नाम/पता  राशि  की

 ee  डलर
 स्थिति

 1  2  ___  3
 4  5

 13,  मार्च  1992.  एग्रोफोरेस्ट्री  परियोजना  प्राकृतिक  स्वामिनाथन  74,560  बंद

 संसाधन  प्रबंधन  पद्धति  विकसित  करेगी  जो  तटीय  क्षेत्रों

 की  पारिस्थितीय  स्थिरता  और  तटीय  समुदायों  की

 जीविकोपार्जन  सुरक्षा  को  सम्बद्ध  करने  में  सहायता  |

 शा ह

 अनुसंधान  संस्था  डालर



 255  प्रश्नों  के  17  1999  लिखित  उत्तर  25%

 2  ह  5  4  5

 3  1992  जन  संचार  में  संचार  अनुसंघानकर्ताओं  के  लिए  जामिया  मिलिया  55,739  बंद

 प्रशिक्षण  यह  परियोजना  संचार  डालर

 अनुसंधानकर्ताओं  का  क्षेत्रीय  कार्य  कौशल  संबंधी  नई  दिल्‍ली

 प्रशिक्षण  देने  और  प्रशिक्षित  फील्ड  कार्यकर्ताओं

 का  दल  सृजित  करने  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  में

 सहायता

 31  1992  युवा  महिलाओं  के  लिए  पोषाहार  शिक्षा  न्यूट्रीशिन  176,750  बंद

 चरण-2-यह  परियोजना  कतिप्रय  विवेचित  क्षेत्रों  फाउन्डेशन  डालर

 के  परिवारों  के  पोषाहार  व्यवहार  में  आए  परिवर्तन  आफ

 को  मापकर  पैकेज  और  डिलीवरी  प्रणाली  की  इंडिया

 कारगरता  का  मूल्यांकन

 4  1992.  बाल  स्वास्थ्य  का  मनोसामाजिक  अध्ययन  सेंटर  फार  रिजर्व  89,240  बंद

 परियोजना  का  उद्देश्य  मध्य  प्रदेश  और  तमिलनाडु  इन  हेल्‍थ  डालर

 में  उन  वाहय  स्वास्थ्य  कर्मचारियों  और  समुदाय  के

 सदस्यों  के  व्यवहार  और  धारणाओं  की  जांच  करना

 है  जो  स्वास्थ्य  संबंधी  मध्यस्थों  की  डिलीवरी  को

 प्रभावित  करते

 19  1992  राजकोषीय  सुधार  और  संरचनात्मक  परिवर्तन-इस  इंडियन  स्टेटिस्टिकल  955,114  बंद

 परियोजना  में  सात  देशों  के  अनुसंघानकर्ता  इंस्टीट्यूट  डालर

 ह

 अपने  देशों  में  गत  और  आगत  राजकोषीय  सुधारों
 का  विश्लेषण

 12  1992  पश्चिम  बंगाल  में  सामाजिक  और  प्राकृतिक  84,600  बंद

 संसाधनों  का  उपयोग-उपक्रमों  और  जानकारी  शांति  निकेतन  डालर

 प्रणाली  को  पश्चिम  बंगाल

 23  सितम्बर  अंतर-शहरी  विकेन्द्रीकरण  का  मूल्यांकन  राष्ट्रीय  शहरी  62,000  बंद

 1992  यह  परियोजना  पांच  मध्यवर्ती  शहरों  में  डिलिवरी  संस्था

 और  नागरिक  भागीदारी  पर  विकेन्द्रीकृत  प्रशासनिक

 प्रणालियों  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन

 12  औषधीय  पौधे  यह  परियोजना  उन  दस  आर्या  विद्याशाला  224,880  -  सक्रिय

 1992  बहु-उपयोगी  औषधीय  पौधों  का  मूल्यांकन  करेगी  कोड्टाकल
 जिनका  व्यापक  तौर  पर  उपयोग  होता  उनके

 '

 बढ़िया  स्टाक  चुनेगी  और  उनके  प्रसार  के

 चिरस्थायी  तकनीकों  को  विकसित



 257  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  258

 2  3  4  5 जपपपप+-++  a

 27,  उत्तरी  बिहार  में  सिंचाई  के  लिए  जल  का  संयुक्त  जल  संसाघन  245,173  सक्रिय

 1992  उपयोग  यह  परियोजना  कृषि  उत्पादकता  पटना  विश्वविद्यालय  डालर
 को  बढ़ाने  के  लिए  उत्तरी  बिहार  में  संयुक्त  सिंचाई  पटना

 प्रणाली  को  विकसित  करने  का  प्रयास

 2।  हिमालय  पारिस्थिति  की  पुनर्वास-यह  परियोजना  भूमि  के  भारतीय  वानिकी  500,000  सक्रिय

 1993  उन  सभी  सामान्य  उपयोगकर्ताओं  द्वारा  क्षतिग्रस्त  हुई  अनुसंघान  और  शिक्षा  डालर

 भूमि  का  पता  लगाकर  उसका  परिमाणन  देहरादून
 बदल  कर  खेती  करने  और  खनन से  क्षतिग्रस्त  हुई  भूमि
 को  सुधारने  के  लिए  सामाजिक-आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य

 और  पारिस्थितिकीय  दृष्टि  से  टिकाऊ  प्रौद्योगिकियों  को

 विकसित  करने  पर  ध्यान  दिया

 21  भौगोलिक  सूचना  बिहार-आंकड़ों  का  बड़े  पैमाने  सोन  कमांड  504,769  बंद

 1993  पर  मानचित्रण  करने  की  भौगोलिक  सूचना  प्रणाली  डेवलेपमेंट  डालर

 संबंधी  तकनीकों  का  प्रदर्शन  भारत

 21  लेशमनियासिस  कंट्रोल  नेटवर्क  इंडियन  काउंसिल  147,240  सक्रिय

 1993  आफ  मेडिकल  डालर

 रिसर्च

 21  पर्यावरण  और  ग्रामीण  प्रौद्योगिकी  जागरूकता  .  अभियांत्रिकी  और  183,950  सक्रिय

 1993  यह  परियोजना  के  सूचना  ग्रामीण  डालर

 क्रियाकलापों  को  पुनर्बलित  करके  भारत  की  ग्रामीण  संस्था

 आबादी  के  लिए  उपयुक्त  पर्यावरणीय  ग्रामीण

 प्रौद्योगिकियों  के  प्रसार  को  बढ़ावा  देगी  और  एक  सूचना
 तंत्र  विकसित

 8  1993  रिसर्च  फार  प्रोडक्ट  डिजायन  एंड  टेस्ट  मार्किटिंग  इंडियन  इंस्टीटयूट  234,880  सक्रिय

 मार्केटिंग  इंफार्मेशन-यह  परियोजना  लक्षित  ग्राहकों  आफ  डालर

 अर्थात्‌  शिक्षाविदों  और  व्यवसाय  तथा  उद्योग  के  अहमदाबाद

 कार्यपालकों  के  लिए  टेस्ट  मार्केट  मैनेजमेंट  इंफार्मेशन

 प्रोडक्ट्स  एंड  सर्विसिज  का  डिजाइन  तैयार

 11  1993  नीम  इंडिया-नीम  के  लाभों  पर  अनुसंधान  और  विटठल  मलाया  498,813  सक्रिव

 दस्तावेज  तैयार  करना  |  साइंटिफिक  रिसर्च  डालर

 फाउंडेशन  एंड

 यूनिवर्सिटी
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 रिसोर्स  कोस्ट्स  फार  अंडर  न्यूट्रिशन  एंड  मोर्बिडिटी-इस
 परियोजना  का  प्रयास  आर्थिक  उदारीकरण  की  अवधि  में  कर्माटक

 के  उन  लोगों  की  स्वास्थ्य  और  पोषाहार  संबंधी  समस्याओं  का

 आर्थिक  विश्लेषण  करने  के  लिए  एक  अवधारणात्मक  ढांचा  तैयार

 करना  है  जहां  नकारात्मक  सामाजिक  परिणामों  के  बारे  में  चिंताए

 बढ़ी

 लैंड  रिस्टोरेशन  थ्रू  वेस्ट  मैनेजमेंट  (यूडब्ल्यूओ,/भारत)-
 अपस्तरीय  भूमि  को  सुधारने  की  एक  पद्धति  के

 रूप  में  वेस्ट  मैनेजमेंट  के  आर्थिक  और  सामाजिक

 पहलुओं  का  अध्ययन

 डिवलेपमेंट  आल्टरनेटिव्स  इंफार्मेटिक्स  नेटवर्क-परियोजना  ने

 पर्यावरण  से  संबंधित  एक  स्वतंत्र  सूचना  तंत्र  कौ उपयोगिता  और

 व्यवहार्यता  की  जांच  की  है  और  सामूहिक  कार्यक्रमों  के  साथ

 उनमें  से  अनेकों  के  साथ  सक्रिय  सूचना  का  आदान-प्रदान  किया

 है  ।

 पर्यावरणीय  शिक्षा  के लिए  लघु  अनुदान-चरण-तगा-तीसरे  चरण

 की  यह  परियोजना  उन  नई  अनुसंघान  परियोजनाओं  को

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  पुरस्कारों  के  लिए  अनवरत

 सहायता  प्रदान  करेगी  जो  ज्ञान  और  पर्यावरणीय  जागरूकता

 तथा  शिक्षा  को  बढ़ावा  देना  चाहती

 पर्यावरणीय  शिक्षा  के  लिए  लघु  अनुदान-चरण--दूसरे  चरण

 की  यह  परियोजना  उन  नई  अनुसंघान  परियोजनाओं  को

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  पुरस्कारों  के  लिए  अनवरत

 सहायता  प्रदान  करेगी  जो  ज्ञान  और  पर्यावरणीय  जागरूकता

 तथा  शिक्षा  को  बढ़ावा  देना  चाहती

 लोकल  स्पेशिफिक  इनकयरमेंटल  एजूकेशन  फेज--यह

 परियोजना  पुनः  इनवायरमेंटल  एजूकेशन  बैंक  का  परीक्षण  और

 मूल्यांकन  करेगी  तथा  यह  पता  लगाएगी  कि  कैसे  इसके  क्षेत्र  का

 विस्तार  किया  जा  सकता

 टेक्नॉलोजी  इनफोरमेशन  यह

 परियोजना  छोटे  और  मध्यम  आकार  के  विनिर्माण  उद्योगों  में

 मौजूदा  स्थानीय  और  विदेशी  प्रौद्योगिकियों  के  उपयोग  को

 लिखित  उत्तर

 ्ट  4

 सेंटर  फार  मल्टी  136,090  बंद

 डिसीप्लीनरी  डालर

 डेवलेपमेंट  रिसर्च

 राज्य  प्रदूषण  101,716  बंद

 नियंत्रण  डालर

 उड्ौसा

 डिवलेपमेंट  330,082  बंद

 आल्टरनेटिष्स  डालए

 इंटरनेशनल

 साउथ  वियु  200,000  बंद

 प्रोडेक्शन  डालर

 इंस्टीटयूट  200,000  बंद

 हकोंनोमिक  ग्रोथ  डालए

 पर्यावरण  130,860  बंद

 केन्द्र  डालर

 257,000  यंद

 एसोसिएटस  डालर

 मैनेजमेंट
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 बढ़ाकर  जो  पर्यावरणिक  दृष्टि  से  सुदृद्  गथी  प्रौद्योगिकी  के

 प्रवेश  को  प्रोत्साहित  करेगी  अथवा  नौजूदा  प्रौद्योगिकी  का

 उन्नयन

 स्पेशल  डाटा  टेक्नोलोजिज  फार  लोकल  लेबल  प्लानिंग-यह

 परियोजना  स्थल  परीक्षण  के  जरिए  विकेन्द्रित  विकास  आयोजना

 के  संबंध  मैं  आकाशीय  प्रौ्योगिकियों  के  उपयोग  के  संबंध  में

 अनुसंधान  कार्यक्रम  को  सहायता  प्रदान  करेगी  तथा  हरियाणा

 राज्य  में  जिला  स्तर  पर  इन  प्रौद्योगिकियों  को  कार्यान्वित  करेगी  |

 डेवलपिंग  माडूलर  टेक्नोलॉजी  किट्स  फॉर  फार्म  वीमेन

 परियोजना  पर्यावरणिक  दृष्टि  से  उपयुक्त  लगभग

 50  किटों  का  विकास  करेगी  तथा  आगनीश  स्त्रियों  के  लिए

 दीर्घकालिक  उपयोग  हेतु  खेती  की  कारगर  प्रौद्योगिकियों  को

 संवर्धित  करेगी  और  नौजूदा  प्रसार  कार्यकर्ताओं  को  उनके

 उपयोग  हेतु  प्रशिक्षित

 इनडिजिनस  नालेज  एंड  इनोवेशन  मेटवर्क

 परियोजना  औपचारिक  तथा  अपचयन  विज्ञान  के  मध्य  समग्र

 अथवा  अनौपफ्वारिक  विज्ञान  के  साथ  स्थानीय  पारिस्थितिकीविज्ञान

 व्यवस्था  को  निहित  करते  हुए  संबंध  स्थापित  कर  को

 सहायता  प्रदान

 डिवलेपमेंट  ऑफ  रूलर  माइक्रोइण्टरप्राइजेज

 परियोजना  कागज  तथा  अन्य  उत्पादों  के  राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  एक

 मॉडल  उत्पादन  तथा  चिपणन  सुविधा  का  विकास  करेगी  जो

 प्रमाण्य  रूप  से  स्व-क्तिपोबित  तथा  पर्वाचरणिक  दृष्टि  से  स्थायी

 उड़ीसा  में  विस्थापम  और  पुनर्वास  विकाश्-यह  परियोजना

 विश्थायन  से  संबंधित  चार  दशक  का  विस्थापन  से  संबंध

 परियोजना  डाटा  बेस  का  प्रभावित  लोगों  पर

 विश्थापन  के  प्रमावों  और  परिणा्ों  की  पहचान  तथा  विस्थापन

 संबंधी  नौजूदा  राज्य  गीति  की  समीक्षा  हेतु  व्यवस्था  करेगी  तथा

 विस्थापन  और  दरिप्रता  के  नौजूदा  संबंध  को  समाप्त  करमे  हेतु

 चालू  नीति  तथा  प्रक्रियाओं  में  परिवर्तन  की  सिफारिश

 समुदाय  आधघारित-मानसिक  स्वास्थ्य  अनुसंघान

 यह  परियोजना  मानसिक  स्वास्थ्य  मेनुअल  का
 दफरा>-ाकमयाक०

 3  4

 राष्ट्रीय  विज्ञान  478,460

 प्रौद्योगिकी  तथा  डालर

 विकास  अध्ययन

 संस्थाम

 इण्टरनेशनल

 फेडरेशन  फॉर

 वीमेसन  इन

 एग्रीकल्चर

 भारतीय  प्रबन्ध  247,170

 डालर

 अहमदाबाद

 डेवलेपमेंट  325,000

 आल्टरमेटिव्स  डालए

 इण्टरमेशनल

 सामाजिक  आर्थिक  61,730

 विकास  संस्थाम  डालर

 99,560

 रिसर्च  फाउण्डेशन  डालर

 बंद

 बंद

 बंद

 बंद

 बंद
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 विकास  तथा  फील्ड  जांच  करेगी  जिसे  साधारण  स्वयंसेवकों  तथा

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  की  देखभाल  करने  वाले  कार्यकर्ताओं  द्वारा  उन

 लोगों  की  पहचान  हेतु  उपयोग  में  लाया  जाएगा  जो

 मनो-सामाजिक  व्यवहार  संबंधी  समस्याओं  से  पीड़ित  हैं  ।

 भारत  में  जनसंख्या  वृद्धि  की  गिरावट  की  रफ्तार  को  बढ़ाने  के

 लिए  नीतिगत  यह  अध्ययन  मातृत्व  और  बाल  स्वास्थ्य

 17  1999  लिखित  264

 3  4  5

 भारतीय  194,570  बंद

 जनसंख्या  डालर

 फाउंडेशन देखमाल  सेवाओं  के  उपभोक्ताओं  और  स्थानीय  स्तर

 दोनों  को  निर्देशित  करने  वाली  शिक्षा  और  संचार  के

 सिद्धांतों  पर  आधारित  हस्तक्षेपों  का डिजाइन  तथा  कार्यान्वयन

 शिफ्टिंग  कल्टिवेशन  हेतु  स्थाई  भूमि  उपयोग  विकल्प

 1994

 भारत  में  मानव  विकास  हेतु  नीतियां  और  वित्तपोषण-स्वास्थ्य

 और  शिक्षा  में  पहुंच  और  उसका  मूल्यांकन

 भारत  में  मानव  विकास  मानीटरिंग-यह  परियोजना  समय-समय

 पर  कल्याण  के  वृहद  सूचकों  की  पहचान  करेगी  तथा  पिछले  समय

 में  इन  सूचकों  में  हुए  परिर्वतनों  को मानीटर  करने  के  लिए  फील्ड

 सर्वेक्षण

 काष्ठ  प्रतिस्थापन  परियोजना  अंतिम  प्रयोक्‍ताओं  के

 बड़े  भाग  के  लिए  उपयुक्त  नए  मूल्यवर्धित  उत्पादों  के  माध्यम

 से  बॉस  मैट  बोर्ड  की  काष्ठ  प्रतिस्थापन  क्षमता  को  बढ़ाने  हेतु
 और  आगे  अनुसंधान  करने  के  लिए

 तटीय  पारिस्थितिकीय  तंत्र  एशिया)-यह  परियोजना

 तटीय  पारिस्थितिकी  प्रणाली  को  सुधारने  के  विषय  पर  ध्यान  देगी

 और  परीक्षित  प्रौद्योगिकियों  क ेसाथ-साथ  तटों  के  प्रतिरूपी  क्षेत्रों

 की  अवस्था  पर  संयुक्त  सूचना  के  साथ  भाग  लेने  वाले  देशों  की

 सरकारों  और  स्थानीय  समुदायों  की  भूमि  की  सतह  को  सुधारने
 के  लिए  अधिकृत  करेगी  तथा  इस  प्रकार  तटीय  क्षेत्र  क ेएकीकृत

 प्रबंधन  के  लिए  रणनीति  तैयार

 कृषि  उत्पादन  490,000

 नागालैण्ड

 यू  नई  75,000

 भारत  ड

 राष्ट्रीय  प्रायेगिक  530,000

 आर्थिक  ग्लए

 अनुसंधान

 नई  दिल्‍ली

 भारत  149,800

 उद्योग  अनुसंधान  डालर

 बंगलौर

 अरोविल  193,457

 फाउंडेशन  विधान  डालए

 चंद्र  विश्वास

 विद्यालय
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 9  19904.  भारत  में  शहरी  मलेरिया  टाटा  सामाजिक  44,450  बंद

 विज्ञान  डाल

 नई  भारत

 9  1994  औद्योगिक  प्रतिस्पर्धात्मक/नीतियां-भारत  एशिया  से  क्या  सीख  इंदिरा  गांधी  248,000  बंद

 सकता  यह  परियोजना  चयनित  एशियाई  देशों  में  चार  विकास  अनुसंधान  डालर

 औद्योगिक  व्यापार  वित्तीय  क्षेत्र  नीति  और  संस्थान

 मानव  संसाधन  नीति  की  परिस्थितियों  तथा  नीतियों  की  जांच

 18  1994  स्वास्थ्य  और  पर्यावरण  के  संबंध  में  एशियाई  सूचना  का  वैज्ञानिक  650,000  परियोजना  बंद

 सीडी-रोम  -  आठ  संस्थान  जो  कि  स्वास्थ्य  और  पर्यावरण  से  औद्योगिक  डालर  होने  की  सूचना
 संबंधित  प्रमुख  एशियाई  आंकड़ा  आधारित  और  सूचना  संस्थानों  अनुसंधान  प्राप्तकर्ता  को  दे

 के  मालिक  एक  संघ  बनाने  के  लिए  तैयार  हो  गए  हैं  जो  नई  दिल्ली  दी  गई  और

 विकासात्मक  क्षेत्र  जिसे  एजेण्डा  2  कार्यक्रम  में  महत्त्वपूर्ण  माना  औपचारिकताओं

 गया  में  क्षेत्र  को  सर्वप्रथम  रोम  तैयार  को  वित्तीय

 रिपोर्टों  के  प्राप्त

 होने  और

 निपटाए  जाने  के

 बाद  ही  पूरा
 किया

 25  1994  मिनीसिस  संसाधन  केन्द्र  चरण-]-भारत  में  मिनीसिस  श्रीमती  नाथीबाई  177,780  सक्रिय

 का  संवितरण  तथा  इसका  प्रयोग  दामोदर  ठाकरसे  डालर

 महिला

 महाराष्ट्र

 25  1994  स्थाई  पर्यावरणात्मक  सुरक्षा  और  निरस्त्रीकरण  अन्तर्क्षत्रीय  सुरक्षा  और  150,000  बंद

 सहयोग  के  प्रतिमान  का  विकास  विकास  अध्ययन  हेतु  डालर

 इलाहाबाद

 उत्तर  भारत

 5  1994  जल  प्रदूषण  उपशमन  हेतु  राजकोषीय  उपकरण  आर्थिक  विकास  37,517  बंद

 परियोजना  जल  प्रदूषण  प्रबन्धनों  हेतु  साध्यता  राजकोबीय  संस्थान  डालर

 उपकरणों  तथा  सस्‍्थागत  प्रबन्धनों  को  निर्धारित

 पश्चिमी  घाटों  में  पाये  जाने  वाले  विभिन्‍न  औषधीय  पौधों  और  खेती  कार्रवाई  अनुसंधान  19.523  बंद ।  1994

 के  लिए  प्रचार  पद्धतियों  का  विकास  का  प्रलेखन  और  प्रशिक्षण

 पुणे
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 पश्चिमी  हिमालय  में  पाये  जाने  वाले  विभिन्‍न  औषधीय  पौधों  और

 खेती  के  लिए  प्रधार  पद्धतियों  का  विकास  का  प्रलेखन

 जनजातियों  द्वारा  अपनाई  गई  जादू-टोनों  से  संबंधित  विभिन्‍न

 पद्धतियों  तथा  उनकी  मान्यता  और  सुरक्षा  के  विकास  का  प्रलेखन

 भारत  में  गरीबी-जनजाति  हेतु  सहयोगात्मक  अनुसंधान

 निम्नस्तर  भूमि  के  लिए  बांस  कृषि-वानिकी  प्रौद्योगिकी

 सूचना  उत्पादों  और  सेवाओं  के  विपणन  के  लिए  नियमावली--इस

 उद्देश्य  विकासशील  देश  की  संस्थाओं  द्वारा  हुई  वास्तविक

 अनुभवों  पर  आधारित  विकासशील  देशों  में  सूचना  उत्पादों  और

 सेवाओं  के  विपणन  के  संबंध  में  व्यापक  तथा  व्यावहारिक

 नियमावली  तैयार  तथा  प्रकाशित  करना

 पेस  एटेंड्स  टर्मिनल  हेतु  एक  निर्यात  विपणन  नीति

 औद्योगिक  संबंध  और  मानव  संसाधन  भारत  में

 उन  कम्पनियों  की  जांच  करना  जिन्हें  प्रतिस्पर्धा  का सामना  करना

 पड़ता

 दक्षिण  एशिया  तरजीह  करार-यह  परियोजना  उन  उत्पादों  को

 निर्धारित  करेगी  जिस  पर  भारत  से  निर्यात  तथा  इस  क्षेत्र  से आयात

 दोनों  के  संबंध  में  बातचीत  की  जा  सकती

 नागालैंड  पर्यावरण  संरक्षण  और  आर्थिक  विकास-यह  परियोजना

 राज्य  में  अनुसंधानकर्ताओं  को  उन  विकल्पों  को  अपनाने  के  लिए

 ग्रामीण  समुदायों  के साथ  काम  करने  में  सहायता  करेगी  जो  भूमि
 आधघारित  स्थानीय  नवप्रकर्तन  और  आनुवांशिकी  पर

 आधारित  संसाधनों  तथा  राज्य  के  बाहर  से  उपयोग  किशारों  के

 प्रयोग  में  गहन  बढ़ावा  देते

 समुदाय  अनुसंधान  और  शिक्षा  पारिस्थितिकी  स्वास्थ्य-पर्यावरंण

 गिरावट के  प्रभाव  को  निर्धारित  करना

 लिखित  366

 3  4  5

 20,000  बंद

 देहरादून

 एसबीआर्ट  कालेज  $5,232  बंद

 भारत

 आर्थिक  और  100,000  सक्रिय

 राजनीति  विज्ञान

 लंदन  विद्यालय

 यूके

 आईसीएफआरई  33,000  बंद

 देहरादून  डालर

 भारतीय  प्रबंधन  114,310  बंद

 संस्थान  डालर

 अहमदाबार

 पेस  आटोमेशन  _741,166  बंद

 डालर

 औद्योगिकी  संबंध  58,650  सक्रिय

 और  मानव

 संसाधन  श्रीराम

 नई  दिल्ली

 जवाहर  लाल  13,935  बंद

 नेहरू  डालर

 नई  दिल्‍ली

 कृषि  5,303,193  सक्रिय

 आयुक्त
 नागालैण्ड

 साऊथ  150,000  सक्रिय

 नई  भारत
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 फाइनेंशियल  लिबरलाइजेशन  नेटवर्क  पंरियोजना

 में  किसी  देश  विशेष  के  संबंध  में  किए  गए  अध्ययन  और  विषयक

 अध्ययनों  के  मिले-जुले  रूप  द्वारा  वित्तीय  उदारीकरण  की  प्रक्रिया

 के  नीतिगत  प्रभावों  से  संबंधित  मुद्दों  को जांचा-परखा

 गंदी  बस्तियों  में  सामुदायिक  आधार  पर  ठोस  अपशिष्ट  पदार्थ  प्रबंध

 में  गंदी  बस्तियों  में  ठोस  अपशिष्ट  पदार्थ  के  प्रबंध

 तंत्र  का  निर्माण  करना  तथा  प्रायोगिक  परीक्षण  करना

 प्राकृतिक  वन-आधारित  बांस  के  उत्पादन  से  खपत  प्रणाली  तक

 का  विश्लेषण

 हिमाचल  प्रदेश  में  कांगड़ा  जिले  में  औषधीय  पौधों  का  सर्वेक्षण

 सस्टेनेबल  डेवलपमेंट  नेटवर्क  यह  परियोजना

 स्थायी  विकास  नेटवर्क  को  विकसित  करके  सभी  संबंधित  पक्षों

 में  सूचना  को  संगठित  रूप  से  पहुंधाकर  और  उनमें  सूचना  के

 आदान-5प्रदान  के  जरिए  भारत  में  स्थायी  विकास  की  प्रक्रिया  को

 बढ़ावा

 एसटी-फ्लाई  एश  मैनेजमेंट-इस  परियोजना  के  भारत  में  तथा

 इस  क्षेत्र  मे ंसकारात्मक  अन्तर्निहित  पर्यावरणीय  तथा  सामाजिक

 परिणाम  होंगे  ।

 भारत  में  शहरी  गंदी  बस्तियों  में  जीवन-स्तर-समुदाय  पर

 आधारित  प्रक्रिया  को  मजबूत  तथा  व्यापक

 बृहत्‌-आर्थिक  समायोजन  स्वास्थ्य  क्षेत्र  सुधार  तथा

 स्वास्थ्य  देखभाल  प्राप्त  उनका  उपयोग  और  गुणवत्ता
 परियोजना  में  दक्षिण  में  स्वास्थ्य

 देखभाल  प्राप्त
 उनकी  और  उपयोग  पर  एमएपी  के  प्रमाव  को

 जांचा-परखा

 इंदिरा  गांधी  विकास  610,910

 अनुसंधान  संस्थान  डालर

 श्रीमती  नाथीबाई  175,000
 दामोदर  ठाकरसे  डालर

 महिला  विश्वविधिलय

 महाराष्ट्र

 आईडी
 संस्थान्तर्गत  विषय

 अध्ययन

 25,944
 डालर

 पर्यावरण  अनुसंधान
 और  उड

 हिमाचल
 मारत

 281,620
 डालर

 पर्यावरण  और  वन

 मंत्रालय

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  229,915 न
 संस्थान  डालर

 श्रीमती  नाथीबाई  102,750

 दामोदर  ठाकरसे  डालर

 महिला

 महाराष्ट्र

 विकास  अध्ययन  1,495,000

 कन्द्र  डालर
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 29  11995  एसएमई  और  स्थायी  प्रौद्योगिकियों  के  स्रोतों  के  बीच  भारतीय  वाणिज्य  240,000  सक्रिय

 संपर्क-कड़ियां
 और  उद्योग  मंडल  डालर

 परिसंघ

 30  1996  कृषि  वैविध्य  अनुसंधान  पुरस्कार  कार्यक्रम  का  प्रयोग  सोसायटी  322,600  सक्रिय

 करना-अनुसंधान  पुरस्कार  देने  के  लिए  कार्यक्रम  स्थापति  करना  रिसर्च  एण्ड  डालर

 इनिशिएटिव्स  फॉर

 सस्टेनेबल

 टैक्नोलॉजीस

 भारत

 16  1996  इकोनॉमिक्स ऑफ  शिपफ्टिंग  फ्रॉम  टोबैको-सूक्ष्म  स्तर  का  अध्ययन  सेन्टर  फॉर
 242,560  सक्रिय

 और  कार्यक्रम-इस  परियोजना  में  प्रेरकों  की  मदद  से  ऐसे  मल्टिडिसिप्लिररी  डालर

 किसानों  की  पहचान  की  जाएगी  जो  तंबाकू  की  खेती  से  हटने  रिसर्च

 को  तैयार

 28  1996  जलापूर्ति  और  संरक्षण  प्रबंध  हेतु  स्थानीय  रणनीतियां  इन्स्टीट्यूट  ऑफ  302,612  सक्रिय
 डेवलपमेंट  डालर

 मद्रास  और  नेहरू

 फाउण्डेशन  फॉर
 डेवलपमेंट

 13  1996  टेलीवर्क  इन  व्यापार  और  सामाजिक  समानता  यूएनयू  इन्स्टीट्यूट  233,320  सक्रिय

 पर  प्रभाव-परियोजना  पूर्व  हुए  विधार-विमर्शों  के  निष्कर्षों  को  फॉर  न्यू  डालर

 शामिल  करना  तथा  भारत  और  मलेशिया  में  टेलीवकिंग  के  प्रभाव  लॉजीस

 का  लैण्ड्स

 23  1997  डेसर्ट  मार्जिन्स  इनिशिएटिव  ,  इन्टरनेशनल  483,170  सक्रिय

 क्रॉप्स  रिसर्च  डालर

 इन्स्टीट्यूट  फॉर

 सेमीएरिड  ट्रापिक्स

 1  1997  खनिज  विकास  में  पर्यावरणीय/सामाजिक  कार्यनिष्पादन  के  टाटा  एनर्जी  रिसर्च  207,460  सक्रिय

 संकेतक  और  वहनीयता  के  संसूचक-स्वास्थ्य  संसूचकों  की  इन्स्टीट्यूट  और  डालर

 पारिस्थितिकी  व्यवस्था  का  विकास  बाथ  विश्वविद्यालय

 6  1997  स्थायी  प्राकृतिक  संसाघान  प्रबंधन  हेतु  प्रोत्साहन  उपाय  सृजित  भारतीय  प्रबंध  252,490  राक़िय

 करना-इस  परियोजना  में  ऐसे  सामाजिक  समूहों  जिन्हें  सामान्यतः

 जैव-विविधता  के  लाभों  का  बराबर  हिस्सा  नहीं  कें

 बौद्धिक  संपत्ति  तथा  परंपरागत  संसाधन  अधिकारों  के  प्रति

 दृष्टिकोणों  के  विकास  में  योगदान  देने  की  क्षमता

 अहमदाबाद  डालर
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 ।  1997  निम्न  कोटि  की  भूमि  के  लिए  बांस  की  कृषिवानिकी  प्रौद्योगिकी  उत्थान-सेन्टर  .  44,235  बन्द
 फॉर  सस्टेनेबल  .  डालर
 डेवलेपमेंट  एण्ड

 30  1997

 10  1997

 30  1997

 1  1998

 29  1998

 4  1998

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सूचना  प्रौद्योगिकियों  का  प्रभाव-इस  परियोजना
 में  ई-मेल  तथा  वर्ल्ड  वाइड बेब  जैसी  इन्टरनेट  सेवाएं  उपलब्ध

 कराई  जाएंगी  और  इसमें  एक  ऐसा  अध्ययन  भी  शामिल  किया

 जाएगा  कि  इन  अधिक  आधुनिक  उपकरणों  का  ग्रामीण  स्तर  पर

 किस  प्रकार  उपयोग  किया  जा  सकता

 सीएआरई-बीएआईएफ,//एमईआर  सिस्टम  कुछ
 विकास  परियोजनओं  के  संबंध  में  सीएआरई  कनाडा  द्वारा
 विकसित  मूल्यांकन  और  सूचित  करने  की
 प्रणाली  का  परीक्षण

 पीएएन-पैन  एशिया  आर  एण्ड  डी  ग्रांट्स  प्रोग्राम-इस  का

 उद्देश्य  अनुसंघान  तथा  विकास  हेतु  अनुदानोंਂ  की  वित्त

 योजना  को  सक्रिय  बनाकर  ऐसे  नेटवर्किंग

 विनियामक  मुद्दों  और  प्रौद्योगिकियों  में  लगाना  है  जिनका

 उद्देश्य  एशिया-प्रशांत  क्षेत्र  में  परिभाषित  विनिर्दिष्ट  समस्याओं

 का  समाधान  करना

 एमएपी-जेन्डर  नेटवर्क-इस  परियोजना  में  पांच  दक्षिण  एशियाई
 देशों  में-समन्वित  और  व्यवस्थित  तरीके  से  आर्थिक  सुधार  में  लिंग

 संबंधी  आयाम  का  विश्लेषण  और  पूर्वा  पर  संबंध  स्थापित  करने

 के  लिएऐं  अनुसंघान  कार्यक्रम  शुरू  किया

 अकाउंटेक्लिटी  एण्ड  गवर्नेंस-भारतीय  तंत्र  की  जवाबदेही  और

 शासन  के  संबंध  में  कार्यशाला  हेतु  सहायता

 वर्चुअल  इन्फार्मेशन  सेंटर  फॉर  मैनेजमेंट  डेवलेपमेंट

 पावर्टी  एलिविएशन
 उत्तर

 भारत

 स्वामीनाथन  214,120
 रिसर्च  इन्स्टीट्यूट  डालर

 बीएआईएफ  92,493
 डेवलपमेंट  रिसर्च  डालर

 पुणे

 फाउण्डेशन  ऑफ  150,000

 ऑक्यूपेशनल  डालर
 डेवलपमेंट

 इन्स्टीट्यूट  ऑफ  489,020
 सोशल  सस्‍टडीज  डालर

 ट्रस्ट  नई  दिल्‍ली

 रवि  कठपालिया  10,000

 नई  दिल्‍ली  और  डालर

 आईडी

 नई
 दिल्ली

 100,470
 स्टाफ  डालर

 ऑफ  इंडिया

 सक्रिय
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 10  1998  कृषिखाद्य  के  विकास  के  जरिए  ग्रामीण  समुदायों  को  मजबूत  बीएआईएफ  452,260  सक्रिय

 बनाना-कृषि  खाद्य  क्षेत्र  क ेविकास  के  जरिए  ग्रामीण  आजीविका  डेवलपमेंट  रिसर्च  डालर

 के  सुधार  से  संबंधित  मुद्दों  पर  ध्यान  पूणे
 और  एमएस
 स्वामीनाथन

 रिसर्च  फाउण्डेशन

 1  1998  सदी  की  परंपराओं-कार्यक्रम  उपाय  का  विकास  आईडी  15,500  बन्द

 आरसी-संस्थांतर्गत  डालर

 विषय  अध्ययन

 -  ]  1998  ग्रामीण  युवाओं  और  महिलाओं  द्वारा  प्रशिक्षण  के  माध्यम  से  17,595  बन्द
 हरियाली  का  संवर्धन  ।  भारत  डालर

 20  1998  एसएमई  संपर्क  कड़ियों  से  संबंधित  परियोजना  की  आईडीं  5,500  सक्रिय

 मॉनौटरिंग  ।  संस्थातर्गत  डालर
 परियोजना

 26  1998  वीमेन्स  हैल्थ  एण्ड  एम्पावरमेंट-बीएआईएफ  के  साथ  सीडा  आईडी  10,850  सक्रिय

 परियोजना  का  संस्थांतर्गत  डालर
 परियोजना

 18  1999  दक्षिण  एशिया  में  सूचना  क्षेत्र  मे ंमहिला  काम  गारों  पर  क्षेत्रीय  नीति  आईडी  34.500  सक्रिय

 संगोष्ठी  |  संस्थांतर्गत  डालर
 परियोजना

 1  1999  गढ़वाल  जिले  के  पहाड़ी  इलाकों  में  औषधीय  पौद्यों  का  संरक्षण  सोसायटी  23,775  सक्रिय
 तथा  हिमालयन  डालर

 एन्वायरनमेंटल

 उत्तर
 भारत

 26  1999  मध्य  प्रदेश  में  औषधीय  पौधों  का  सामुदायिक  आधार  पर  स्थायी  इंडियन  26,021  सक्रिय

 प्रबंध  |  इंस्टीट्यूट  ऑफ  डालर
 फारेस्ट

 मध्य

 प्रदेश

 31  1999  मैट  घास  की  उत्पादन  तथा  प्रसंस्करण  प्रौद्योगिकी  का  चाइल्ड  एण्ड  19,600  सक्रिरा

 विकास-इसका  उद्देश्य  अधिक  उत्पादकता  के  लिए  मैट  घास  की  सोशल  वेलफेयर  डालर

 उत्पादन  प्रौद्योगिकी  का मानकीकरण  करना  सोसायटी
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 4  1999  पर्ल  मिलेट  उत्पादों  का  उत्पादन  और  एकेडमी  21.500  सक्रिय

 डेवलपमेंट  सायंस  डालर

 28  1999  माइक्रोन्यूट्रिएन्ट  इनियशिएटिव  पश्चिम  3,150,000  सक्रिय

 सरकार  डालर

 29  1999  माइक्रोन्यूट्रिएन्ट  इनिशिएटिव  गुजरात  सरकार  3,000,000  सक्रिय
 डालर

 15  1999  परंपरागत  स्वास्थ्य  प्रथाओं  को  मजबूत  करना  और  जिला  कित्तूर  पीपुल्स  क्लिनिक  28,196  सक्रिय
 की  महिलाओं  और  शहरी  चिकित्सकों  को  औषधीय  पौधों  की  खेती  डालर

 का  प्रशिक्षण  आंध्र

 उड़ीला  में  कीमती  पत्थरों  की  खोज

 श्री  वाड़ियार  :

 खबिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  विशेषकर  कालाहांडी  जिले  में  कीमती

 और  कम  कीमती  पत्थरों  की  खोज  की  गई

 क्या  खान  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  के  पत्थर  वहां  पाये  गये

 और

 इन  पत्थरों  के  पूर्ण  दोहन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 खान  और  खनिण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 और  कीमती  एवं  अर्ध  कीमती  पत्थर  उड़ीसा  के

 बोलनगीर  और  कोरापुट  जिलों  में  कहीं-कहीं  पाए  जाते

 कालाहाण्डी  जिले  में  आयोलाइट

 और  क्राइसोबेरील  की  मौजूदगी  की  रिपोर्ट  मिली

 कम्पनी  1956  की  धारा  3  की  उपधारा  (1)

 में  परिभाषित  कोई  भी  मारतीय  नागरिक  अभवा  खान  एवं

 खनिज  एवं  के  प्रावधानों  और

 इसके  अंतर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  खनन  पट्टा  प्राप्त  करने

 के  खनिज  भण्डारों  को  विदोहन  कर  सकता

 शहरी  सहकारी  बैंकों  को  हानि

 2886.  श्री  ब्रह्ममैथा  :  क्या  दित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  शहरी  सहकारी  बैंकों  में

 धारा  पक  पाक  पक  वीक

 हानियों  का  पता  लगाने  के  लिए  पहले  ही  कोई  चेतावनी  प्रणाली  लागू

 की  गई

 ब्यौरा  क्‍या

 कया  आम  जनता  को  ऐसे  बैंकों  के  प्रबन्धक  वर्ग  की

 गतिविधियों  पर  नजर  रखने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  और

 यदि  तो  भारतीय  रिजर्व  बैंक  देश  में  शहरी  सहकारी

 बैंकों  पर  समुचित  निगरानी  रखने  के  लिए  अन्य  किन  ख्रोतों  स ेजानकारी

 प्राप्त  करने  का  विचार  रखता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि शहरी  सहकारी

 बैंकों  में  घाटों  का  पता  लगाने  के  लिए  उसके  द्वारा  अलग  से  कोई

 पूर्व  चेतावनी  प्रणाली  नहीं  स्थापित  की  गई  है  ।  वर्तमान  प्रणाली

 के  शहरी  सहकारी  बैंकों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे

 अपनी  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  कतिपय  सांविधिक  विवरणियां  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  के  पास  प्रस्तुत  करें  जिसमें  प्रत्येक  माह  के  अंतिम  शुक्रवार
 की  स्थिति  के  अनुसार  इन  शहरी  सहकारी  बैंकों  की  आस्तियों  और

 देयताओं  को  दर्शाते  हुए  फार्म  IX  में  मासिक  विवरण  शामिल  यह

 विवरण  आस्तियों  और  देयताओं  के  संचलन  तथा  विवरणी  की  तारीख

 के  अनुसार  बैंकों  के  लाभ/हानि  की  स्थिति  को  दर्शाता  इसके
 सभी  शहरी  बैंकों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  अपने

 ऋण  खातों  की  आय  की  पहचान  के  सिद्धान्त  के  आधार  पर  चार  श्रेणियों

 अर्थात्‌  संदिग्ध  और  हानि  वाली  आस्तियों  में  वर्गीकृत
 करें  |  इन  बैंकों  द्वारा  ऋणों  के  ऐसे  वर्गीकरण  का  एक  वार्षिक  विवरण

 सांविधिक  लेखा  परीक्षकों  से  प्रमाणित  करा  कर  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 को  देना  होता

 यदि  तो  लागू  की  गई  ऐसी  चेतावनी  प्रणाली  का



 279  प्रश्नों  के

 और  शहरी  सहकारी  बैंकों  को  संबंधित  राज्यों  के

 सहकारी  समिति  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुसार  सहकारी  समितियों

 के  रूप  में  स्थापित  किया  जाता  ऐसे  बैंकों  के  प्रबंधन  बो्डों  का

 शेयरघारकों  द्वारा  चयन  किया  जाता  है  और  सदस्यों  के  अधिकारों  को

 सहकारी  समिति  अधिनियम  में  परिभाषित  किया  गया  है  |  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  जनता  को  शहरी  सहकारी  बैंकों  के  प्रबंधन  पर  निगरानी  रखने

 के  लिए  प्रोत्साहित  नहीं  करती  है  क्योंकि  ऐसे  बैंकों  के  प्रबंधकीय  पहलू

 सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  के  कार्य  क्षेत्र  में  आते  पर्यवेक्षण

 की  वर्तमान  प्रणाली  के  बैंकਂ  के  रूप  में  वर्गीकृत

 किए  गए  शहरी  बैंकों  का  प्रत्येक  वर्ष  विनियमन

 1949  की  धारा  35  के  अनुक्रम  सांविधिक  निरीक्षण  किया  जाता

 है  जबकि  अन्य  बैंकों  का  दो  वर्ष  में  एक  बार  निरीक्षण  किया  जाता

 कार्य  स्थल  पर निरीक्षण  शहरी  बैंकों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  जानकारी

 का  प्रमुख  स्रोत  है  । इसके  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  प्रमुख  शहरी

 बैंकों  क ेलिए  स्थलेतर  निगरानी  की  प्रणाली  शुरू  करने  का  भी  प्रस्ताव

 किया

 बीमा  क्षेत्र  में  का  प्रवेश

 2889.  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  का  यू  टी.आई  बैंक  के  साथ  मिलकर  एक

 बीमा  कम्पनी  शुरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  यू  के  लिए  बीमा  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने

 की  व्यावसायिक  अनिवार्यताओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  ने  बीमा  क्षेत्र  की  लाभप्रदता  का  अनुमान
 लगा  लिया  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  बालासाहिब  विखे  :

 नहीं  |  इस  समय  यू  का  बैंक  के  सहयोग

 से  कोई  बीमा  कम्पनी  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 कारगिल  संथर्ष  का  प्रभाव

 2890.  श्री  बिलास  मुत्तेमवार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  कारगिल  ऑपरेशन  ने  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति

 पर  अपना  असर  डालना  शुरू  कर  दिया  है  और  भविष्य  में
 मी

 डालता

 और

 कारगिल  में  हुए  खर्च  को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा

 क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कारगिल  संघर्ष  के  परिणामस्वरूप  कुल  कितना  व्यय

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  सरकार  के  वित्तीय  संसाधन  कई  प्रकार  के  राजकोषीय

 मानदंडों  द्वारा  प्रभावित  होते  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ  कुल  व्यय

 में  कुल  राजस्व  पूंजी  प्राप्तियां  आदि  शामिल  हैं  और

 यह  किसी  एक  विशिष्ट  कारक  पर  आघारित  नहीं

 केन्द्र  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  की  प्रवृत्ति  का  बारीकी

 से  अनुवीक्षण  किया  जाता  है  और  उसकी  लगातार  समीक्षा  की  जाती

 अतिरिक्त  व्यय  विभागों  द्वारा  व्यय  में  मितव्ययिता  और  बेहतर  व्यय  :

 प्रबन्धन  तथा  बढ़ी  हुई  प्राप्तियों  के  माध्यम  से  बचतों  द्वारा  पूरा  किया

 क्या  रक्षा  बजट  में  समग्र  वृद्धि  के  रूप  में  प्रदर्शित  किया
 '

 कमजोर  बैंकों  संबंधी  वर्मा  समिति

 से अनुवीक्षण  श्री  अजय  चक्रवर्ती  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपाਂ

 करेंगे  कि  :
 विभागों द्वारा व्यय में मितव्ययिता और बेहतर  व्यय

 क्‍या  नौ  बैंकों  की  यूनियनों  केन्द्रीय

 फोरम  ऑफ  बैंक  यूनियन्सਂ  ने  रुग्ण  बैंकों  संबंधी

 वर्मा  समिति  की  कुछेक  सिफारिशों  के  क्रियान्वयन  से  संबंधित  अपनी

 आपत्तियों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  गवर्नर  से

 मुलाकात  की  और
 चर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ग्यौरा  क्या  ह ैऔर  उससे  क्या

 परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  घिखे  :

 परिचर्चा  का  ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में  संलग्न
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 विवरण

 बैंक  यूनियमों  के  प्रतिनिधियों  का  स्वागत  करते  गवर्नर  श्री

 खान

 ने  कहा  कि  बैंक  यूनियनों  के  राष्ट्रीय  नेताओं  स ेमिलकर  और

 समिति  की  सिफारिशों  पर  उनके  विद्यवार  सुनकर  उन्हें  बहुत
 प्रसन्‍्मता  हुई  |  उन्होंने  कहा  कि  व्यापकजन  चर्चा  हेतु  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 रिपोर्ट  को  प्रकाशित  कर  दिया  गया  रिपोर्ट  सरकार  को भी  प्रस्तुत
 कर  दी  गई  क्योंकि  कुछ  महत्त्वपूर्ण  सिफारिशों  पर  सरकार  को  निर्णय

 लेने  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  रिजर्व  बैंक  रिपोर्ट  का  अध्ययन

 कर  रहा  था  और  उसने  अभी  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  इसलिए

 यूनियनों  के  नेताओं  के  विचार  सुनने  का  एक  अच्छा  अवसर

 गवर्नर  ने  आगे  कहा  कि  बैंकिंग  क्षेत्र  का  सुदृढ़ीकरण  देश  के

 लिए  एक  महत्त्वपूर्ण  प्राथमिकता  थी  |  एक  सुदृढ़  बैंकिंग  क्षेत्र  कर्मचारियों

 के  लिए  उतना  ही  महत्त्वपूर्ण  था  जितना  स्वामी  के  रूप  में  सरकार  के

 लिए  और  नियंत्रक  के  रूप  में  रिजर्व  बैंक  के  इसलिए  सामान्य

 हित  में  कर्मचारियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  और  साथ-ही-साथ  कमजोर

 बैंकों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  नीतियों  को  तैयार  करना

 बैंक  कर्मचारियों  की  यूनियनों  के  प्रतिनिधि  इस  बात  से  सहमत

 थे  कि  बैंकिंग  प्रणाली  को  और  सुदृढ़  करना  अनिवार्य  वे

 वर्मा  समिति  द्वारा  अपनाए  गए  दृष्टिकोण  के  सरासर  विरुद्ध  वे  इस

 बात  से  क्षुबव्य  थे  कि  समिति  ने  अशोध्य  ऋणों  को  वसूल  करने  और

 अनुपयोज्य  आस्तियों  को  कम  करने  के  प्रमुख  मामले  पर  कतई  ध्यान

 नहीं  उनका  तर्क  था  कि  यही  मूलभूत  कारण  था  जिससे

 तथाकथित  कमजोर  बैंक  कमजोर  हो  इस  संबंध  में  उन्होंने  इंगित

 किया  कि  वे  वर्मा  समिति  द्वारा  प्रस्तावित  परिसम्पत्ति  पुनर्निर्माण  निधि

 के  साथ-साथ  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कमी  करने  के  पक्ष  में  नहीं

 उनके  अनुसार  अशोध्य  ऋणों  को  वसूली  पर  ध्यान  देना  अनिवार्य

 है|  इस  संबंध  में  उन्होंने  जोर  दिया  कि  अशोध्य  ऋणों  की  शीघ्र  वसूली

 हेतु  कानूनी  आधार  को  मजबूत  करने  के  लिए  अतिशीघ्र  कदम  उठाने

 की  आवश्यकता

 इन  मामलों  पर  ध्यान  देने  की  वर्मा  समिति  ने कमजोर

 बैंकों  के  पुनर्निर्माण  का  सम्पूर्ण  भार  बैंक  कर्मचारियों  पर  डाल  दिया

 जो  बैंकों  को कमजोर  करने  के  लिए  बिल्कुल  उत्तरदायी  नहीं

 बैंक  यूनियनों  ने  यह  भी  कहा  कि  बैंकों  की  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  प्रकृति

 को  बनाए  रखने  के  लिए  वे  अटल  थीं  और  उनके  निजीकरण  के  पक्ष

 में  नहीं  जिस  दिशा  में  बैंकिंग  क्षेत्र  को  ले  जाने  की  वर्मा  समिति  की

 मंशा  प्रतीत  होती  अपनी  ओर  से  यूनियनों  ने  आश्वासन  दिया  कि

 बैंकिंग  प्रणाली  के  परिचालन  में  सुधार  लाने  के  लिए  बेहतर  उपभोक्ता

 कार्य  कुशलता  और  उत्तरदायित्व  के  प्रति  वे  पूर्णरूपेण  कटिबद्ध
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 अन्त  में  गवर्नर  ने  यूनियनों  के  विधारों  पर  उनका  आभार  प्रकट

 किया  और  उनको  आश्वासन  दिया  कि  वर्मा  समिति  की  सिफारिशों  को

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  अंतिम  रूप  दिए  जाते  समय  उनके  दृष्टिकोण
 को  ध्यान  में  रखा  उन्होंने  कमजोर  बैंकों  को  सुदृढ़  करने  के

 विमिनन  पहलुओं  पर  समिति  द्वारा  दी  गई  सभी  सिफारिशों  पर  समेकित

 रूप  से  ध्यान  देने  के  लिए  भी  यूनियनों  से  आग्रह  इन  बैंकों

 के  दीर्घावघिक  हितों  के  लिए  सभी  संबंधित  पक्षों  क ेसहयोग  से  एक

 संतुलित  कार्रवाई  करनी

 शहद  का  निर्यात

 2892.  रामकृष्ण  कुसभरिया  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कुछ  देशों  को  शहद  का  निर्यात  कर  रही

 और

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  देश-वार  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  शहद  का  निर्यात

 किया  गया  और  उसका  कया  मूल्य  था  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 नहीं  ।  शहद  का  निर्यात  उन  निर्यातकों  द्वारा  किया  जाता  है  जो  कृषि
 और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  पास

 पंजीकृत  होते

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  शहद  की

 कुल  मात्रा  और  मूल्य  निम्न  प्रकार  हैं  :

 तन
 नमन  की

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 आइए

 1996-97  580.8  329.9

 1997-98  751.9  368.5

 1998-99*  1413.0  747.5

 +अनन्तिम  खोत  :  डी  जी  सी  आई  एंड  एस,/एपीडा

 शहद  का  निर्यात  मुख्य  रूप  से

 और  यू  एस  ए  को  किया  गया

 निर्यातों  के  देश-वार  ब्यौरे  डी  जी  सी  आई  एंड  कलकत्ता  द्वारा

 प्रकाशित  भारत  के  विदेश  व्यापार  के  आंकड़ों  मासिक,/वार्षिक  बुलेटिनों
 में  उपलब्ध  होते  हैं  जिनकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  जाती

 हैं  ।

 उड़ीसा  में  निकेल  संयत्र

 2893.  श्री  भर्जुहरि  महताव  :  क्‍या  खान  और  सार्मिज  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ््््ि



 283.  प्रश्नों  के

 क्या  उड़ीसा  विशेषकर  जाजपुर  जिले  के  सुकिन्डा

 एक  निकेल  संयंत्र  लगाया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य  के  वे

 अन्य  स्थान  कौन-कौन से  हैं  जहां  ऐसे  संयंत्र  लगाये  जाने  की  संभावना

 क्‍या  अर्थक्षमता  रिपोर्ट  की  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति

 द्वारा  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संयंत्र  में  उड़ीसा  राज्य  सरकार  की  कितनी

 भागीदारी  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 से  नहीं  |  उड़ीसा  के  जाजपुर  जिले  के  सुंकिन्दा
 स्थान  पर  निकिल  निष्कर्षण  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद

 ने  क्रोम  अयस्क  के  निष्कर्षण  के  अपशिष्ट  के  रूप  में  एकत्र

 क्रोमाइट  पछोड़न  से  निकिल  धातु  के  निष्कर्षण  की  एक  प्रक्रिया

 विकसित  की  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  तथा  के

 बीच  समझौता  ज्ञापन  )  पर  हस्ताक्षर  होने  के  दस  करोड़

 रुपए  की  पूंजीगत  लागत  से  की  भुवनेश्वर  स्थित

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  सुकिन्दा  घाटी  से  10  टन  क्रोम

 अयस्क/पछोड़न  प्रतिदिन  परिष्करण  क्षमता  वाला  एक  पाइलेट  संयंत्र

 स्थापित  किया  जा  रहा  है|  सुकिन्दा  घाटी  में  क्रोम  पछोड़न  अपशिष्ट

 से  निकिल  निष्कर्षण  की  तकनीकी-आर्थिक  व्यवहार्यता  का  पाइलेट

 प्लांट  के  प्रचालन  के  दो  वर्ष  बाद  आकलन  किया  जा  सकेगा  जब  पर्याप्त

 आंकड़े  उपलब्ध  हो  चुके

 औद्योगिक  उत्पादन

 2894.  श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  :

 श्री  विलास  मुश्तेमवार  :

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :

 श्री  राजीव  सिंह  चौटाला  :

 17  1999

 श्री  ब्रह्मनैया  :

 क्या  वाणिज्व  और  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  वर्ष  1999  में  आज  की

 तारीख  तक  क्षेत्र-वार  कुल  कितना  औद्योगिक  उत्पादन

 उक्त  अवधि  के  दौरान  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 और  प्राप्त  किए

 (1)  क्‍या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  1999  से  औद्योगिक

 उत्पादन  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्षेत्र-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  2000-2001  के  दौरान  कितना  औद्योगिक

 उत्पादन  होने  की  आशा  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  1999-2000  के

 दौरान  क्षेत्र-वार  औद्योगिक  उत्पादन  की  विकास  दर  निम्नलिखित
 तालिका  में  दर्शायी  गयी  है  :

 विकास
 7

 उनन विनिर्माणकारो

 विद्युत
 समग्र

 1996-97  -1.9  6.7  4.0  5.6

 1997-98  5.9  6.7  6.6  6.6

 1998-99  -1.8  4.4  6.4  4.0

 1999-2000  0.2  75  8.1  6.9

 ते रा  अर  ग्ररी अप्रैल-अक्ट प्अजल ---

 सरकार  ने  औद्योगिक  विकास  दर  के  वर्ष-वार  लक्ष्यों

 को  निर्धारित  नहीं  किया

 और  विकास  दर  के  क्षेत्र-वार  ब्यौरे  निम्नानुसार  है  :

 अवधि  1998-99  1999-2000
 7

 खनन  विनिर्माणकारी  विद्युत  विनिर्माणकारी॑
 समग्र

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 अप्रैल  (29  49  10  48.  (-)  20  57  6.0  50



 285  प्रश्नों  के  11  लिखित  उत्तर  286

 2  3  4  $  6  7  8  9

 मई  (-)  30  34  99  43.7  03  9.1  3.3  77

 जून  2.3  4.6  9.8  48.  (-)  17  6.2  4.1  5.3

 जुलाई  2.9  3.1  65  3.4  0.1  है|  6.2  64

 अगस्त  0.66  4.5  6.8  ब्व  17  69  109  6.8

 सितम्बर  (-)  49  39.  05  2.8  47  78  167  84

 अक्टूबर  __  (09  0  (-) 01  00...  (>)  17  97 103  87

 (3)  सरकार  ने  2000-2001  के  दौरान  औद्योगिक  विकास  क्‍या  सरकार  का  बैंक  कर्मचारियों  के  लिए  ग्रामीण

 का  अनुमान  नहीं  लगाया

 तम्बाकू  उत्पादकों  को  ऋण

 2895.  श्री  वेंकटेश  नायक  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तम्बाकू  बोर्ड  ने  कर्नाटक  के  तम्बाकू  उत्पादकों  को

 उर्वरक  और  अन्य  आदानों  हेतु  ऋण  प्रदान  किया

 यदि  तो  दिए  गए  ऋण  की  घनराशि  कितनी  है  तथा

 राज्य  में  कितने  तम्बाकू  उत्पादकों  ने  इस  सुविधा  का  लाभ  उठाया

 क्‍या  तम्बाकू  उत्पादकों  ने  मांग  की  है  कि  इन  ऋणों

 की  अदायगी  तीन  किश्तों  में  करने  की  अनुमति  दी  और

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 से  प्रश्न  नहीं

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  की  उस  पर  कया  प्रतिक्रिया

 ग्रामीण  क्षेत्रों  की  बैंक  शाखाओं  के  कर्मचारी

 2896.  श्री  रामशकल  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 .

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित

 शाखाओं  में  कर्मचारियों  की  संख्या  कम

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  बैंकों  की  ग्रामीण  शाखाओं

 व  अन्य  शाखाओं  में  पर्याप्त  मात्रा  में  कर्मचारियों  को  तैनात  करने  हेतु

 क्या-क्या  कदम  उठाए

 शाखाओं  में  निश्चित  समय  अवधि  तक  कार्य  करने  को  अनिवार्य  बनाने

 का  प्रस्ताव  है  ताकि  ग्रामीण  शाखाओं  में  कर्मचारियों  की  कमी  को  पूरा
 किया  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंस्थित  शाखाओं  में  आमतौर  पर  कर्मचारियों

 की  कमी  की  कोई  सूचना/रिपोर्ट  नहीं  सरकार  ने  समय-समय  पर

 बैंकों  से कहा  है  कि  अवर्तनीय  स्थानांतरणों  को  क्रियान्वित  करके  तथा

 अधघिशेष  वाले  क्षेत्रों  से  कमी  वाले  क्षेत्रों  मे ंमानव  शक्ति  की  पुनर्तैनाती
 करके  ग्रामीण/अर्द्ध  शहरी  क्षेत्रों  मे ंस्थित  शाखाओं  में  कर्मचारियों  की

 कमी  को  पर्याप्त  ढंग  से  पूरा  किया  जाना  सरकार  ने

 मार्ग-निर्देश  भी  जारी  किए  हैं  जिसमें  वरिष्ठ  प्रबन्धन  ग्रेड  स्केल-]४

 में  पदोन्‍नति  के  लिए  विचार  किए  जाने  से  पूर्व  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के

 अधिकारियों  का  ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  तीन  वर्ष  तक

 कार्य  करना  अनिवार्य  कर  दिया  गया

 ऋण  जाल

 2897,  श्री  बराड़

 श्री  शंकर  सिंह  बाघेला  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17  1999  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  ब्लेम्स  सेन्टर  फॉर  डैब्ट  ट्रैपਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  के



 287  प्रश्नों  के  |

 लिए  वर्तमान  केन्द्र-राज्य  आर्थिक  संबंधों  में  सुधार  लाने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  प्रश्न  के  भाग  में  संदर्भित  अखबारी  खबर  के  अनुसार
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  ग्यारहवें  वित्त  आयोग  को  सौंपे  गए  ज्ञापन  में

 ,  केन्द्रीय  नीतियों  को  संदर्मित  किया

 अपनी  विचारणीय  शर्तों  के  अंतर्गत  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच

 संसाधनों  के  बंटवारे  पर  सिफारिश  करने  के  लिए  वित्त  आयोग  संक्धिन

 के  के  तहत्‌  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  नियुक्त  किया  जाता

 केन्द्र  राज्य  सरकारें  वित्त  आयोग  के  समक्ष  अपने  विचार  रखने

 को  स्वतंत्र  भारत  सरकार  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  वित्त  आयोग

 के  समक्ष  किए  गए  आत्मनिवेदन  पर  टिप्पणी  करना  उचित  नहीं

 समझती

 और  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  से  स्वस्थ  आर्थिक

 संबंध  बनाए  रखने  के  लिए  वचनबद्ध  संविधान  के  अनुच्छेद  280

 के  अंतर्गत  नियुक्त  वित्त  और  राष्ट्रीय  विकास

 अंतर्रज्यीय  परिषद  जैसे  जिनमें  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  के

 17  1999  लिखिश  288

 प्रतिनिधि  होते  द्वारा  केन्द्र-सज्य  के  आर्थिक  संबंधों  की समय-समय

 पर  पुनर्समीक्षा  की  जाती

 गुजरात  में  लिप्काइट  का  भंडार

 2698.  श्री  गढ़वी  :  क्या  खाग  और  खनिज  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  विशेषरूप  से  कच्छ  क्षेत्र  में  भूषैज्ञानिक

 विशेषज्ञों  द्वारा  बड़ी  मात्रा  में  लिग्नाइट  के  भण्डार  का  फ्ता  चला

 यदि  तो  पता  लगाए  गए  भंडार  की  गुणक्ता  और

 मात्रा  तथा  उनका  स्थल-वार  ब्यौरा  क्या  और

 उनक्षेत्रों  में खनन  संबंधी  कार्य  कब  तक  शुरू  किए  जामे

 की  संगावना  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 और  गुजरात  में  अनुमानित  लिग्नाइट  भंडारों  मात्रा  और

 उसकी  गुणकता  के  ब्यौरे  नीचे  दर्शाए  गए  हैं  :

 गुणकत्ता
 ः

 (७).  (%)  (%)  (%)  कैवै  या  मात्रा

 (कि.कै,/किय्रा)..

 कचछ  क्षेत्र

 पननघरो  30-40  6-10  27-33  22-25  3300-3500  98

 अकृमोटा  30-35  18-24  30-35  20-22  3000-3200  82

 उमरसर  “28  13  37  22  4084  11

 मतनोमघ  30-35  15-20  20-25  20-25  2000-2500  34

 लखपत  ह  29  33  20  3274  14

 कैयाड़ी  19  29  33  19  4312  45

 भावज॑गर  क्षेत्र  13.56  23.98  अजा  26.90  3882  326.

 सूरत  क्षेत्र  13.00  1738  34.26  28.99  4488  219

 भड़ौच
 क्षेत्र  6-25  5-37 |  28-46  10-37  2988-5500  644

 लत  दया  भय  ता  दिया  पाप  क्‍खटय_प:प:पथ5:ि:पपथिानयना  पय  पतन  पतपपि+पपप:िप।+पयपा:प:यायता+पपपमपपपफण  :  +__+_++++ककऩरसतक्‍ऑ०0छसफसकककन्‍कफन्‍ाृ्कमताः
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 -  निर्धारित  .
 =  कैलोरिफिक



 प्रश्नों  के

 अन्वेषण  के  लिए  भंडारों  को  आर्थिक  रूप  से  लाभकारी

 पाए  उनके  अंतिम  उपयोग  को  सुनिश्चित  बैंक  ग्राह्यय

 परियोजना  रिपोर्टों  के तैयार  करने  और  आवश्यक  निवैशों  को  निर्धारित

 करने  के  तुरंत  बाद  खनन  क्रिया  कलापों  को  शुरू  किए  जाने  की

 संमाषना

 किराए  के  भवनों  में  चल  रहे  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  के  कार्यालय

 2899.  श्री  अशोक  मोहोल  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  किराए  के  भवनों  में  चल  रहे  केन्द्रीय

 उत्पाद-शुल्क  मंडलीय  अधिकारियों  के  कार्यालयों  की  स्थान-वार

 संख्या  कितनी

 सरकार  द्वारा  इन  कार्यालयों  हेतु  कितने  किराए  का

 भुगतान  फिया  जा  रहा

 क्‍या  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  के  मंडलीय  कार्यालयों  के

 किराए  का  भुगतान  विभिन्‍न  विशेषकर  महाराष्ट्र  के  पूना  शहर

 संबंधित  स्वामी  को  पिछले  एक  वर्ष  से  नहीं  किया  गया

 सरकार  द्वारा  किराए  की  बकाया  धनराशि  का  भुगतान

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍जय  :

 से  केन्द्रीय  उत्पाद  तथा  सीमा  शुल्क  बोर्ड  के  अधीन  विभिन्न  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  औ  सभा  पटल  पर  रख  दी

 वस्श्रों  का  निर्यात

 2900,  सुशील  कुमार  इस्दौरा  :

 श्री  मगवल  किशोर  राय  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  के  दौरान  उसी  अवधि  की  तुलना  में

 के  प्रथम  छः  महीनों  के  दौरान  वस्त्रों  का  निर्यात  7  प्रतिशत

 तक  बढ़ा

 (a)  क्‍या  उक्त  अवधि  के  दौरान  कुछ  कोटा  निर्धारित  किए

 जाने  कले  देशों  को  निर्यात  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  13  प्रतिशत  तक

 कम  हो  मया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  देशों  का

 नाम  क्या

 11  1921  लिखित  290.

 क्‍या  कोटा  निर्धारित  किए  यए  उन  देशों  की  बजाय

 जिनके  लिए  कोटा  निर्धारित  नहीं  है  देशों  का  निर्यात  मूल्य  ज्यादा  होता

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  प्रथम  छः  महीनों  के  दौरान

 कोटा  निर्धारित  देशों  तथा  कोटा  न  निर्धारित  किए  गए  देशों  को

 कितने  मूल्य  का  निर्यात  किया  और

 सरकार  द्वारा  कोटा  न  निर्धारित  किए  गए  देशों  में  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 से  वर्ष  1999-2000  के  पूर्वाद्ध  के  दौरान

 उ्त्रों  के  निर्यात  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  हुये  निर्यात

 की  तुलना  में  2.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 कोटा  देशों  नामतः  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  और  यूरोपीय  यूनियन  को

 निर्यात  में  मामूली  कमी  आयी  कोटा  देशों  और  गैर-कोटा  देशों

 को  वस्त्रों  के  निर्यात  का  मूल्य  निम्नानुसार  है  :

 अमरीकी  मिलियन  डालरनों

 1998-99  1999-2000

 कोटा  देश  2378.4  2248.2

 1755.7  2010.3 गैर  कोटा  देश

 स्रोत  :  अपेरेल  निर्यात  संवर्द्धन  परिषद्‌  और  सूती  वस्त्र  निर्यात  संवर्सन  परिषद्‌

 (a)  सरकार  की  इस  समय  गैर  कोटा  देशों  को  गैर  कोटा

 निर्यात  और  कोटा  देशों  को  समग्र  वस्त्र  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 निर्यात  हकदारी  के  अन्तर्गत  गैर  कोटा  हकदारी  प्रणाली

 सामान्यतया  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अन्य  कार्रवाई  निम्न

 के  अनुसार  हैं  :

 >कम>म»बक,

 (1)  इस  क्षेत्र  क ेआधुनिकीकरण  और  उन्नयन  को  सुकर

 बनाने  के  लिए  1.4.1999  से  प्रौद्योगिकीय  उन्‍नयन  निधि

 योजना  लागू  की  गई  है  ताकि  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  क्षेत्र

 में  इसे  अधिक  प्रतियोगी  बनाया  जा  सके  |

 (2)  कुछ  विशिष्ट  वस्त्र  मशीनों  के  संबंध  में  शून्य  शुल्क

 निर्यात  संवर्धन  पूंजीगत  सामान  की

 प्रारंभिक  सीमा  को  घटाकर  1  करोड़  रुपए  कर  दिया

 गया

 6)...  निर्यातोन्मुख  एक  (ई.ओ.यू)/निर्यात  सर्वर्द्धन  क्षेत्र



 29  प्रश्नों  के

 पी.जैड.)/ई.पी.सी.जी.  एककों  द्वारा  सूती  यार्न  के

 निर्यात  को  उदार

 (44)  कुछ  श्रेणियों  की  ट्रिमिंग  और  अलंकरण  का  शून्य  शुल्क
 आयात  |

 स्वैश्छिक  आय  घोषणा  योजना

 2901.  श्री  रमेश  चेन्नितला  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दो  वर्ष  पहले  कार्यान्वित  की  गई  स्वैच्छिक  आय

 घोषणा  योजना  सफल  रही

 यदि  तो  यह  किस  सीमा  तक  संफल  रही

 इस  योजना  को  जारी  न  रखने  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  की  योजना  को

 दुबारा  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धननजय  :

 और  स्वैच्छिक  आय  प्रकटन  स्कीम  1997

 के  अन्तर्गत  33,289  करोड़  रुपये  से अधिक  की  आय  घोषित  की  गई

 इन  प्रकटनों  पर  9,745  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  धनराशि  कर

 और  ब्याज  के  रूप  में  वसूल  की  गई

 स्वैच्छिक  आय  प्रकटन  1997  वित्त

 1997  का  एक  अंग  वित्त  अधिनियम  की  धारा  64  के  अन्तर्गत  उक्त

 स्कीम  को  सीमित  अवधि  के  लिए  लागू  किया  गया  था  और  इसे

 31.12.1997  को  अथवा  इससे  पूर्व  समाप्त  किया  जाना

 और  (७)  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 वस्त्र  कामगार  पुनर्वास  निधि  योजना

 2902.  श्री  गोविस्वन  :  क्या  वस्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वस्त्र  कामगार  पुनर्वास  निधि  योजना  के  तहत  आबंटित

 राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 इससे  प्रतिवर्ष  लाभान्वित  होने  वाले  कामगारों  की

 क्षेत्र-वार  संख्या  कितनी

 वस्त्र  आयुक्त  के  पास  प्रतिपूर्ति  हेतु  लंबित  आवेदनों  का

 क्षेत्र-वार  ग्यौरा  क्या  और

 17  1999

 (a)  इस  संबंध  में  अभी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिगगी  :

 मांग  के  आधार  पर  वस्त्र  कामगार  पुनर्वासन  निधि  योजना

 डब्ल्यू  के  लिए  वस्त्र  मंत्रालय  के  बजट  में  प्रत्येक  वर्ष

 प्रावधान  किए  गए  वर्तमान  चालू  वर्ष  के  लिए  टी.डब्ल्यू  आर.एफ
 योजना  के  अंतर्गत  18  करोड़  रुपए  का  प्राक्यान

 योजना  के  अंतर्गत  वर्ष-वार  और  क्षेत्र-वार  लाभान्वित

 कामगारों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :

 क्षेत्र  राज्य-वार  लाभान्वित  कामगारों  की  संख्या

 वर्ष  गुजरात  महाराष्ट्र  मध्य  तमिलनाडु  कुल
 प्रदेश

 किधय्ं्य्ध््म््ण््
 या

 1988-89  1213  न  -  -  -  1213

 1989-90  5278  न  -  खा  -
 6019.

 1990-91  569  942 «=  -  1045  449912183

 1991-92  3940  422  -  -  331  4693

 1992-93  7023  331  न
 104  337  7795

 1993-94  4686.  540  न  -  .  —
 -  5226

 1994-95  2531  11  न  न  -  2542

 1995-96  1203  2  न  -  1205

 1996-97  2316  3  ष्ा
 -  2  2321

 1997-98  2560  द्
 —  2287  -  4847

 1998-99  2282  732  3297  276  -  6587

 1999-

 2000  2573  -  74  1  -  2648

 बुल  ४३2  अक्ष
 आग

 भ४ गकढआर

 वस्त्र  आयुक्त के  कार्यालय  में
 टी.डब्ल्यू

 योजना

 के  अन्तर्गत  प्रतिपूर्ति/लाभ  के  लिए  क्षेत्र-वार  लंबित  आवेदनों  की

 संख्या  निम्नानुसार  है  :
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 क्षेत्र  30.1199  की  स्थिति  के  अनुसार

 _
 लंबित  आवेदनों

 की  संख्या

 गुजरात
 697

 महाराष्ट्र  1

 मध्य  प्रदेश  187

 तमिल  नाडु  65

 कुल

 हु
 950

 वस्त्र  आयुक्त  का  कार्यालय  राज्य  सरकारी

 परिसमापक  आदि  के  साथ  लंबित  आवेदन  और  योजना  के  अंतर्गत

 अपेक्षित  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए  निरन्तर  संपर्क  रखे  हुए  हैं  ताकि

 पात्र  कामगारों  को  निधियों  के  संवितरण  में  सुविधा  हो  ।

 डीजल  पर  उपकर

 2903.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 डीजल  और  पेट्रोल  पर  चालू  वर्ष  के  दौरान  आज  की

 तारीख  तक  उपकर  से  अब  तक  एकत्रित  धनराशि  कितनी  है  और

 1999-2000  के  लिए  कितना  धन  एकत्रित  किए  जाने  की  उम्मीद

 क्या  इस  धनराशि  को  सड़क  विकास  के  अभीष्ट  उद्देश्य

 हेतु  प्रयोग  करने  के  बजाय  वित्तीय  घाटे  को  पूरा  करने  हेतु  उपयोग

 किया  जा  रहा  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 मोटर  स्पिरिट  तथा  हाई  स्पीड  डीजल  पर  अतिरिक्त  उत्पाद

 शुल्क/सीमा  शुल्क  की  राशि  जिसे  उपकर  में  बदला  जाना

 1999  तक  2510  करोड़  रुपए  वर्ष  1999-2000  के  दौरान

 अनुमानित  संग्रह  3377  करोड़  रुपए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 और  ये  प्राप्तियां  भारत  की  समेकित  निधि  में  जमा  करायी

 जाती  हैं  और  संसद  के  अनुमोदन  के  अनुसार  इसमें  से  खर्च  की  जाती

 शेयर  अन्तरण  अभिकर्ता

 2904.  श्री  अशोक  प्रधान  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 11

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय

 बोर्ड  द्वारा  कुल  कितने  श्रेणी-दो  अन्तरण

 वाले  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  प्रदान  किए  गए

 बोर्ड  ने  कुल  कितने  मामलों  को  अस्वीकृत  किया  और
 उनकी  अस्वीकृति  के  क्‍या  कारण  और

 सेबी  के  कार्यकरण  और  कार्यकुशलता
 बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 सेबी  द्वारा  विगत  तीन  वर्षों  में  श्रेणी-दो  अंतरण

 के  रूप  में  प्रदत्त  पंजीकरण  प्रमाणपत्रों  की  कुल  संख्या  निम्न

 प्रकार  है  :

 नए  पंजीकरण
 .

 नवीकरण

 2  शत

 1997-98  है  7

 1998-99 1  5

 1999-2000  0  3

 सेबी  दिल्ली  द्वारा  अस्वीकृत  किए  गए  मामलों  की  संख्या

 निम्न  प्रकार  है  :

 1996-97  20

 1997-98  है

 1998-99  शून्य

 1999-2000  शून्य

 अस्वीकृतियों
 का  कारण  आवेदकों  द्वारा  सेबी  पंजीयक

 तथा  शेयर  अंतरण  नियमावली  तथा  1993  केਂ

 विनियम  4,  6  तथा  7  का  अनुपालन  न  करना  अर्थात्‌  अपेक्षित  सूचना
 न  पर्याप्त  आधार  ढांचा  न  होना  तथा  पूंजी  पर्याप्तता  अपेक्षाओं

 को  पूरा  न  करना

 इसकी  दिल्‍ली  शाखा  अपनी  दक्षता  तथा

 प्रभावात्मकता  को  सुधारने  के  उद्देश्य  से  अपने  कार्यकरण  की  निरंतर

 समीक्षा  करता
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 बहुपक्षीय  और  द्विपक्षीय  ऋण

 2905.  श्री  सुल्तान  सललाऊद्दीन  ओवेसी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  विकास  संबंधी  कार्यकलापों  के

 लिए  बहुपक्षीय  और  द्विपक्षीय  ऋण  मिले

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष

 राज्य-वार  और  परियोजना-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  ऐसे  ऋणों  के  मिलने  में  विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  और

 कर्नादक  के  संदर्भ  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  रहा  और
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  विवरण  संलग्न

 और  राज्य  सरकार  द्वारा  भारत  सरकार  को  समुचित

 रूप  से  तैयार  किए  गए  प्रस्तावों  मे ंआवश्यक  स्वीकृतियों  को  समाविष्ट

 करते  हुए  अग्रेषित  करने  के  बाद  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  विदेशी

 सहायता  उपलब्ध  कराने  पर  विचार  किया  जाता  इस  प्रकार  विभिन्‍न

 राज्यों  में  चालू  परियोजनाओं  की  संख्या  में  अन्तर  राज्य  सरकार  द्वारा

 प्रस्तुत  परियोजनाओं  की  संख्या  के कारण  और  निधि  उपलब्ध  कराने

 वाली  एजेंसियों  द्वारा  इन  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  में  भिन्‍नता  के

 कारण  भारत  सरकार  सभी  राज्यों  में  परियोजनाओं

 को  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दाता  देशों  को  प्रोत्साहित  करती

 विवरण

 बहुउददेशीय  तथा  द्विपक्षीय  ऋणों  का  राज्य-वार  तथा  परियोजना-वार  विवरण

 यदि  तो  इसके  कारण  और  औचित्य  कया  हैं  ?

 क्रम  परियोजना  का  नाम  स्रोत

 2  3

 आना  प्रदेश

 1.  आपदा  प्रशशनन  और  आपातिक  आईडीए

 चक्रवात

 2.  आपदा  प्रशशन  और  आपातिक  आईबीआरडी

 चक्रवात

 3.  ग्रामीण  विकास  के  लिए  सिंचाई  जापान

 उपस्करों  का  आयात

 4.  यूके./भारत  आप्रग्रामीण

 जीवनोपार्जन

 5.  आख्य  प्रदेश  वानिकी

 6.  पोटाश  म्यूरेट  का  आयात  जापान

 के  लिए  सेवाएं

 जापानी 7.  अनुवीक्षण  के  लिए  उपस्करों  का

 आयात

 जज  पे  रा  कसा  उस

 नुद्रा  क्र
 व  दर्व  वर्ष

 97-98  97-98  1998-99

 दान  के  के  के

 राशि  दौरान  दौरान  दौशन

 संवितरण  संवितरण  संवितरण

 4  5  6  7  8

 अमडालर  100
 -  8.595  19.719

 अम.डालर  50  न  -  0

 येन  195.6
 -  -  195.6

 यूके.पौंड  40.176  -  -  -

 अम.डालर  714  14.085  15909  13.148

 जापानी  येन  1.1  -  -  0

 जापानी  येन  24  -  -  0



 प्राथमिक
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 .  2  3  4  5  6  8

 8...  ईपीटीआरआई  स्वीडन  स्वीडन  16  -  0  -

 9.  आख्र  प्रदेश  विद्युत  क्षेत्र  अम.डालर  210  -  -  10.16

 10.  श्रीसेलम  ब्रांया  बांध  विद्युत  जापान  जापनी  येन  (26101  2733.5  36775  4314

 11.  श्रीसेलम  विद्युत  सम्प्रेषण  प्रणाली  जापान  जापानी  येन  3806  344.6  160.7  1345.7

 2.  श्रीसेलम  बांया  बांध  विद्युत  परि-त]ा  जापान  जापानी  22567...  3933.7  4814.7  26339

 13.  श्रीसेलम  विद्युत  सम्प्रेषण  प्रणाली  जापान  जापानी  9546  8.9  3285  20122

 परियोजना-ना

 14.  कोठागुड़म  तापीय  विद्युत  जापान  जापान  येन  5092  1546  1323...  45.1

 पुनर्स्थापन

 15.  सिंहाद्वि  और  विजाग  सम्प्रेषण  प्रणाली  जापान  जापानी  -  0  0

 16.  श्रीसेलम  बांया  बांध  विद्युत  सटे  जापान  जापान  14499  -  6889  13523

 17.  आख्र  प्रदेश  ऊर्जा  कार्यकुशलता  यूके  यूके.पौंड  42.7  15  3.  0665

 18.  रायलसीमा  तापीय  विद्युत  एडीबी  अमरीकी  डाल  190.  26432  0.138

 19.  आमन्त्र  प्रदेश  राज्य  राजमार्ग  आईबीआरडी  अमरीकी  डालर  350  न  12.347  10.33

 20.  हैदराबाद  जलापूर्ति  तथा  स्वच्छता  आईडीए  अमरीकी  डालर  73.542  16.468  9.95.  6.753

 21.  आमख्र  प्रदेश  आईडीए  अमरीकी  डॉलर  150  न
 58.831  8.719

 22.  आमखन्ध्र  प्रदेश  सिंचाई  आईबीआरडी  अमरीकी  डालर  175  न  -  0

 23.  कुर्नूल  कुड्डपूपा  नहर  जापान  जापानी  a = 16049  0  0  -  1039

 YA.  आख्ा्र  प्रदेश  परामर्शी  स्वास्थ्य  प्रणाली  आईडीए  अमरीकी  डालर  133  6.123  18.628  30704

 25.  आर्थिक  पुनर्सरधना  आईडीए  अमरीकी  डालर  2419  -  -.  29,108

 26.  आर्थिक  पुनसैरचना  आईबीआरडी  अभरीकी  डालर  3013  >>  —  32384

 27.  जनजातीय  विकास  आईएफएडी  अमरीकी  डालर  21.933  2.486  4.279  1.85

 28.  आ.प्र  जनजातीय  विकास  आईएफएडी  अमरीकी  डालर  7  न
 0.182  1.602

 29.  भागीदारी  जनजातीय  विकास  आईएफएडी  अमरीकी  अल॑र  26.7  1.799  1.874  2.637

 30.  पर्यावरण  प्रशिक्षण  हैदराबाद  स्वीडन  क्रोनर  15  0.339  0  -

 31.  आख््  प्रदेश  विद्यालय  भवन  के.पींड
 ह

 279  0  0  न

 32.  यूके./भारत  जिला  -
 यू.के.पौंड  42.5  0  2783...  4092
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 33.  हैदराबाद  आवास  यूके  यूके.पौंड  14.94  0.182  0  -

 34.  विजयकड़ा  आवास  सुधार  यूके  यू.के.पौंड  16.25  1.619  0.  2

 35.  आम  प्रदेश  विद्यालय  स्वास्थ्य  यूके  यूके.पौंड  6.69  0  0266
 -

 36.  छिनागदिली  क्षेत्र  सुधार  यूके  यू.के.पौंड  15  0  0  -

 37.  गरीबों  के  लिए  शहरी  यूके.पौंड  68.086
 -  -  0

 सेवा  सुधार

 असम

 1...  असम  ग्रामीण  आधारभूत  ढांचा  अमरीकी  डालर  126  -  1628  6935

 बिहार

 1...  बिहार  पठार  विकास  आईडीए  अमरीकी  डा  117  5.847  13.597  23.694

 2.  बिहार  में  सहकारी  ग्रामीण  भंडारण  ईसी  यूरो  212  0.039  0.019  0

 3.  पूर्वी  गंडक  नहर  हाइड्रो  जापानी  जापानी  येन  1630  9.1  -  -

 4...  डीपीईपी-ना  आईडीए  डालर  152  -  4.5...  7.891

 गुजरात

 1.  गुजरात  ग्रामीण  सड़कें  आईडीए  डालर  99.423  0.439  -  -

 2.  कृषि  में  महिला  प्रशिक्षण-गुजरात  नीदरलैंड  डच  6611  न
 0.

 0474

 3.  नाबार्ड  आदिवासी  गुजरात  जर्मनी  ड्यूशमार्क  26  1.227  1.721  है

 4.  पर्यावरण  प्रबन्धन  क्षमता  निर्माण  आईडीए  अमरीकी  डाल  50  0  3.  .0.858

 5.  गुजरात  वानिकी  जापान  जापानी  15760.  12852  33309  3215.5

 6.  पिपावव  में  जहाज  तोड़ने  का  विकास  पान  जापानी  7046  282.2  1771  24253

 7.  जल  संसाधन  विकास  प्रबन्ध  डच  गिल्डर  1.45  -  0  -

 8.  अनुदान  भारत  1996-06  गोधा  नीदरलैंड  डच  गिल्डर  19.369  -  0  0

 क्षेत्रीय  जलापूर्ति

 9.  गुजरात  स्वास्थ्य  देखभाल  के  लिए  नीदरलैंड  डच  गिल्डर  39.826  -  14935  0

 ओआरईटी  परियोजना

 10.  गुजरात  स्वास्थ्य  देखभाल  के  लिए  नीदरलैंड  डच  गिल्डर  59.739  -  0.  35.354

 11.  नीदरलैंड  अनुदान  25.8
 -

 1.627  3.58
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 12.  गुजरात  सार्वजनिक  क्षेत्र  संसाघन

 प्रबन्ध

 हरियाणा

 ही  ट््

 #

 २

 (३

 मेबात  क्षेत्र  विकास

 अरावली  पहाड़ियों  में  साझा  भूमि  पुनर्वास

 हरियाणा  विद्युत  पुनर्सरघना

 हरियाणा  समुदाय  वानिकी

 जल  संसाधन  समेकन

 हिमाचल  प्रदेश

 में  झींगा  पालन  प्रायोगिक

 वानिकी  परियोजना

 शिमला  मल  निकासी  परियोजना

 2.

 3.  प्रिकुशन  टाइप  ड्रिलिंग  केबल  का  आयात

 4,

 5

 2.

 3

 4.  पश्चिमी  घाट  वानिकी

 5.

 6.

 7

 पर्यावरण  कार्यक्रम

 कर्माटक

 भारत-डेनमार्क  मछली  पालन  परियोजना

 कर्नाटक  जलसंभर  विकास

 पूर्वी  कर्माटक  वनरोपण

 रायपुर  तापीय  विद्युत  विस्तार

 कालीनदी  पन  बिजली

 मैसूर  पेपर  मिल  और  पुनर्सज्जा
 परियोजना

 कर्नाटक  क्षेत्र  स्तरीय  अस्पताल  विकास

 ऊपरी  कृष्णा

 10.  ऊपरी  कृष्णा

 1.  कर्नाटक  ग्रामीण  जलापूर्ति  एवं  सफाई
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 एडीबी  अम  डालरਂ  250  100  0  0

 आईएफएडी  डालर  15.08  0  047...  1404

 ईसी  यूरो  23.2  3.372  1889  1.768

 आईबीआरडी  डालर  2  0  0

 ई.सी  यूरो  233
 -  -  0

 आईडीए  अमरीकी  डाल  258.  30.863  28441

 क्रोनर  0  0.05...  0046

 यूके.पौंड  3.03  0.387  0497.  0.666

 जापान  येन  457.8
 0.387  0497.  0.666

 ओपेक  अम.डालर  457.8  का
 -  4515

 नार्वे  नावें  क्रोनर  10  -  -  0.101

 डेनमार्क  क्रोनर  8.52  0  0  -

 डेनमार्क  क्रोनर  46.7  0.  0.373

 जापान  येन  46.7  8992...  2273

 यूके.पौंड  15968  3587...  2273

 जापान  जापा.येन  18.074  2.136  3587
 -

 कुवैत  कुवैती  देनार  7  676.1  0755.  0.20.

 जापान  जापानी  7  4204  0.755  0.20.

 जर्मनी  ड्यूशमार्क  23  0  0776...  5159

 आईडीए  डालर  23  0
 0776...  न

 आईबीआरडी  डालर  45  3.358  3.46
 -

 अम.डालर  92  8997  3.46  -

 डेनमार्क  डेनिश  48.8  0.329  9.792
 29.119

 2.  जलसंभर  कर्नाटक
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 13.  भारत-स्विस  भागीदारी  जलसंभर  विकास  भारतीय  86.248  38.531  110.9  13.7

 14.  यूके/भारत,  कर्नाटक  जलसंभर  विकास  यूके  यूके.पौंड  4.488  0  0  0

 15.  कर्नाटक  जलसंभर  विकास  जर्मन  ड्यूशमार्क  20  0  0.  0172

 16.  महिला  एवं  युवा  विस्तार  डेनमार्क  डेनिश  48.5  2.969  0.848

 17.  एकीकृत  ग्रामीण  जल  एवं  कर्नाटक  डेनमार्क  डे  50  0  0.  0.286

 18.  ग्रामीण  जल  एवं  सफाई  कर्नाटक  डेनमार्क  65.5  5.121  0.  3.77

 19.  राष्ट्रीय  अन्धता  नियंत्रण  55  0

 20.  रायचूर  जिला  अस्पताल  ओपेक  अम.डालर  9  0.191  0.672  1.754

 21.  बंगलौर  जलापूर्ति  जापान  जा.येन  28452  0  2395...  6684

 22.  कर्नाटक  शहरी  आधारभूत  ढांचा  विकास  अम.डालर  85  3.729  2747  5.264

 केरल

 1.  केरल  झींगा  पालन  विकास  कुवैत  कुवैती  7  0418  0.003  0

 2.  केरल  वर्षासिंचित  खेती  विकास  ओपेक  अमरीकी  10  0.481  0379 =  0.757

 3...  उत्तरी  केरल  डेयरी  भारतीय  167.4  60  0  ~

 4...  नारियल  कार्यक्रम  ईसी  यूरो  45  0  0  -

 5.  केरल  में  कृषि  बाजार-उर्वरक  की  ईसी  यूरो  18.65  0  0  0

 आपूर्ति

 6.  केरल  बागवानी  विकास  ईसी  यूरो  28.7  1.94  0  0

 7.  केरल  वानिकी
 आईडीए  अमरीक  39  -  -.  3914

 8.  अटटापाडी  बंजर  भूमि  विकास  जापान  जापानी  5112  0  219  6.6

 9...  केरल  जलापूर्ति  जापान  जापनी  -  0  0

 10.  केरल  लघु  सिंचाई  ईसी  यूरो  118  1421440864  0.864

 12.  ग्रामीण  पेय  जलापूर्ति
 '
 डेनमार्क  11.469  0  0  0431

 यूके  भारत  कोचीन  शहरी  गरीबी  यूके.पौंड  1261  0.985  0  1937

 उपशमन

 मध्य  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश  कृषि  में  महिलाएं  डेनमार्क  58  0965  0  14.445

 2.  मध्य

 प्रदेश वानिकी आईडीए अमरीकी 58 7089



 308  प्रश्मों  के  11  लिखित  306

 2
 __

 3  4  5  6  7  8

 3.  भोपाल  झील  संरक्षण  एवं  प्रबन्ध  जापान  जापानी  7055  219.1  3408...  5406

 4...  स्वास्थ्य  देखभाल  डेनमार्क  क्रो  62.9  0  0.121  -

 5.  संस्कृति  अनुदान  जापान  जापनी  येन  46  46
 -  -

 6...  मध्य  प्रदेश  रेशम  कीट  पालन  जापान  जापानी  2212  -  0  509

 7.  -.  राजघाट  नहर  सिंचाई  जाप  जापानी  -  -  च

 8...  पशुधन  बस्तर  डेनमार्क  डे  28.3  1971  0  0

 9.  पश्चिमी  मे ंजलसंभर  विकास  डेनमार्क  डे  29.2  0  0949...  0.745

 10.  रेवा  अस्पताल  ओपेक  अमरीकी  डालर  10  0  0409...  2.267

 11.  इंदौर  आवास  यूके  यूके.पौंड  144  0  0325  0

 12.  ग्रामीण  जलापूर्ति  जर्मनी  ड्यूशमार्क  45  0.233  0.169
 -

 महाराष्ट्र

 1...  लवण  भूमि  सुधार  ईसी  यूरो  155
 -  -  0

 2.  महाराष्ट्र  वानिकी  आईडी  अमरीकी  107.82.._  13.701  8507  19.456

 3,  महाराष्ट्र  विद्युत  आईबीआरडी  33733...  61.327  62513  42.644

 4.  द्वितीय  महाराष्ट्र  विद्युत  आईबवीआरडी  112.253  32.698  0  0

 5.  घाटघर  पम्पधालित  भंडारण  जापान  जापामी  11414  124  2097...  856.1

 6.  महाराष्ट्र  शहरी  संयुक्त  चक्रीय  वि  जर्मनी  ड्यूशमार्क  310  10.81  0376
 -

 7.  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  उरान  जर्मनी  डयूशमार्क  29.74  12.355  10.592  1407

 ..  औद्योगिक  परियोजना  आईडीए  अम.डालर  0  0.  0405

 9.  मुम्बई  पत्तन  न्यास  एडीबी  अम.डालर  97.8
 0.8

 10.  महाराष्ट्र  सिंचाई  आईडीए  187752...  11.51  गत
 -

 11,  तीसरी  मुम्बई  जलापूर्ति  आईडीए  अम.डझलर  127.075  19.674
 -  -

 2.  महाराष्ट्र  ग्रामीण  जलापूर्ति  आईडीए  अम.डालर  99.84  26.69  13,024  19908

 13.  आधारभूत  वित्तपोषण  के  लिए  अनुदान  आईबीआरडी  अम.डा  15  -  न  0.26

 14.  मुम्बई  मल  व्ययन  आईडीए  अम.डालर  22.884  17.824  007
 न

 15.  मुम्बई  मल  व्ययन  आईबीआरडी  167  4911  26.803
 15.397

 महाराष्ट्र  ग्रामीण  पेय  जलआपूर्ति  यू.के.पौंड  16.46  श्शा  131...  0793
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 17.  जलसंभर  महाराष्ट्र  1  जर्मनी  ड्यूशमार्क  25
 न  0

 18.  लघु  सिंचाई  जर्मनी  ड्यूशमार्क  35  -  2852...  6.48

 19.  लघु  सिंचाई  जर्मनी  ड्यूशमार्क  45
 -  न  0

 20.  सहकारिता  विकास  हेतु  जल  नियंत्रण  यूरो  15  1.633  4045

 21.  महाराष्ट्र  स्वास्थ्य  प्रणाली  विकास  आईडीए  अमरीकी  डालर  134  -  -  ३.09

 22.  महाराष्ट्र  ग्रामाण  ऋण  आईएफएडी  .  29.442  2.295  3144.  2.215

 23.  बुनियादी  स्वास्थ्य  महाराष्ट्र  जर्मनी  ड्यूशमार्क  20  0  0.741  0.89

 24.  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम  जर्मनी  ड्यूशमार्क  28  -  -  0

 25.  मुम्बई  पुनर्वास  और  जापान  जापान  येन  67  21.7  55  4.2

 26.  मुंबई  पुनर्वास  और  पुनः  जापान  जापानी  येन  16.8
 -  -  -

 27.  महाराष्ट्र  आपातकाल  भूकम्प  पुननिर्माण  आईडीए  216.814  68.645  44.686  *..  23.408

 28.  महाराष्ट्र  आपतिक  भूकंप  पुनर्निर्माण  यूके.पौंड  10  0  0.059
 ~

 29.  मुंबई  शहरी  परियोजना-ता  जापान  जापानी  येन  286  104.8  878  73

 मणिपुर

 1.  मणिपुर  रेशमकीट  पालन  जापान  जापानी  3962  -  0.  *  2084

 मेघालय

 1.  उमियम  पन  बिजली  नवीकरण  जापान  जापानी  ॥|  0  0.1

 उड़ीसा  ह

 1.  भारत-डेनिश  व्यापक  जलसंभर  विकास  डे  डे-क्रो  46.3  0.985  2.554  149

 2.  एकीकृत  पशुधन  विकास  डेनिश  डेक्रो  19.9  0.981  1017  15

 3.  टीईडब्ल्यूए  उड़ीसा  डेनमार्क  23.69  2.657  3.183  3.096

 4...  उड़ीसा  सामाजिक  वानिकी  स्वीक्रो  282.5  5.359  0  च

 5.  यूके./भारत  पश्चिमी  उड़ीसा  ग्रामीण  यूके.पौंड  23
 >  -

 आजीविका

 6.  उड़ीसा  विद्युत  क्षेत्र  पुनसरचना  आईबीआरडी  350  12.11  4279 |  7481

 7./  भारत  उड़ीसा  विद्युतक्षेत्रसुधाा  42  ज  7  ,  5.  5  12
 उड़ीसा  विद्युत  क्षेत्र  सुधार

 यूके.पौंड 42 7 .,... 5.



 309  प्रश्नों  के  11  लिखित  उत्तर  310

 ||  2  3  4  5  6  7  8

 8...  उड़ीसा  जल  संसाधन  समेकन  अम.डालर  2909  20019  40767.  30076

 9...  अपर  कोलाब  सिंचाई  जापान  जापान  येन  3769  144.5  377.8  413

 10,  अपर  इंद्रावती  सिंचाई  जापान  जापान  येन  529.9  565.4  547

 11.  रेंगली  सिंचाई  जापान  जापानी  -  1415  6642

 12.  लिफ्ट  उड़ीसा  जर्मनी  ड्यूशमार्क  55  4.955  8.45...  8.996

 13.  भूमिगत  जल  का  अन्वेषण  809.  0518  1076  0.204

 और  प्रबन्ध

 14.  उड़ीसा  जनजाति  विकास  आईएफएडी  अम.डालर  12.2  1336  3  1.406

 15.  उड़ीसा  में  लघु  सिंचाई  इसी  यूरो  10.7  -  0099  0.366

 16.  उड़ीसा  स्वास्थ्य  प्रणाली  विकास  अम  डालर  76.4  न  न  4.6

 17.  संशोधित  राष्ट्रीय  नियंत्रण  डेनमार्क  54.8  2.124  0  0

 कार्यक्रम  उड़ीसा  चरण-त

 18.  उड़ीसा  परिवार  कल्याण  यूके.पौंड  18  है  0.141  -

 19.  उड़ीसा  स्वास्थ्य  और  यूके.पौंड  1.748  -
 -.  004

 कल्याण  चरण  3

 20.  बहुउद्देशीय  चक्रवात  जर्मनी  ड्यूशमार्क  5  0.853  2109  ©1371

 21.  यूके./“भारत  कटक  शहरी  सेवा  सुधार  यूके.पौंड  11.49  -
 0.849  0

 22.  उड़ीसा  पर्यावरणीय  कार्यक्रम  नाव  नाव  क्रो  40  0  786.  3.679

 पंजाब

 1.  पंजाब  वनरोपण  जापान  जापनी  बेस  6193
 -  63.33.  5675

 2.  पंजाब  सिंचाई  आईडीए  अम.डालर  145.285..  29.175  16402.  21.551

 3.  पंजाब  जल  संसाधन  प्रबन्ध  जापान  जर्मनी  प  2.225  0.29  0189...  0057

 राजस्थान

 1.  एडीपी  राजस्थान  कृषि  विकास  आईडीए  106...  14.55  11155

 2  पावड़ी  परियोजना  राजस्थान  भारतीय  रुपया  77.84  11.5  0  6.55

 3.  इंदिरा  गांधी  वनरोपण  जापान  जापानी  येन  7869  5204  $84.5  5325

 4...  वनरोपण  अरावली  पहाड़  पहाड़ियां  जापान  जापनी  बेन  8095  12673  1213.8  1142

 $.  राजस्थान  वानिकी  विकास  जापान  जापानी  4219  602.9  866.8  878.3
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 6...  राजस्थान  विद्युत  क्षेत्र  पुनसंरचना  अमरीकी  डालर  2  0  0.28  0

 7.  राजस्थान  निकासी  कनाडा  क.डालर  14.988  1.345  2.5  2

 8.  डूंगरपुर  एकीकृत  जलभूमि  विकास  80  16.842  5517  10.592

 9...  राजस्थान  लघु  सिंचाई  जर्मनी  ड्यूशमार्क  2.7  0.142  0.76...  0482

 10.  राजस्थान  लघु  जर्मनी  ड्यूशमार्क  12.3  1.118  0.308
 -

 11.  ईईसी  सिद्धमुख  और  नोहर  सिंचाई  यूरो  45  11.61  1.349  0

 12.  अनौपचारिक  शिक्षा  स्वीडन  52  0  -  -

 13.  शिक्षा  कर्मी  स्वीडन  60.  33.654  9.309  161

 14.  राजस्थान  जिला  प्राथमिक  शिक्षा  अम.डालर  81.9  -
 -

 -

 15.  लोक  जुम्बिश  बेसिक  शिक्षा  स्वी  21
 -  0  -

 16.  लोक  जुम्बिश  कार्यक्रम  स्वी  स्वी  100  19.109  30.636  31.442

 17.  राजस्थान  ग्रामीण  जर्मनी  ड्यूशमार्क  40  1766  10.383  7.682

 18.  राजस्थान  ग्रामीण  जला  पूर्ति  जर्मनी  श्यूशमार्क  95  3.362  10369  8.677

 19  आवासीय  विद्यालय  राजस्थान  जर्मनी  ड्यूशमार्क  18  -  0  0

 तमिलनाडु

 1...  तमिलनाडु  कृषि  विकास  आईडीए  अम.डालर  92.8  15.84  11094  5.767

 2...  तैमिलनाडु  कृषि  विकास  आईबीआरडी  20  0  0  9.25

 3.  कृषि  में  तमिलनाडु  महिलाएं  तन्वा  डेनमार्क  58.051  3.822  6281...  7314

 4...  व्यापक  जलसंभर  विकास  रामानाथपुरम  26.42  0  2027...  3.223

 5.  व्यापक  जलसंभर  तिरूनलवेली  68.47  2.956  9.136.  4.707

 6.  भेड़  विकास  ईसी  6  0.479  0.  -

 7.  तमिलनादु  जापान  येन  13324  0  3072  1643

 3.  तमिलनाडु  सामाजिक  वानिकी  स्वी  278.3  5.693  0  -

 9...  एनएलसी  अध्ययन  विशेषज्ञ  जर्मनी  ड्यूशमार्क  1.5  0654  0  -

 10:  बेसिल  ब्रिज  गैस  जापान  जा.येन  11450  6395  5774  0
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 11.  लिग्नाइट  खान  और  विद्युत  केन्द्र  का  जर्मनी  ड्यूशमार्क  375.2
 -  18204  108372

 विस्तार

 12.  उत्तरी  मद्रास  तापीय  विद्युत  एडीबी  110.391  0.535  -7.168  -1956

 13.  द्वितीय  उत्तरी  मद्रास  तापीय  विद्युत  170  9.124  733.  7047

 14.  चेन्नई  पत्तन  न्यास  15.2  न
 -  0

 15.  त.ना.लघु  उद्योग  विकास  जापान  जापानी  3198  48.6  कि
 -

 16.  तमिलनाडु  जल  संसाधन  समेकन  आईडीए  अम.डा  282.9  2.064  1939  19263

 17.  मद्रास  जलापूर्ति  और  सफाई  48259  12545  -  -

 18.  द्वितीय  मद्रास  जलापूर्ति  86.5  0939  9.713  13.265

 19.  बैंक  सिंचाई  प्रणाली  तमिलनाडु  ईसी  यूरो  24.5  1.964  1723,  0222

 20.  दूसरी  पोषाहार  परि  आईडीए  72,844  13.355  4.552
 -

 तमिलनाडु  महिलाओं  का  विकास  आईएफएडी  13.15  4.723  2043  «1616

 22.  राष्ट्रीय  कोढ़  उन्मूलन  डेनमार्क  70  0.65  0.  1515

 23.  ग्रामीण  जल  और  60  1.46  0  303

 तमिलनाडु

 24.  स्वास्थ्य  देखभाल  तमिलनाडु  664  051  0  -

 25.  स्वास्थ्य  देखभाल  तमिलनाडु  102.5  1947  0.  7899

 26.  पुडुकोटाई  पशुधन  विकास  22  0  0.  -

 27.  पुडुकोटटाई  पशुधन  विकास  चरण-ना  51.48  i)  0  0

 28.  एकीकृत  ग्रामीण  सफाई  और  जलापूर्ति  डेनमार्क  डेक्रोनर  35  0  1.239  “

 29.  उपस्कर  का  सुधार  जापान  जापनी  येन  667
 -

 652.2  99

 30.  कच्ची  सामग्रियों  का  आयात  जापान  जापानी  115.4  -  -  19

 31.  आईसीडीएस  स्वीक्रो  55  2.888  0  न

 32.  आईसीडीएस  स्वीडन  स्वी-क्रो  60...  12.856  16515  18.669"

 33.  तमिलनाडु  शहरी  विकास  आइडीए  अम.डालर  255.667.  38.535  25.467
 -

 34.  चेन्नई  मल-व्ययन  नवीकरण  तथा  जापान  जा.येन  17098
 न

 2148  80.4

 कार्यकलाप  सुधार
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 1  .  उत्तर  प्रदेश  सोडिक  भूमि  आईडीए  अम.डालर  194.1  -
 कि  0

 2.  उत्तर  प्रदेश  सोडिक  भूमि  सुधार  आईडीए  अम.डालर  54.7  10.503  8076  12.227

 3...  दक्षिण  भागीरथी  की  ईसी  यूरो  8.4  0  0  -

 4.  उत्तर  प्रदेश  विविधिकृत  कृषि  आईडीए  अम.डालर  50
 न  -  5.455

 5.  उत्तर  प्रदेश  विविधिकृत  कृषि  समर्थन  आईडीए  अम.डालर  79.9  -  -  0

 6.  उत्तर  प्रदेश  में  उसर  भूमि  सुधार-अनुदान  नीदरलैंड  डच  गिल्डर  4  -  -  0

 भारत  1997-2003

 7...  दूरघाटी  एकीकृत  जलसंभर  प्रबंधन  ईसी  यूरो  22.5  2.369  0.853  5.154

 8.  उत्तरप्रदेश  में  दरों  का  स्थिरीकरण  ईसी  यूरो  7.9  -  0  0

 9.  .  उत्तर  प्रदेश  वानिकी  आईडीए  अम.डालर  52.94  -  0.  7.425

 10.  गोमती  नदी  प्रदूषण  नियंत्रण  यूके  पौंड  2.133  0.166  0067  012

 पर्यावरण  अनुदान  93

 11.  अनपारा  खः  जापान  जा.येन  19318  .  56059.  5087.2  22339

 12.  अनपारा  जापान  जा.येन  13224  0  -  -

 13.  अनपारा  चरण-५  जापान  जा.येन  17638  4722.2  28615.  12069

 14.  अनपारा  विद्युत  पारेषण-ना  जापान  जा.येन  12020  7009...  3465.  14372

 15.  उत्तर  प्रदेश  विद्युत  क्षेत्र  अम.डालर  2  0.135  -  0063

 16.  उर्वरक  की  पूर्ति  ईसी  यूरो  44  0  0  0

 17.  ग्रामीण  जलापूर्ति  तथा  पर्यावरण  आईबीआरंडी  अम.डालर  596  2.403  0.703 =  ०.258

 सफाई

 18.  अनुदान  भारत  1995-04  डच  गिल्डर  13.388  1.352  0  0

 बुन्देलखंड  एकीकृत  जल

 19.  उत्तर  प्रदेश  प्राथमिकशिक्षा  आईडीए  अम.डालर  165  35.832  32.636  20.127

 20...  उत्तर
 प्रदेश  बुनियादी

 594  -  75.  2055

 21.  बस्ती  जिला  अस्पताल  ओपेक  अम.डालर  6.5  0  1.436  0

 22.  उत्तर  प्रदेश  शहरी  विकास  अमडालर  127.52..._  18381  -  -
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 पश्चिम  बंगाल

 1.  पश्चिम  बंगाल  वानिकी  आईडीए  अम.डालर  34  8.097  3.474  1.03

 2.  औद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  जापान  जा.येन  1525  0  113  96

 3.  तीस्ता  नहर  जापान  जा.येन  8025  2104  467...  4415

 4...  तीस्‍्ता  नहर  जापान  जा.येन  6222  1620.1  1012.2...  $242

 5.  बकरेश्वर  तापीय  विद्युत  जापान  जा.येन  8659  31.1  23255  5283
 विस्तार

 6.  पुरूलिया  पम्प  भंडार  जापान  जा.येन  20520  373.  4855  3841

 7.  बंगाल  संप्रेषण  प्रणाली  जापान  जा.येन  11087  0  63.3  76.8

 8...  बक्रेश्वर  तापीय  विद्युत  जापान  जापानी  27069  4220.8_  126463._  99079

 9.  .  कोलाघाट  तापीय  विद्युत  फ्लाई  जापान  जापानी  येन  171  0  ~

 10.  स्टेरिलाइजेशन  तथा  दूध  पैकिंग  फ्रांस  फ्रोक  फ्रांस  147.7  0  3.4  गा

 एनडीडीबी

 11.  बक्रेश्वर  तापीय  विद्युत  केन्द्र  जापान  जा.येन  34151  -  44  111271

 12.  बक्रेश्वर  तापीय  विद्युत  केन्द्र  जापान  जापा.येन  11537  गण  0

 13.  बक्रेश्वर  तापीय  विद्युत  केन्द्र  जापान  जा.येन  8659  31.1  -

 विस्तार

 14.  कलकत्ता  परिवहन  आधारभूत  ढांचा  जापान  जा.येन  10679  0  345  815

 15.  यूके  भारत  बंगाल  प्राथमिक  शिक्षा  यूके  यूके  पौंड  3770  0  0.118  15

 16.  कलकत्ता  स्थित  भारतीय  संग्रहालय  जापान  जापा.येन  50  0  50

 को  सांस्कृतिक  अनुदान

 17.  ग्रामीण  जलापूर्ति  जर्मनी  ड्यूशमार्क  50  2.784  5.187  2.966  :

 18.  चिकित्सा  और  अन्य  उपकरणों  की  जर्मनी  ड्यूशमार्क  60
 -  -  न

 खरीद

 19.  कलकत्ता  गंदी  बस्ती  सुधार  यूके  यूके  पौंड  16.944  1.291  0.248  0.325

 20.  बंगाल  नगर  निगम  विकास  अम.डालर  0.927  -  ~  0
 ॥॒

 21.  बंगाल  नगर  निगम  विकास  आईबीआरडी  अम.डालर  0.469
 -  -  0

 टी
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 पांडिचेरी

 1.  तालाब  पुनर्वास  परियोजना  यूरो  ६.65  0  0  0

 दिल्ली

 1.  .  दिल्ली  व्यापक  द्भुतगामी  परिवहन  जापानी  14760  0  0  248

 प्रणाली

 बहुराज्यीय  परियोजना

 भाग  लेने  वाले  राज्य  परियोजना  का  नाम  स्रोत  मुद्रा  वर्ष  वर्ष  वर्ष

 सं
 अनुदान  96-9  97-98  98-99

 ह

 राशि  के  के  के

 दौरान  दौरान  दौरान

 सवितरण  सवितरण  सवितरण

 2  3
 4

 4  5  6  7  8  9

 1.  उड़ीसा  एकीकृत  जलसंमर  विकास  55  14.53  76455  8.34

 मैदान  2131  इन

 2.  जम्मू  और  एकीकृत  जलसंभर  विकास  आईडीए  75.  8028  काश  11931

 पंजाबए  ,  पहाड़ी

 3.  झींगा  मछली  तथा  मत्स्य  आईडीए  36487  4.049  : 0  8022

 पालन

 4.  तमिलनाडु  कृषि  और  मानव  संसाधन  595.  3281  6988.  7.808

 ‘
 5.  पं  बंगाल  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादद  आईडीए  13439)  6.262  4.069  गा

 6.  त.नाडु  और  तमिलनाडु  में  स्वीटरलैंड  स्वी.क्रोनर  41.055  0  0  -

 रेशम  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 7.  राष्ट्रीय,रेशम  उत्पादन  स्वी  40  4422  2394.  -

 8.  कर्नाटक  भारत  नारे  पर्यावरण  कार्यक्रम  नारे  नावें  24  -  0.  3.114

 9.  द्वितीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  आईडीए  153  28.168  41.85  36.236

 10.  राज्य  सड़क  आईबीआरडी  अम.डालर  103375  15.281  4.725  0039
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 11.  सड़क  आधारभूत  ढांचा  आईबीआरडी  अम.डालर  51.5  3  6403  8281

 विकास  तकनीकी  सहायता

 पीआर-4]4-हन

 12.  सड़क  सुधार  एडीबी  172.862  19231  18.052  2.555

 13.  द्वितीय  सड़क  एडीबी  250.  40.828  40.705  10.865

 14.  द्वितीय  पत्तन  एडीबी  WABI.  12269  18139  6.864  न

 15.  यू  पर्यटन  आधारभूत  विकास  जापान  जा.येन  9244  18155  277.4  1085.8

 16.  बंगाल  बांध  सुरक्षा  परियोजना  92973  10659  16.144  18.226

 17.  भारत  में  पन  बिजली  आईडीए  142.  1.609  6.113  16.368

 18.  तकनीकी  आईडीए  255.734  35.356  30046  26.907

 पांडिचेरी

 19.  तकनीकी  शिक्षा  आईडीए  210.735  39.476  25.742  36.114

 20.  पांचवीं  और  बम्बई  और  आईडीए  51.74  9.77  या
 “5

 मद्रास  जनसंख्या

 21.  समेकित  बाल  विकास  सेवाएं  आईडीए  74348  11333  19916.

 22.  परिवार  कल्याण  88.6...  6.646  13942  9.714

 23.  द्वितीय जिला  प्राथमिक  शिक्षा  425.2  8491  16.14  64006

 24.  टीवी  नियंत्रण  आईडीए  1424  0.  4967  0

 25,  ग्रामीण  महिलाओं  का  विकास  आईडीए  195  -  -  0

 26.  उत्तर पूर्व  क्षेत्रीय  सामुदायिक  आईएफएडी  27.123  7  -  0

 संसाधन

 27.  अजन्ता अलोरा  संरक्षण  और  जापान  जा.येन  37.45  6441  5034
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 28.  पीएसएस  एण्ड  पीएसआई  जर्मनी  ड्यूशमार्क  15  0  1.044  2682

 द्वारा  सामाजिक  विपणन

 29.  आर्थिक  विकास  परियोजना  20  -  0454  1811
 दिल्ली  भूमण्डलीय  पर्यावरण

 30.  जिला  गरीबी  निवारण  जापान  जा.येन  88.3  -  433.  4.4

 31.  पं.बंगाल  ठोस  अपशिष्ट  के  निपटान  फ्रांस  फ्राक  फ्रांस  3.3  0  -  0

 के  लिए  व्यवहार्यता  अध्ययन

 निर्यात  के  हिस्से  में  वृद्धि

 2906.  श्री  एलानगोवन  :  क्या  वाणिज्य  और  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कृषि  और  संबद्ध  चमड़ा

 और  चमड़े  से  तैयार  अयस्कों  और  रत्न  और  आभूषणों

 के  लगातार  घटते  निर्यात  को  बढ़ाने  हेतु  कोई  नए  निर्णय  लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  मुख्यतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  से आने  वाले  कृषि  और  बागान

 उत्पादों  के  निर्यात  पर  बल  देने  के  लिए  सरकार  की  कोई  अग्रगामी

 योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आगामी  वर्षों  मे ंआम  के  गूदे  और  आम  उत्पादों

 के  निर्यात  को  प्राथमिकता  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 सरकार  और  वस्तु  बोर्डो,/निर्यात  संवर्धन  परिषदों  द्वारा  संबंधित

 उद्योगों  के  परामर्श  से  इन  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न

 उपाय  किए  जा  रहे  हैं  |  विदेशी  क्रेताओं  की  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  उत्पादों

 कीं  प्रसंस्करण  एवं  पैकेजिंग  में  सुधार  करने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  जा  रही  मुख्य  आयातक  देशों  और  संभावनायुकत
 बाजारों  वाले  देशों  को  अभिज्ञात  कर  लक्षित  करना  ताकि  देश  विशेष

 की  समस्याओं  का  पता  लगाया  जा  सके  और  मांग  में  वृद्धि  की  जा

 अंतर्राष्ट्रीय  मेलों,/प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  प्रर  विशेष

 ध्यान  दिया  जाता  क्रेता-विक्रेता  बैठकें  आयोजित  की  जा  रही

 अलग-अलग  निर्यातिकों  से  संबंधित  समस्याओं  का  पता  लगाया  जा

 रहा

 जहां  तक  प्राकृतिक  जो  एक  बागान  फसल  का  संबंध

 भारत  परम्परागत  रूप  से  एक  निवल  आयातक  देश  रहा  पिछले

 कुछ  वर्षों  के  दौरान  निर्यातित  प्राकृतिक  रबड़  की  मात्रा  मौजूदा  घरेलू
 कीमतों  की  तुलना  में  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  के  कम  रहने  के  कारण

 अपर्याप्त  रही  .

 से  फल  जैसे  आम  और  इसके  उत्पादों  समेत

 बागवानी  एवं  कृषि  उत्पाद  के  उत्पादन  एवं  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए

 अनेक  कदम  उठाती  रही

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  कुछ  उपायों  में  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  शामिल  अच्छी  क्वालिटी  की  रोपण  सामग्री  के  उत्पादन

 के  लिए  छोटी  और  बड़ी  पौध  शालाएं  लगाने  के  लिए'सहायता  प्रदान

 किसानों  की  तकनीकी  जानकारी  का  पुराने  फलोधद्यानों

 का  नवीकरण  और  क्षेत्र  श्रेणीकरण/प्रंसस्करण  नीलामी

 क्योरिंग  चेम्बर  और  गुणात्मकता  परीक्षण  उपकरणों

 की  स्थापना  के  लिए  सुलभ  ऋणों  का  विशिष्टीकृत  परिवहन

 इकाइयों  की  प्रशीतन  पूर्व/शीतागार  सुविधाओं  की

 एकीकृत  फसलोत्तर  हैडलिंग  प्रणालियों  जैसी  बुनियादी

 सुधिघाओं  के  विकास  के  लिए  निर्यातकों/उत्पादकों,/सहकारी

 समितियों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  चुनिन्दा  ताजी  सब्जियों

 और  फलों  के  निर्यात  के  लिए  हवाई  भाड़ा  इमदाद  की  विदेशी

 बाजारों  में  आमों  की  ग्राहयता  में  सुधार  लाने  के  लिए  वाष्प  ताप

 अभिक्रिया  सुविधाओं  की  क्रेता  विक्रेता  बैठकों  और  महत्वपूर्ण

 अंतर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  सह-भागिता  जैसे  संवर्धनात्मक

 अभियानों  की  व्यवस्था  ताजे  फलों  और  सब्जियों  तथा  बागवानी

 उत्पादों  जैसे  शीघ्र  नष्ट  होने  वाली  मदों  के  निर्यात  के  संचालन  के

 लिए  विभिन्‍न  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तनों  पर  एकीकृत  कार्गोसंचालन  और

 शीत  भंडार  की  स्थापना
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 कोल  इंडिया  में  वजन  प्रणाली

 2907.  श्री  रामशेठ  ठाकुर  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इंडिया  की  सहायक  कंपनियों  को  वर्तमान

 वजन  प्रणाली  के  कारण  उत्पादित  कोयले  का  वजन  कम  दशनिे  से

 लाखों  रुपये  का  नुकसान  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कुछ  स्वार्थी

 एंजेसियां  इस  कार्य  में  लिप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  कम  तोलने  वाली  प्रणाली

 को  सुधारने  और  इसका  कंम्पयूटरीकरण  करने  का  है  जिससे  कि  कोल

 इंडिया  के  मुख्यालय  में  भी  इसका  रिकार्ड  दर्ज  और

 यदि  तो  इस  संबंध  मे  क्या  कंदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 से  उत्पादन  के  समय  भार  को  मापने  की  कोई  प्रणाली

 विद्यमान  नहीं  तथापि  उपभोक्ताओं  को  प्रेषण  किए  जाने  के  समय

 कोयले  का  भार  मापने  की  एक  स्थापित  पद्धति

 भार  मापने  की  प्रणाली  को  कार्य-कुशल  बनाने  के  लिए  वे-ब्रिज

 को  इलेक्ट्रानिक  वे  ब्रिज  में  परिवर्तित  फिया/बदला  जा  रहा  जिसमें

 प्रिंट  प्राप्त  करने  की  प्रणाली  कोयले  के  सभी  प्रेषणों  को  समाहित

 करने  के  लिए  कोयला  कंपनियों  की  इलेक्ट्रानिक  प्रणाली  वाले  और

 अधिक  वे-ब्रिजों  की  स्थापना  किए  जाने  की  योजना

 पाकिस्तान  में  भारतीय  टायर

 2908.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्‍या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किसी  शिष्टमंडल  ने  व्यापार

 के  विभिनन  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उद्यम  के  अवसरों  का  पता  लगाने  के  लिए

 पाकिस्तान  का  दौरा  किया  और

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 पाकिस्तान  में  भारतीय  टायरों  और  ट्यूबों  की  काफी  अधिक  मांग

 क्‍या  पाकिस्तान  में  भारतीय  टायर  की  काफी  मांग

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 (a)  किसी  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  विशेषरूप  से  टायर

 11  लिखित  326

 और  ट्यूब  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उद्यम  के  अवसरों  का  पता  लगाने  के

 लिए  पाकिस्तान  का  दौरा  नहीं  किया

 प्रश्न  नहीं

 खनिज  भंडार

 2909.  श्री  रामदास  आठवले  :  क्‍या  खान  और  खनिज  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  विशेषतः  आदिवासी  और  अनुसूचित  जाति

 बहुल  क्षेत्रों  खनिजों  के  विशाल  भंडार

 यदि  तो  पूर्वोक्त  क्षेत्रों  के  संबंध  में  इन  भंडारों  का

 राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  भंडारों  में  पाए  जाने  वाले  खनिज

 कौन-कौन से

 उक्त  क्षेत्रों  के  गर्भ  में  छिपे  खनिज  भंडारों  का  पता

 चलाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाये

 क्‍या  सरकार  द्वारा  विशेषकर  महाराष्ट्र  में  खनिजों  का

 पता  लगाने  के  लिए  कोई  विशेष  नीति  और  कार्यक्रम  तैयार  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :.
 और  खनिज  सामान्यतः  दूरस्थ  तथा  पिछले  स्थानों

 में  मिलते  हैं  जहां  आमतौर  जनजातियों  समाज  के  सामाजिक

 तथा  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग  रहते  देश  में  1.1.1996  को

 महत्त्वपूर्ण  खनिजों  के  खीनज  भंडारों  का  विवरण  तथा  वे  राज्य

 इनकी  पहचान  की  गई  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 से  महाराष्ट्र  देश  में  खनिजों  के  विकास

 के  वर्ष  1993  राष्ट्रीय  खनिज  नीति  घोषित  की  गई  थी  ।  राष्ट्रीय

 खनिज  1993  के  मूल  उद्देश्यों  में  स ेएक  खनिज  संपदा  के

 गवेषण  तथा  पहचान  कार्य  को  तीव्र  करना  इस  नीति  के

 विदेशी  निवेश  निजी  निवेश  आमंत्रित  करने  तथा  वृहद  क्षेत्रों

 में  पूर्वक्षण  कार्य  करने  के  लिए  दिशा-निर्देश  निर्धारित  किये  गए

 90,142  वर्ग  किमी  से  भी  अधिक  क्षेत्र  वाले  वृहद  क्षेत्रों  के  लिए  पूर्वेक्षण

 लाइसेंस  के  अभी  65  आवेदन  अनुमोदित  किए  गए  इसके

 विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  खनन  क्षेत्र  में  3367  करोड़

 रुपए  के  सीधे  निवेश  वाले  57  प्रस्तावों  को  भी  अनुमोदित  किया  गया

 छह
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 विवरण

 टन

 खनिज  मडार  राज्य

 1  2
 ्््ः

 3
 __

 1.  हेमेटाइट  10052  आंध्र  मध्य  उड़ीसा  और

 2.  मैग्नेटाइट  3408
 आंध्र

 राजस्थान  और  तमिलनाडु  |

 3.  मैग्नीज  अयस्क  176,477  आँध्र  मध्य  राजस्थान  और

 पश्चिम

 4.  क्रोमाइट  88.351  आंध्र  उड़ीसा  तथा  तमिलनाडु  ।

 5.  सीसा-जस्ता  अयस्क  189.55  आंध्र  मध्य  उत्तर

 प्रदेश  तथा  पश्चिम

 6.  ताब्र  अयस्क  431.046  आंध्र  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  |

 7.  स्वर्ण  अयस्क  17.696  आंध्र  कर्नाटक  तथा  मध्य  प्रदेश  ।

 8.  हीरा  1,065,056  कैरेट  आंध्र  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  |

 9.  टिन  अयस्क  28907  मध्य  प्रदेश  तथा

 10.  टंगस्टन  25.868  आंध्र  राजस्थान  तथा  पश्चिम

 11.  रॉक  फास्फेट  146.95  मध्य  राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  |

 12.  ऐपेटाइट  13.236  आंध्र  तमिलनाडु  तथा  पश्चिम  *

 13.  एस्बेस्टोस  2.295  आंध्र  मध्य  राजस्थान  और  उत्तर

 14.  बॉक्साइट  2,525  आंध्र  जम्मू  और  मध्य

 तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  ।

 15.  डोलोमाइट  4.967.47  आंध्र  अरुणाथल  मध्य  महाराष्ट्र
 उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम

 16.  ग्रेफ़ाइट  3.109  आंध्र  मध्य  राजस्थान  तथा  तमिलनाडु

 17.  जिप्सम  239.312  आंध्र  हिमाचल  जम्मू  और  मध्य

 तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  ।

 18.  चूना  पत्थर  76,446  आंध्र  अरुणाचल  दमन  एवं  हिमाचल

 जम्मू  और  म्रध्य
 पश्चिम  तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  |

 19.  भैग्मेसाइट  233.329  हिमाचल  जम्मू  और  तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश

 20.  कोयला  196,029.88  आंध्र  मध्य  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम

 21.  लिग्नॉइट  26,150  जम्मू  और  राजस्थान  तथा  तमिलनाडु  |
 PS SS

 fal



 कपास  का  आयात  और  निर्यात

 2910.  श्री  अजय  सिंह  चौटाला  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  और  1999  में  नवम्बर  तक

 कितने  कपास  का  आयात  और  निर्यात  और

 देश  में  विशेषकर  हरियाणा  में  किसानों  को  वर्ष  1999

 और  2000  के  दौरान  बढ़िया  किस्म  के  कपास  के  निर्यात  को  बढ़ाने

 के  लिये  क्या  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  संभावना

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कपास  के  आयात  और  निर्यात  की

 मात्रा  निम्नानुसार  है  :

 (170  प्रत्येक  वाली  लाख  गांठ

 .. कपास
 मनन  _

 निर्यात

 1996-97  0.30  16.82

 1997-98  4.13  3.50

 1998-99  1.87  0.9872

 1999-2000  शून्य  शून्य

 (26.1199  के
 अन्‍य  +

 भारत  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  कपास  के  निर्यात  के  लिए

 कोटे  का  आबंटन  करती  हरियाणा  राज्य  सहकारी  आपूर्ति  विपणन

 परिसंघ  लिमिटेड  को  वर्ष  1999-2000  के  चालू  कपास  मौसम

 के  दौरान  अपरिष्कृत  कपास  की  10,000  गांठों

 गांठ  170  का  निर्यात  कोटा  आबंटित  किया  गया

 इसके  हरियाणा  सहकारी  आपूर्ति  विपणन  लिमिटेड  को

 वर्ष  1998-99  के  कपास  मौसम  के  लिए  10,000  गांठें  गांठ

 170  भी  आबंटित  की  गई  थीं  लेकिन  वास्तविक  निर्यात  शून्य

 गुजरात  को  सहायता

 2911.  श्री  जावीया  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीमा
 एफ  भारतीय  औद्योगिक  विकास  जैसी  सार्वजनिक
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 क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  गुजरात  को  प्रतिवर्ष  दी  गई  वित्तीय

 सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 (@)  क्‍या  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  यह  सहायता  राशि  बहुत
 कम  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 क्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  डी  बी  द्वारा  उपलब्ध

 कराई  गई  सूचना  के  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  में

 सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  विवरण

 निम्न  प्रकार  से  है

 संस्था

 _  __1997-98
 1998-99

 3186.0  2345.4

 1344.7  698.8

 सिडबी  548.2  323.3

 1313  256.6

 एल.आई.सी  394.6  169.8

 यूटी.आई  44.8  142.0

 जी.आई.सी  196.3  1224

 नाबार्ड  56.9  45.2

 कुल  5028.  41035

 अखिल  भारत  की  तुलना  में

 गुजरात  का  प्रतिशत  भाग  16.9
 12.0

 और  मारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  डी  बी

 ने  सूचित  किया  है  कि  गुजराज  राज्य  को  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थाओं

 द्वारा  संवितरित  की  गई  वित्तीय  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में

 काफी  अधिक  है  और  विभिन्‍न  राज्यों  को  मंजूर  की  गई  वित्तीय  सहायता

 की  तुलना  में  इसका  स्थान  दूसरा

 कोयला  उद्योग  में  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति

 2912.  श्री  विकास  चौधरी  :  क्या  खाग  और  खनिज  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  छ्रद्योग  में  कोल  इंडिया



 331  प्रश्नों के

 के  निदेशक  मंडल  द्वारा  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  को  समाप्त  करने  के

 निर्णय  की  जानकारी

 क्‍या

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  कारण

 क्‍या  कोयला  उद्योग  संघों  ने  कोल  इंडिया  के  निर्णय

 का  विरोध  किया  और

 यदि  हां  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  का  समाधान  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 स्वान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 और  कोल  इंडिया  के  निदेशक  बोर्ड  ने  दिनांक

 16.7.1999  को  एक  संकल्प  पारित  किया  था  कि  कोयला  विभाग  को

 कोयला  उद्योग  हेतु  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  को

 समाप्त  करने  तथा  अनुषंगी  कंपनियों  के  भुगतान  करने  की  क्षमता  के

 अनुसार  अनुषंगी  कंपनियों  के  स्तर  पर  मजदूरी  समझौता  करने  से

 संबंधित  सिफारिश  की

 (a)  जेबीसीसीआई  अभी  भी  विद्यमान  और  समझौते  की

 कार्रवाई  प्रगति  पर  जेबीसीसीआई  को  समाप्त  करने  से  संबंधी  अब

 तक  कोल  इंडिया  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 सार्क  देशों  को  निर्यात

 2913.  श्री  नामदेव  हरबाजी  दिवाथे  :  कया  वाणिज्य  एवं  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सार्क  सदस्य  देशों  क ेसाथ  विकास  को

 प्रोत्साहन  देने  तथा  निर्यात  में  तेजी  लाने  हेतु  नई  पहल  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सार्क  देशों  के  साथ  व्यापार

 की  समीक्षा  का  ब्यौरा  क्या  तथा  1999-2000  के  लिए  अनुमान  सहित

 कार्य  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उन  देशों  के  बीच

 कितने  व्यापार  शिष्टमंडलों  ने  दौरा  किया  तथा  इसके  क्या  परिणाम

 निकले  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और

 सार्क  सदस्य  देशों  में  क्षेत्रीय  विकास  का  संवर्धन  करने  तथा  क्षेत्र

 के  भीतर  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सदस्य  देशों  द्वारा  मिल-जुल
 कर  प्रयास  किए  जाते  इन  प्रयासों  की समय-समय  पर  समीक्षा  की
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 जाती  इस  प्रकार  के  उपाय  हैं  :  अंतः  क्षेत्रीय  व्यापार  के  लिए

 गैर-टैरिफ  अवरोधों  को  सीमाशुल्क  प्रक्रियाओं  तथा  विनिमयनों

 से  संबंधित  मामलों  में  सहयोग  क्षेत्र  में  निवेशों  का  संवर्धन  एवं

 दोहरे  कराधान  से  मानकीकरण  एवं  गुणवत्ता  नियंत्रण

 हेतु  क्षेत्रीय  व्यापार  के  सिलसिले  में  अन्तः  क्षेत्रीय  आवागमन

 को  बढ़ाने  के  लिए  वीजा  की  सुविधा  देना  तथा  सार्क  के  तत्वावधान

 में  व्यापार  मेलों  का आयोजन  करना  |  इसके  व्यापार  से  जुड़े
 मामलों  पर  सार्क  क्षेत्र  के  देशों  नामतः  बंग्लादेश  और

 मालदीव  के  साथ  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  द्विपक्षीय  संस्थागत

 व्यवस्थाएं  हैं|  दिनांक  1.8.1998  लगभग  2000  मदों  के  आयात  पर

 लगे  प्रतिबंधों  को  हटा  लिया  गया  है  यदि  उनका  आयात  सार्क  सदस्य

 देशों  में  किया  जाता

 और  व्यापार  से  जुड़े  मामलों  की  समीक्षा  हेतु  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  कुछ  सार्क  सदस्य  देशों  को  भेजे  गए  और  वहां  से  आए

 प्रतिनिधिमडलों  के  वर्ष-वार  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 1996-97

 (0).  भारत  नेपाल  भूमि  आबद्ध  नेपाल  हेतु  सुविधाओं
 तथा  अनधिकृत  व्यापार  को  नियंत्रित  करने  में  सहयोग

 संबंधी  मामलों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  काठमांडु  में

 दिनांक  4  1996  को  वाणिज्य  सचिव  के  स्तर

 पर  बातचीत  हुई

 (ji)  20-22  1997  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 द्विपक्षीय  व्यापार  तथा  वाणिज्य  से  संबंधित  मुद्दों  पर

 विचार-विमर्श  करने  के  लिए  कोलम्बो  में  भारत  श्रीलंका

 संयुक्त  आयोग  के  तीसरे  सत्र  की  बैठक  का  आयोजन

 किया  गया

 10-11  मार्च  1997  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 व्यापार  तथा  वाणिज्य  में  द्विपक्षीय  सहयोग  की  समीक्षा

 के  लिए  नई  दिल्ली  में  मारत  बंग्लादेश  संयुक्त  आर्थिक

 आयोग  की  पांचवी  बैठक  का  आयोजन  किया  गया

 द्विपक्षीय  व्यापार  नेपाल  के  लिए  पारगमन  सुविधाएं  तथा

 अनघिकृत  व्यापार  को  नियंत्रित  करने  में  सहरोग  से  संबंधित

 मामलों  की  समीक्षा  हेतु  3.-31  सार्थ  1998  को  नई  दिल्ली  में पु
 वाणिज्य  सचिव  के  स्तर  पर  बातचीत  की  गयी

 1998-99

 ()  8-15  1998  के  दौरान श्र पु  |  श्प  शु  भ
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 व्यापार  मेले  का आयोजन  किया  गया  इस  व्यापार  रुपये

 मेले  में  मारत  दिवस  का  उद्घाटन  करने  के  लिए

 वाणिज्य  सचित  ने  कोलोम्बो  का  दौरा
 कं

 शो  को  सात

 वृद्धि  का  प्रतिशत

 (0)  द्विपक्षीय  व्यापार  नेपाल
 के

 लिए  पारगमन  सुविधाएं  तथा
 पा

 19)
 अनधिकृत  व्यापार  को  नियंत्रित  करने  में  सहयोग  से

 ०  232

 संबंधित  मामलों  की  समीक्षा  हेतु  17-20  1997-98  6987.10  19.62

 1998  को  काठमांडू  में  वाणिज्य  सचिव  के  स्तर  पर
 नकल  7186.64  286

 बातचीत  की  गयी  -  -  नीयत

 (0)  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  द्विपक्षीय  व्यापार  की
 वर्ष  1999-2000  के  लिए  अगुभान  :

 समीक्षा  के  लिए  10  1998  को  नई  दिल्ली  नियत  निर्यात  के  देश  में  निर्यात  अधिशेष  और  क्षेत्र

 में  वाणिज्य  सचिव  के  स्तर  पर  बातचीत  की  गयी  में  अन्य  देशों  में  आयात  अपेक्षाओं  जैसे  अनेक  कारकों  पर  निर्मर  करता

 तथापि  पिछले  वर्षों  के  दौरान  हुई  औसत  वृद्धि  के  आधार  पर  वर्ष

 (५४)  भारत  तथा  नेपाल  के  बीच  द्विपक्षीय  भारतीय
 1999-2000  के  लिए  लगभग

 8
 प्रतिशत  की  वृद्धि  दर  का  अनुमान

 शेत्र  से  होकार  नेपाल  के  लिए  पारगगन  सुविधाएं
 $

 तथा
 लगाया  जा  सकता  है  तथा  इस  अवधि  के  दौरान  इस  क्षेत्र  को  लगभग

 नियंत्रित थे  बे
 वाई

 7,800  करोड़  रुपये  के  निर्यात  हो  सकते
 अनधिकृत  व्यापार  को  नियंत्रित  करने  में  सहयोग  से

 संबंधित  मामलों  की  समीक्षा  हेतु  17-18  1998  अफीम  का  उत्पादन

 ३  न

 में  वाणिज्य  सचिव  के  स्तर  पर  बातचीत
 2914.  श्री  रामसागर  रावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 ग  ।
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (४)  7-9  1998  को  बंग्लादेश  में  वाणिज्य  क्या  देश  में  अफीम  के  उत्पादन  में  कमी  आई
 सचिव  के  स्तर  पर  द्विपक्षीय  व्यापार  समीक्षा  संबंधी  ।

 ह

 बातचीत  की  गयी  (a)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  अफीम

 उत्पादन  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्‍या

 14-15  1998  को  नई  दिल्ली  में  वित्त  व्यापार
 सरकार  ने  अफीम  उत्पादन  हे

 और  निवेश  संबंधी  भारत-श्रीलंका  उप-आयोग  के  चौथे
 पता  गाथा  है

 क्या  सरकार  मे  अफीम  उत्पादन  में  कमी  के
 का प  ०

 सत्र  का  आयोजन  किया  गया
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (४४)  वाणिज्य  मंत्री  ने  भारत  नेपाल  पारगमन  संधि  पर
 (3)

 हस्ताक्षर  करने  के  लिए  5  को  काठमांडू  इस
 संदर्भ  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 का  दौरा  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्जय  :

 वाणिज्य  मंत्री  ने  भारतीय  व्यापार  प्रदर्शनी  का  उद्घाटन
 और  फसल  वर्ष  1997-98  के  अफीम  के  उत्पादने

 करने  के  लिए  8-10  1998  को  ढाका  का  दौरा

 ऊपर  उल्लिखित  व्यापार  प्रतिनिधिमंडलों  के  अतिरिक्त

 क्षेत्रीय  व्यापार  पर  टैरिफों  को कम  करने  क  लिए  सार्क  अधिमानी  व्यापार

 व्यवस्था  के  अंतर्गत  सात  सदस्य  देशों  के  संबंधित  अधिकारियों

 द्वारा  बातचीत  के  तीन  दौर  आयोजित  किए  गए

 इन  उपायों  के  कारण  सार्क  देशों  के  साथ  भारत  के  निर्यात  में

 वृद्धि हुई  इसके  आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 में  फसल  वर्ष  1996-97  की  तुलना  में  क्या  कमी  हुई  गत  तीन

 वर्षों  के  तुलनात्मक  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  :

 फसल  वर्ष  70°  संशक्ति  वाली

 का  उत्पाद

 था
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 से  फसल  वर्ष  1997-98  के  दौरान  अफीम  के  उत्पादन

 में  कमी  खराब  बेमौसमी  वर्षा  और  ओलावृष्टि  के  कारण  हुई

 जिस  पर  मनुष्य  का  कोई  वश  नहीं

 राजधानी  में  हेरोइन  बनाने  की  प्रयोगशाला

 2915.  श्री  चन्द्रनाथ  सिंह  :

 श्री  शीशराम  सिंह  रवि  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2  1999

 के  न्यूजलाइन  मेंਂ  रिवाल्ड  :
 हेरोइन  नाउ  कांटेज  इंडस्ट्री

 इन  सिटीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्‍या

 सरकार  ने  हेरोइन  बनाने  वाली  प्रयोगशाला  के  मालिक

 के  खिलाफ  क्‍या  कार्रवाई  की

 और  उसके  द्वारा  कर  के  भुगतान  का  आकलन  करने  का  और

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रयोगशाला  के  मालिक  की  आय

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धननजय  :

 और  नार्कोटिक्स  नियंत्रण  चेन्नई  के  अधिकारियों

 ने  20.11.99  को  बंगलौर  में  एक  होटल  से  18.830  हेरोइन

 का  अभिग्रहण  दिल्ली  के  सयद  आबू  अला  नामक  व्यक्ति

 जो  कथित  रूप  से  दिल्ली  से  हेरोइन  ले  गया  गिरफ्तार  कर

 लिया  29.1199  को  अनुवर्ती  जांच-पड़ताल  करने  और

 उनके  व्यावसायिक  एवं  रिहायशी  परिसरों  की  तलाशी  लेने  पर

 32.500  हेरोइन  और  70  लिटर  एसेटिक  एनहाइड्राइड  तथा

 कुछेक  अन्य  रसायनों  एवं  उपकरणों  की  बरामदगी  सैयद  आबू

 अला  के  पुत्र  एवं  पत्नी  सहित  तीन  अन्य  व्यक्तियों  को  भी  गिरफ्तार

 किया  गया

 अभियुक्तों  की आय  और  सम्पत्ति का  निर्धारण  करने  और

 उनके  द्वारा  दिए  गए  कर  का  पता  लगाने  के  लिए  वित्तीय  जांच-पड़ताल

 आरंभ  की  गई
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 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  बैंकों  का  निरीक्षण

 2916.  श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ऐसे  कितने  मामले  हैं  जिनमें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  लेखा-परीक्षकों  द्वारा  बैकों  का  निरीक्षण  करके

 दिए  गए  निष्कर्षों  पर  की  गई  अनुवर्ती  कार्यवाही  संबंधी  रिपोर्टों  पर  बैंकों

 की  टिप्पणियां  प्राप्त  हुई  और

 इस  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  बैंक-वार  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  बी  बैंककारी  विनियम

 1949  की  धारा  35  के  तहत  बैंकों  का  निरीक्षण  करता  है|

 निरीक्षण  के  निष्कर्षों  के  बारे  में  बैंकों  के  मुख्य  कार्यपालकों  के  साथ

 विचार-विमर्श  किया  जाता  की  निरीक्षण  रिपोर्ट  भी

 निदेशक  मण्डल  के  समक्ष  रखी  जाती  है  और  की  गई  कार्रवाई

 की  रिपोर्ट  को  मेजता  सुधारात्मक

 कार्रवाई  के  लिए  तब  तक  मामले  की  निगरानी  करता  रहता  है  जब

 तक  कि  की  संतुष्टि  के  अनुसार  कमियां  दूर  नहीं  हो  जाती

 यह  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  और  इसलिए  पूछे  गए

 अनुसार  मामलों  के  ब्यौरों  की  सूची  बनाना  सम्मव  नहीं

 राज्यों  में  मूल्यवर्घित

 2917.  श्री  चन्द्रकांत  खैरे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  में  मूल्यवर्धित  कर

 के  क्रियान्वयन  पर  सभी  विवादास्पद  मुद्दों  के  समाधान  के

 लिए  एक  सर्वोच्च  स्वायत्त  निकाय  का  गठन  करने  का

 यदि  तो  हर  राज्य  किस  प्रकार  निर्यात  और

 अन्तर्राज्यीय  व्यापार  के  प्रयोजनार्थ  सभी  सामानों  के  वर्गीकरण  की

 एकरूपता  सुनिश्चित  करने  की  अपनी  समस्याओं  को  और

 राज्यों  में  मूल्य  वर्धित  कर  के  क्रियान्वयन  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का/कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  में  राज्य  मंत्री  भ्रनष्जणय  :

 प्रश्न  नहीं



 337  प्रश्नों  के

 दिनांक  16.11.1999  को  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  बुलाए

 गए  मुख्य-मंत्रियों  तथा  वित्त  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  लिया

 गया  था  कि  दिनांक  1.4.2001  से  सभी  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 द्वारा  मूल्य  वर्धित  कर  लागू  किया  अन्तरिम  अवधि  का  उपयोग

 पूर्वीपायों  कम्प्यूटरीकरण  सहित  प्रशिक्षण  तथा  प्रचार  के  लिए  किया

 इस  संबंध  में  राज्यों  के  वित्त  मंत्रियों  की एक  समिति  गठित

 की  गई

 खगिज  भंडारों  की  खोज

 2918.  श्री  राजो  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  गत  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  खनिज

 सम्पदा  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे

 क्या  सरकार  परिणामों  से  संतुष्ट  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  रीता  :

 से  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  और  खनिज

 गवेषण  निगम  लिमिटेड  राज्य  में  खनिजों  के  लिए

 गवेषण  कर  रहे  इस  खोज  के  कोयले  के  (474

 मिलियन  और  तांबा  अयस्क  के  (6.04  मिलियन  संसाधनों

 का  पता  चला  खोज  के  परिणाम  संतोषजनक

 नए  सिल्क  वर्क-बेड  का  विकास

 2919.  श्री  सुरेश  समरराव  जाधव  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  सिल्कवर्क  बीज  प्रौद्योगिकी

 प्रयोगशाला  ने  एक  ऐसे  नए  सिल्क  वर्क-बेड  का  विकास  किया  है  जो

 सिल्कवर्क  समूहों  में  बीमारी  के  प्रसार  को  रोकने  में  रोगाणुनाशी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  रोगाणुनाशी  के  उत्पादन  और  विपणन

 के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  अंतर्गत  रेशभकीट  बीज

 प्रौद्योगिकी  प्रयोगशाला  ने  ज्योतिਂ  नामक  एक  व्यापक  स्पेक्ट्रम

 वाली  नई  बेड  रोगाणुनाशी  प्रक्रिया  का  विकास  किया  है  जो  कि

 रेशमकीट  के  बैक्टेरियल  व  इन्फेक्शियस  फलैचेरि  तथा

 मसकर्डाइन  रोगों  के  लिए  कारगर

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  और

 देशी  प्रौद्योगिकी  का  वाणिज्यिक  उपयोग  करने  में  कार्यरत  राष्ट्रीय

 अनुसंधान  विकास  निगम  के  माध्यम  से  उक्त  बेड-डिसइन्फैक्टैंट  का

 वाणिज्यिकीकरण  करने  की  कार्रवाई  शुरू  की  राष्ट्रीय  अनुसंधान

 विकास  निगम  ने  इस  बेड-डिसइन्फैक्टैंट  का  उत्पादन  शुरू  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  की  ओर  से  मैसर्स  दुर्गा  बंगलौर  के

 साथ  एक  करार  किया  है  |  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  दस  वर्षों  की अवधि

 के  लिए  गैर-विशिष्ट  आधार  पर  लाख  रुपए  के  एकमुश्त  प्रीमियम

 का  भुगतान  करने  पर  इस  फर्म  को  लाइसेंस  दिया  जा  रहा

 2000  में  इसका  उत्पादन  शुरू  होने  की  आशा

 थ्रेट  फ्रॉम  रीजनल  ट्रेड  पैक्ट्स

 2920.  श्री  बसवराज  :  क्या  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  14  1999  के  टाइम्स

 ऑफ  इंडियाਂ  में  फ्रॉम  रीज़नल  ट्रेड  पैक्ट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  आकर्षिक  किया  गया

 यदि  तो  क्या  कई  भारतीय  निर्यातकों  ने  शिकायतें

 की  हैं  कि  पश्चिम  देशों  में  संरक्षणवाद  एक  बढ़ता  हुआ  खतरा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 से  डब्ल्यू  टी  ओ  के  सभी  सदस्यों  को  डब्ल्यू  टी  ओ

 के  विभिन्‍न  करारों  के  अंतर्गत  उनके  द्वारा  की  गई  वचनबद्धताओं  के

 दायरे  में  अपने  घरेलू  उद्योग  को  संरक्षण  प्रदान  करने  की  अनुमति

 यदि  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  किसी  सदस्य  की  कार्रवाई  या  नीति  से

 संबद्ध  सदस्य  के  दायित्वों  का  उल्लंघन  होता  है  अथवा  घरेलू  उद्योग

 पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  तो  डब्ल्यू  टी  ओ  का  विवाद

 निपटान  तंत्र  उपचारात्मक  उपायों  की  व्यवस्था  करता  पश्चिमी



 339  प्रश्नों  के

 बाजारों  में  संरक्षणवाद  के  बारे  में  मारतीय  निर्यातकों  से  शिकायत  प्राप्त

 होने  पर  सरकार ने  द्विपक्षीय  आधार  पर  संबद्ध  देशों  के साथ  मामला

 उठाया  अभी  भारत  ने  विवाद  निपटान  निकाय  एस

 में  नौ  मामले  उठाये  य ेसमी  मामले  भारतीय  उत्पादों  के  लिए  बाजार

 पहुंच  की  अनुमति  देने  से  इन्कार  करने  से  संबंधित  इसमें  शामिल

 देश/क्षेत्र  यूरोपीय  संघ  यू  एस  ए

 पोरलैंड  तुर्की  और  दक्षिण  अफ्रीका

 ।  चार  मामलों  डी  एस  बी  ने  भारत  के  पक्ष  में  निर्णय  दिया

 एक  को  समाप्त  कर  दिया  गया  एक  को  सौहार्दपूर्ण  ढंग  से  निपटा

 लिया  गया  है  जबकि  तीन  मामले  चल  रहे

 नाबार्ड  के  माध्यम  से  वित्तपोषण

 2921.  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नाबार्ड  से  केवल  संकर  नस्ल  के  पशुओं  का  ही

 वित्तपोषण  किया  जाता  है  और  देसी  नस्ल  के  पशुओं  और

 के  वित्तपोषण  की  व्यवस्था  नहीं

 नाबार्ड  ने  देसी  नस्ल  के  पशुओं  के  वित्तपोषण  के  लिए

 क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  राष्ट्र  में

 कृषि  एवं  इससे  सम्बद्ध  कार्यकलापों  के  लिए  किसानों  को  ऋण  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  सहकारी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 एवं  वाणिज्यिक  दैंकों  को  पुनर्वित्त  सहायता  देता  नाबार्ड  से  पुनर्वित

 प्राप्त  करने  के  लिए  पशुपालन  महत्त्व  वाले  क्षेत्र  का  एक  कार्यकलाप

 नांबार्ड  से  पुनर्वित्त  के  लिए  पात्र  पशुओं  की  कोटि  नीचे  दी  गई

 ड्डै  ५

 वित्तपोषण  के  लिए  पशु  स्थापित  नस्ल  अर्थात  पहचाने

 योग्य  नल्स  का  होना  चाहिए  जिसमें

 भदवाड़ी  अथवा  ऐसी  कोई  स्थापित  स्थानीय  नरल  अथवा

 स्थापित  स्थानीय  नस्ल  को  अपेक्षाकृत  अच्छे  नस्ल  के  सांड  के  साथ

 संकरण  करके  प्राप्त  उन्‍नयित  कोटि  वाली  मैंसे  शामिल  गाय  के

 रेड  देवनी  अथवा

 समुन्नत  विदेशी  सांड  से  संकर  नस्ल  क्री  हो  सकती
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 बैंक  शाखाओं  का  बन्द  होगा

 2922.  श्री  ब्रह्मनैया  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आन्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  की  बहुत-सी  शाखाएं  बन्द  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  आमन्ध्र  प्रदेश  के  लिए  राज्य  स्तरीय  बैंकर्स  समिति  के

 संयोजक  आन्ध्रा  बैंक  से  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  शहरी

 क्षेत्रों  मे ंस्थित  दो  बैंक  शाखाओं  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  क्योंकि

 उन्हें  अर्थक्षम  नहीं  पाया  गया

 की  परिसम्पत्तियों  का  निवल  मूल्य

 2923.  उम्मारेड्डी  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  ने  अपनी  परिसम्पत्तियों  के

 निवल  मूल्य  में  परिवर्तन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  परिवर्तन  द्वारा  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  छोटे

 निवेशकों  की  किस  तरह  सहायता  किये  जाने  की  सम्भावना  और

 क्‍या  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  लाभ  छोटे  निवेशकों  तक

 नहीं  पहुंच  रहे  और

 (3)  यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  यूट:ी.

 अनुकूल  तंत्र  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  मौजूदा  और  नए  निवेशकों  को  उनके  निवेशों  का

 वास्तविक  बाजार  मूल्य  वसूल  करने  में  समर्थ  बनाने  के  लिए  यू
 ने-अपनी  20  इक्विटी  जो  29  1999  से  सतत्‌  आघार

 पर  बिक्री  और,/“अथवा  क्रय  के  लिए  उपलब्ध  के लिए  पारम्परिक

 निवल  परिसम्पत्ति  मूल्य  से  भावी  निवल  परिसभ्पत्ति  मूल्य  में  परिवर्तन

 कर  लिया  नई  प्रणाली  के  यूनिटों  की  बिक्री  अथवा
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 पुनः-क्रयः  आवेदनपत्र  स्वीकार  करने  की  तारीख  को  निवल  परिसम्पत्ति

 मूल्य  के  आधार  पर  प्रमावी  होता  यह  क्रिया  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रक्रिया

 के  अनुरूप  है  और  इस  प्रकार  इसे  सभी  निवेशकों  अर्थात्‌  इससे

 बाहर  निकलने  वाले  और  को  लाभ  देने  के  लिए  शुरू  किया  गया

 और  नहीं  |  प्रत्येक  यू  टी.आई  योजना  के  अन्तर्गत

 सभी  लाभ  प्रचालन  की  लागत  संबंधित  योजनाओं  के

 निवेशकों  को  दे  दिए  जाते

 रेशम  उद्योग  के  विकास  के  लिये  व्यापक  योजना

 2924.  रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 श्री  रामशेठ  ठाकुर  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  जनजातीय  उपयोजना  क्षेत्रों

 विशेष्कर  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  रेशम  शहतूत  और  टसर  रेशम

 कीड़ों  के  विकास  के  लिए  कोई  विशिष्ट  योजना/व्यापक  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1996-97,  1997-98  और  1998-99  के  दौरान

 आज  तक  राज्य-वार  उपलब्ध  कराई  गई  धनराशि  का  ब्यौरां  क्‍या

 और

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मिनगी  :

 और  नौंवी  योजना  में  अनुसंधान  व  प्रौद्योगिकी  के

 राज्यों  को  बीज  समर्थन  और  सहायता  द्वारा  शहतूती  अपरिष्कृत
 रेशम  का  उत्पादन  6000  हजार  टन  और  गैर-शहतूती  रेशम  का

 उत्पादन  540  टन  तक  बढ़ाने  की  परिकल्पना  सातवीं  योजना  से

 चल  रही  पूर्वांचल  रेशम  उत्पादन  परियोजना  और  पूर्वोत्तर  कार्य  योजना

 के  अतिरिक्त  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  के  माध्यम  से  नौंवी

 योजना  के  दौरान  36  उत्प्रेरक  विकास  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  की

 स्वीकृति  दी  इसके  अतिरिक्त  मध्य  प्रदेश  और  मणिपुर  के  राज्यों

 ने  क्रमशः  तसर  और  शहतूती  रेशम  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  विदेश

 आर्थिक  सहयोग  निधि  ई  सी  जापान  की  वित्तीय  सहायता

 से  परियोजना  का  क्रियान्वयन  शुरू  किया  इसके  अतिरिक्त

 की  सहायता  से  फाईबर  और  हस्तशिल्प  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 गैर-शहतूती  क्षेत्र  में  विकास  कार्यक्रम  क्रियान्वियत  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भारत  सरकार ने  राज्यों  क ेसहयोग  से  नौंवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 अब  तक  हुई  प्रगति  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 89.27  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  वाली  36  उत्प्रेरक  विकास  योजनाओं
 की  स्वीकृति  प्रदान  की  है  |  मध्यप्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  मामले  में  केन्द्रीय
 रेशम  बोर्ड  ने  समस्त  36  उत्प्रेर  विकास  योजनाओं  की  पेशकश  की
 है  और  उन्हें  अनुरोध  किया  है  कि  पूर्व  अनुमान  और  प्रस्ताव  भेजें  |  मध्य
 प्रदेश  सरकार  ने  429.54  लाख  रुपए  के  कुल  परिष्यय  की  21  योजनाओं
 का  प्रस्ताव  किया  है  जिसका  क्रियान्वयन  के  लिए  अनुमोदन  कर  दिया
 गया  है  और  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  1999  तक  90  लाख
 की  राशि  जारी  की

 महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा
 124.79  लाख  रुपए  के  कुल  परिव्यय  वाली  प्रस्तावित  10  उत्प्रेरक

 योजनाओं  के  क्रियान्वयन  का  अनुमोदन  किया  है  तथा  केन्द्रीय  रेशम

 बोर्ड  ने  1999  तक  41.46  लाख  रुपए  की  राशि  जारी  की

 इसके  अतिरिक्त  आन्ध्र  पश्चिमी

 उत्तर  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  7  तसर  रेशम  का  उत्पादन  करने  वाले

 मुख्य  राज्यों  क ेलिए  एककीकृत  ट्रोपीकल  तसर  विकास  परियोजना

 तैयार  की  जा  रही

 वर्ष  1996-97,  1997-98,  1998-99  और  1999-2000
 1999  के  दौरान  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  जारी  की

 गई  निधियों  के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए

 कार्यक्रमों  के  क्रियान्चयन  के  फलस्वरूप

 अपरिष्कृत  रेशम  उत्पादन  वर्ष  1996-97  में  14126  से  बढ़कर

 वर्ष  1998-99  के  अन्त  तक  15444  हो  इस  उपलब्धि

 के  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए

 उपर्युक्त  विकासात्मक  कार्यक्रमों  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय  रेशम
 बोर्ड  कुछ  संयुक्त  परियोजनाएं  क्रियान्वियत  कर  रहा  है  कि  आठवीं
 योजना  से  जारी  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के
 अन्तर्गत  1999  तक  जारी/खर्च  की  गई  राशि  के  ब्यौरे

 निम्नानुसार  है

 लाख  रुपये

 संयुक्त  परियोजनाएं  1999-2000

 1999

 कुल  रिलीज

 1.  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  रेशम  उत्पादन  के  0
 विकास  की  परियोजना

 2.  पूर्वत्तर  राज्यों  में  रेशम  उत्पादन  विकास

 के  लिए  कार्य  योजना  |  0

 3.  मध्य  प्रदेश  में  प्राकृतिक  रूप  से  उपजाये
 जाने  वाले  तसर  कोषों  का  विकास  000

 हछ्ल
 संयुक्त  परियोजनाओं  की  कुल  राशि  000
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 लाख

 राज्य का  नाम  के  दौरान  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  रिलीज  किये  गये

 निधि  ._

 1996-97  1997-98  1998-99  1999-  2000

 परंपरागत  राज्य  न

 1.  कनटिक  19.63  13.88  119.95  67.18

 2.  तमिलनाडु  13.12  1.19  137.92  21.00

 3.  जम्मू एवं  कश्मीर  0.72  11.56  67.36  6.96

 4.  आंध्र  प्रदेश  541  ॥|  0.14  91.22  44.82

 5.  पश्चिम  बंगाल
 2.44  03.  6474  1.14

 उपयोग-क  41.32  27.14  481.19  141.10

 गैर  परंपरागत  राज्य

 6.  महाराष्ट्र  5.47  9.19  32.08  0.19

 7.  मध्य  प्रदेश  3.09  1.90  77.03  1095

 8...  उड़ीसा  4.04  2.16  75.54  3.95

 9...  बिहार  2.58  0.39  7.49  1.62

 10.  उत्तर  प्रदेश  64.45  4.63  24.6६  1.22

 11.  केरल  0.16  0.18  8.18  0.33

 12.  गुजरात  0.13  -
 2.67  0.12

 13.  पंजाब  0  -
 0.58

 -

 14.  हरियाणा  0.57
 -

 0.75
 न

 15.  हिमाचल  प्रदेश  0  न
 1.05

 न

 16.  009  0.14  324
 -

 17.  सिक्किम  0  _
 2.72  -

 उपयोग-ख  80.58  18.59  236.01  18.38

 18.  असम  92.48  631  62.41  3.87

 19.  अरुणाचल  प्रदेश  24.98
 न

 291
 गत

 20.  मणिपुर  17.63  031  0.17  न

 21.  मेघालय  9000  -
 3.62  027

 22.  मिजोरम  12.20
 न  '

 54.42  5.01

 23.  नागालैंड  8.95  040  13.16  -

 24.  त्रिपुरा  47.81
 -

 4.88  241 )।

 :  8  हु
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 357  प्रश्नों  के  है|

 अल्युमुनियम  संयंत्र  का  नुकसान

 2925.  श्री  भर्जुहरि  महताब  :  क्या  खान  और  खनिज  मंत्री

 उड़ीसा  स्थित  नात्को  में  पाद्स  को  नुकसान  के  बारे  में  23

 1998  तथा  3  1998  के  तारांकित/अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  5346  और  191  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उच्चस्तरीय  जांच  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 करने  के  बाद  अब  तक  क्या  कार्रवाई  की  गई

 क्या  इस  नुकसान  और  क्षति  के  लिये  किसी  विशेष

 व्यक्ति  या  व्यक्तियों  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  भविष्य  में  किसी  दुर्घटना  को  रोकने  के  लिए

 क्या  उपचारात्मक  कदम  उठा  रही  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 नालको  के  अंगुल  स्थित  एल्यूमिनियम  प्रगालक  के  लिए

 उच्च-स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कर  दिया  गया

 है  और  इसके  परिणामस्वरूप  स्थिति  सामान्य  हो  गई  संकट  से  पूर्व
 प्रचालनाधीन  पाट्स  की  संख्या  430  थी  संकट  के  दौरान  यह  संख्या

 घटकर  238  पाट्स  रह  गई  और  अब  (30.11.1999)  की  स्थिति  के

 यह  संख्या  बढ़कर  455  हो  गई

 और  कंपनी  के  तीन  कार्यपालक  निदेशकों  में

 प्रबंधकीय  योग्यता  और  नेतृत्व  सम्बंधी  गुणों  का अमाव  पाया  गया

 इसके  कारण  पाट्स  लाइनों  में  समस्या  उत्पन्न  हुई  और  परिमाणस्वरूप

 कम  उत्पादन  इनमें  से  दो  कार्यपालक  जिनमें

 लिखित  उत्तर 19091 के  358

 तत्कालीन  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  भी  शामिल  को  58  वर्ष  की

 आयु  सेवानिवृत्त  कर  दिए  गए  तीसरे  कार्यपालक  निदेशक  को
 आरोप  पत्र  जारी  कर  दिया  गया

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटना  की  पुनरावृत्ति  से  बचने

 के  लिए  कंपनी  स्तर  पर  महत्त्वपूर्ण  प्रचालन  पैरामीटरों  की  कड़ी  निगरानी

 की  जाती  है  और  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  स्थिति  की  समीक्षा

 की  जाती

 आस्ट्रेलिया  के  साथ  समझौता

 2936.  श्री  विवेकानन्द  रेड्डी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  आस्ट्रेलिया  ने  निवेश  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  क्‍या  भारत  ने  हाल  में  फ्रांस  और  जर्मनी

 जैसे  देशों  के  साथ  भी  ऐसे  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  और

 यदि  तो  इन  देशों  के  साथ  भारत  के  व्यापार  में  आगे

 कहां  तक  और  सुधार  हुआ  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 आस्ट्रेलिया  के  साथ  द्विपक्षीय  निवेश  संकर्धन  और  संरक्षण  करार

 पर  26-2-99  को  हस्ताक्षर  किए

 जर्मनी  और  फ्रांस  के  साथ  पर  क्रमशः

 10-7-95  और  2-9-97  को  हस्ताक्षर  किए

 फ्रांस  और  जर्मनी  के  संबंध  में  व्यापार  संबंधी

 आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :
 या

 1997-98  1998-99  1999-2000

 मिलियन

 निर्यात-आयात  निर्यात-आयात  निर्यात-आयात

 आस्ट्रेलिया  43827  1485.56  389.79  1493.08  166.30  46547

 फ्रांस  759.66  797.74  842.51  726.311  353.23  235.83

 जर्मन  संघीय  गणराज्य  2530  2528.84  1884.61  2138.73  73500
 692.73

 692.73

 निर्यात  संवर्धन  औद्योगिक  पार्क  क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  मंगलौर  में  निर्यात  संवर्धन
 .

 बंद
 हि  ५  औद्योगिक  पार्क  के  क्रियान्वयन  हेतु  केन्द्रीय  सहायता

 2927.  भरी  वेंकटेश  नायक
 :

 क्या
 वाणिज्य

 एवं  उद्योग  मांग  की  &।
 र

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और



 *;

 जी
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 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 कर्नाटक  सरकार  ने  अपने  राज्य  में  मंगलौर  में  दूसरा  निर्यात  संवर्धन

 औद्योगिक  पार्क  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से

 अनुमोदन  मांगा  योजना  के  किसी  राज्य  के  दूसरे  निर्यात

 संवर्धन  औद्योगिक  पार्क  की  स्थापना  पर  केवल  तभी  विचार  किया  जा

 सकता  जब  पहले  की  स्थापना  की  जा  चुकी  हो  और  वह

 सफलतापूर्वक  कार्य  कर  रहा  हो  |  इस  शर्त  के  वाणिज्य  मंत्रालय

 की  निर्यात  संवर्धन  औद्योगिक  पार्क  से  संबंधित  अंतर-मंत्रालयीय

 संचालन  समिति  ने  सैद्धान्तिक  रूप  से  मंगलौर  में  दूसरे  पार्क  की

 स्थापना  के  प्रस्ताव  की  सिफारिश  करने  का  निर्णय  लिया  लेकिन

 इस  बारे  में  कोई  वित्तीय  वचनबद्धता  नहीं  की  गई

 सहकारी  क्षेत्र  की कताई  मिलों  को  सहायता

 2928.  श्री  गोविन्दन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  सहकारी  क्षेत्र  की  कताई  मिलों

 को  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की  और

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  केन्द्र  सरकार  ने  सहकारी  क्षेत्र  की  बुनाई  मिलों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  नहीं  की  भारत

 ने  सहकारी  क्षेत्र  की  बुनाई  मिलों  सहित  वस्त्र  और  पटसन  उद्योग  के

 लिए  एक  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  निधि  योजना  आरंभ  की

 इस  योजना  के  अंतर्गत  सरकार  वित्तीय  संस्थानों  के  माध्यम  से  ऐसे

 संस्थानों  द्वारा  अनुमोदित  परियोजनाओं  के  संबंध  में  प्रभार  योग्य  ब्याज

 में  पांच  प्रतिशत  की  प्रतिपूर्ति  की

 पंचायती  संस्थाओं  हेतु  धनराशि  जारी  करमा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 2929.  श्री  आर.एल.जालप्पा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  पंचायती

 संस्थाओं  हेतु  100  करोड़  रुपए  जारी  करने  का  अनुरोध  किया  और

 वित्त  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  दसवें  वित्त  आयोग  ने  कर्नाटक  की  पंचायती  राज

 संस्थाओं  के  लिए  कुल  221.77  करोड़  रुपए  के  अनुदान  की  सिफारिश

 की  811088  करोड़  रुपए  राज्य  सरकार  को  पहले  ही  जारी  कर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की

 17  1999  लिखित  उत्तर  360

 दिए  गए  हैं  |  राज्य  सरकार  ने  शेष  110.89  करोड़  रुपए  की  राशि  जारी

 किए  जाने  के  लिए  अनुरोध  किया  इस  संबंध  में  निर्धारित

 दिशा-निर्देशों  की  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  बाद  ही  उपरोक्त  राशि

 राज्य  सरकार  को  जारी  की

 सरकाएी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  विनिषेश

 2930,  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक

 ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शेयरों  को  वास्तविक  मूल्यों  से

 कम  मूल्यों  पर  विनिवेश  किए  जाने  पर  सरकार  की  आलोचना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिसके

 लिए  ने सरकार  की  आलोचना  की  और

 सरकार  द्वारा  ब्रिटिश  एनरॉन  तथा

 फाइडेलिटी  जैसी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के साथ  सौदा  करने  के  क्या

 कारण  जिन्होंने  ग्लोबल  के  माध्यम  से  जी.ए.आई.एल

 की  20  प्रतिशत  इक्विटी  खरीदी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक  ने  31  1992

 को  समाप्त  हुए  वर्ष  की  अपनी  रिपोर्ट  14  में  यह  बताया  था  कि

 बंडलों  में  शेयरों  की  बिक्री  के  लिए  अपनाई  प्रणाली

 अच्छे/अच्छे”  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  के  साथ  जोड़  दिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  उनकी  मूल्य  वसूली
 को  कम  कर  देती  थी  |  रिपोर्ट  में  आर

 और  जैसे

 सरकारी  क्षेत्र  क ेआठ  उपक्रमों  के  मामले  निर्दिष्ट  किए  गए  हैं  जिनमें

 औसत  वसूली  प्रारक्षित  मूल्य  से  कम

 (a)  गेल  की  कीमत  निर्धारण  बही-निर्माण

 प्रक्रिया  पर  आधारित  इस  प्रक्रिया  का  अनिवार्यतः  अर्थ  है  बाजार

 चालित  कीमत  अर्थात्‌  वह  कीमत  जो  निवेशक  एक  दिए  गए  समय  पर

 किसी  विशिष्ट  शेयर  के  लिए  अदा  करने  के  लिए  तैयार  होते

 डी.आर  बाजारों  के  लिए  निर्गम  कीमत  का  निर्णय  करने  के  लिए  यह

 प्रक्रिया  अपनाई  जा  रही  है  |  गेल  निर्गम  के  दौरान  78  निवेश

 कंपनियों  और  विदेशी  ने  खरीदे  |  ब्रिटिश

 एनरॉन  आदि  जैसी  इन  निवैश  कंपनियों  की

 पेशकश  लेन  देन  से  अनुपस्थिति  का  अर्थ  होता-अपेक्षाकृत  कमजोर

 बही/जी.डी.आर.  पेशकश  में  भागीदार  बमने  से  इन  कारपोरेटों  को
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 अन्यथा  मना  करना  भी  इन्हें  द्वितीयक  बाजार  में  उन्हीं  शेयरों  का  अर्जित

 करने  से  रोक  न

 जम्मू  कश्मीर  में  हथकरपा  क्षेत्र

 2931.  श्री  अब्दुल  रशीद  शाहीन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  जम्मू-कश्मीर  में  हस्तशिल्प

 और  हथकरघा  द्वारा  क्या  उपलब्धि  हासिल  की

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 हस्तशिल्प  बोर्ड  और  हथकरघा  बोर्ड  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  क ेकारण  इन

 क्षेत्रों  को  कोई  लाम  प्राप्त  नहीं  हुआ  और  कोई  भी  उपलब्धि  हासिल

 नहीं  की  जा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई

 की  गई,/की  जा  रही  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 वर्ष  1996-97,  1997-98  एवं  1998-99  के  दौरान  हस्तशिल्प

 एवं  हथकरघा  के  संवर्धन  एवं  विकास  के  लिए  जम्मू  एवं  कश्मीर  राज्य

 को  144.43  410.22  एवं  120.14  लाख  रुपये  रिलीज

 किए

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  एवं  अखिल  भारतीय

 हथकरघा  बोर्ड  परामर्शदात्री  निकाय  है  तथा  इनसे  सम्बंधित  भ्रष्टाचार

 का  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया

 प्रश्न  नहीं

 बीमा  क्षेत्र  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  का  प्रवेश

 2932.  श्री  चन्द्र  भूषण  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  किसी  विदेशी  हिस्सेदार  के

 साथ  बीमा  व्यापार  में  प्रवेश  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सरकार  को  भारतीय  स्टेट

 बैंक  में  अपने  हिस्से  की  राशि  को  5  प्रतिशत  से  कम  करने  और  इक्विटी

 को  बढ़ाकर  30  प्रतिशत  करने  के  बारे  में  मी  इच्छा  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  अपने  विकास

 लिखित  उत्तर  362 1921

 संबंधी  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  धन  जुटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 गए

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  बीमा  कारोबार के  क्षेत्र  में  प्रवेश

 करने  की  अपनी  मंशा  जाहिर  की  इसके  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक

 ने  विधान  के  प्रावधानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपने  अनुषंगी  के  माध्यम

 से  जीवन  बीमा  तथा  पेंशन  संबंधी  कारोबार के  क्षेत्र  में  प्रवेश  के  लिए

 संभावित  भागीदार  बनाने  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  कर  दी

 और  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  भारत  सरकार  की

 इक्विटी  नहीं  है  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  59.73

 प्रतिशत  इक्विटी  है  |  विद्यमान  सांविधिक  प्राकधानों  के  अन्तर्गत  भारतीय

 स्टेट  बैंक  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  इक्विटी  55  प्रतिशत  से  कम  नहीं

 हो  सकती  अतः  भारतीय  स्टेट  बैंक  उस  स्तर  तक  अधिक  पूंजी

 जुटा  सकता  है  जहां  तक  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  धारिता  न्यूनतम
 सांविधिक  स्तर  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  जारी  मार्ग-निर्देशों

 के  अनुसार  भारतीय  स्टेट  बैंक  पूंजी  की  बढ़ती  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  बांड  जारी  करके  मी  टियर  जुटा  सकता

 भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  दी  गई  बैंक  की  पूंजी
 को  तत्काल  बढ़ाने  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  पास  फिलहांल  कोई

 विशेष  प्रस्ताव  नहीं

 50  शीर्ष  आयकर  दाता

 2933.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दो  वर्षों  के  दौरान  इस  वर्ष  आज  तक  की

 स्थितिनुसार  सर्वाधिक  उत्पाद  शुल्क  और  आयकर  देने  वाली  सर्वोच्च

 व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 उन  50  कंपनियों,/व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनके

 विरुद्ध  सबसे  अधिक  उत्पाद  शुल्क/आयकर  बकाया  और

 सरकारी  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्रवार  कंपनियों  की  सूची  क्या

 है  जो  उपरोक्त  कर  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  और  जो  काली  सूची
 में  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनन्‍्जय  :

 निर्धारण  वर्ष  1997-98  और  1998-99  के  दौरान  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  और  आयकर  की  सर्वाधिक  राशि  देने  वाली  शीर्षस्थ  50

 व्यक्तियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  1  और  1!  में  दिया  गया

 जिनके  प्रति  आयकर  की  सर्वाधिक  राशि  बकाया  है  उन
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 50  कंपनियों,/व्यक्तियों  के  नामों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  आयकर  और  उत्पाद  शुल्क  प्राधिकारियों  के  द्वारा

 गया  उन  50  प्रमुख  कंपनियों  के  नाम  जिनके  प्रति  केन्द्रीय  उत्पाद  कंपनियों  का  ऐसा  वर्गीकरण  नहीं  किया  गया

 शुल्क  बकाया  है  विवरण  19  में  दिए  गए

 50  शीर्षस्थ  कपनियों,/व्यक्ति  जिन्होंने  वर्ष  1997-98  के  दौरान  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 और  आयकर  की  सर्वाधिक  राशि  का  भुगतान  किया  है

 करोड़ों  करोड़ों

 रा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  हु

 ः
 आयकर

 क्रम  नाम

 या
 अदा  की  गम

 रा
 अदा  की  गई

 गई  राशि  राशि

 1  2
 _  3  __  _ 4

 5

 1.  बंगलौर  141890 «=  ऑफ  520.82

 2.  वड़ोदरा  14954  स्टेट  बैंक  ऑफ  मुम्बई  1139.89

 3.  मारूति  उद्योग  गुड़गांव  690.10 «=  नई  दिल्ली  469.77

 4...  रिलायन्य  इण्डस्ट्रीज  659.10  ओ.एन.जी.सी.लि  54077

 5.  सेल  सिटी  जमशेदपुर  590.70  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  74.76

 6.  कोचीन  रिफाइनरी  लि  54225  मुम्बई  396.19

 7.  मेरठ  53004  भेल  नई  दिल्ली  364.85

 8.  मुंगेर  519.17  हिन्दुस्तान  716.52

 9.  टिस्को  जमशेदपुर  490.24  ईस्टर्न  कोल  फील्ड्स  337.58

 10.  सेल  भिलाई  471.00  विदेश  संचार  निगम  402.37

 11.  गाउफ्रे  फिलीप्स  39600  इंडियन  आयल  367.39

 12.  386.10  मारूति  उद्योग  नई  297.77

 13.  383.95  साऊथ  ईस्टर्न  कोल  251.02

 14.  374.42  भारत  244.00

 15.  मथुरा  36988  टैल्को  मुम्बई  245.11

 16.  कलकत्ता  349.08  बजाज  ऑटो  मुम्बई  242.19

 17.  राष्ट्रीय  इस्पात  302.80  गैस  अथॉरिटी  ऑफ  206.72

 18.  रिलायन्स  इण्डस्ट्रीज  298.83  हिन्दुस्तान  183.02

 19.  रायगढ़  -  29841.  इनग्रेसोलैण्ड  मुम्बई  16.84
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 20...  ऑयल  इंडिया शिलांग  27797  वेस्टर्न कोल  फील्डस  लि  178.83

 21.  बड़ोदरा  26045  कलकत्ता  137.00

 22.  साबरमती  25900  सिटी  बैंक  मुम्बई  141.00

 23.  सेवरी  मुम्बई  23636.  केनरा  बैंक  बंगलौर  178.37

 24.  मुम्बई  223.95  टाटा  मुम्बई  131.43

 25.  टैल्को  पिम्परी  22321...  हिन्डाल्को  मुम्बई  122.98

 26.  हल्दिया  कलकत्ता  217.70  ऑफ  मुम्बई  118.13

 27.  भारत  195.47  महिम्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  111.07

 28.  सैल  राऊरकेला  191.17  पंजाब  नेशनल  बैंक  नई  दिल्ली  118.39

 29.  एम.एण्ड  एम  नासिक  18445  स्टेट  बैंक  ऑफ  सौराष्ट्र  46.22

 30.  मंगलौर  178.15  एक्सल  मुम्बई  10.08

 31.  एस्सार  स्टील  सूरत  175.67  यूनियन  बैंक  ऑफ  मुम्बई  99.36

 32.  अम्बाला  17045  बैंक  ऑफ  अमरीका  127.58

 33.  मुम्बई  17000  टाटा  पावर  मुम्बई  74.27

 34.  शिलांग  167.53  हांगकांग  एण्ड  शघाई  बैंक  111.17

 35.  बजाज  ऑटो  औरंगाबाद  1644.12  कार्पोरेशन  बैंक  मंगलौर  82.79

 36.  गाजियाबाद  15998  ग्रिण्डलेज  बैंक  नई  दिल्ली  115.11

 37.  इंडियन  ऑयल  मद्रास  15928  नई  104.75

 38.  इंडियन  ऑयल  जालन्चर  158.75  ड्यूश  बैंक  मुम्बई  121.70

 39.  क्रेन  एनर्जी  विजाग  15432  पाटियाला  78.63

 40.  दुर्गापुर  स्टील  प्लान्ट  दुर्गापुर  153.33  इंडियन  पैट्रोकेमिकल्स  अहमदाबाद  97.61

 41.  हिन्दुस्तान  मोटर  कलकत्ता  145.85  नई  दिल्ली  86.83

 42.  बिजवासन  145.76  बैनेट  एण्ड  कोलमैनएण्ड  77.08

 43.  मुम्बई  143.94  ओरिएण्टल  बैंक  ऑफ  कामर्स  127.12

 44.  इंदौर  14158  नेशनल  एल्युमिनियम  कं  65.55

 45.  हिन्डालको  13371.  ऑयल  इंडिया  शिलांग  117.79

 46.  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  12638  न्यू  इंडिया  इंश्योरेन्स  151.57
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 47.  बजाज  पुणे  12453...  पावर  फायनान्स  98.80

 48.  बरौत्ती  पटना  12448.  मुम्बई  50.50

 49.  एशिया  टौबैको  चेन्नई  12233.  कोलगेटपामोलिव  (६)  ठा4ा

 50.  लक्ष्मी  भिलाई  __ 12066
 बैंक  ऑफ  बड़ौदा

 TiS  9533
 9533

 50  शीर्षस्थ  कंपनियों,“व्यक्ति  जिन्होंने  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 और  आयकर  की  सर्वाधिक  राशि  का  भुगतान  किया  है

 करोड़ों  करोड़ों

 क्रम  सं  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 गज
 आयकर

 नाम

 .

 नाम  अदा  की  गई

 की  राशि  राशि

 2  3  4  5

 3.  बंगलौर  100060  नार्दन  कोल  फील्ड  30549

 2.  मारूति  उद्योग  74954  इंडिया  637.79

 5.  रिलायंस  62623.  स्टेट  बैंक  ऑफ  इंडिया  "517.44

 4.  वडोदरा  59410...  देहरादून  953.85

 7.  62623.  एम.टी.एन.एल
 ..

 5744

 6.  कोचीन  रिफाईनरीज  49024  एन.टी.पीसी  953.85

 7.  सेल  सीटी  48440...  मेल  396.68

 8...  टिस्को  जमशेदपुर  47106  मारूति  उद्योग  414.42

 9.  सेल  मिलाई  48440...  गैस  अथारिटी  ऑफ  268.63

 12.  हिन्दुस्तान  लि  423.7  250.11

 13.  मुंगेर  465.67  पंजाब  नेशनल  बैंक  268.63

 14.  मथुरा  40762  लि  235.63

 15.  माहुल  40089  साऊथ  ईस्टर्न  कोल  फ्रील्ड्स  285.00

 16.  लि  353.29  वेस्टर्न  कोल  फील्डस  235.63

 कलकत्ता 400.89 महानदी कोल फील्डस 22000 गाडफ्रे 353.29 बैंक ऑफ
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 भारत  पेट्रोलियम  346.69  .  नेवेलीलिग्नाइट

 साबरमती  346.69 .  इंडिया  इंश्योरेन्स  185.41

 18.  ईस्ट  मुम्बई  28222.  ए.एन.जेडग्रिंडलेज  बैंक  20084

 20.  राष्ट्रीय  इस्पात  नि.लि  26074  नाल्‍को  200.84

 20.  बड़ोदरा  26045.  सिटी  बैंक  87.41

 22.  इंडियन  ऑयल
 लि

 26045.  .  कार्पोरेशन  बैंक  भ्र्या

 23.  रायगढ़  237.90..  बैंक  ऑफ  अमेरिका  97.71

 24.  टैल्को  पिम्मपरी  232.09  ड्यूश  बैंक  157.82

 25.  रिलायंस  मुम्बई  23209  ऑफ  99.73

 26.  हल्दिया  मिदनापुर  22384  ऑयल  लि  99.73

 '
 27.  मंगलौर  219.84  हांगकांग  एण्ड  शंघाई  बैंकिंग  118.29

 28.  मुर्शिदाबाद  200.55  हिन्डाल्को  लि  119.22

 29.  बिजवासन  200.55  75.00

 30.  दुर्गापुर  स्टील  प्लांट  दुर्गापुर  200.24.  .  स्टेट  बैंक  ऑफ  सौराष्ट्र  75.00

 30.  अम्बाला  कैट  196.36  यूनियन  बैंक  ऑफ  इं  46.19

 32.  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  194.04.  .  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  106.01

 33.  गाजियाबाद  19199  कोचीन  रिफाइनरिज  77.08

 33.  बजाज  ऑटो  औरंगाबाद  191.70.  हिन्दुस्तान  जिंक  77.08

 35.  हि  त्  18599  .  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा
 *  71.88

 36.  एम.एण्ड  नासिक  183.98  त्रिवेन्द्रम  5.37

 37.  बरौनी  17586  .  केनरा  बैंक  बंगलौर  98.50

 38.  एस्सार  स्टील  सूरत  168.35 .  एण्ड  6.48

 39.  165.62  6.48

 40.  इंडियन  ऑयल  15705  कन्‍्टेनर  ऑफ
 41.80

 40.  बिजवासन  156.24  स्टेट  बैंक  ऑफ  पटियाला  34.62

 15474.  स्टेट  बैंक  ऑफ  हैदराबाद
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 43.  भारत  151.07  एयरपोर्ट  अथारिटी  126.30

 4.  मुम्बई  15027.  गुजरात  54.55

 45.  पानीपत  14057  सिक्‍यूरिटीज  ट्रेडिंग  5421

 46.  राऊरकेला  140.14..  69.49

 47.  एशिया  टोबैको  चेन्नई  13651  बेल  बंगलौर  51.77

 48.  हिन्दुस्तान  135.23  बैनेट  कोलमैनएण्ड  51.75

 49.  हीरो  होण्डा  लि  135.00  ग्रेसिम  53.03

 50
 ओएनजीसी  इजीससुरत  13282  ओरिक्टल  बैंक

 ऑफ  कॉमर्स  5203

 विवरण-]ग  1...  2

 50  कम्पनियों,“व्यक्तियों  के  नाम  जिनके  प्रति  आयकर  की

 सर्वाधिक  राशि  बकाया  है

 जा  का

 श्य्प््म्म्णघ

 हर्षद  मेहता  व्यक्ति*

 2...  हीतेन  दलाल  व्यक्ति

 3...  सहारा  इंडिया  सेविंग्स  एंड

 इन्वेस्टमेंट  लि  कम्पनी**

 4.  ऑयल  एंड  नेचुरल  गैस  कमीशन  कम्पनी

 भूपेन्द्र  दलाल  व्यक्ति

 6.  दी  पीयरलेस  जेनेरल  फाइनेंस

 एंड  कम्पनी  कम्पनी

 7.  अश्विन  मेहता  व्यक्ति

 8.  रामास्यामी  व्यक्ति

 9.  नरोत्तम  व्यक्ति

 10.  ज्योति  मेहता  व्यक्ति

 11...  ग्रोमोर  रिसर्च  एंड  एसेल्स  मैनेजमेंट  कम्पनी

 12...  रोलिक्स  होल्डिंग  लिमिटेड  कम्पनी

 13...  विदेश  संचार  निगम

 14...  सुधीर  मेहता

 15.  सुरेन्द्र  खांदर

 16...  एस्सार  स्टील

 17.

 8  इन्डस्ट्रीज  लि

 19.  लार्सन  एंड  टर्बो

 20...  केनरा  बैंक

 21  इंडियन  ऑयल  कारपोरेशन  लि

 22  कैस्केड  होल्डिंग

 23  धनराज  मिल्स  लि

 24  शा  वालेस  एंड  लि

 25  हर्षद  मेहता

 26  केडिया  केटल  डेलियन  इंन्डस्ट्रीज

 27...  ईस्ट  वेस्ट  ट्रैब्ल  एंड  ट्रेड  लिंक्स

 28...  इंड्रियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन

 1414141411111141111414३1

 29... टाटा सन्‍्स
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 30.  गणपति  कम्पाइनस  कम्पनी

 31...  बजाज  ऑटो  कम्पनी

 32.  ग्रोमोर  लिजिंग  एंड  इनवेस्टमेंट  कम्पनी

 33...  टाटा  केमिकल्स  कम्पनी

 34...  सहारा  इंडिया  कम्पनी

 35.  गांधी  व्यक्ति

 36...  निरंजन  शाह  व्यक्ति

 37.  सबरे  ग्रंप  कम्पनी

 38...  रिलायंस  इंडस्ट्रीज  कम्पनी

 39.  इंडस्ट्रीज  कम्पनी

 40.  कम्पनी

 41...  मारूति  उद्योग  कम्पनी

 42...  गिकॉन  कम्पनी

 43.  टाटा  इंजिनियरिंग  एंड  लोकोमोटिव  कम्पनी

 44...  मेट्रोपोलिटन  ऑफ  बैंक  लि

 45...  प्रीमियर  ऑटो  इलेक्ट्रिक  लि

 46...  दी  प्रीमियर  ऑटोमोबाइल्स  लि

 47.  अरविन्द

 48.  केमिकल्स  एंड

 फार्मास्यूटिकल्स  लि

 49...  बम्यई  बर्मा  ट्रेडिंग

 50.  कैपिटल  मार्किट  लि
 अजिीयययन ++  5८

 444

 didi

 दा

 विवरण-]५

 50  प्रमुख  कम्पनियों  के  नाम  जिनके  प्रति  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 बकाया  है
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 2.  आई  टी  सहारनपुर

 रा

 3. आई टी बंगलौर 4. आई टी पटना 5. आई टी मुम्बई 6. आई ओ वड़ोदरा 7. आई ओ चेन्नई 8. जी टी वड़ोदरा 9. जी टी मुम्बई मारूती उद्योग लिमिटेड ६ है महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा गोडफ्रेरे फिलिप्स टिस्को टेल्को बी एच ई एल एच पी सी एल आई पी सी एल ऑयल इंडिया कलकत्ता शॉहनाज आयुर्वेदिक 20. सिम्पेक्स £4| सीयट 22. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड 23. जिन्दल विजयनगर स्टील लिमिटेड 24 इटरनिट यूरेन्ट 25. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 26. एस्सार स्टील 27. भारत इलैक्ट्रानिक्स 28. मंगलूर रिफाइंरीज एंड पैट्रो-केमिकल्स



 हिन्दुस्तान  फर्टिलाईजर  कॉरपोरेशन  लिमिटेड

 पेपसिको  चेन्नई

 मैसर्स  घर्मपाल

 आई  ओ  चण्डीगढ़

 श्रीचन्द्र  हैदराबाद

 आटो  प्राईवेट  दिल्ली-ना

 समतेल  इलैक्ट्रानिक

 सुपर  टेक्स  सूरत-ना

 रुगण  मिलों  का  पुनरुद्धार

 2934.  श्री  किरीट  सौपषैया  :

 श्री  चन्द्रनाथ  सिंह  :

 स्टीमल्कप्राएं  पाएेरा  *
 श्री  STB  ATT  |
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 2  श्री  होलखोमांग  हौकिप  :

 नेशनल  फर्टिलाइजर्स  एंड  केमिकल्स  श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल  :

 इस्पात  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  श्री  विजय  गोयल  :

 बी  एस  भिलाई  श्री  प्रियरंजनदास  मुंशी  :

 एनओर  सी  आई  एल  श्री  रघुनाथ  झा

 एशिया  टोबेको  लिमिटेड  श्री  अकबर  अली  खांदोकर

 बिकावूल  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सीट्स  देश
 में  चल  रही  सरकारी  और  निजी  क्षेत्र  की  कपड़ा

 गोदरेज
 मिलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 रिलाईबुल  सीरश्टस
 कितनी  है

 इनमें  से  फिलहाल  बंद  पड़ी  मिलों  की  राज्य-वार  संख्या

 गुडएयर  इन्डस्ट्रीज  इन  मिलों  के  बंद  होने  से  कितने  कामगार  प्रभावित  हुए

 रिलाइन्स  इन्डस्ट्रीज
 ह  @)  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  एन  टी  सी  की  मिलों  को
 हैदराबार  सीगरेट  फैक्टरी  मिल-वार  कितना  घाटा-लाभ

 स्वर्ण  फिल्टर्स  क्‍या  सरकार  ने  बंद  कपड़ा  मिलों  के  पुनर्गठन  के  लिए

 बर्न  स्टैन्डर्ड  कोई
 योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी

 192  मिलें  सरकारी  क्षेत्र  और  1487  मिलें  निजी  क्षेत्र  में  हैं  जिनके

 अतिरिक्त  154  मिलें  सहकारी  क्षेत्र  में

 और  30.9.1999  तक  की  स्थिति  के  अनुसार

 सूती,//मानव-निर्मित  फाईबर  मिलों  की  राज्य-वार  संख्या  तथा  उनमें

 प्रभावित  कामगारों  की  संख्या  को  दशने  वाला  एक  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  1  में  दिया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  मिलों  के

 लाम/हानि  को  दर्शाने  वाला  एक  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  []  में  दिया  गया

 जहां  तक  का  संबंध  द्वारा

 किए  गए  एकक-वार  अर्थक्षमता  अध्ययन  के  आघार  पर  सरकार  एन

 के  अर्थक्षम  सहायक  निगमों  के  साथ-साथ  उनके  अंतर्गत

 अर्थक्षम  मिलों  क ेलिए  एक  संशोधित  सर्वांगीण  सुधार  योजना  पर  विचार

 कर  है  जिसके  लिए  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  निबल  पूंजी  के

 सकारात्मक  बन  जाने  के  के  मानदण्डों  को  ध्यान  में
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 रखा  जा  रहा  पुनरुद्धार  योजना  में  कामगारों  के  हितों  को  ध्यान
 ॥

 ह  2
 में  रखा

 जहां  तक  एल्गिन  मिल्स  कंपनी  लिमिटेड  और  कानपुर
 टैक्सटाइल  लिमिटेड  का  संबंध  बीआई.एफ.आर.,/ए.ए.आई.एफ.आर.
 ने  उनको  बंद  करने  के  आदेश  पारित  कर  दिए  हैं  और  परिसमापन  हरियाणा  10
 कौ  प्रक्रिया  उच्च  इलाहाबाद  के  समक्ष  लंबित

 ,
 कंपनियों

 कनटिक  17
 सरकार  ने  रुग्ण  और  संमाव्य  रूप  से  रुग्ण  कंपनियों  का  समय

 पर  पता  लगाने  के  लिए  तथा  ऐसी  कंपनियों  के  संबंध  में  उठाई  जाने  केरल  6

 वाली  जरूरी  सुधारात्मक  और  उपचारी  उपायों  का  तेजी

 से  निर्धारण  करने  के  लिए  औद्योगिक  तथा  विक्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  प्रवेश
 10

 की  स्थापना  की  महाराष्ट्र  33

 बंद  मिलों  के  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  वस्त्र  उड़ीसा  5
 कामगार  पुनर्वासन  निधि  योजना  भी  स्थापित  की  गई

 पजाब  5
 वर्ष  1998  में  स्थापित  वस्त्र  नीति  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति  ने अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  जिसमें  वस्त्र  क्षेत्र  की रुगणता  की  समस्या  का  राजस्थान  10

 निदान  निहित
 है  तथा  उनमें  कुछ  सिफारिशें  भी  की  गई

 तमिलनादु  80

 उत्तर  प्रदेश  25
 30.09.1999  की  स्थिति  बन्द  सूती/मानकव-निर्मित  फ़ाइबर  ;

 वस्त्र  मिलों  की  राज्य-वार  सं  पश्चिम  बंगाल  15

 राज्य  रा  बंद  मिलों  की  दिल्ली
 हे

 3

 जू्ल्‍ल्‍ल्‍ल्‍//एई|ए
 Owes

 पांडिचेरी

 आंध्र  प्रदेश  28  कुल  331

 असम  4  कुल  326447  कामगार  इन  मिलों  की  बंदी  के  कारण  प्रभावित  हुए

 विवरण-ना

 विगत  तीन  वर्षों  से एन  टी  सी  मिलों  का  निवल  लाम/घाः

 :  करोड़

 क्रम  सं  मिलों  oa  1996-97  1997-98  1998-99

 2  3  4  5

 एनटीसी  पंजाब

 1.  दयालबाग  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  -3.63  -4.28  -$5.40

 2.  खरर  टेक्सटाइल  मिल्स  -1.4  -1.84  -3.89

 3...  पानीपत  वूलेन  मिल्स  -3.91  -4.67  -730
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 2  4  5

 4...  सूरज  टैक्सटाइल्स  मिल्स  -1.88  -2.24  ~4.66

 राजस्थान

 5.  एडवार्ड  मिल्स  -2.46  -३3.46  -+.99

 6.  महालक्ष्मी  मिल्स  -2.05  -3.07  -4.30

 7.  श्री  विजय  कॉटन  मिल्स  -2.69  -2.90  -3.74

 8...  उदयपुर  कॉटन  मिल्‍्स  -1.69  -2.12  ज3डा

 एनटीसी

 9...  बंगाल  नागपुर  कॉटन  मिल्स  -12.06  -13.34  -16.34

 10...  बुरहनपुर  तप्ती  मिल्स  न्य्या  -9.90  -1100

 11...  हीरा  मिल्स  -8.04  -10.74  -1002

 12.  इंदौर  मालवा  यूनाइटेड  मिल्स  -12.33  -13.51  -15.35

 13.  _  कल्यानमल  मिल्स  -10.26  -12.57  -13.71

 14...  न्यू  भोपाल  टेक्सटाइल  मिल्स  -767  ~865

 15.  स्वदेशी  टेक्सटाइल  मिल्स  -6.90  -7.83  8.84

 एच्टीसी

 16.  अ्थर्टन  मिल्स  -881  -1040

 17...  बिजली  कॉटन  पमिल्स  -1.76  -2.50  -266

 18.  लक्ष्मीरतन  कॉटन  मिल्स  -8.72  -12.23

 19.  लार्ड  कृष्णा  टेक्सटाइल  मिल्स  5.57  6.89

 20.  मूइर  मिल्स  -12.22  ~16.30

 21.  न्यू  विक्टोरिया  मिल्स  ~12.58  -15.60  -1754

 22...  रायबरेली  टेक्सटाइल  मिल्स  -2.48  -2.37  -$25

 23.  श्री  विक्रम  कॉटन  मिल्स  -2.78

 24.  स्वदेशी  कॉटन  मऊ  -2.76  427

 25.  स्वदेशी  कॉटन  कानपुर  -14.91  -17.89  -19.72

 26...  स्वदेशी  कॉटन  नैनी  -9.92  -14.95
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 एनटीसी

 27.  अपोलो  टेक्सटाइल  मिल्स  -5.34  ~9.79

 28.  औरंगाबाद  टेक्सटाइल  भिल्स  -1.21  -1.57  +2.82

 29...  बरसदी  टेक्सटाइल  मिल्स  -0.09  041  -1.33

 30...  भारत  टेक्सटाइल  मिल्स  -6.66  -8.86  -1093

 31.  चालीसगांव  टेक्सटाइल  मिल्स  -1.37  -3.23  -5.19

 32...  धूले  टेक्साटाईल  धूले  -३.97  -6.08  -793

 33...  दिग्विजय  टेक्सटाईल  मिल्स  -10.2$  -14.13  -16.86

 34...  एलिफिस्टन  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  -6.54  -909

 35  फिनले  मिल्स  6.16  -10.34  >13.73

 36.  गोल्ड  मोहर  मिल्स  -4.64  8.59  +9.76

 37.  जुपिटर  टेक्सटाइल  मिल्स  ~1392

 38...  मुस्बई  टेक्सटाइल  मिल्स  मुंबई  -४.90  -10.32  -13.07

 39.  नांदेड़  टेक्सटाइल  मिल्स  401  -599  -728

 40...  न्यू  सिटी  ऑफ  बंबई  मेन्युफ्रेक्चरिंग  मिल्स  468  -797  -1155

 41.  न्यू  हिंद  टेक्सटाइल  भिल्स  -10.41  ~13.26

 42.  पोद्दर  प्रोसेसर्स  -5.06  -7.35  6.71

 43...  और  मधुसूदन  मिल्स  -4.72  -5.78  -701

 एन्टीसी

 44...  इंडिया  यून्प्रइटेड  मिल्स  -1193  -18.20  -1948

 45...  इंडिया  यूनाइटेड  मिल्स  2  -9.04  -10.70  -1345

 46  एवं  47.  इंडिया  यूनाइटेड  मिलस  3  और  4  -1442  -15.29  -2107

 48...  इंडिया  यूनाइटेड  मिल्स  5  651  B44  10.94

 49...  इंडिया  यूनाइटेड  मिलस  डायवर्क्स  603  -755  866

 50.  जाम  मिल्स  -5.27  -702  9.16

 51,  52

 और
 53.  कोहिनूर  मिल्स  नं  3.  807  7291  1351

 मिल्स 2 और 3
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 54.  पोद्दार  मिल्स  -5.58  891  -12.96

 :  55.  मोडल  मिल्स  -12.77  -15.58  -18.44

 56.  आर.बी.बी.ए  मिलस  -3.36  -5.13  -7.29

 *
 57.  आरएस  मिल्स  -4.26  -5.34  -6.30

 “58.  सवतराम  ग्रम्मप्रसाद  मिल्स  -3.30  -3.93  -4.57

 59.  *  सीताराम  मिल्स  -5.56  -7.38  -9.53
 60.

 60.  टाटा  मिलस  -8.46  -12.23  -18.15

 61...  विदर्भ  मिल्स  -4.84  -6.72  -6.37

 एनटीसी

 62.  अहमदाबाद  जुपिटर  टेक्सटाइल  मिल्स  -7.64  -10.48  -12.56

 63.
 63.  अहमदाबाद  न्यू  टेक्सटाइल  मिल्स  821  -9.88  -12.49

 हु
 64  हिमाद्री  टेक्सटाइल  मिंल्स  -6.86  -733  -$.33

 ह

 65.  जहांगीर  टेक्सटाइल  मिल्स  -10.45  -13.14  -1497

 66.  महालक्ष्मी  टेक्सटटाइल  मिल्स  -6.89  -7.83  -9.55

 ;  67  न्यू  मानेकचौक  टेक्सटाइल  मिल्स  -1.11  -8.59  -1001

 ,.
 ५8...  पेटलेड  टेक्सटाइल  मिल्स  -3.09  -4.23

 '
 -5.10

 ँ  हि

 ह

 ७  राजकोट  टेक्सटाइल  मिल्स  -2.36  -3.05  -3.49

 70  एवं  71.  राजनगर  टेक्सटाइल  मिल्स  1  एवं  2  -9.38  -11.69  -15.22

 waft  .
 वीरम  गम  टेक्सटाइल  मिल्स  -5.47  661  -7.96

 vas  एनटीसी  आंध्र  प्रदेश

 1%.  अदोर्नी  कॉटन  मिल्स  ते  है  ||  ~150 ~"  -1.44

 «  अनंतपुर  कॉटन  मिल्स  -2.75  -4.32  -3.77

 »  “75.  आजम  जाही  मिल्स  -4.08  -5.63  -732

 “  “76.  नटराज  स्पिनिंग  मिल्स  >2.44  ~3.25  ~-3.58

 77.  नेता  स्पिनिंग  एंड  बीविंग  मिल्स  -1.72  -1.72  -1.77

 ५  “78...  तिरूपति  कॉटन  मिल्स  -2.84  -3.30  -2.99
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 कर्नाटक  दर

 79...  के  मिल्स  -5.78  लग  के  ५७...  जरीडी

 80...  मिनर्वा  मिल्स  -8.18  54910,  ...  कक  pee  71761

 81.  मैसूर  स्पिनिंग  एंड  बीविंग  मिल्स  -5.93  $63  ७.२७.  -33

 82.  श्री  येलम्मा  कॉटन  मिल्स  -2.78  BIN  ..  .......  HA

 केरल  मा

 83.  अलगप्पा  टेक्सटाइल  मिल्स  -2.90  -250  .  ,..  -4.43

 84.  केन्‍नानूर  स्पिनिंग  एंड  बीविंग  मिलस  केन  -1.13  :036..  .  -0.58

 _85.
 केरला  लक्ष्मी  मिल्स  ़  -2.69  हे  -2.19.

 86.  पार्वती  मिल्स  -4.35  ह  -7.89  .  .  -10.25

 .  87.  विजयमोहिनी  मिल्स  -1.59  -1.72  “2.73

 पांडिचेरी

 88...  केन्‍्नानूर  स्पिनिंग  एंड  बीविंग  माहे  -1.76  -1.83  -1.82

 एन  टी  सी  एवं  तमिलनाडु

 89...  बालाराम  वर्मा  टेक्सटाईल  मिल्स  -0.57  -1.51  ही  -2.58

 90...  कम्बोडिया  मिल्स  -0.05  -003  -3.60

 1.  कोयम्बटूर  मुरूगन  मिल्स  -0.10  -0.52  .  +3.49

 92...  किशनवेनी  टेक्सटाइल  मिल्स  -1.05  -1.23  -3.00

 93.  ओम  पारसक्थी  मिल्स  -0.37  -1,08  -2.74

 94...  पंकज  मिल्स  -0.37  -0.10  पु  -257

 95.  पायनियर  स्पिनर्स  मिल्स  0.03  0.32  ,

 96.  श्री  रंगविलास  एस.एण्ड  डबल्यू  मिल्स  -0.07  0.10  72.60

 97.  सोमसुन्दरम्‌  मिल्स  -1.50  -1.64  .,  ce  413

 98...  कालीश्वरर  मिल्स  यूनिट  -0.02
 -0.18  .  .  ...  4759

 और  लिमिटेड  असम  +ः

 99...  ऐसोसिएटेड  इंडस्ट्रीज  -7.39  .  ,-5613  ...  .  4.26 है  :
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 बिहार

 100...  बिहार  को.ओप.विवर्स  स्पिनिंग  मिल्स  -2.26  -3.23  -3.39

 101.  गया  कॉौंटन  एण्ड  जूट  मिल्स  -3.64  491  -5.40

 उड़ीसा

 102.  उड़ीसा  कॉटन  मिल्स  -2.77  -5.98  -3.87

 पश्चिमी  बंगाल

 103.  आरती  कॉटन  मिल्स  -2.56  -4.78  -3.42

 कॉटन  मिल्स  -2.26  -2.76  -3.04

 105.  बंगाल  फाइन  एण्ड  डब्ल्यू  मिलस  [  -4.32  -9.28  -6.60

 106...  बंगाल  फाइन  एण्ड  डब्ल्यू  मिल्‍स  पा  -1.79  -2.26  -1.78

 107.  बंगाल  लक्ष्मी  कॉटन  भिल्स  -4.38  -731  -7.94

 108.  मनिन्द्रा  मिल्स  -3.05  -5.12  -494

 109.  ज्योति  वीविंग  फैक्ट्री  -1.86  -2.80  -3.06

 110...  लक्ष्मी  नारायण  कॉटन  मिल्स  -3.15  -6.18  -4.82

 111...  रानपुरिया  कॉटन  मिल्स  -5.20  8.61  -8.12

 112.  सेन्‍्ट्रल  कॉटन  मिल्स  -5.59  -9.9  -10.55

 113.  शी  महालक्ष्मी  कॉटन  मिल्स  -4.68  -6.93  -8.16

 114.  सोदेपुर  कॉटन  मिल्स  -1.68  -3.07  -2.66

 पांडिचरेरी

 115.  स्वदेशी  कॉटन  मिल्स  नर  -7.33  -6.98

 116.  श्री  भारती  मिल्स  -4.88  8.89  -6.95

 कोयन्यटूर

 117.  श्री  शारदा  मिल्स  -142  42  421  641

 118...  कोयसन्क्‍टूर  स्पिनिंग  एच्ड  किविंग  मिलस  -6.40  -13.17  -12.48

 119...  कालौश्वरर  मिल्स  यूनिट  -4.97  -6.52  -9.08



 389  प्रश्नों  के

 कपास  का  आयात/निर्वात

 2935.  चौधरी  तेजबीर  सिंह  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1998-99  के  दौरान  देश-वार  कितनी  मात्रा  में

 कपास  का  निर्यात

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  कपास  का

 आयात  हुआ  और  इसका  मूल्य  कितना  था  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  कपास  मौसम  1998-99  के  दौरान

 अपरिष्कृत  कपास  के  निर्यात  के  देश-वार  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :

 11  1921  लिखित  390

 क्या  अनेक  वर्षों  स ेऋण-सेवा  भुगतान  बढ़ता  रहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौसन  इन  ऋण-सेवा

 भुगतानों  और  बाहरी  पावतियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  विनिवेश  के  जरिए
 जारी  की  गई  राशि  का  ऋण-सेवा  भुगतानों  के  लिए  उपयोग  किए
 जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण

 इन  प्रयोजनार्थ  विनिवेश  के  जरिए  जारी  की  जाने  वाली

 राशि  का  प्रतिशत  क्‍या

 में  विनिवेश  के  पीछे  प्राथभिक  उद्देश्य  क्या
 लिलकिललकि  लक  M  और

 देश  मात्रा  मीट्रिक  टन  में  मूल्य
 है

 .  (0)  इस  प्रकार  प्राप्त  की  गई  राशि  के  उपयोग  का  ब्यौरा
 ह

 क्‍या
 जाफन  6210.56  28.77

 फ्रांस  171166  735  कक
 जी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 जर्मनी  1033.07  4.54
 (a)  ऋण  की  उन  पर  ब्याज  की  अदायगी

 612.68
 242...

 और  विदेशी  प्राप्तियों  के  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :

 नेपाल  623.45  2.32

 वर्ष  वर्ष  वर्ष

 वियतनाम  96.53  040  1996-97  1997-98  .  1998-99

 इटली  71.58  0.33  संशोधित  अनुमान

 पाकिस्तान  25.00
 010  ऋण  की  वापसी  222525  391979  429497

 बांग्लादेश  31641  20527  अदायगी

 इंडोनेशिया  150.71  0.63  ब्याज  की  अदायगी  59478  65637  77248

 _  सिंगापुर  रत  60.01  _  043
 विदेशी  प्राप्तियां  9535  7859  8485

 वर्ष  आयातित  मात्रा  मूल्य  से  और  विनिवेश  के  माध्यम  से  वसूल  किया  गया
 (170

 प्रत्येक
 लाख  ₹

 धन  भारत  की  समेकित  निधि  में  जमा  किया  जाता  है  जिसमें  से  विभिन्‍न
 वाली  लाख  गांठ

 प्रयोजनों  संवितरण
 ५

 जाते मिनी  शिकी  ——  प्रयोजनों  के  लिए  संवितरण  प्रतिवर्ष  संसद  द्वारा  अनुमोदित  किए  जाते

 1998-99  7.87  89545.60

 ऋण-सेवा  भुगतान

 2936.  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  क्या  कित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  प्राथभिक  उद्देश्य  वर्ष  1999-2000  के

 वित्त  मंत्री  द्वारा  किए  गए  अपने  बजट  भाषण  के  पैरा  40  और  4  में

 स्पष्ट  किए  गए



 के

 निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा

 32937,  भ्री  शीशरान  सिंह  रवि  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्पनियां  अपने  नामों  में  कम्प्यूटर  टैग  जोड़  कर

 अपने  नाम  बदल  रही  हैं  ठथ्या  निवेशकों  को  आकर्षित  करने  का  प्रयास

 कर  रही

 .  तो  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  किन  कदमों  पर  विचार  किया  गया

 और

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  विगत  समय  में  कम्पनी  कार्य  विभाग  से  प्राप्त  सूचना  के

 कुछ  जिनकी  मुख्य  गतिविधि  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर

 नहीं  थी  तथा  जो  निधिकरण  की  गतिविधियों  में  अंतर्ग्रस्त  रही  ने

 यह  निर्दिष्ट  करने  के  लिए  कि  मानो  वे  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  के  कारोबार

 में  अपने  नाम  बदल  लिए  इस  उद्देश्य  से  कि  कुछ  कम्पनियों

 द्वारा  अपनाई  गई  नीति  से  निवेशक  भ्रम  में  न  कम्पनी  रजिस्ट्रारों
 को  कम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  जारी  एक  परिपत्र  के  माध्यम  से  सलाह

 गई  है  कि  भविष्य  में  व ेसाफ्टवेयर  कारोबार  दर्शाने  के  लिए  कम्पनियों

 का  नाम  परिवर्तन  तभी  अनुमेय  करें  यदि  उनकी  आय

 लेखापरीक्षित  लेखों  अथवा  किसी  सनद  लेखाकार  द्वारा  प्रमाणित  लेखों

 से  यथा  का  एक  बड़ा  भाग  साफ्टवेयर  कारोबार  से  प्राप्त  होता

 यदि  यह  सिद्ध  न  हो  तो  ऐसा  नाम  परिवर्तन  अनुमेय  नहीं  किया

 जाना

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है

 कि  उन्होंने  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  जारी  करके  निवेशकों  को  व्यापार  में  सचेत

 रहने  की  सलाह  देकर  सतर्क  कर  दिया  स्टॉक  एक्सचेंजों  की  ऐसी
 कम्पनियों  के  शेयरों  संबंधी  व्यापार  तथा  अन्य  घटनाक्रमों  का सन्निकट

 अनुवीक्षण  करने  के  लिए  कहा  ऐसी  कम्पनियों  के  लिए

 वार्षिक  रिपोर्ट  में  साफ्टवेयर  गतिविधि  का  निष्पादन  तथा

 परिणाम  पृथक  दर्शाना  अनिवार्य  कर  दिया  है  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी

 के  क्षेत्र  में  लामप्रद्ता  का  3  वर्ष  के  ट्रैक  रिकार्ड  की  अपेक्षा  के  रूप

 में  ऐसी  कंपनियों  द्वारा  पब्लिक/राइट्स  इश्युओं  के  लिए  प्रवेश  मांनदंड

 और  अधिक  कडे  कर  दिए

 जाया  के  माध्यण  से  निवेश

 2938.  श्री  कृष्णनराजू  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बाजार  में  यह  एक  अन्य  प्रकार  का  घोटाला  हो  रहा

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 17  1999  लिखित  उत्तर  392

 राष्ट्रीय  कृषि  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा

 उड़ीसा  के  जियागत  सिंहपुर  और  केन्द्रपाड़ा  क्षेत्रों  और

 आम््र  प्रदेश  में  जिले-वार  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा

 क्या

 किया  और

 चालू  वित्त  वर्ष  में  अपना  निवेश  बढ़ाने  के  लिए  नाबार्ड

 द्वारा  कौन-सी  नीतियां  तैयार  की  जा  रही  हैं  ?

 नाबार्ड  के किन-किन  क्षेत्रों  मे ंकितना-कितना  निवेश

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 वाणिज्यिक  सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  पुनर्वित्त

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराता  वह  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  और  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  की ओर  से  राज्य  सहकारी  बैंकों  को  पुनर्वित्त  के  माध्यम

 से  अल्पावधि  ऋण  और  सभी  बैंकों  को  दीर्धावघि  ऋण  उपलब्ध  कराता

 आन्ध्र  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  और  उड़ीसा  के  चार  जिलों  में  वर्ष

 1999-2000  (10  1999  के  दौरान  उपलब्ध  कराई  गई

 ऐसी  पुनर्वित्त  सहायता  के  ब्यौर  संलग्न  विवरण  |  में  दिए  गए  नाबार्ड

 राज्य  सरकारों  को  ग्रामीण  आधारिक  विकास  निधि

 के  अंतर्गत  भी  ऋण  उपलब्ध  कराता  से  ५  के

 अंतर्गत  मंजूर  और  संवितरित  संचयी  ऋणों  के  ब्यौरे  संलग्न

 में  दिए  गए  इसके  अतिरिक्त  नाबार्ड  ने  वर्ष  1998-99  के

 प्राकृतिक  आपदा  के  कारण  अल्पावधि  ऋणों  को  मध्यावधि  ऋणों  में

 परिवर्तित  करने  हेतु  आन्ध्र  प्रदेश  में  राज्य  सहकारी  बैंकों

 और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  271.21  करोड़  रुपए  की  मध्यावधि  ऋण

 सीमाएं  उपलब्ध  कराई  हैं|  उड़ीसा  में  एससीवी  को  इसी  प्रकार  की  मंजूर
 की  गई  मध्यावधि  ऋण  सीमाएं  वर्ष  1997-98  के  दौरान  28.10  करोड़

 रुपए  और  1998-99  के  दौरान  8.58  करोड़  रुपए  थीं  |  जहां  तक  आर

 आर  बी  का  संबंध  उड़ीसा  में  1997-98  के  दौरान  मध्यावधि  परिवर्तन

 सीमाओं  के  रूप  में  17  लाख  रुपए  मंजूर  किए

 नाबार्ड  ने  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  के  लिए  निवेशऋण

 के  संबंध  में  मुख्य  नीतिगत  उपाए  किए  हैं  जिनमें

 पुनर्वित  की  मात्रा  में  अर्ध्वगामी  बैंकों  को एकल  उधारकर्ता,//इकाई

 को  उधार  देने  के  लिए  10  लाख  रुपए  के  स्वतः  पुनर्वितत  की  सीमा  को

 बढ़ाकर  15  लाख  रुपए  किसी  क्षेत्र  को ऋण  देने  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  लघु  सिंचाई  कार्यकलापों  के  संबंध  में  वाणिज्यिक  बैंकों  को

 पुनर्वित्त  पर  ब्याज  दर  का  युक्तिकरण  पंचायत  राज

 स्व-सहायता  समूहों  को  उधार  देने  जैसे  नए  कार्यकलापों  को  कवर

 करने  हेतु  आरआईडीएफ के  क्षेत्र  को  बढ़ाना  आदि  सम्मिलित
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 आम्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  विमिन्‍न  जिलों  में  वर्ष  1999-2000  (10  1999  के  दौरान

 नाबार्ड  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  पुनार्वित  सहायता  के

 जिले  अल्पावधि  पुनर्वित्त  अल्पावधि  पुनर्वित्त

 वर्ष

 199-200
 -  -  (10  1999

 1999-2000  के  1999-2000  के  के  दौरान  सभी

 दौरान  मंजूर  की  दौरान  मंजूर  की  गई  बैंकों  के  लिए

 गई  कुल  सीमा  सीमा  तरित  निवेश  ऋण  पुनर्वित्त

 '
 2  अर

 आन्भ्म  प्रदेश

 अदीलाबाद  3034.37  1230.00  508.54

 अनन्तपुर  7498.14  1992.00  1105.79

 चित्तुर  4311.04  1497.00  1904.00

 कोड़प्पा  1750.00  3983.00***  632.98

 इलुरू  11075.00  -  =

 गुन्दूर  11951.30  1658.00  839.26

 हैदराबाद  1684.23
 -  -

 काकीनाडा  14009.57
 -  -

 करौमनगर  4499.11  700.00  535.11

 खम्मम
 -  -  266.89

 कृष्णा  14764  780.00  $3182

 कुरमूल  3192.37
 -  611.83

 महबूबनगर  2338.90  1248.00  815.10

 मेडक  3265.44  24400  56239

 नालगोंडा  5883.45  1850.00*  1690.35

 नेल्लोर  1742.62  1780.00**  949.98

 निजामाबाद  5835.00  81000  850.56

 प्रकाशम  5742.82
 न  45122
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 1
 a .

 :+.  ६

 विशाखापत्तनम  5055.27  -  243.22

 विजयनागरम  2108.01  -  95.63

 वारंगल  3741.87  825.00  1579.13

 रंगारेड्डी  का  255.00  873.60

 पूर्वी  गोदावरी  -  न  933.19

 पश्चिमी  गोदावरी
 -

 970.00****  79431

 गीरीजन  सहकारी  280.00
 -  न

 निगम

 उड़ीसा

 कटक
 -  -  433.53

 जैपुर
 -  -  133.26

 जगतसिंहपुर  6307.30७  210.00  237.29

 केन्द्रपाड़ा
 -  -  170.08

 आंकड़े  संबंधित  हैं  :

 ह

 के  खन्‍्मम  और  नालगोंडा  जिले

 **  नेल्लोर  और  प्रकाशम  जिलों  का  भाग

 *०*  कुरनूल  और  प्रकाशम  जिलों  का  माग
 coos  पूर्वी  और  पश्चिमी  गोदावरी  जिले

 *००*+%०  विशाखापत्तनम  और  विजयनगरन  जिले

 ७  सभी  चार  जिलों  के  संबंध  में  बंकी  सीसीबी  और  कटक  सीसीबी  को  मंजूर  की  गई

 गा
 विवरण-ाा  1  2  3

 ग्रामीण  आधारिक  विकास  निधि  (10  दिसम्बर  अनन्तपुर  716761  3726.82

 4999  के  अन्तर्गत  नाबार्ड  द्वारा  मंजूर  और  संवितरित
 दर  चित्तुर  736641  2221.67 '

 a फऊऋफऋफऋफऑऊऋचऊचऋफऊफझ॒ञऑृइू  ___  _  कड़प्पा  5034.57  2774.72

 जिले  का  नाम  आरआईडीएफ  आरआईडीएफ  इलरू इलू  -  न

 के  अन्तर्गत  मंजूरी  अन्तर्गत  संवितरण  6257.78  2294.00

 1  2  3  हैदराबाद  हि  हि

 आभ्र  प्रदेश  काकीनाडा
 -  -

 अदौलाबाद  11367.66  736892  करीमनगर  2573.16  13$3.53
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 )  2  3

 ख़म्माम  6858,82  4204.33

 कृष्णा
 5861.37  1977.04

 कुरनुल  5225.71  2326.75

 महबूब  नगर  7633.53  3800.95

 मेडक  2898.51  1041.31

 नालगोंडा  4106.05  2003.12

 नेल्लोर  2449.47  1281.22

 निजामाबाद  4954.17  3665.42

 प्रकाशम  7662.95  3437.04

 श्रीकाकुलम  6919.16  2894.13

 विशाखापत्तनम  4088.97  1302.25

 विजयानाग्राम  77.40  4779.33

 वारागंल  3097.06  1348.20

 रंगारेड्डी  2502.95  937.04

 पूर्वी  गोदावरी  8748.78  4085.93

 पश्चिमी  गोदावरी  5167.95  2556.43

 जीसीसी

 योग  1257014.04  6 (613801 15

 उड़ीसा

 कटक  3345.27  2127.53

 जैपुर  1151.73  547.06

 जगतसिंहपुर  2560.99  1468.01

 केन्द्रपाड़ा
 2733.52  1059.27

 मिलों  में  योजनाएं

 2939.  श्री  नरेश  पुगलिया  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि:ः

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना

 की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 देश  में  मिलों  में  इस  समय  कुल  कितने

 कर्मचारी  और
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 स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  के  अंतर्गत  कितने

 कर्मचारियों  को  शामिल  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मिनगी  :

 में  लागू  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  लोक  उद्यम

 विभाग  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  है  तथा  इसकी  मुख्य
 विशेषताएं  निम्नानुसार  हैं  :

 (1)  सेवा  के  पूरे  किए  गए  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  डेढ़  महीने

 की  परिलब्धियों  ए./वी.डी.0..  और  आई,आर

 जहां  कहीं  भी  स्वीकार्य  अथवा  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति
 के  समय  मासिक  परिलब्ियों  के  बराबर  अनुग्रह  राशि

 का  भुगतान  जिसे  सेवानिवृत्ति  की  सामान्य  तिथि  से  पूर्व
 सेवा  के  शेष  महीनों  से  गुणा  की  गई  में  से  जो

 भी  कम  का

 (2)  ग्रेच्युटी  का  भुगतान  अधिनियम  के  अनुसार  ग्रेच्युटी
 अथवा  कर्मचारियों  पर  लागू  ग्रेघ्युटी

 0).  नियमानुसार  संचित  अर्जित  अवकाश/विशेष  अवकाश

 के  बराबर  नकद

 (4)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  तथा  इसके  अन्तर्गत

 बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  भविष्य  निधि  खाते  में  देय

 अधिशेष  |

 कारपोरेट  कार्यालयों  और  फुटकर  विपणन  प्रमागों  में

 कार्यरत  कर्मचारियों  को  छोड़कर  30.91999  तक  की  स्थिति  के

 अनुसार  की  मिलों  में  86432  कर्मचारी

 प्रत्येक  वर्ष  के  कर्मचारियों  को  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति  योजना  की  पेशकश  की  जा  रही  इस  योजना  के  आरंभ

 होने  से  लेकर  इस  वर्ष  अभी  तक  को  50  करोड़  रुपए  की

 राशि  जारी  की  गई  तथा  31.10.1999  तक  60583  कर्मचारियों  ने

 स्वैच्छिक  सेवानिवृत्त  योजना  का  लाभ  उठाया  है|  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति
 योजना  के  अंतर्गत  शामिल  किए  जाने  वाले  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या

 द्वारा  अनुमोदित  पैकेज  पर  निर्भर

 टेक्सटाइल  यार्न  का  निर्यात

 2940.  श्री  शिवाजी  विट्ठलराव  काम्बले  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  यार्नਂ  के  निर्यात  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  निर्यातोन्मुख  कपास  कताई  इकाइयों  को  और  अधिक

 प्रोत्साहन  देने  हेतु  कोई  निर्णय  लिया  है



 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सूती  धागे  का  प्रतिवर्ष

 कितना  निर्यात  हुआ  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  निर्यात ;

 और

 देश  विशेषकर  महाराष्ट्र  मे ंकताई  मिलों  के

 पुनरुद्धार  और  पुनर्गठन  हेतु  तैयार  की  गई  कार्य  योजना  का  ब्यौरा

 कया

 अगले  तीन  वर्षों  के  लिए  निर्यात  अनुमान  का  ब्यौरा  क्या

 वस्श्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिनगी  :

 और  भारत  सरकार  ने  घरेलू  कपास  दशा  के  स्रोत  पर  बिना

 किसी  प्रतिबंध  अथवा  काउंट  प्रतिबंध  के  बिना  सूती  यार्न  का  निर्यात

 करने  के  लिए  नए  शत  प्रतिशत  निर्यातान्मुख  एककों,/निर्यात  संवर्धन

 क्षेत्र  क ेएककों  को  रियायत  देने  का  निर्णय  लिया  इसको  ध्यान

 में  रखते  हुए  सूती  यार्न  का  निर्माण  तथा  निर्यात  करने  वाले  शत  प्रतिशत

 निर्यातोन्‍्मुख  एकक,/निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  क ेएकक  जो  कि  काउंट

 प्रतिबंधों  के  अधीन  को  से  40.  काउंट  समूह  में  सूती  यार्न  का

 निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  जा  रही  इसके  अब  उन्हें

 यार्न  विनिर्माण  की  प्रक्रिया  में  होने  वाले  उनके  कपास  अपशिष्ट  का

 निर्यात  करने  की  भी  अनुमति

 निर्यात  के  आंकड़े  राज्य-वार  नहीं  रखे  जाते  हैं  |

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  सूती  यार्न  की  कुल  मात्रा

 निम्नानुसार  थी  :

 वर्ष  मात्रा  मिलियन  में

 1996  403.81

 1997  514.47

 1998  473.09
 शा

 चालू  वर्ष  अर्थात्‌  1999  के  लिए  सूती  यार्न  के  निर्यात  के

 अनुमानित  आंकड़े  लगभग  535  मिलियन

 भारत  वस्त्र  मंत्रालय  अलग-अलग  वर्ष  के

 आधार  पर  सूती  यार्न  के  निर्यात  की  नीति  की  घोषणा  करती

 भारत  वस्त्र  मंत्रालय  ने  वस्त्र  और  पटसन

 उद्योगों  के  लिए  एक  प्रौद्योगिकी  उन्‍नयन  निधि  योजना  शुरू  की  है  जो

 कि  1.4.1999  से  313.2004  तक  की  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  प्रमावी

 इस  योजना  के  अंतर्गत  निधियां  जुटाने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं

 17  1999  लिखित  400

 यह  एक  मुक्त  योजना  है  जो  कि  उद्योग  के  बैंक  योग्य  तथा

 तकनीकी-आर्थिक  से  व्यावहारिक  प्रस्तावों  में  निधियों  का  प्रयोग

 करने  की  क्षमता  पर  निर्भर  करती  इस  योजना  के  अंतर्गत  नोडिए

 सिडबी  और  आई.एफ.सी.आई/सहयोजित

 संस्थानों  द्वारा  उद्योग  के  अभिज्ञात  क्षेत्रों  को  उनके  निजी  स्रोतों  से

 योजना  के  अनुरूप  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  देने  की  व्यवस्था

 यह  योजना  सामान्यतः  उद्योग  के  लिए  बनाई  गई  है  न  कि  विशिष्ट

 रूप  से  किसी  विशेष  राज्य  के  कताई  एकक  योजना  की  शर्तों

 के  अनुसार  अपनी  प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  बनाने  के  लिए  जिसमें  कैप्टिव

 शक्ति  उत्पादन  बहिस्राव  निरूपण  जल  निरूपण  आसूचना

 प्रौद्योगिकी  सुविधा  आदि  जैसी  सुविधाएं  भी  शामिल  का  लाभ  उठा

 सकते  हैं  जिससे  उत्पादन  प्रक्रियाओं  तथा  उत्पादन  की  गुणवत्ता  में

 सुधार  लाना  सुकर  हो  सकता

 रयर्ण  जमा  योजना

 2941.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अभी  तक  स्वर्ण  जमा  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी

 धनराशि  का  सोना  बिस्कुूटों  और  आभूषणों  के  रूप  में  संग्रहण

 किया  गया

 योजना  के  संचालन  और  प्रचार-प्रसार  की  प्रणाली  तथा

 तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरे  क्‍या  और

 इस  वर्ष  योजनाओं  के  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  कहां  तक

 कर  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 और  स्वर्ण  जमा  जिसे  सरकार  द्वारा  14

 1999  को  अधिसूचित  किया  गया  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  प्राधिकृत

 किए  गए  नामित  बैंकों  द्वारा  प्रचालित  की  गई  है  और  भारत  में  रहने

 वाले  व्यक्तियों  के  लिए  खुली  स्वर्ण  सिक्कों  और  स्वर्ण

 आभूषणों  के  रूप  में  दिया  जा  सकता  योजना  के  अन्तर्गत  जारी

 किए  प्रमाण  पत्र  पृष्ठांकन  और  सुपुर्दगी  द्वारा  अन्तरणीय  जमा

 प्रमाणपत्रों  पर  ब्याज  आयकर  से  छूट  प्राप्त  स्वर्ण  में  वृद्धि

 पूंजी-लाभ-कर  से  छूट  प्राप्त  है  और  जमा  घनकर  से  मुक्त  स्वर्ण

 जमा  योजना  के  अन्तर्गत  बिस्कुटों  और  आमूषणों  के  रूप  में

 14-12-1999  तक  जमा  किए  गए  स्वर्ण  की  भात्रा  425

 यह  एक  नई  योजना  है  और  अब  तक  की  प्रतिक्रिया

 उत्साहवर्धक  रही
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 केन्द्र  प्रायोजित  योजनाएं

 2942.  श्री  दिन्शा  पटेल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  गुजरात  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्र

 प्रायोजित  योजनाओं  और  राजकीय  योजनाओं  की  बहुत  बड़ी  धनराशि

 के  वैयक्तिक  खाता  लेखा  में  स्थानांतरण  की  सूचना  मिली

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  और

 इस  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 से  जहां  तक  राज्य  योजना  स्कीमों  का  संबंध  वैयक्तिक

 खाता  लेखा  में  निधियों  का  यदि  कोई  हो  तो  इसे  संविधान

 के  अनुच्छेद  151(2)  के  तहत्‌  भारत  के  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक

 द्वारा  राज्य  विधायिका  को  प्रस्तुत  अपनी  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  में  दर्शाया

 जाता  है  |  इन  पर  लोक  लेखा  समिति  और  राज्य  के  सार्वजनिक  उपक्रमों

 की  समिति  द्वारा  विचार-विमर्श  और  विस्तृत  रूप  से  जांच  की  जाती

 ये  समितियां  अपनी  रिपोर्ट  राज्य  विधायिका  को  प्रस्तुत  करती

 जहां  तक  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित  स्कीमों  का  संबंध  निधियों

 के  इस  प्रकार  के  स्थानांतरण  को  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  भारत

 के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  में  दर्शाया

 जाता  केन्द्रीय  लेखा-परीक्षा  रिपो्टों  पर  संसद  की  लोक  लेखा

 समिति  द्वारा  विचार-विमर्श  किया  जाता  वैयक्तिक  खाता  लेखा  में

 निधियों  के  अंतरण  के  इक्का-दुक्का  उदाहरण  भारत  के  नियंत्रक  और

 महालेखा  परीक्षक  द्वारा  प्रकाशित  किए  गए  हैं  और  उनकी  छानबीन

 संबंधित  मंत्रालयों  द्वारा  की  जानी  जिन्हें  बाद  में  लोक-लेखा

 समिति  को  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  की  गई  कार्रवाई  से  अवगत  कराना

 ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  दीर्घावधि  कोल  लिंकेज

 2943.  श्री  विवेकानन्ध  रेड्डी  :

 श्री  राम  मोहन  गाडडे  :

 क्या  खान  और  खनिज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  कोथागुडम

 और  विजयवाड़ा  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  सिंगरेनी

 कोलियरीज  कंपनी  में  खान  ब्लाक  आबंटित  कर  दीर्घावधि  कोल
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 लिंकेज
 के

 प्रबंध  हेतु  या  राज्य  में  विद्युत  परियोजनाओं  को  शुरू  करने

 हेतु  आंध्र  प्रदेश  राज्य  विद्युत  बोर्ड  क ेलिए  गोपालप्रसाद  पश्चिमी  खान

 ब्लाक  को  यथास्थिति  बनाये  रखने  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय

 लिया

 यदि  तो  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  कब  तक

 विचार  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 से  कोठागुडम  टीपीएस  चरण-शञा  (2  »  250

 और  विजयवाड़ा  टीपीएस  चरण-]५  (1  x  500  को

 1998  में  महानदी  कोलफील्ड्‌  से  प्रत्येक  के  लिए  2.04  प्रति

 वर्ष  के  दीर्घावधि  कोयले  के  संयोजन  प्रदान  किए  गए

 अपराहन  12.01  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  मनोहर  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 ())  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित

 पत्रों  की एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 31  1998  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए

 भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक-संघ

 सरकार  (1999  का  संख्यांक  1)
 का  प्रतिवेदन-लेखाओं  की  पुनरीक्षा  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  852,/99]

 31  1998  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए

 भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक--संघ

 सरकार  (1999  का  संख्यांक  2)
 का  प्रतिवेदन-लेखाओं  पर  टिप्पणी  |

 प्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  853/99].

 31  1998  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के
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 भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक-संघ

 सरकार  (1999  का  संख्यांक  3)
 का  प्रतिवेदन-संव्यवह्ाार  लेखा  परीक्षा

 टिप्पणियां  ।

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  854,99]

 खान  और  खनिज  मंत्री  नवीन  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  :

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी

 भुवनेश्वर  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 नेशनल  एल्यूमीनियम  कंपनी

 भुवनेश्वर  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  855,/99]

 भारत  एल्यूमीनियम  कंपनी

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारत  एल्यूमीनियम  कंपनी

 नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  856/99]

 कोल  इंडिया  वर्धवान  के

 वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 कोल  इंडिया  वर्धमान  का

 वर्ष  1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  857/99]
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 नेवेली  लिग्नाइट  चेन्नई
 के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  चेन्नई

 का  वर्ष  1998-99  का  वार्षिक

 लेखापारीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  |

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  858/99)

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  के  अंतर्गत  1998  को

 हुए  वर्ष  के  लिए  भारत  एल्युमिनियम  कंपनी  लिमिटेड

 के  बारे  में  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक--संघ

 सरकार  (1999  का  संख्यांक  4)  के

 प्रतिवेदनों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  859,/99]

 (0)  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  और  खान  इस्पात

 और  खान  मंत्रालय  के  वर्ष  1999-2000  के  लिए

 समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  860/99]

 (4)  भारत  एल्यूमीनियम  कंपनी  लिमिटेड  और  खान  विभाग

 के  बीच  वर्ष  1999-2000  के  लिए  समझौता.ज्ञापन  की

 एक  प्रति  और  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  861/99]

 (5)  नेशनल  एल्यूमीनियम  कंपनी  लिमिटेड  और  इस्पात  और

 खान  खान  विभाग  के  बीच  वर्ष  1999-2000

 के  लिए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  862//99]

 6)  जवाहरलाल  एल्यूमीनियम  रिसर्च

 डेवलपमेंट  एण्ड  डिजाइन  नागपुर  के

 वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  ,

 लेखापरीक्षित

 जवाहरलाल  एल्यूमीनियम  रिसर्च

 डेवलपमेंट  एण्ड  डिजाहन  सेन्टर  नागपुर  के
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 वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 ग्रिन्थालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  863/99]

 (0)  नेशनल  इन्सटीट्यूट  आफ  रौक

 कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  के  वर्ष  1998-99  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 नेशनल  इम्सटीट्यूट  आफ  रौक

 कोलार  गोल्ड  फील्ड्स  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  864,/99]

 वस्त्र  मंत्री  काशीराम  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पठल  पर  रखता  हूं  :

 ())  नेशनल  सेंटर  फार  जूट
 कलकत्ता  के  वर्ष  1997-98  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  तथा  लेखापरीक्षित

 नेशनल  सेंटर  फार  जूट
 कलकत्ता  के  वर्ष  1997-98  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वात्रा  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखे  देखिये  संख्या  865,//99]

 (0)  कारपेट  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  नई

 दिल्ली  के  वर्ष  1997-98  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 कारपेट  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  नई

 दिल्‍ली  के  वर्ष  1997-98  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी
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 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखे  देखिये  संख्या  866,//99]

 (5)  इंडियन  जूट  इंडस्ट्रीज  रिसर्च

 कलकत्ता  के  वर्ष  1997-98  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित

 इंडियन  जूट  इंडस्ट्रीज  रिसर्थ

 कलकक्ता  के  वर्ष  1997-98  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 (6)  उपर्युक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिये  संख्या  867/99]

 (7)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 बर्डस्‌  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट  कलकत्ता

 के  वर्ष  1997-98  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  |

 बर्डस्‌  जूट  एण्ड  एक्सपोर्ट  कलकत्ता

 का  वर्ष  1997-98  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखपरीक्षक  की

 (88  उपर्युक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखे  देखिये  संख्या  868,/99]

 9)  जूट  मैन्यूफैक्चरर्स  डेवलपमेंट

 कलकत्ता  के  वर्ष  1997-98  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति.(हिन्दी  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे

 जूट  मैन्यूफैक्चरर्स  डेवलेपमेंट

 कलकत्ता  के  वर्ष  1997-98  के  कार्यकरण  की
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 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा
 अंग्रेजी

 (10)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  संख्या  869,//99]

 भारी  उद्योग  और  लोक  उद्यम  मंत्री  ममोहर  :

 बललमभभाई  कथीरिया  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपघारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  |

 इन्स्ट्रूमेंटेशन  कोटा  के  वर्ष

 1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा

 इन्स्ट्रूमेंटेशन  कोटा  का  वर्ष

 1998-99  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महाले  खापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 प्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  870//99]

 बंगलौर  के  वर्ष

 1997-98  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  |

 बंगलौर  का  वर्ष

 1997-98  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  871/99)

 बंगलौर  के  वर्ष

 1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 बंगलौर  का वर्ष
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 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महाले  खापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  872/99)

 (  ५  स्कूटर्स  इंडिया  लखनऊ  के

 वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 विवरण  |

 स्कूटर्स  इंडिया  लखनऊ  का  वर्ष

 1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महाले  खापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  873,/99]

 नेशनल  बाइसकिल  कारपोरेशन  आफ

 इंडिया  मुम्बई  के  वर्ष

 1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  |

 नेशनल  बाइसकिल  कारपोरेशन  आफ

 इंडिया  मुम्बई  का  वर्ष

 1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महाले  खापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  874,/99]

 )  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन

 रांची  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन

 रांची  का  वर्ष  1998-99

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की

 में  रखी  देखिये  संख्या  875,/99
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 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 के  बारे  में  विवरण  |

 भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स

 नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  876,/99]

 नेशनल  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन  नई  दिल्ली  के

 वर्ष  1997-98  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 नेशनल  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट

 कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  का

 वर्ष  1997-98  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महाले  खापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  877,/99]

 टेनरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन

 ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  के  वर्ष

 1997-98  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 टेनरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन

 ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  का  वर्ष

 1997-98  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महाले  खापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 ग्रिग्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  878,/99]
 है

 साइकिल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया
 कलकत्ता  के  वर्ष  1998-99

 सरकार  द्वारा कफ  अति
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 साइकिल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया

 कलकत्ता  का  वर्ष  1998-99

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 उपर्युक्त  मद  संख्या  (1)  की  और  (5)  में

 उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब

 के  कारण  दशनि  वाले  तीन  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 |

 में  रखी  देखिये  संख्या  879/99]

 लिमिटेड  और  उद्योग  भारी  उद्योग

 विभाग  के  बीच  वर्ष  1999-2000  के  लिए  समझौता

 ज्ञापन  की  एक  प्रति  और  अंग्रेजी

 8)

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  880,//99]

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनग्जय  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता

 (0)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  की  धारा  38

 की  उपधारा  (2)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 1999  जो  22  1999  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक

 व्याख्यात्मक

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 1999  जो  17  1999  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक

 व्याख्यात्मक

 जो  26  1999  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनका  आशय  चाय  पर  उद्ग्रहणीय  सम्पूर्ण
 उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देना  है  तथा  एक

 व्याख्यात्मक

 ग्रिन्थालय  में  रखे  देखिये  संख्या  टी  ४8

 |  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अंतर्गत
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 निम्नलिखित  अधिसूधनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 सीमा  शुल्क  1999

 जो  22  1999  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  710()  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन

 सीमा-शुल्क  1999 ह
 जो  18  1999  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  |

 ग्रिन्थालय  में  रखे  देखिये  संख्या  882,/99]

 8)  1  1999  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  लिए  क्षेत्रीय 3

 ग्रामीण  बैंक  के  निम्नलिखित  वार्षिक  प्रतिवेदन  और

 लेखाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 मिजोरम  रूरल  आइजल

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  883,//99]

 बर्धमान  ग्रामीण  बर्घमान

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  884/99]

 कामराज  रूरल  सौपोर

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  885/99]

 (44  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  पब्लिक  फाइनेंस  एंड

 पालिसी  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1998-99  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  पब्लिक  फाइनेंस  एंड

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  886/99]

 (5)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों
 की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  |

 17  1999  रखे  गये  पत्र  412

 नेशनल  इंश्योरेंस  कम्पनी

 कलकत्ता  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 नेशनल  इंश्योरेंस  कम्पनी

 कलकत्ता  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथ्था  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  887/99)

 यूनाइटेड  इंडिया  इंश्योरेंश  कम्पनी

 चेन्नई  के  वर्ष  1998-99

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  |  ४

 यूनाइटेड  इंडिया  इंश्योरेंस  कम्पनी

 चेन्नई  का  वर्ष  1998-99

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  888,/99]

 ओरियंटल  इंश्योरेंस  कम्पनी

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 औओरियंटल  इंश्योरेंस  कम्पनी

 नई  दिल्ली  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथ्या  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  889/99)

 न्यूइंडिया  इंश्योरेंस  कम्पनी

 मुम्बई  के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा

 न्यू  इंडिया  इंश्योरेंस  कंपनी

 मुम्बई  का  वर्ष  1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  890,//99]
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 इंडियन  इन्देस्टमेंट  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  |

 इंडियन  इन्वेस्टमेंट  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  891/99)

 वाणिज्य  और  उद्योय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमर

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (1)  रबड़  बोर्ड  कोट्टायम  के  वर्ष  1997-98  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 रबड़  बोर्ड  कोष्टायम  के  वर्ष  1997-98  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  892,/99]

 0)  रबड़  बोर्ड  कोट्टायम  के  वर्ष  1997-98  के

 वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  893/99]

 (5)  इलेक्ट्रोनिक्स  एण्ड  कम्प्यूटर  सोफ्टवेयर

 एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  नई  दिल्‍ली  के

 वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 इलेक्ट्रोनिक्स  एण्ड  कम्प्यूटर  सोफ्टवेयर

 एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  नई  दिल्‍ली  के

 रखे  गये  पत्र  414

 वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  894/99]

 शैलाक  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  कलकत्ता

 के  वर्ष  1997-98  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 शैलाक  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  कलकत्ता

 के  वर्ष  1997-98  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन

 पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 शैलाक  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  कलकत्ता

 के  वर्ष  1997-98  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  895,/99]

 शैलाक  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  कलकत्ता

 के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (8)

 शैलाक  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  कलकत्ता

 के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन

 पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 शैलाक  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  कलकत्ता

 के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  896/99]

 इंडियन  काउंसिल  आफ  नई

 दिल्‍ली  के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  |

 9)...
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 इंडियन  काउंसिल  नई

 दिल्‍ली  के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  897/99]

 (10)  भारतीय  व्यापार  संवर्धन  नई  दिल्ली

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखापरीक्षित

 भारतीय  व्यापार  संवर्धन  नई  दिल्ली

 के  वर्ष  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  898,/99]

 निर्यात  नियंत्रण  और

 निर्यात  की  धारा  नियंत्रण  उपेघारा  /(3)  के  अंतर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचेनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 कच्चा  मांस  निर्यात  (चील्ड/फ्रोजन)

 नियंत्रण  और  संशोधन

 जो  9  के  भारत  के  राज़पत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  में  प्रक्राशित

 हुए  थे  |

 कच्चा  मांस  निर्यात  (चील्ड/फ्रोजन)
 नियंत्रण  और  दूसरा  संशोधन

 जो  दूसरा  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या

 निर्यात  नियंत्रण  और  अधिनियम

 निर्यात  की  धारा  9  के  अंतर्गत  जारी  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 '

 |

 जो  9  1999  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके

 द्वारा  यह  अधिसूचित  किया  गया  है  कि  कच्चे

 17  1999  रखे  गये  पत्र  416

 मांस  (चील्ड/फ्रोजन)  के  सभी  मिर्यातक

 संलग्न  प्रारुप  में  यह  घोषणा  करेंगे  कि  मांस

 के  लिए  उस  पशु  का  वध  कहां  किया  गया

 जो  15  1999  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा

 जिनके  द्वारा  9  जुलाई  1999  की  अधिसूचना

 संख्या  को  विखंडित  करना

 में  रखी  देखिये  संख्या  900/99]

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उमर

 :  रमण  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पर्टले  पर

 रखता  हूं  :

 पेटेंट  1970  की  धारा  155  के  अन्तर्गत

 डिजाइन  और  व्यापार  चिन्ह  महानियंत्रक  के  वर्ष  1998-99  के

 सत्ताईसवें  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  901/99)

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिमगी  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं
 :

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  -

 सेन्ट्रल  काटेज  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  नई  दिल्‍ली  के

 वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 सेन्‍्द्रल  काटेज  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  नई  दिल्ली

 का  वर्ष  1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रण-महालेखापरीक्षक

 की

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  902,/99]

 नार्थ  इस्टर्न  हैण्डीक्राफूट  एण्ड  हैण्डलूम
 डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 शिलांग  के  वर्ष  1998-99  के
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 8)

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 नार्थ  इस्टर्न  हैण्डीक्राफूट  एण्ड  हैण्डलूम
 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड

 शिलांग  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे

 तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देखिये  संख्या  903,/99]

 नेशनल  हैंडलूम  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 लखनऊ  के  वर्ष  1998-99

 के  कार्यकरण  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  |

 नेशनल  हैंडलूम  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 लखनऊ  का  वर्ष  1998-99

 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  904/99]

 हैण्डीक्राफ्ट  एण्ड  हैण्डलूम  एक्सपोर्ट्स
 कारपोरेशन  आफ  इंडिया

 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 हैण्डीक्राफ्ट  एण्ड  हैण्डलूम  एक्सपोर्ट्स

 कारपोरेशन  आफ  इंडिया

 नई  दिल्ली  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 हाय

 में  रखी  देखिये  संख्या  905/99]

 नेशनल  हथकरघा  विकास  निगम  लिमिटेड  और  वस्त्र

 मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1999--2000  के  लिए  समझौता

 ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 ्रन्थालय  में  र॑ंखी  देखिये  संख्या  906/99)

 एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउंसिल  फॉर

 ]1  रखे  गये  पत्र  418

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउंसिल  फॉर

 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  907/99]

 (4)  सिंथेटिक  एंड  रेयोन  टैक्सटाइल्स  प्रोमोशन

 मुंबई  के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक

 सिंथैेटिक  एंड  रियोन  टैक्सटाइल्स  एक्सपोर्ट

 प्रोमोशन  मुंबई  के  वर्ष  1998-99

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  908/99]

 5). at  सेन्ट्रल  वूल  डेवलपमेंट  जोधपुर  के  वर्ष

 1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षित  लेखे  |

 सेन्ट्रल  वूल  डेवलपमेंट  जोधपुर  के  वर्ष

 1998-99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  909/99)

 (6)  वूल  रिसर्च  थाणे  के  वर्ष

 1998-99  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पेर

 लेखापरीक्षित

 वूल  रिसर्च  थाणे  के  वर्ष  1998-

 99  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  910,/99]

 खान  और  खनिज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रीता  :

 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1998-99  के  वार्षिक  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखती  हूं  :
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 सभा  पटल  पर  17  1999  समा  का  420

 (1).  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 हिन्दुस्तान  जिंक  उदयपुर
 के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  जिंक  उदयपुर
 का  वर्ष  1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  911/99)

 भारत  गोल्ड  माइन्स  कर्नाटक

 के  वर्ष  1998-99  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारत  गोल्ड  माइन्स  कर्नाटक

 का  वर्ष  1998-99  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  |

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  912/99]

 सिंगरैनी  कोलियरीज  कम्पनी

 काठगोदाम  के  वर्ष  1998-99  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 सिंगरैनी  कोलियरीज  कम्पनी

 काठगोदाम  का  वर्ष  1998-99  का

 वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  913/99]

 (2)  कोयला  खान  भविष्य  कोयला  खान

 परिवार  पेंशन  और  कोयला  खान  निक्षेप  संबद्ध
 बीमा  धनबाद  के  वर्ष  1997-98  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 कोयला  खान  भविष्य  कोयला  खान

 परिवार  पेंशन  और  कोयला  खान  निक्षेप  संबद्ध

 बीमा  धनबाद  के  वर्ष  1997-98  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 0)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  914/99)

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 भारतीय  स्टेट  बैंक  1955  की  धारा  50  की  उपधारा

 (4)  के  अंतर्गत  भारतीय  स्टेट  बैंक  सामान्य

 1999  जो  6  नवम्बर  1999  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  45  में  प्रकाशित  हुई  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखी  देखिये  संख्या  915/99]

 अपराहन  12.04  बजे

 सभा  का  कार्य

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रमोद

 :  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि

 चालू  सत्र  की  शेष  सत्रावधि  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित

 सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :

 1.  आज की  कार्यसूची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  कौ  किसी

 भी  मद  पर

 2  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  रूप  में  सिविल  प्रक्रिया

 संहिता  1999  पर  आगे  विचार  और

 पारित  करना  |

 4.  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  1999  पर  विचार  और

 पारित

 4,  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  रूप  में  निम्नलिखित

 विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  :

 विवाह  विधि  1999
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 व्यापार  चिन्ह  1999

 माल  का  भौगोलिक  उपदर्शन

 और  1999

 5.  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  जाने  के  पश्चात्‌
 निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  :

 प्रतिलिप्याधिकार  1999

 डिजाइन  1999

 संविधान  1999

 संविधान  1999

 6.  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक

 1999  पर  विचार  और  पारित  करना  |

 क्  विद्युत  विनियामक  आयोग  1999

 का  पुरःस्थापन  उस  पर  विचार  और  पारित

 मिजोरम  विश्वविद्यालय  1999  पर  विचार  और

 पारित

 9  पेटेन्ट्स  1999

 श्री  पांडियन  :  महिला  आरक्षण  विधेयक

 का  क्‍या  हुआ  ?  मैं  सरकार  से  इस  बारे  में  जानना  सरकार

 ने  इस  बात  का  पक्का  वायदा  किया  था  कि  वह  महिला  आरक्षण  विधेयक

 पेश  लेकिन  विधेयक  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  नहीं  दी  गई

 श्रीमती  कृष्णा  बोस  :  महिला  आरक्षण  विधेयक  का

 क्या  हुआ  ?

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  महिला  आरक्षण  विधेयक  के  बारे

 में  आपका  क्‍या  कहना  है  ?

 श्री  पांडियन  :  महिलाओं  को  33  प्रतिशत  आरक्षण  देने

 के  संबंध  में  विधेयक  इस  सत्र  में  पुरःस्थापित  होना  संसदीय  कार्य

 मंत्री  यहां  मौजूद  इस  सत्र  के  शुरू  होने  से  एक  दिन  पहले  प्रधान

 मंत्री  ने  भी यह  पक्का  वायदा  किया  था  कि  यह  विधेयक  इस  बार  पेश

 किया  जाएगा  ।  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  चालू  सत्रावधि  में  केवल  चार  दिन

 ही  शेष  बचे  हैं  |  नीति  निर्माण  में  महिलाओं  की  भागीदारी  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  निवेदन  श्री  आप  जो

 निवेदन  चाहते  कर  सकते  यह  कोई  चर्चा  नहीं
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 श्री  पांडियन  :  मैं  एक  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  कर

 कुछ  देशों  में  तो महिलाओं  की  भागीदारी  अनिवार्य  श्री
 प्रमोद  महाजन  ने  पढ़कर  बताया  कि  अगले  सप्ताह  अनेक  विधेयक

 विचारार्थ  और  पारित  करने  हेतु  लिए  लेकिन  इस  विधेयक  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  नहीं  दी  ने  तमिलनाडु  के

 लोगों  को  इस  संबंध  में  दृढ़वचन  दिया  है  तथा  इसकी  नेता  पुरातची
 तालैबी  को  जब  वह  भाजपा  के  साथ  गठबंधन  में  इसके  बारे

 में  दृढ़  आश्वासन  दिया  गया  विधेयक  पेश  किया  जाना

 पीठाध्यक्ष  सरकार  को  विधेयक  पेश  करने  के  लिए  निर्देश  दे  सकते

 हैं  |  अन्य  विधेयकों  को  पारित  करने  का  क्‍या  फायदा  ?  हमें  डिजाइन

 विधेयक  की  चिंता  नहीं  हमें  विवाह  विधि  विधेयक  या  किसी

 अन्य  विधेयक  की  चिन्ता  नहीं  है  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  केवल  निवेदन  कृपया  अपनी  सीटों  पर

 बैठिए  |  मैं  आपसे  अपील  कर  रहा  हूं  कि आप  लोग  अपनी-अपनी  सीटों

 पर

 श्री  पांडियन  :  महिलाओं  की  50  प्रतिशत  आबादी

 मतदाता  हम  सभी  को  महिलाओं  के  मत  मिलते  सभी  पार्टियां

 उनके  मत  प्राप्त  करती  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभ  मंत्री  जी  उत्तर  देना  चाहते  हैं  ।  कृपया  अपनी

 सीट  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  जय  मंत्री  जी  उत्तर  दे  रहे  हैं  तो  आप  उन्हें

 बोलने  नहीं  दे  रहे  आपने  एक  मामला  उठाया  है|  मंत्री  जी  उत्तर

 दे  रहे  कृपया  अपनी  सीट  पर

 श्री  पांडियन  :  इस  विधेयक  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी

 जानी  चाहिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मंत्री  को  उत्तर  नहीं  देने  दे  रहे  यह

 सब  क्या  है  ?  आप  एक  नया  दृष्टान्त  सदन  में  प्रस्तुत  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  किया

 जा  रहा

 व्यव्धान)*

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  मुझे  आपका  तर्क  समझ

 में  नहीं  आता  जब  मंत्री  जी  उत्तर  दे  रहे  थे  तो  आपने  उन्हें  बोलने

 *  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 नहीं  दिया  |  क्या  यह  उचित  तरीका  है  ?  श्री  कृपया  आप  अपना

 स्थान  ग्रहण  कीजिए  |  कृपया  इस  बात  को  समझें  कि  आप  भी  सभापति

 तालिका  में

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  क्या  आप  भाषण  देना  चाहते  हैं  ?  आप  राज्य

 विधान  समा  में  अध्यक्ष  मुझे  आपके  प्रश्नों  का  उत्तर  देने

 आपको  भी  इसे  सुनना

 महिला  आरक्षण  विधेयक  सदस्यों  को  पहले  ही

 परिचालित  किया  जा  चुका

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  हमें  नहीं  मिला

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  अपनी  बात  पूरी  करने  दीजिए  |

 श्री  पांडियन  :  क्या  मंत्री  द्वारा  सदन  के  सदस्यों  को

 इस  तरह  गुमराह  किया  जाना  चाहिए  ?  यह  बिल्कुल  गुमराह  करने  वाली

 बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मंत्री  जी  उत्तर  दे  रहे  तो  आप  उन्हें

 बोलने  नहीं  यह  ठीक  नहीं  मंत्री  जी  उत्तर  दे  रहे

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  विधेयक  हमें  नहीं

 परिचालित  किया  गया  ....

 श्री  पांडियन  :  विधेयक  पारित  किया  जाना  चाहिए

 अध्वक्ष  महोदय  :  मंत्रीजी  के  उत्तर  को  छोड़कर  कुछ  भी

 कार्यवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाना

 व्यवधान)*

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  सरकार  महिला  आरक्षण  विधेयक  को  इसी

 सत्र  में  पेश  करना  चाहती  है  और  हम  इसे  पेश  करेंगे  ....

 श्री  पांडियन  :  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए

 ww

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मंत्री  न ेअपने  शब्दों  का चयन

 कर  लिया  वह  इसके  लिए  अधिकृत  हैं  और  उन्होंने  अपने  शब्दों

 का  चयन  कर  लिया  उन्होंने  कहा  सरकार  इस

 सत्रावधि  में  केवल  चार  दिन  शेष  बचे  हैं  ...

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  मैंने  कहा  है  हैਂ  और  हम  विधेयक

 इसी  सत्र  में  पेश  कर  देंगे  ...

 --  जपपपपनय्प्पप्पननयय।:पयय।पएपयधभ।ैप;६]६-'-'*प'ए
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हननान  मोल्लाह  अपना  निवेदन  कर  सकते

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यदि  इसे  अंतिम  दिन  पेश  किया  जाता

 है  तो  यह  पारित  करने  के  लिए  नहीं  क्या  वह  पारित  करने  के

 लिए  होगा  ?....

 श्री  प्रमोद  महाजन  :
 मैंने  कहा  कि  हम  इस  सत्रावधि  में  विधेयक

 प्रस्तुत  कर  देंगे  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हननान  मोल्लाह  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हननान  मोल्लाह  के  निवेदन  को  छोड़कर

 कुछ  भी  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाना

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  मेरा  आपसे  अनुरोध

 है  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मुद्दों  को  शामिल

 किया  जाए  :

 खुदरा  व्यापार  में  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  के  प्रस्ताव  से

 देश  के  आधा  करोड़  से  भी  अधिक  खुदरा  व्यापारियों  पर  प्रतिकूल  प्रमाव

 यदि  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  उनकी  खुदरा  दुकान  खोलने

 की  अनुमति  दी  जाती  है  तो  इससे  हमारे  खुदरा  और  छोटे  व्यापारी

 बर्वाद  हो  जाएंगे  इसलिए  एक  गहन  चर्चा  की  आवश्यकता

 जातिवाद  समाज  का  सबसे  बड़ा  पाप  ह ैऔर  हम  जातीय

 हिंसा  को  बढ़ाकर  अगली  सहम्राद्धि  में  प्रवेश  नहीं  कर  इस

 सामाजिक  अपराध  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिए  और  जातिवाद  के  विरुद्ध

 चौतरफा  लड़ाई  लड़नी

 सरोजा  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  अगले  सप्ताह

 की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मुद्दे  शामिल  किए  जाएं  :

 सम्बंधित  संसद  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  संसद  सदस्य  स्थानीय

 क्षेत्र  विकास  योजना  के  माध्यम  से  स्वीकृत  परियोजनाओं  और

 योजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  के  मामले  में  उचित  कार्रवाई  करने

 और  सम्बंधित  कर्मचारियों  को  इस  तरह  के  विलम्ब  के  लिए  जिम्मेदार

 और  जवाबदेह  बनाए  जाने  की  शक्तियों  सहित  एक  निगरानी  समिति

 गठित  करने  की  तत्काल  आवश्यकता  है  |

 अ्कन्‍न्‍कामक  जल त+ततततततत_+तत-____तहतहैंऋैक  ___ै+/+-++++_स्‍तनॉ्ा_नतन_न"्ौत+तन्‍-+
 न्यु  वि  ..  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 संसद  सदस्य  स्थानीय  क्षेत्र  विकास  योजना  के  अंतर्गत  प्रदान

 की  जा  रही  है  2  करोड़  रुपये  की  धनराशि  को  बढ़ाकर  पांच  करोड़

 रुपए  किया  जाना

 रासा  सिंह  रावत  :  मान्यवर  अध्यक्ष  मैं

 आपके  माध्यम  से  इस  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि

 राजस्थान  के  अंदर  पिछले  कुछ  समय  से  महिलाओं  के  ऊपर  अत्याचार

 तेजी  से  और  निरन्तर  बढ़  रहे  पिछले  दिनों  एक  तिब्बती  लड़की

 को  राम  निवास  जयपुर  से  कुछ  असामाजिक  तत्त्व  सरकारी  गाड़ी

 के  अंदर  बैठाकर  उड़ाकर  ले  गए  और  उस  महिला  के  साथ  उन्होंने

 दुर्व्यवहार  करके  और  बलात्कार  करके  छोड़

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  क्‍या  निवेदन  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कालਂ  नहीं  कृपया

 अपनी  सीट  पर  बैठ  जाइए  |  श्रीविलास  मुत्तेमवार  अपनी  बात  कहें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतांत  का  भाग  न  समझा

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कालਂ  नहीं

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मेरा  अनुरोध  है  कि

 अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मुद्दों  को  शामिल  किया

 जाए  :

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंपेयजल  का  गम्भीर  संकट  और

 पेयजल  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करने  की  आवश्यकता  और

 2.  देश  में  बढ़ती  रेल  दुर्घटनाएं  परिणामस्वरूप  मानव-जीवन

 की  भारी  हानि  और  इसलिए  निकट  भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने

 के  लिए  तौर-तरीके  सुझाने  क॑  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  किए

 जाने  की  आवश्यकता  |

 के  कार्यवाही  दृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  बालकृष्ण  चौहान  :  अध्यक्ष  मैं  आगामी

 सप्ताह  की  कार्यसूची  में  दो  निम्नलिखित  विषयों  को  रखने  हेतु
 की  सूचना  देता  हूं

 :

 1.  माननीय  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  देश  में

 शिक्षित-अशिक्षित  बेरोजगारों  की  बढ़ती  संख्या  को  रोजगार  उपलब्ध

 कराने  हेतु  अथवा  उन्हें  बेरोजगारी  भत्ता  देने  हेतु  कार्य  योजना  तैयार

 की

 2.  माननीय  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  पिछड़े

 वर्गों  क ेआरक्षण  का  लाभ  कतिपय  पिछड़े  वर्गों  के  अगड़े  हिस्से  के  लोग

 उठा  रहे  हैं  इसलिए  वास्तविक  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  को  आरक्षण  का

 लाभ  मिल  सके  |  इसके  लिए  पिछड़े  वर्गों  को  दो  उपवर्गों  यथा  पिछड़े

 वर्ग  और  अति  पिछड़े  वर्ग  में  विभाजित  करने  के  विषय  चर्चा  के

 लिए  रखा

 सुशील  कुमार  इन्दौरा  :  अध्यक्ष

 निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  सम्मिलित  किया

 जाये  :

 सरकार  द्वारा  विकास  के  लिए  योजनाएं  क्रियान्वित  की  गई  हैं

 और  की  भी  जा  रही  हैं  किन्तु  उनका  लाम  अभी  तक  यथेष्ठ  लोगों  को

 नहीं  मिल  पा  रहा  है  इसलिए  आज  जरूरत  है  कि  देश  के  प्रशासनिक

 ढांचे  सहित  उसके  कार्य  करने  की  पद्धति  में  व्यापक  सुधार  किया

 अतः  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  प्रशासन  के  ढांचे  के

 साथ-साथ  उसके  कार्य  करने  के  ढंग  में  व्यापक  सुधार  हेतु  अविलम्ब

 कार्यवाही

 श्री  किरीट  सोमैया  उत्तर  :  मेरा  अनुरोध

 है  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मुद्दों  को  शामिल

 किया  जाए  :-

 1...  मुम्बई  रेलवे  विकास  निगम  के  अध्यक्ष-सह-प्रबंधनिदेशक

 की  नियुक्ति  करने  और  के  क्रियान्वयन  के  लिए  इसका

 कार्यकरण  शुरू  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  और

 2.  राज्यों  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एड्स  रोग  का  पता

 उसके  निवारण  के  लिए  कदम  उठाने  और  लोगों  को  शिक्षित

 करने  के  लिए  कार्यक्रम  पर

 श्री  बचुदेव  आचार्य  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  अगले  सप्ताह

 की  कार्यसूची  में  निम्नलिखित  मुद्दों  को  शामिल  किया  जाए  :  '
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 1...  विदेशी  प्रिंट  मीडिया  द्वारा  निवेश  की  अनुमति  देने  के

 लिए  सरकार  की  पहल  और  1955  में  लगाए  गए  प्रतिबंध  को

 और

 2.  राष्ट्रीय  आपदा  राहत  कोष  से  पश्चिम  बंगाल  के  बाढ़

 प्रभावित  15  जिलों  के  लिए  केवल  29  करोड़  रुपए  का  आबंटन  जो

 मूल  धनराशि  के  पांच  प्रतिशत  से  भी  कम

 श्री  लाल  बिहारी  तिवारी  :  अध्यक्ष  आगामी

 सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  निम्न  विषय  को  सम्मिलित  किया  जाये  :

 दिल्‍ली  के  लगभग  डेढ़  लाख  उद्योग  दिसम्बर  1999  के  बाद  बंद

 हो  जायेंगे  जिससे  लगभग  12  लाख  परिवार  व  साठ  लाख  लोग  भुखमरी
 के  कगार  पर  आ  जायेंगे  |  दिल्‍ली  सरकार  ने  जून  1999  को  एक  प्रस्ताव

 पास  किया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  नॉन  कन्फर्मिंग  एरिया  में  चलने

 वाले  सभी  उद्योगों  को  बंद  कर  बाहर  भेज  दिया

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  दिल्ली  के  मास्टर

 प्लान  में  संशोधन  कर  इन  उद्योगों  को  उजड़ने  से  बचाया  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  का  प्रारम्भ  होता

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  अध्यक्ष  मैंने  इसकी  लोकसभा
 *  सचिवालय  से  पुष्टि  करा  ली  है  कि  महिला  आरक्षण  विधेयक  नवम्बर

 के  लगभग  तीसरे  सप्ताह  में  परिचालित  कर  दिया  गया  है  और  इसे

 अगले  सप्ताह  के  किसी  भी  उपयुक्त  दिन  की  आपकी  कार्यसूची  में

 शामिल  कर  लिया

 श्री  प्रभुनाथ  सिंह  :  अध्यक्ष  वूमैन्स
 रिजर्वेशन  बिल  बिना  जनमत  संग्रह  कराए  हुए  लोक  सभा  में  भी  नहीं

 लाना  ....  इस  बिल  के  मामले  में  देश  को  विश्वास

 में  लेना  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  सबको  आप  बैठ

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी

 आज्ञा  से  एक  जो  राष्ट्र  के  हित  और  आर्थिक  व्यवस्था  के  संबंध

 में  सर्वाधिक  महत्त्वपूर्ण  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षिक  करना  चाहता
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 नई  सदी  और  सहस्राब्दि  क ेआगमन  को  तेरह  दिन  बाकी  रह  गए

 हैं|  कम्प्यूटर  जमत  की  2  की  समसया  सारे  संसार  में  हमारे

 देश  में  भी  पिछले  वर्षों  में  यह  बहुत  चर्चित  रही  इसके  बारे  में  तमाम

 जानकारियां  विभागों  द्वारा  दी  गई  लेकिन  जो  हो  रहा  उससे

 लगता  है  कि  इस  महत्त्वपूर्ण  विषय  के  बारे  में  वर्तमान  शासन  उतना

 जागरूक  नहीं  है  जितना  होना  हांत  ही  में  प्रधानमंत्री  जी  ने

 देश  के  नाम  विज्ञापन  द्वारा  जो  एक  अपील  जारी  वह  मेरे  पास

 है  |  उसकी  घोषणा  सदन  में  होनी  चाहिए  थी  |  मुझे  दुख  है  कि  प्रधानमंत्री

 जी  की  इतनी  महत्त्वपूर्ण  अपील  विज्ञापन  द्वारा  जारी  कौ  गई  संसद  द्वारा

 उसमें  लिखा  है  :

 यह  वाई  2  जो  सभी  का  दुश्मन  क ेखिलाफ

 एकजुट  होने  का  समय  आ  गया  यह  कम्प्यूटर  और  माइक्रोचिप

 समस्या  से  भी  बढ़  कर  यह  हमारे  हमारे  उद्योग  तथा  हमारी

 उन  आवश्यक  सेवाएं  जिन  पर  हमारा  दैनिक  जीवन  निर्भर  को

 प्रभावित  कर  सकता  याद  यह  एक  ऐसी  समय  सीमा  है  जिसे

 हमें  गंवाना  नहीं

 यह  डैडलाइन  31  1999  और  उसके  बाद  की  तिथियां

 शासन  द्वारा  इस  विषय  पर  जो  बयान  आ  रहे  पर  इस  सदन

 में  आज  तक  राष्ट्र  के  आर्थिक  भविष्य  के  ऐसे  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  विषय

 के  संबंध  में  अभी  तक  कोई  विशद  कोई  टिप्पणी  या  विवाद  प्रस्तुत
 नहीं  हुआ  |  यह  बड़े  दुःख  और  आश्चर्य  का  विषय  है  |  आप  देखेंगे

 कि  इस  बारे  में  सरकार  ने  बहुत  कमेटियां

 अधिकार  प्राप्त  कार्य  बल  वर्ष  2000  की  समस्याओं  का  प्रमावਂ  इस  विषय

 को  लेकर  प्लानिंग  कमीशन  के  श्री  मौन्टेक  सिंह  आहलूवालिया  के

 नेतृत्व  में  एक  कमेटी  बनाई

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 नियुक्त  किया

 :  उन्होंने  एक  उप-समिति

 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  :  शायद  वे  आज  इसे  घोषित  कर  सकते

 हैं  |

 इस  कमीशन  ने  दो  महत्त्वपूर्ण  सिफारिशें  कीं  -  पहली  कि

 के  बारे  में  एक  कानून  बनाना  देशगर  में  इतने  कम्प्यूटर

 इतना  विस्तार  हो  रहा  कम्पनियों  से  लेकर

 बैंकिंग  आदि  ग्यारह  सैक्टर  जो  हमारे  जीवन  से  संबंधित  उन  पर
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 प्रभाव  पड़ने  वाला  फाईनैंस  और  नॉन-बैंकिंग  फाइनैंस

 म्यूचुअल  सिविल

 रेलवे  ये  ग्यारह

 महत्त्वपूर्ण  सैक्टर  हैं  जो  इससे  अधिक  प्रभावित  हो  रहे  हैल्थ  और

 दूसरे  सैक्टर  तो  हैं  उसके  बारे  में  अभी  तक  कोई  भी  जानकारी

 नहीं  दी  गई  है|  इस  बारे  में  मुख्यमंत्रियों  की कोई  मीटिंग  बुलानी  चाहिए

 मुझे  जानकारी  मिली  है  कि  प्रधानमंत्री  जी  चीफ  मिनिस्टर्स  को

 चिट्ठी  लिखने  वाले  वह  चिट्ठी  लिखी  गई  या  शायद  ही

 दो-चार  मुख्य  मंत्री  अपने  से  कुछ  कर  रहे

 बाकी  अनेक  मुख्यमंत्रियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  कंट्रोल  रूम  तक

 स्थापित  नहीं  किये  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच

 जो  बिजली  के  मामले  में  आन्तरिक  सम्बन्ध  वह  आप  जानते  हैं  और

 सदन  जानता  अब  इस  सम्बन्ध  में  बिजली  सैक्टर  को  केवल

 लें  तो  हमारे  देश  में  बिजली  में  31708  मैगावाट  प्रावर  कैपसिटी  डिजीटल

 कण्ट्रोल  पर  चल  रही  है  |  अगर  कहीं  मी  किसी  भी  राज्य  में  वह डिजीटल

 कण्ट्रोल  का  वाई2के  कारणों  से  नई  सदी  में  फेल  कर  गया  तो  कितना

 बड़ा  संकट  देश  के  सामने  जनता  के  सामने  व्यापार

 और  दैनिक  जीवन  में  हमारे  सामने  इसकी  कल्पना  की  जा  सकती

 इसके  साथ  ही  साथ  हमारी  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  इस

 सम्बन्ध  में  ठंग  से  बातचीत  यह  स्पष्ट  नहीं  हुई  दुनिया  का  विश्वास

 हमारे  ऊपर  से  कम  हो  गया  मैने  दो  रिपोर्ट्स  देखी  जिनमें

 एक  तो  स्विस  बैंक  के  स्विसਂ  ने  एक  सर्वे  किया  उसके

 अनुसार  भारत  को  वाई?2के  प्रिपेयर्सनैस  जिसके  बारे  में  प्रधानमंत्री

 ने  इतनी  मार्मिक  अपील  की  उसमें  भारत  को  वाई  अवेयरनेस

 के  बारे  में  आठवां  स्थान  दिया  दूसरा  सर्वे  इस  संसार  में  गार्टनरं

 ग्रुप  की ओर  से  हुआ  है  और  इसमें  हिन्दुस्तान  में  फेलियर  रेट  50  परसेंट

 रखी  हैकि  50  परसेंट  हमारी  फेलियर  की  संभावनाएं  उसने  सम्भावना

 आधघी-आओधी  रखी  है  और  हमें  इजिप्ट  और

 वेनेजुएला  की  टक्कर  में  रखा  है  कि  इतनी  कम  हमारी  तैयारी  इस

 बारे  में  सरकार  को  सदन  को  विश्वास  दिलाना  इस  पर  एक

 और  वकिंग  ग्रुप  ने  सिफारिश  की  थी  कि  पहली  जनवरी  सन्‌  2000

 के  आसपास  बैंकों  में  छुटिद्यां  होनी  चाहिए  और  पावर  स्टेशंस  को

 भी  विशेष  रूप  से  प्रबन्ध  करने

 मेरे  पास  तमाम  आंकड़े  पूरी  जानकारी  जो अब  तक  शासन

 ने  कहा  इस  संबंध  लेकिर  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बिल्कुल  अपर्याप्त

 यह  इस  शासन  की  असफलता  का  प्रमाण  यदि  वह  इस  सम्बन्ध

 में  जो  अब  एक  क्राइसिस  कण्ट्रोल  के  हिसाब  से  13  दिन  बच  गये

 उनके  कार्य  पूरा  नहीं  एक  कैबिनेट  मानीटरिंग  सैल  हो

 1921  430

 मंत्रिमंडल  उसका  गठन  इसकी  हमें  बहुत  आवश्यकता

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  अध्यक्ष  मैं  नारायण  दत्त  जी  का  आभारी

 हूं  कि  इस  महत्त्वपूर्ण  विषय  को  उन्होंने  यहां  पर  अगर  आपकी

 अनुमति  हो  तो  भोजनावकाश  के  बाद  सरकार  की  ओर  से  वाई2के  संबंधी

 क्या  तैयारियां  हुई  इसके  बारे  में  हम  वक्तव्य  देने  के  लिए  तैयार

 लेकिन  इस  क्षण  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  वाई  के

 में  लिए  हिन्दुस्तान  सरकार  ने  और  जनता  ने  पूरी  तैयारियां  की

 जिस  प्रकार  की  नारायण  दत्त  तिवारी  जी  की  पैनिक  फैलाने  वाली

 आशंका  वैसी  कोई  स्थिति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  डेढ़  घंटे  बाद  स्टेटमेंट  हो

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  डेढ़  घंटे  में  *.)  प्रैस  में  बहुत  सी  बातें  जा

 सकती  इसलिए  ऐसी  कोई  स्थिति  नही  है  हमने  वाई2के  के  बारे

 में  सभी  चीजों  का अनुपालन  किया  है  |  और  हम  इससे  निपटने  के  लिए

 विश्वस्त

 श्री  चन्द्रशेखर  :  अध्यक्ष  मैं  एक  चिन्ताजनक

 स्थिति  की  ओर  आपका  ध्यान  खींचना  चाहता

 सदी  हमारे  लिए  कहीं  आर्थिक  संकट  की  सदी  न  हो

 यह  चिन्ता  हमारे  देश  के  अनेक  वर्गों  में  लेकिन  मैं  उसकी  ओर

 ध्यान  इसलिए  दिताना  चाहता  हूं  कि  लोक  समा  के  बहुत  दिनों  तक

 सदस्य  मंत्रिमंडल  में  कई  पदों  को  उन्होंने  सुशोभित  वसन्‍्त

 साठे  जी  ने  इस  सवाल  को  बार-बार  उठाया  पिछले  पांच  वर्षों  में

 उन्होंने  इस  पर  कई  बार  टिप्पणी  भी  की  उनका  कहना  है  कि  भारत

 जैसे  देश  जहां  कहा  जाता  है  कि  30  करोड़  मध्यम  वर्ग  के  वहां

 केवल  एक  फीसदी  लोग  टैक्स  देते  हैं  और  नतीजा  यह  होता  है  कि

 सरकारी  खजाने  में  टैक्स  कम  आता  है  और  हम  विदेशी  मुद्रा  कर्ज

 के  ऊपर  निर्भर  हैं|  कर्ज  दिन  पर  दिन  बढ़ता  जा  रहा  आज  आंकड़ा

 यह  है  कि  40  फीसदी  उस  पर  सूद  में  और  उस  पर  खर्च  करने  में

 लग  जाता  इसलिए  विदेशी  मुद्रा  पर  निर्भर  रहना  इस  देश  में  सम्मान

 के  आत्मनिर्भरता  के  हमारे  पुरुषार्थ  क ेखिलाफ  एक

 बड़ी  चिन्ता  श्री  वसन्‍्त  साठे  जब  माननीय  नरसिंह  राव  जी  प्रधान

 मंत्री  एक  पुस्तक  टैक्स  विदाउट  फियरਂ  लिखी  उसको

 मनमोहन  सिंह  जी  ने  नरसिंह  राव  जी  को  दिया  उसमें  उन्होंने

 कुछ  सुझाव  दिए  वे  लगातार  लिखते  रहे  लोगों  से  चर्चा  करते

 रहे  आर्थिक  विषय  के  जानकार  लोगों  से  उन्होंने  बातचीत

 बीच-बीच  में  कई  बार  उन्होंने  मुझ  से  भी  बात  की  |  उन्होंने  कुछ  सुझाव
 दिए  मैं  उनमें  नहीं  जाना  कि  अगर  दस  फीसदी  लोग  भी

 टैक्स  देने  लगें  तो  हमारी  सरकार  की  आमदनी  टैक्स  से  ही  पांच-छ

 गुना  बढ़  जाएगी  ।  उन्होंने  कुछ  सुझाव  दिये  उन  पर  वे  चर्चा  चाहते

 जय  किसी  ने  चर्चा  नहीं  की  तो  उदास  दुखी  होकर  उन्होंने
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 कठोर  निर्णय  लिया  वसंत  साठे  जी  भारत  की  राजनीति  को  जानते

 अर्थ  नीति  का  जानते  स्वाधीनता  आंदोलन  के  दिनों  से  लेकर

 कांग्रेस  पार्टी  के  अंदर  मैंने  उनको  निकट  से  देखा  है  |  हमारी  सांस्कृतिक
 परम्पराओं  के  वे  जानकार  उन्होंने  दुखी  होकर  यह  निर्णय  लिया

 है  कि  अगर  इस  पर  चर्चा  नहीं  विचार  भी  नहीं  तो  4
 2000  से  वे आमरण  अनशन  ऐसी  स्थिति  न  पैदा  उसके

 लिए  केवल  यह  मांग  है  कि  सरकार  के  लोग  और  सरकार  के  अलावा

 दूसरे  उनकी  पार्टी  के  लोग  भी  इस  विषय  में  कम-से-कम  बातचीत

 उस  पर  उन्होंने  कई  लोगों  के  विचार  लिए  उसका  स्वागत

 भी  किया  गया  मैं  आपके  जरिए  सरकार  से  विशेषरूप  से  निवेदन

 करूंगा  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  करें|  उनकी  जो  किताब  उन्होंने

 सबको  मेजी  आपको  भी  भेजी  प्रधानमंत्री  जी  को  भेजी  है और

 नेता  विरोधी  दल  को  भी  मेजी  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  इस  पर

 चर्चा  होनी  क्योंकि  देश  धीरे-धीरे  ऐसे  जाल  में  फंस  रहा

 जहां  केवल  विदेशी  सहायता  के  ऊपर  100  करोड़  के  देश  को  चलाना

 सम्मव  नहीं  |  वह  आत्मनिर्भरता  की  वह  पुरुषार्थ  की  वह  संयम

 की  बात  अब  नहीं  रही  |  इससे  उनका  दुखी  होना  स्वाभाविक  उन्होंने

 आजादी  की  लड़ाई  में  हिस्सा  लिया  उन्होंने  देश  के  निर्माण  में  काम

 किया  ऐसे  व्यक्ति  को  अगर  ऐसा  निर्णय  लेना  पड़े  तो  हमारे  लिए

 दुख  की  बात  अध्यक्ष  मै'आपसे  कहूंगा  कि  आप  संसदीय

 कार्य  मंत्री  से  निवेदन  मैं  उनसे  भी  आपके  जरिए  निवेदन  करता

 हूं  कि  वे  प्रधानमंत्री  जी  से  कहें  और  त्तेता  विरोधी  दूसरे  दलों  के

 नेताओं  और  सोमनाथ  जी  सब  मिलकर'कम-से-कम  उनकी  बात

 उस  पर  विचार  करें  और  देखें  कि  उसको  करना  कितना  सम्भव

 बजट  बनाने  में  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  कोਂ  कठिनाई  इससे  उनको

 भी  सहायता  मैं  ऐसा  समझता  कठोर  कदम  उठाने  की  बात

 करना  आसान  साधारण  कदम  को  उठोने  की  कोशिश  करें  तो  देश

 कुछ  आगे  बढ़  सकता

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  अध्यक्ष  चन्द्रशेखए  ने  बहुत  ही

 महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  उठाया  वसंत  साठे  जी  की  चिदृठी  हममें  से  बहुत
 सारे  लोगों  को  मिली  मुझे  भी  मिली  मैं  जरूर  प्रधानमंत्री  जी

 का  ध्यान  इसकी  ओर  आकर्षित  इतना  ही  नहीं  वित्त  मंत्री  जी

 अपना  बजट  बनाने  के  पहले  वसंत  साठे  जी  सै  कम-से-क़म  व्यक्तिगत

 रूप  से  इन  बातों  की  चर्चा  कर  यह  काम।मैं  कित्ति  मंत्री  जी  की  ओर

 से  भी  करा  जहां  तक  यहां  चर्चा  का  सवाल  अंगले  सत्र  में

 अगर  किसी  नियम  के  अंतर्गत  संसद  में  चर्चा  होगी  तो  सरकार  उसका

 स्वागत  करेगी  |

 श्री  गोविन्दन  :  शुरू में  आपने  मुझे
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 बोलने  का  अवसर  दिया  इसलिए  मैं  धन्यवाद  ज्ञापित  करता  हूं  मैं

 सरकार  का  ध्यान  केरल  में  मछुआरा  समुदाय  द्वारा  सामना  की  जा  रही

 कठिन  परिस्थितियों  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जो  उनकी

 नावों  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  के  कोटे  में  की  गई  कमी  के  कारण  उत्पन्न

 हुई  केरल  के  मछुआरों  की  हजारों  नौकाएं  मत्स्य-पालन  और  अन्य

 उद्देश्यों  मे ंलगी  हुई  इसलिए  मैं  सरकार  से  केरल  के  मछुआरों  के

 मिट्टी  के  तेल  के  कोटे  को  बढ़ाने  का  अनुरोध  करता

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से

 बड़े  विनम्र  शब्दों  क ेसाथ  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता

 देश  के  आदरणीय  प्रधानमंत्री  न ेसरकार  की  तरफ  से  बार-बार

 यह  आश्वासन  दिया  कि  सारे  देश  में  सदभावना  बनाए  रखनी

 सर्वधर्म-समभाव  की  प्रेरणा  को  जागृत  करना  जैनियों

 हिन्दुओं  की  जो  भावना  उसका  भी  आदर  करना  चाहिए  और  किसी

 भावना  को  ठेस  नहीं  पहुंचानी  हमारे  संविधान  में  डायरेक्टिव

 प्रिंसिपल  आफ  स्टेट  पॉलिसी  में  कुछ  ऐसे  मुद्दे  जिनको  हमने  शुरू
 से  ही  चर्चा  का  आधार  बनाया  ह ैऔर  आम  सहमति  बनाने  के  लिए

 नेगोशिएट  कर  रहे  कुछ  प्रांत  कई  मुद्दों  पर  सफल  भी  हुए

 हमारे  देश  में  यह  परम्परा  है  कि  किसी  धर्म  का  कोई  विषय  हो

 तो  उसे  आदर  के  साथ  मानना  उससे  किसी  को  चोट  नहीं

 पहुंचनी  देश  में  अल्पसंख्यकों  को  भी  समझना  चाहिए  कि  जो

 हिन्दू  और  जैन  लोग  हैं  वे  इस  दृष्टिकोण  से  गाय  को  गो  माता  कहते

 उन्हें  भी चोट  नहीं  पहुंचानी  हम  आपके  माध्यम  से  सरकार

 से  आग्रह  करना  चाहते  हैं  कि  रमजान  शुरू  हो  गए  दस  जनवरी

 को  ईद  के  दिन  इसका  समापन  होगा  और  उस  पूरा  देश  ईद

 एक  जनवरी  को  दिल्ली  के  रेडफोर्ट  में  कुछ  सम्मेलन

 होगा  |  सम्मेलन  के  कार्यकर्ताओं  के  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहना

 क्योंकि  सब  को  अपनी-अपनी  बात  कहने  का  और  सम्मेलन  करने  का

 अधिकार  है  |  मेरा  गृह  मंत्री  जी  से  सिर्फ  इतना  ही  आग्रह  है  कि  रमजान

 के  समय  और  ईद  के  पहले  जो  सम्मेलन  रेडफोर्ट  में  एक  तारीख  को

 गौक्ध  निषेघ  और  कुछ  चर्चा  के  लिए  उसके  बारे  में  हम  लोगों

 की  ओर  से  और  सरकार  की  तरफ  से  ऐसा  कुछ  प्रयास  उन  लोगों  को

 समझाने  के  लिए  होना  चाहिए  ताकि  रमजान  से  लेकर  ईद  तक  देश

 का  वातावरण  खराब  न  हो  और  अल्पसंख्यकों  के  दिल  में  भी  कोई  डर

 पैदा  न  जब  कि  इस  इश्यू  के  बारे  में  हम  किसी  पर  लांछन  नहीं

 लगाना  चाहते  लेकिन  प्रधानमंत्री  जी  का  देश  में  सदभावना  बनाए

 रखने  के  लिए  आश्वासन  है  और  गृह  मंत्री  जी  का  सब  को  प्रोटेक्शन

 देने  के  लिए  आश्वासन  मैं  समझता  हूं  कि अगर  सरकार  से  बात

 करके  यह  सम्मेलन  ईद  के  बाद  करते  तो  ठीक  सरकार को
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 रमजान  के  समय  इस  तरफ  कड़ी  नजर  रखनी  इतना  ही  मेरा

 आग्रह  ....

 विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  हमारे  संविधान

 में  भी  इस  बारे  में  लिखा  हुआ  जब  आजादी  मिली  महात्मा  गांधी

 ने  कहा  था  कि  मैं  पहला  काम  यह  करूंगा  कि  देश  में  गो  हत्या  बंद

 की  आज  महात्मा  गांधी  जी  और  कांस्टीट्यूशन  की  बाते  का  इस

 तरह  से  हमारे  देश  में  इतने  सारे  महापुरुष  गो  हत्या  बंद

 करने  की  बात  करने  से  यह  कहना  कि  यह  देश  का  वातावरण  बिगाड़

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  बात  को  यहां  कहने  से  ही  वातावरण  बिगड़ता

 गो  हत्या  बंद  करने  की  बात  इसको  क्‍या  यह

 देश  के  अंदर  वैमनस्य  पैदा  करता  महात्मागांधी  जी  ने  भी  इस  बात

 को  ....  इस  तरह  की  बात  यहां  नहीं  करनी  चाहिए  |

 ,»

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  मेरी  हिन्दी

 थोड़ी  कमजोर  हो  सकती  लेकिन  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  किसी

 के  अधिकार  और  संविधान  के  खिलाफ  नहीं  ....  जो

 लोग  डर  रहे  उनके  लिए  मैंने  कहा  ....  मैंने  टाइमिंग

 के  बारे  में  कहा  कि  इस  पर  ध्यान  देना  ...

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूड़ी  :

 वे  समझते  हैं  कि  यह  किसी  के  खिलाफ  वे  किसी  के  खिलाफ  नहीं

 एक  साधारण  कार्यक्रम  कर  रहे  आप  उसे  तूल  हाईलाइट

 करेंगे  कि  लोगों  के  मन  में  उसके  बारे  में  चर्चा  हो  तो  यह  अच्छी  बात

 नहीं  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  लगभग  52  सदस्यों  ने  सूचना  दी  है  चूंकि  आज

 इस  सप्ताह  का  अंतिम  दिन  इसलिए  कृपया  बैठ

 श्री  सिंह  आपने  इस  विषय  पर  दस  बजे  के  पहले  कोई  सूचना

 नहीं  दी

 श्री  सिंह  देव  :  मैं  पिछले  पांच  दिनों  से

 सूचना  दे  रहा  आज  मैंने  कोई  सूचना  नहीं  दी  है  लेकिन  कल  मैंने

 दी

 पिछले  35  वर्षों  स ेभारत  की  लगभग  साढ़े  तीन  करोड़

 जनता  जो  उड़ीसा  और  आपके  प्रदेश  के  श्रीकाकुलम  के  साथ-साथ

 मिदनापुर  जिले  में  रहती  मौसम  संबंधी  विभिन्‍न  प्राकृतिक  विपदाओं

 जैसे  खाद्य  सामग्री  से  अभाव  से  पीड़ित  रहे  हैं  जैसाकि  श्री  बसुदेव  आचार्य

 ने  उल्लेख  किया  है  कि  वर्ष  1965  से  लेकर  पश्चिम  बंगाल  के  15  जिले

 बाढ़  से  प्रभावित  रहे  हैं  ज़िले  बाढ़  और
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 चक्रवात  से  प्रमावित  रहे  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि सदन  को  अपनी

 समुचित  बुद्धिमता  का  उपयोग  करना  चाहिए  क्‍योंकि  भारत

 योजना  आयोग  और  वित्त  आयोग  उड़ीसा  जैसे  राज्यों  और  आंध्र  प्रदेश

 के  एजेंसी  क्षेत्र  के  हिस्सों  क ेसाथ-साथ  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  हिस्सों

 को  अखिल  भारतीय  राष्ट्रीय  स्तर  पर  लाने  और  उसकी  अवनति  को

 रोकने  में  असफल  रहे  हैं  |  इन  रिक्तियों  को  भरने  की  प्रक्रिया  जो  योजना

 या  वित्त  आयोग  या  संशोधित  सूत्रों  या  पंचवर्षीय  योजनाओं

 द्वारा  अपनाई  गई  वे  इस  अवनति  को  रोकने  में  असफल  रही

 वहां  क्षेत्रीय  विषमता  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  यह  महाचक्रवात

 के  कारण  हुआ  है  लेकिन  यह  35  वर्षों  की  तबाही  अथवा  बर्बादी  का

 परिणाम  है  जिसने  राज्य  को  संसाधनों  को  जुटाने  की  क्षमता  ने  नष्ट

 किया

 विशेषकर  उड़ीसा  में  58  प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे

 उनमें  से  22  प्रतिशत  जनजातीय  है  और  19  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति

 के  इस  समय  महाचक्रवात  के  बाद  सिर्फ  ईश्वर  ही  जानता  है  कि

 कितने  लोग  गरीबी  रेखा  के  नीचे  इस  प्रकार  विशेषकर  उड़ीसा  के

 इन  क्षेत्रों  को  एक  विशेष  श्रेणी  का  दर्जा  अवश्य  दिया  जाना  चाहिए

 क्योंकि  यह  संविधान  में  नहीं  ह ैऔर  हमारा  राज्य  सातवीं  अनुसूची  के

 अंतर्गत  नहीं  यह  हिमालय  के  पहाड़ी  क्षेत्र  में  मी  नहीं

 इस  प्रकार  इस  मामले  में  कुछ  विशेष  विचार  किया  जाना

 मैं  संसद  से  अपनी  समुचित  बुद्धिमता  का  उपयोग  अपील  करने  की

 करता  हूं  क्योंकि  योजना  भारत  सरकार  और  वित्त  आयोग  इस

 मामले  में  असफल  रहे

 श्री  शंकर  प्रसाद  जायसवाल  :  माननीय  अध्यक्ष

 हमने  भी  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  को

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्डूड़ी  :  अध्यक्ष

 मैं  सेना  से  संबंधित  एक  अति  महत्त्व  की  समस्या  आपके  माध्यम  से  रक्षा

 मंत्रालय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  सैनिकों  के  सेना  में  रहने.और

 सेवा-निवृत  होने  के  बाद  उनको  कैंटीन  की  सुविधा  प्राप्त  होती

 यह  सेना  के  नियमों  में  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  में  सेना  में  सेवारत  और

 सेना  से  सेवा-निवृत  दोनों  तरह  के  लोग  भारी  संख्या  में  रहते  हर

 घर  में  एक  या  दो  जवान  तो  हैं  कहीं-कहीं  पर  तो  पूरा  गांव  का

 गांव  ही  सेना  में  लेकिन  दुर्भाग्य  से यह  सुविधा  उन  लोगों  को  उपलब्ध

 नहीं  हो  रही  उनको  अपने  गांव  से  काफी  दूर  इस  सुविधा  का  लाभ

 उठाने  के  लिए  जाना  पड़ता  जिससे  पैसा  और  समय  दोनों  ही  बर्बाद

 होते  पूरे  जिले  में  यह  सुविधा  एक  या  दो  जगह  मैं  बार-बार
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 यह  आग्रह  करता  आया  हूं  कि  यह  सुविधा  बढ़ाई  जानी  अगर

 वहां  पर  स्थाई  कैंटीन  नहीं  खुल  सकती  है  तो  मोबाइल  कैंटीन  खोलने

 की  कृपा  मेरा  निवेदन  है  कि  मेरे  क्षेत्र  क ेसैनिकों  की  जो  मौलिक

 सुविधा  है  उसको  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  से  अधिक  मोबाइल  कैंटीन

 खोलने  की  व्यवस्था

 श्री  राजनारायण  पासी  :  अध्यक्ष  मेरे  संसदीय

 क्षेत्र  बांसगांव  में  एक  कोओपरेटिव  चीनी  मिल  अभी  उसे  लगे

 साल  भी  नहीं  हुआ  था  कि  बंद  हो  अब  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार

 उसको  बेचना  चाहती  मैं  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  से

 निवेदन  करूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  निर्देश  दे  कि  वह  चीनी

 मिल  न  बेचे  और  उसको  कोओपरेटिव  सैक्टर  में  ही  चलाया

 श्री  ब्रह्मनन्द  मंडल  :  अध्यक्ष  मैं  एक  बहुत  ही  गंभीर

 और  महत्त्वपूर्ण  सवाल  उठाना  चाहता  साथ  ही  मैं  यह  भी  चाहता

 हूं  कि सरकार  इस  पर  अपनी  ओर  से  एक  बयान  भी  दे  |  कई  अखबारों

 में  13  दिसम्बर  को  आया  है  कि  केरल  हाईकोर्ट  के  फैसले  को  सुप्रीम
 कोर्ट  ने  रद्द  कर  दिया  है  जो  कि  पिछड़े  वर्ग  में  क्रीमी  लेयर  से  संबंधित

 है  |  अध्यक्ष  आप  जानते  कि  1992  में  16  जनवरी  को  सुप्रीम
 कोर्ट  ने  फैसला  दिया  था  और  केन्द्रीय  केन्द्रशासित  प्रदेशों

 और  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिया  था  कि  उन्हें  पिछड़े  वर्ग  में  क्रीमी

 लेयर  की  पहचान  करनी  लेकिन  वह  पहचान  अभी  तक  नहीं

 हो  सकी  सभी  राज्य  सरकारें  नहीं  कर  सकी

 केन्द्र  सरकार  ने  अभी  तक  इसे  नहीं  किया  कुछ  राज्य  जैसे

 बिहार  वहां  मुंगेरी  लाले  कमीशन  ने  पिछड़े  वर्ग  में  दो  भाग  किए

 उसके  आधार  पर  बिहार  में  अति  पिछड़ों  को  राज्य  सरकार  की

 सेवाओं  में  15  परसैंट  आरक्षण  मिल  रहा  इसी  तरह  से  कर्नाटक

 में  मिल  रहा  है  लेकिन  केन्द्र  सरकार  अन्य  राज्यों  और  केन्द्र  शासित

 प्रदेशों  मे ंअभी  तक  सामाजिक  और  आर्थिक  आधार  पर  क्रीमी  लेअर

 की  पहचान  नहीं  कर  सकी  है  |  सुप्रीम  कोर्ट  के  फैसले  के  बाद  भी  यह

 काम  नहीं  हुआ  सुप्रीम  कोर्ट  ने  केरल  हाई  कोर्ट  के  फैसले  को  रद्द

 कर  दिया  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अब  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  |

 अन्य  सदस्य  भी  महत्त्वपूर्ण  मुद्दों  पर  बोलना  चाहते  कृपया  समझने

 की  कोशिश

 श्री  ब्रह्मनन्द  मंडल  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  से  जानना

 चाहता  हूं कि  क्या  वह  सुप्रीम  कोर्ट  के  फैसले  को  लागू  करने  के  लिए

 तैयार  है  या  आज  अति  पिछड़ों  की  आबादी  32  से  34  करोड़

 17  1999
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 है  |  पिछड़ों  के नाम  से  जो  आरक्षण  उसका  लाभ  दबंग  पिछड़ी  जाति

 के  लोग  नहीं  उठा  रहे  हैं  ।  ....  मैं  यहां  रहता  हूं  या  नहीं  एहता

 यह  कोई  बड़ी  बात  नहीं  मैं  जिनके  लिए  लड़  रहा  लड़ता

 यह  पूरे  देश  का  सवाल  32  परसैंट  लोगों  का  सवाल

 केरल  में  एक  अधिनियम  बना  था  |  उसमें  कहा  गया  था  कि  क्रीमी  लेअर

 केरल  में  नहीं  है|  सुप्रीम  कोर्ट  ने  केन्द्र  सरकार  को  आदेश  दिया

 केन्द्र  सरकार  उसे  लागू  करेगी  या  संसदीय  कार्य  मंत्री  कौ  इस

 पर  बयान  देना  सामाजिक  और  आर्थिक  आधार  पर  जो  पिछड़ों

 में  अति  पिछड़े  उनकी  हर  राज्य  में  पहथान  होनी

 श्री  उत्तमराव  ढिकले  :  अध्यक्ष  मैं  संसद  और

 सरकार  का  ध्यान  कपास  की  खेती  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता

 ...

 श्री  बह्मनन्द  मंडल  :  अभी  हाल  ही  में  बयान  दिया  और  उसके

 पहले  भी  बयान  दिया  था  कि  जाटों  को  पिछड़े  वर्ग  में  लिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  कृपया  उन्हें  न

 श्री  मंडल  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 श्री  ब्रह्मनन्द  मंडल  :  मैं  |  केरल  हाई  कोर्ट  के  फैसले  की  बात

 कर  रहा  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें|  श्री

 मैंने  श्री  उत्तमराव  ढिकले  का  नाम  पुकारा

 श्री  उत्तमराव  ढिकले  :  अध्यक्ष  दो  दिन  पहले

 महाराष्ट्र  के  किसानों  ने एक  रैली  निकाली  और  उसमें  कपास  के  दाम

 निर्धारित  करने  की  मांग  आप  सबको  मालूम  है  कि  महाराष्ट्र  में

 एकाधिकार  योजना  इसके  अनुसार  महाराष्ट्र  के  किसान  राज्य  के

 बाहर  अपना  कपास  नहीं  दे  इसको  लेकर  महाराष्ट्र  के  सभी

 किसान  चिंतित  वहां  ग्राहक  नहीं  मुझे  यहां  किसान  की  दर्द

 भरी  कहानी  बताते  हुए  शर्म  आती  है  |  महाराष्ट्र  में किनवट  और  खामगांव

 नाम  के  गांव  उस  गांव  के  किसान  अपना  कपास  लेकर  मार्किट

 में  वे  वहां  लगातार  सात-आठ  दिन  बैठे  रहे  लेकिन  उन्हें  ग्राहक

 नहीं  इसमें  एक  किसान  चल
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 उसने  जान  छोड़  दी  और  कपास  मार्किट  में  वैसी  की  वैसी  रह

 गई  |  इसलिये  मैं  आपसे  रिक्वैस्ट  करूंगा  कि  महाराष्ट्र  सरकार  को

 डायरेक्शन्स  दी  जाये  कि  किसानों  को  कपास  के  लिए  अच्छे  भाव

 दूसरी  बात  मैं  सरकार  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  कपास  आयात

 करते  चीनी  आयात  करते  सब्जियां  आयात  करते  सब  कुछ
 आयात  करते  हैं  जिसका  एक  एग्ज़ाम्पल  मैं  अनार  का  देना  चाहता  हूं
 कि  यह  अफगानिस्तान  से  आता  है  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  बब्बन  राजभर  |

 श्री  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र

 सरकार  द्वारा  कितना  मिलता  केन्द्रीय  सरकार  का  बनाया  हुआ  दाम

 है  लेकिन  महाराष्ट्र  सरकार  नहीं  दे  रही  है  .  .  .  कपास  का

 दाम  महाराष्ट्र  राज्य  की  भूतपूर्व  सरकार  ने  2300

 रुपये  दिया  यह  दाम  मिलने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  महाराष्ट्र  सरकार

 को  आदेश

 अध्यक्ष  महोदय  :  बब्बन

 श्री  मोहन  रावले  :  महाराष्ट्र  सरकार  किसानों  पर  जुल्म  कर  रही

 है  |  कई  किसानों  की  मृत्यु  हुई  है  |  महाराष्ट्र  में  कांग्रेस  सरकार  किसानों

 पर  जुल्म  कर  रही  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  विनती  करता  हूं  कि

 महाराष्ट्र  सरकार  को  आदेश  दे  |  किसानों  को  भाव  नहीं  मिला  भाव

 भी  तय  हुआ  सोयाबीन  का  दाम  554  रुपये  तय  हुआ

 .

 श्री  उत्तमराव  ढिकले  :  महोदय  मैं  एक  मिनट  में  समाप्त  करूंगा

 ve

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अनुमति  दी  आप  फिर  सभा

 की  कार्यवाही  में  व्यवधान  पहुंचा  रहे

 अध्यक्ष  महोवय  :  इस  तरह  का  व्यवहार  मेरी  समझ  में  नहीं  आ

 रहा  आप  फिर  समा  की  कार्यवाही  में  व्यवधान  डाल  रहे  हैं  ऐसा

 नहीं  क्‍या  सोच  रहे

 भ्री  मोहन  रावले  :  किसानों  ने  वहां  मोर्चा  निकाला  ..

 कॉटन  मंत्री  बैठे  हुये  ...

 श्री  शंकर  प्रसाद  जायसवाल  :  भारत  की  सांस्कृतिक  राजधानी

 वाराणसी  विश्व  पर्यटकों  का  केन्द्र  यह  न  केवल  हिन्दू धर्म
 का  केन्द्र

 11  438

 है  बल्कि  बौद्ध  जैन  धर्म  के  अनुयायियों  का  भी  विश्व  का  महत्त्वपूर्ण
 केन्द्र  विश्व  के  प्रमुख  विश्वविद्यालय-काशी  हिन्दू  यूनिवर्सिटी  में

 पांच  यूनिवर्सिटीज  इसके  अंदर  यहां  से  कालीन  रेशम

 तथा  साड़ी  का  व्यवसाय  विदेशों  से  किया  जाता  पर्यटक  यहां  पर

 बड़ी  संख्या  में  आते  यहां  के  खिलौने  और  कृत्रिम  मोती  विदेशों

 में  जाते  मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  वाराणसी  में

 अन्तराष्ट्रीय  हवाई  पट्टी  बनाने  की आवश्यकता  है  और  सरकार  जल्दी

 से  जल्दी  हवाई  पट्टी  बनाने  का  कार्य

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  अध्यक्ष  जैसा  तिवारी  जी  ने  बताया

 कि  हम  13  दिन  के  बाद  नये  मिलिनियम  में  जाने  की  तैयारी  कर  रहे

 उस  मिलिनियम  में  रोशनी  के  साथ  पहुंचे  या  अंधेरे  के  यह

 बात  मैं  इस  सदन  में  आज  उठाना  चाहता

 पिछले  हफ्ते  हमारे  हरियाणा  प्रदेश  के  जातली  गांव  में  तथाकथित

 नीची  जाति  के  लड़के  का  तथाकथित  उच्च  जाति  की  लड़की  के  साथ

 मुहब्बत  करने  की  वजह  से  लड़की  का  सात  माह  पूर्व  उसके  परिवार

 के  लोगों  ने  कत्ल  कर  दिया  था  और  सात  महीने  के  बाद  पिछले  हफ्ते

 तथाकथित  उच्च  जाति  के  लोगों  जो  कुछ  दिन  पहले  तक  हरियाणा

 के  बहुत  प्रभावशाली  मंत्री  रहे  के  रिश्तेदारों  ने मिलकर  उस  परिवार

 पर  हमला  करके  लड़के  के  परिवार  के  चार  लोगों  की  हत्या  कर  दी

 क्योंकि  उसने  तथाकथित  उच्च  जाति  की  लड़की  के  साथ  मुहब्बत  की

 थी  |  इस  अंधेरे  दिमाग  के  साथ  कैसे  हम  अगली  मिलिनियम  में  जायेंगे  ?

 यह  जातिवाद  की  बर्बरता  यह  दक्षिण  अफ्रीका  की  अपार्थाइड  की

 तरह  की  बर्बरता  यह  असभ्यता  जब  तक  यह  बर्बरता  और

 जातिवाद  खत्म  नहीं  हिन्दुस्तान  सम्यता  के  साथ  अगले

 मिलिनियम  में  नहीं  जा  सकता  यह  सभ्यता  पर  कलंक  इस

 बर्बरतापूर्ण  दिमाग  को  दूर  करने  की  लड़ाई  बहुत  जरूरी  जो  घटना

 घटी  एक  के  रिलेटिव  ने  चार  लोगों  का  खून  कर

 श्री  धर्म  राज  सिंह  पटेल  :  आदरणीय  अध्यक्ष

 मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  का  ध्यान  अन्य  पिछड़ी  जातियों

 के  अभ्यर्थियों  पर  हो  रहे  घोर  अन्याय  की  ओर  दिलाना  चाहता

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  सिविल  सर्विसेज  परीक्षा  1997  में  कुल

 621  रिक्तियों  के  लिए  आवेदन  मांगा  था  जिसकी  लिखित  परीक्षा

 नवम्बर-दिसम्बर  1997  में  हुई  थी  तथा  अप्रैल-मई  1998  में  साक्षात्कार

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  लिया  गया  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 की  सिविल  सर्विसेज  परीक्षा  में  62!  उम्मीदवार  सफल  घोषित  किए

 गए  जिसमें  पिछड़ा  वर्ग  के कुल  215  सफल  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति

 देने  के  संबंध  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  केन्द्र  सरकार  के  कार्मिक

 मंत्रालय  से  सिफारिश  की  इनमें  49  उम्मीदवार  सामान्य  श्रेणी

 166  उम्मीदवार  आरक्षण  श्रेणी  के  लेकिन  केन्द्र  सरकार
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 ने संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  सिफारिशों  को  दरकिनार  करके

 अन्य  पिछड़ा  वर्ग  के  47  उम्मीदवारों  को  अभी  तक  नियुक्ति  पत्र  ही

 नहीं  दिया  और  सेवा  में  लेने  से  वंचित  कर  दिया  जबकि  भारत

 सरकार  के  राजपत्र  के  मुताबिक  सामान्य  योग्यता  स्तर  पर  चुने  गए

 अन्य  पिछड़ा  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के

 उम्मीदवारों  उनके  लिए  निर्धारित  आरक्षण  कोटे  में  समायोजित

 नहीं  किया  जा  सकता  |  इस  तरह  नियमों  का  उल्लंघन  कर  अन्य  पिछड़ा

 वर्ग  के  47  उम्मीदवारों  को  अखिल  भारतीय  सेवा  से  वंचित  कर  देने

 का  केन्द्र  सरकार  के  कार्मिक  मंत्रालय  का  फैसला  संविधान  की  खुली

 अवहेलना

 मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  इस  संबंध  में  सदन

 को  जानकारी  दे  तथा  सभी  47  अन्य  पिछड़े  वर्ग  के  शेष  पास  उम्मीदवारों

 को  नियुक्ति  पत्र  जारी  करे  तथा  दोषी  अधिकारी  को  दंडित  करने  की

 कार्रवाई  करे  |

 श्री  कोडीकुनील  सुरेश  :  अध्यक्ष  केरल  में

 हजारों  काजू  श्रमिकों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  1993  में  आरंभ  की  गई

 भविष्य  निधि  पारिवारिक  पेंशन  योजना  का  लाभ  नहीं  मिल  रहा

 दुर्भाग्यवश  इस  योजना  के  अंतर्गत  केवल  1993  के  बाद  सेवानिवृत्त

 »  हुए  कर्मचारियों  को  ही  शामिल  किया  गया  किन्तु  1993  से  पूर्व

 सेवानिवृत  हुए  कर्मचारियों  को  इस  लाम  से  वंचित  कर  दिया  गया

 अतः  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हू ंकि  1993  से  पहले  सेवानिवृत्त

 हुए  कर्मचारियों  को  भी  पेंशन  लाभ  दिया  जाए  जिससे  कि  उन्हें  लाभ

 मिलने  में  विलंब  न  हो  और  न  ही  वो  इससे  वंचित  हों  |

 सेवानिवृत  होने  तक  अधिकांश  श्रमिक  कई  रोगों  के

 शिकार  हो  जाते  हैं  और  किसी  अन्य  व्यक्ति  की  सहायता  के  बगैर  जीने

 में  असमर्थ  हो  जाते  हैं|  इसके  बाद  वे  अपना  जीवन  निर्वाह  करने  योग्य

 नहीं  रहते  इन  श्रमिकों  द्वारा  एक  अन्य  समस्या  का

 सामना  किया  जा  रहा  है  वह  यह  है  कि  भविष्य  पारिवारिक  पेंशन

 योजना  के  अंतर्गत  पेंशन  का  वितरण  केवल  कैनरा  बैंक  द्वारा  किया

 जाता  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि

 पेंशन  का  भुगतान  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  किया

 महोदय  |

 श्री  विजय  गोयल  :  मैंने  एक  प्रिविलेज  नोटिस

 दिया  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  उसका  कया  हुआ
 ?

 अध्यक्ष  महोदव  :  यह  आवरਂ

 17  1999

 श्री  मोहन  दैलकर  आर  नगर  अध्यक्ष

 15  दिन  से  नोटिस  दे  रहा

 श्री  सुदीप  बंधोपाध्याय  उत्तर  :

 किसी  समाचार  प्र  द्वारा  राष्ट्र  की  सेवा  में  अपनी  सेवा  के  वर्ष

 में  प्रवेश  करना  हमेशा  गौरव  की  बात  देश  के  एक  अग्रणी  दैनिक

 समाचार  पत्र  हिंदुस्तान  टाइम्सਂ  ने  अपने  प्रकाशन  के  वर्ष  में

 प्रवेश  किया  हम  सभी  सभा  की  ओर  से  इस  समाचारपत्र  की

 श्रमिकों  तथा  पत्रकारों  को  इसके  लिए  बधाई  देते  हम

 विश्वास  करते  हैं  कि  हिंदुस्तान  टाइम्सਂ  अपनी  निष्पक्ष  पत्रकारिता

 की  प्रतिबद्धता  को  जारी

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  अध्यक्षपीठ  की  तरफ  से

 एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  तथा  इस  पर  हम  सभी  सहमत  हो

 सकते

 श्री  विजय  गोयल  :  हम  भी  इससे  सहमत

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  आपको  उनके  साथ  शामिल  कर

 सकते

 अपराहन  1.00  बजे

 श्री  बनातवाला  :  अध्यक्ष  सरकार

 द्वारा  एक  अत्यंत  महत्त्वपूर्ण  विषय  में  हस्तक्षेप  किए  जाने  की आवश्यकता

 यह  अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  सरकार  के  दोहरे  मानदंडों  के

 कारण  न्याय  प्रक्रिया  इसकी  शिकार  होती  उत्तर  प्रदेश  के  मेरठ  में

 निगर  सिनेमा  के  निकट  17  मुस्लिम  व्यक्तियों  के  मरसंहार  के  संबंध

 में  आठ  दोषियों  के  विरुद्ध  मामले  दायर  किए  गए  किंतु  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  ने  एक  अत्यंत  आपत्तिजनक  तरीके  से  इन  सभी  मामलों  को

 वापिस  ले  लिया  यह  विधि  के  नियमों  का  उल्लंघन  यह  एक

 प्रकार  का  हमला  है  तथा  शर्मनाक  कृत्य  यह  धर्मनिरपेक्ष  लोकतंत्र

 पर  हमला  मैं  कहूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  17  मुस्लिमों
 की  हत्या  के  अभियुक्तों  के खिलाफ  मुकदमा  वापिस  लिए  जाने  की

 कार्यवाही  वास्तव  में  उन  सांप्रदायिक  जो  देश  के  सांप्रदायिक

 वातावरण  और  शांति  को  भंग  कर  देना  चाहते  हैं  के  लिए  एक  प्रोत्साहन

 के  समान

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  का  अमुरोध
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 कक  अब करता  हू  ताकि  न्याय  प्रक्रिया  दोहरे  मानदंड  का  शिकार  न  हो  और

 इन  मामलों  को  पुनः  चलाया  जा  धन्यवाद  |

 श्री  लाल  बिहारी  तिवारी  :  अध्यक्ष  1960

 में  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  की  आबादी  20  लाख  देश  के

 कोने-कोने  से  लाखों  लोग  रोजगार  कमाने  के  लिए  दिल्ली  में

 वे  लोग  आलीशान  बस्तियों  में  अपने  मकान  नहीं  ले  सकते  इसलिए

 यहां  के  गांव  वालों  ने  सस्ती  जमीन  उन्हें  दे  जिसके  कारण  यहां

 आनओऔश्थॉराइज्ड  कालोनियां  बन  आज  लगभग  दो  हजार

 अनऔथराइज्ड  कॉलोनियां  दिल्ली  में  जिनमें  बीस  लाख  लोग

 नारकीय  जीवन  बिता  रहे  हैं  |  चूंकि  उन  कालोनियों  को  पास  नहीं  किया

 गया  है  इन  कालोनियों  को  पास  करने  के  लिए  गत  भाजपा  सरकार

 ने  1071  कालोनियों  को  पास  करके  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजा

 जहां  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  कांग्रेस  न ेजिसका  समर्थन  किया

 लेकिन  उसमें  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  गई  |  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध
 करना  चाहता  हूं  कि  इन  कालोनियों  को  तुरंत  पास  किया  ताकि

 वहां  नागरिक  सुविधाएं  जुटाई  जा  सकें  और  वे  लोग  भी  अच्छा  जीवन

 जी  सकें  |  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  जी  इसमें  कुछ  दखल  दें  और

 हमें  बतायें  य ेकालोनियां  बहुत  जल्दी  पास  की  ताकि  20  लाख

 लोगों  का  जीवन  सुधर

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  हम  भी  इसका  समर्थन

 करते

 श्री  विजय  गोयल  :  मैं  लगातार  तीन  दिनों  से  नोटिस  दे

 रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  सभी  को  बुला  रहे

 श्री  मोहन  देलकर  और  नगर  :  आपने

 मुझे  बोलने  का  मौका  मैं  खास  तौर  से  चेयर  का  आभार  मानना

 चाहता  मै ंआपका  आभार  मानना  चाहता  जिस  प्रकार  मेरे  साथ

 अन्याय  मेरे  ऊपर  गलत  इल्जाम  लगाये  उस  बारे  में  मुझे
 चेयर  से  जो  प्रोटेक्शन  मिला  आपसे  जो  संरक्षण  मिला  उसके

 लिए  मैं  आपका  आभार  मानना  चाहता  साथ  ही  साथ  मैं  आदरणीय

 प्रधानमंत्री  जी  का  भी  आभार  मानना  चाहता  जिनसे  मुझे  मिलने  का

 मौका

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  देलकर  आपने  किसी  अन्य  मामले  के  संबंध

 में  नोटिस  दिया  था  किंतु  अब  आप  दूसरा  मामला  उठा  रहे  यह

 ठीक  महीं  आपको  केवल  उसी  विषय  पर  बोलना  पड़ेगा  जिसकी

 आपने  सूचना  दी  अन्यथा  मैं  इसकी  अनुमतिਂ  नहीं
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 श्री  मोहन  देलकर  :  मैं  दो  मिनट  में  आभार  मानकर

 अपनी  बात  खत्म  कर  मेरे  साथ  जो  अन्याय  हुआ  उसके  बारे

 में  जांच  हो  रही  मैं  प्रधानमंत्री  जी  का  आभार  मानता  जहां  से

 मुझे  न्याय  मिलने  का  आश्वासन  मिला

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं

 श्री  मोहन  देलकर  :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  आमार

 मानना  चाहता  हूं  जहां  से  मुझे  सपोर्ट  मैं  आदरणीय  प्रधानमंत्री

 जी  का  आमार  मानना  चाहता  हूं  साथ  ही  साथ  सारे  सदस्यों  का  भी

 आभार  मानना  चाहता  हूं  जिनसे  मुझे  सपोर्ट  प्रोटेक्शन

 मैं  सरकार  से  मांग  करूंगा  कि  इसमें  विजिलेंन्स  इंक्वायरी  पूरी  तरह

 से  इंक्वायरी  हो  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल  ।

 श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके

 माध्यम  से  कानपुर  की  एक  ऐसी  समस्या  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहूंगा  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  . महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल  :  पिछले  40  वर्षों  से  कानपुर  के

 घाटों  से  गंगा  नदी  धीरे-धीरे  करके  दूर  चली  गई  |  40  वर्षों  से  हमारे

 कानपुर  शहर  की  जनता  की  डिमांड  के  आधार  पर  30  वर्षों  बाद  कानपुर
 की  यह  मांग  पूरी  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं

 किया

 व्यक्धान)*

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अब  बहुत  व्यक्धान  हो  चुका
 आप  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  आप  बैठ  यह

 क्‍या  '

 +  कार्यवाही  वृताम्त  में  सम्नेलित  नहीं  किया
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 श्री  श्रीप्रकाश  जायसवाल  :  अध्यक्ष  गंगा  घाटों  को

 छोड़कर  चली  गई  ।  कानपुर  शहर  की  जनता  की  20  वर्ष  पुरानी  मांग

 20  वर्षों  के  बाद  कानपुर  की  यह  मांग  पूरी  हमारे  सौभाग्य

 की  बात  है  कि  नारायण  दत्त  तिवारी  यहां  बैठे  हुए  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  ने  स्वीकृति  प्रदान  की  |  उसमें  केन्द्रीय  सरकार  का  भी  योगदान

 होना  केन्द्र  सरकार  ने  अपने  हिस्से  की  भी  स्वीकृति  प्रदान  कर

 दी  और  कानपुर  में  गंगा-बैराज  का  काम  शुरू  लेकिन  पिछले

 तौन  वर्षों  से  कांनपुर  के  गंगा-बैराज  का  निर्माण  कार्य  पूरी  तरह  ठप्प

 पड़ा  हुआ

 माननीय  अध्यक्ष  गंगा  बैराज  का  कानपुर  के  विकास  और

 कानपुर  के  अस्तित्व  से  बड़ा  गहरा  तालमेल  जब  तक  गंगा  बैराज

 का  निर्माण  कार्य  पूरा  नहीं  जब  तक  कानपुर  में  गंगा  बैराज  नहीं

 बनेगा  तब  तक  कानपुर  की  जनता  को  शुद्ध  पेयजल  की  सप्लाई  शुरू
 नहीं  की  जा  जब  तक  कानपुर  का  गंगा  बैराज  नहीं  बनेगा  तब

 तक  कानपुर  की  विद्युत  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  किया  जा  सकता

 अध्यक्ष  मैं  आपसे  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  कानपुर

 शहर  की  इस  सबसे  ज्वलन्त  और  जनहित  की  समस्या  की  ओर  आप

 केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  आकर्षिक  करें  और  गंगा  बैराज  के  निर्माण  का

 कार्य  जो  पिछले  दो  वर्षों  से  रुका  हुआ  उसका  तुरंत  शुरू
 बज

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  की  बैठक  अपराहन  2.05  बजे  पुनः  समवेत

 होने  तक  स्थगित  की  जाती

 अपराहन  1.06  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  की  बैठक  मध्याहन  भोजन  के  लिए  अपराहन
 दो  बजकर  पांच  मिनट  तक  के  लिए  स्थगित

 अपराहन  2.14  बजे

 लोक  सभा  की  बैठक  भोजनावकाश  के  बाद  दो  बजकर  चौदह
 मिनट  पर  पुनः  समवेत

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  प्रमोद  महाजन  वक्तव्य
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 अपहहनण  2.14£  बजे

 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 कम्प्यूएए  और  कम्प्यूटर  आधारित  प्रणालियों  में  2  केਂ  की

 समस्या  तथा  देश  में  इसके  लिए  तैयारी

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  प्रयोध

 :  वाई  2  के  2000)  समस्या  वर्ष  1998  तथा

 1999  से  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  कर  रही  यड्ठ  समस्या  कम्प्यूटरों

 तथा  कम्प्यूटर  पर  आधारित  प्रणालियों  से  संबंधित  समूथे  उद्योग

 जगत  में  वर्ष  लिखने  के  लिए  चार  अंकों  के  बजाए  केवल  अंकों

 का  प्रयोग  किया  जाता  है  के  1996  के  स्थान  पर  केवल

 96  लिख  जाता  यह  प्रथा  1960  से  लेकर  1980  तक  चलती  रही

 जिससे  डिस्क  तथा  मोमोरी  में  कम  स्थान  की  आवश्यकता  हो  क्योंकि

 उस  समय  ये  साधन  अपेक्षाकृत  रूप  से  महंगे  होते

 जब  इन  दो  अंकों  का  प्रयोग  जारी  रहेगा  तब  प्रणाली  वर्ष  2000

 को  1900  और  वर्ष  2001  तथा  2002  को  क्रमशः  1901  तथा  1902

 आरक्षण  टिकट  जारी  करने  की

 बैंकिंक  प्रचालन  और  बीमा  जैसे  तिथि  पर  चलने  वाले  अनुप्रयोगों  में

 इस  प्रकार  की  अशुद्ध  गणना  गम्भीर  समस्याएं  उत्पन्न  कर  सकती

 वाई2के  समस्‍या  सर्वव्यापी  है  क्योंकि  यह  संचार

 उप-प्रणालियों  तथा  अंतःस्थापित  प्रणाली  वाली  सभी  अंकीय  प्रणालियों

 को  प्रभावित  करती

 सरकार  ने  सभी  संबंधित  सार्वजनिक  तथा

 निजी  क्षेत्र  की  एजेंसियों  और  संगठनों  के  वाई2के  समस्या  और  इसके

 लिए  तैयारियां  करने  के  उद्देश्य  स ेआवश्यक  उपचारात्मक  उपाय  करने

 के  बारे  में  सचेत  कर  दिया  जागरूकता  अभियान  में

 रेडियो  में  विज्ञापन  देने  के साथ-साथ  डाक

 भेजकर  जानकारी  देना  भी  शामिल  जिनके  माध्यम  से  वाई2के

 समस्या  के  प्रभाव  पर  प्रकाश  डाला  गया  वाई2के  समस्या  के  बारे

 में  जानकारी  का  प्रचार-प्रसार  करने  के  लिए  एक  सरलीकरण  डेस्क

 तथा  वेबसाइट  का  सृजन  किया  गया

 सरकार  द्वारा  दिया  गया  एक  महत्त्वपूर्ण  प्रोत्साहन  यह  है  कि

 विद्यमान  कम्प्यूटर  प्रणालियों  को  वर्ष  1999-2000  के  लिए  पूरी  तरह

 अथवा  विशिष्ट  रूप  से  वाई2के  अनुरूपी  बनाने  के  लिए  यदि  कोई  खर्च

 किया  गया  है  तो  व्यवसाय  के  लाभ  की  गणना  करते  समय  उसकी

 कटौती  की  सरकार  ने  सभी  मंत्रालयों  विभागों  तथा  एजेंसियों
 को  अपने  बजट  का  तीन  प्रतिशत  तक  व्यव  वाई-2-के  की  तैयारी  पर

 करने  की  अनुमति  दी  सरकार  ने  यह  भी  आदेश  जारी  किया  है
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 सभी  कम्पनियों  द्वारा  अपनी  त्रैमासिक  तथा  वार्षिक  रिपोर्टों  में  वाई2के
 की  तैयारी  के  बारे  में  उठाए  गए  कदमों  की  स्थिति  अवश्य  बताई

 सधिवों  की  समिति  भी  ग्यारह  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  अर्थात  बैंकिंग  एवं

 नागर  विमानन  पेट्रोलियम  एवं

 प्राकृतिक  परमाणु  ऊर्जा  तथा  रक्षा  में  वाई2के
 की  तैयारी  की  स्थिति  की  समीक्षा  कर  रही  समग्र  स्थिति  यह  है

 कि  इन  क्षेत्रों  द्वारा  उच्च  स्तरीय  वाई2के  तैयारियां  हासिल  कर  ली  गई

 हैं  और  तृतीय  पार्टी  परीक्षा  भी की  गई  आकस्मिक  योजना  तैयार

 प्राथमिकता  वाले  दो  क्षेत्रों  अर्थात  नागर  विमानन  तथा  विद्युत  की

 समीक्षा  अन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  संगठन  तथा  विश्व

 बैंक  के  माध्यम  से  विदेशी  परामर्शदाताओं  द्वारा  की  गई  इन  विशेषज्ञों

 ने  परीक्षा  पूरी  कर  ली  है  उनकी  रिपोर्ट  के  मसौदे  में  इन  दो  क्षेत्रों  में

 वाई2के  की  तैयारियों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मानकों  से  समतुल्य  के  रूप  में

 प्रमाणित  किया

 भारत  सरकार  ने  वाई2के  समस्या  के  प्रभाव  का  प्रबंध  करने  के

 उद्देश्य  से  एक  उच्च  स्तरीय  कार्यदल  का  गठन  किया  था  जिसमें

 उद्योग  बैंकों  तथा  व्ततीय  रक्षा

 उपयोगिता  एवं  अन्य  सार्वजनिक  सेवा  संगठनों  से  प्रतिनिधियों  को

 सदस्य  के  रूप  में  शामिल  किया  कार्यदल  ने  अपनी  रिपोर्ट

 अक्टूबर  1999  में  प्रस्तुत  कर  दी  जिसका  व्यापक  रूप  से  प्रचार-प्रसार

 किया  कार्यदल  राष्ट्रीय  स्तर  पर  सभी  क्षेत्रों  में वाई2के  की

 तैयारियों  पर  हुई  प्रगति  की  निगरानी  भी  कर  रही

 वाई2के  की  तैयारियों  के इस  नाजुक  चरण  पर  राज्य  सरकारों

 को  भी  महत्त्वपूर्ण  मूमिका  निभानी  है  क्योंकि  कई  ऐसे  क्षेत्र  मे ंजनता

 के  साथ  सीधे  सम्पर्क  होता  है  जिनका  क्षेत्राधिकार  राज्य  सरकारों  के

 अन्तर्गत  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सभी  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों

 के  मुख्य  मंत्रियों  को  पत्र  भेजकर  वाई2के  की  तैयारियां  करने  और

 आवश्यक  उपचारात्मक  कार्रवाई  करने  के  बारे  में  सलाह  दिया

 सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  नई  दिल्ली  स्थित  राष्ट्रीय  सूचना

 विज्ञान  केन्द्र  के  मुख्यालय  में  एक  राष्ट्रीय  नियंत्रण  कक्ष  का गठन  कर

 रहा  वे  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  क्षेत्रीय  नियंत्रण  कक्षों

 के  साथ  घनिष्ठ  सम्पर्क  रखेंगे  और  उनके  साथ  मिलकर  समन्वित  रूप

 से  कार्य  करेंगे  और  यह  कक्ष  28  1999  से  3  2000

 तक  कार्य  सभी  राज्य  सरकारों  को  भी  अपने-अपने  राज्य  की

 राजधानियों  में  तथा  जिला  मुख्यालयों  में  नियंत्रण  कक्ष  स्थपित  करने

 का  अनुरोध  किया  गया  है  ताकि  वे  जानकारी  और  तकनीकी  सहायता

 उपलब्ध  करा

 मैं  इस  सम्मानित  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाना
 ।]
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 चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  सभी  क्षेत्रों  मे ंवाई2के  की  तैयारियों  के  लिए

 कोई  कोर-कसर  नहीं  छोड़  रखा  है  ताकि  जनता  को  इस  मानव  निर्मित

 समस्‍या  के  कारण  किसी  प्रकार  की  परेशानी  का  सामना  नहीं  करना

 पड़े  ।  हम  घनिष्ट  रूप  से  स्थिति  की  निगरानी  कर  रहे  हैं  और  सभी

 संबंधित  क्षेत्र  अपनी-अपनी  तैयारियों  की  निरन्तर  जांच  एवं

 पुनःजांच  कर  रहे  हैं  ताकि  नई  सहस्राद्दि  में  हम  निर्विध्न  रूप  से कदम

 रख

 अपराहन  2.20  बजे

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  विधेयक)*

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बालासाहिब  विखे  :

 श्री  यशवंत  सिन्हा  की  ओर से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय

 लघु  उद्योग  विकास  1989  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  1989  में  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटील  :  मैं  विधेयक  पुनःस्थापित  करता

 हूं

 अपराहन  2.21  बजे
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 सरकार  की  विनिवेश  नीति

 सभापति  महोदय  :  सभा  में  नियम  193  के  अंतर्गत  चर्चा  अब

 जारी  श्री  सुदीप

 श्री  बंच्योपाध्याय  :

 आज  नियम  193  के  अंतर्गत  की  विनिवेश  नीतिਂ  के  संबंध

 में  चर्चा  प्रारम्भ  करते  समय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  समस्या  के

 आर्थिक  और  मानवीय  पहलुओं  पर  विचार  किया  बेरोजगारी

 अत्यधिक  बढ़  गई  इसके  यदि  विनिवेश
 और  सरकारी

 *  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  भाग  खण्ड-दो  दिनांक  17.12.99  में  प्रकाशित
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 सुदीप

 क्षेत्र  की  इकाइयों  को  बन्द  किया  तो  विभिन्‍न  सरकारी  क्षेत्र

 की  इकाइयों  में  नियुक्त  कर्मचारियों  जिनकी  संख्या  के  बारे  में  मेरे  से

 पहले  जो  माननीय  सदस्य  बोले  उन्होंने  उनका  उल्लेख  किया

 के  लिए  सही  में  एक  चुनौती  होगी  और  उन्हें  कठिनाइयों  का  स्रामना

 करना  पड़ेगा  और  बेरोजगारी  की  समस्या  न  केवल  गम्भीर  होगी  अपितु
 वह  बरदाश्त  की  सभी  सीमाओं  को  पार  कर

 रुग्णता  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  संबंधी

 समिति  द्वारा  रुग्णता  के  बुनियादी  कारणों  की  जांच  की  गई  थी  और

 मैं  उक्त  समिति  का  सदस्य  था  और  उस  समिति  ने  कुछेक  कारणों

 का  पता  लगाया  ये  कारण  थे-क्षमता  का  कम  उपस्करों

 का  जल्दी-जल्दी  खराब  संयंत्र  पुराने  बिजली  में

 औद्योगिक  सम्बन्धों  की  समस्या  और  प्रतिस्पर्धा  की  कमी  |  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  संबंधी  समिति  की  पिछली  रिपोर्ट  में  निवारक  कार्रवाई  करने

 के  लिए  कुछ  प्रस्तावों  जैसे  कि  नई  प्रौद्योगिकी  को  लागू  बजटीय

 सहायता  और  प्रबन्ध  तंत्र  को  युक्तिसंगत  बनाना  का  उल्लेख

 किया  गया

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  विनिवेश  संबंधी  प्रस्तावों

 और  सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रमों  को  बन्द  करने  और  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति
 योजना  के  संबंध  में  परम  प्राथमिकता  देते  हुए  उन  पर  विचार  करे  और

 अपने  विचारों  की  घोषणा  हम  महसूस  करते  हैं  कि सरकार  इस

 संबंध  में  पूर्णरूप  से असमंजस  में  है  और  अपने  विचारों  को  व्यक्त  करने

 में  निष्काम  हो  गई  विनिवेश  नीति  के  संबंध  में  उसका  मत  क्‍या

 मैं  माननीय  नए  मंत्री  को  बधाई  देता  मैं  समझता  हूं  कि  उनमें

 प्रतिभा  उनमें  सोचने  की  शक्ति  और  दूरदर्शिता  तथा  प्रबन्धन

 कार्यक्षमता  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  सभी  योग्यताओं  के
 वे

 इस  मामले  पर  विस्तार  से  विचार  करेंगे  और  उन  जिनका

 उल्लेख  यहां  पर  बहुत  विस्तार  से  किया  गया  पर  गौर

 विनिवेश  आयोग  का  गठन  23.08.1996  को  किया  गया  था  |  इस
 आयोग  ने  अपनी  बारहवीं  रिपोर्ट  पेश  की  थी  लेकिन  संयुक्त  मोर्चे  की

 सरकार  उस  रिपोर्ट  पर  कोई  कार्रवाई  नहीं  कर  अब  भारतीय

 जनता  पार्टी  की  सरकार  जिसमें  हम  भी  शामिल  ने  इस  संबंध  में

 कोई  कार्रवाई  नहीं  की  ह ेऔर  आयोग  की  रिपोर्ट  धूल  चाट  रही
 उक्त  आयोग  ने  अपनी  तीन  वर्ष  की  लम्बी  अवधि  के  बाद  अपनी  रिपोर्ट

 पेश  की  थी  लेकिन  उस  रिपोर्ट  की  स्थिति  कया  है  ?  रिपोर्ट  में  दी  गई
 सिफारिशों  पर  कितना  विचार  किया  जा  रहा  है  ?  उन  पर  क्‍या  विचार

 व्यक्त  किए  जा  रहे  हैं  ?  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार

 इन  सिफारिशों  को  मान  रही  है  अथवा  नहीं  ?  कुछ  सकारात्मक  घोषणाएं

 और  कुछ  सकारात्मक  विचार  इस  सभा  के  सम्मुख  रखे  गए
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 हम  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  कुछेक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 के  बारे  में  भी  चिन्तित  हैं|  माननीय  मंत्री  कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  माननीय

 प्रधानमंत्री  से  इस  संबंध  में  अनुरोध  किया  और  माननीय  प्रधानमंत्री  ने

 स्पष्ट  शब्दों  में  यह  आश्वासन  दिया  कि  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 को  बन्द  करने  की  घोषणा  करने  से  पूर्व  कुछ  वैकल्पिक  पुनरुद्धार  पैकेजों

 के  बारे  में  वियार  किया  ऐसे  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम

 हैं  -  माइनिंग  एंड  एलाइड  मशीनरी  कॉरपोरेशन  नेशनल

 बाइसाइकिल  कॉरपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड

 साइकिल  कॉरपोरेशन  ऑफ  भारत  आप्थलमिक  ग्लास

 नेशनल  इंस्ट्रूमेंट्स  वेलियार्ड  इंडिया

 चर्मशोधन  और  जूता  निगम  लिमिटेड  -  हांलाकि  यह

 लखनऊ  में  स्थित  है  जो  माननीय  प्रधानमंत्री  का  निर्वाचन  क्षेत्र  भी  है

 और  भारतीय  पुनर्वास  उद्योग

 माननीय  प्रधानमंत्री  ने  आश्वासन  दिया  कि  जहां  तक  इन

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  संबंध  इन्हें  बन्द  करने  की  घोषणा

 करने  से  पहले  विचाराधीन  रखा  माननीय  मंत्री  श्री  प्रमोद

 महाजन  ने  भी  बिग्रेड  परेड  ग्रांउड  में  आयोजित  रैली  में  केन्द्र  सरकार

 की  ओर से  स्थ्यट  शब्दों  में  यह  आश्वासन  दिया  कि  माननीय  प्रधानमंत्री

 ने  जिस  प्रस्ताव  के  बारे  में  हमें  जानकारी  दी  उस  पर  मंत्रिमण्डल

 की  बैठक  में  विचार  किया  हमें  इस  बात  की  जांच  करनी  है

 की  क्या  यह  सही  है  |  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  के  अंतर्गत  कर्मकारों

 के  देनदारी  को  चुकाने  हेतु  517  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  है  और

 उनका  पुनर्वास  करने  के  लिए  300  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता

 यदि  300  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  जाते  हैं  तो  वे  उसके  बारे  में  पुनः
 विचार  कर  सकते  हैं|  सरकार  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  योजना  पर  तेजी

 से  विचार  कर  रही

 पी.ई.एस.बी  की  स्थापना  30.8.1974  को  की  गई

 में  वरिष्ठ  स्तर  के  पदों  पर  उन  सेवानिवृत्त  अधिकारियों  को  नियुक्त
 किया  जाता  है  जो  किसी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  अध्यक्ष  अथवा

 प्रबन्ध  निदेशक  रह  चुके  हम  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करते  हैं

 कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सेवानिवृत्त  अधिकारियों  को  नियुक्त
 करने  की  वह  प्रबन्धन  के  क्षेत्र  में  कर्मकारों  की  भागीदारी

 सुनिश्चित  यदि  प्रबन्धन  में  कर्मकारों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व

 मिलता  है  तो  हमें  दृढ़  विश्वास  है  कि  उत्पादन  में  अधिक  वृद्धि  होगी

 और  अच्छा  वातावरण  पैदा  प्रबन्धन  को  प्रबन्धकीय  तरीके  से

 चलाया  जाए  न  कि  केवल  नौकरशाही  से  |  हमारे  देश  के  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रम  बहुत  ही  सुव्यवस्थित

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  उन्हें  नवरत्ग  कहा  जाता  कुछेक
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  जैसे  कि

 इंडियन  जी.ए.आई.एल  आदि

 सुब्यवस्थित  ठंग  से  कार्य  कर  रहे  इन  उपक्रमों  न ेअपनी  धाक  और

 विश्वसनीयता  सिद्ध  कर  दी

 जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  संबंध  है-श्री  बसुदेव
 आचार्य  एक  दिन  बता  रहे  थे  कि  इनकी  संख्या  246

 सभापति  महोदय  :  श्री  सुंदीप  बंद्योपाध्याय  कृपया  अब  अपनी

 बात  समाप्त

 श्री  सुदीप  बंद्योपाध्याय  :  मैंने  अभी  बोलना  शुरू  किया  है  |  कृपया

 मुझे  पांच  मिनट  का  समय  और

 इनमें  से  ग्यारह  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  ऐसे  हैं  जो

 बहुत  ही  अच्छी  तरह  से  कार्य  कर  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  97  उपक्रम

 लाभ  कमा  रहे  इन्हें  रत्नਂ  कहा  जाता  हैं  और  108  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  महत्त्वपूर्ण  खरीदारों  को  बेचने  का  प्रस्ताव

 किया  गया  महत्त्वपूर्ण  बिक्री  का  क्‍या  अर्थ  है  ?  क्या  यह  सच  है

 कि  महत्त्वपूर्ण  बिक्री  का  अर्थ  व्यापक  सरकारी  हिस्सेदारी  को  एक  ही

 खरीदार  को  बिक्री  करना  जो  60  प्रतिशत  इक्विटी  हिस्सेदारी  का

 मालिक  बन  जाएगा  ?  यदि  यह  सच  है  तो  महत्त्वपूर्ण  खरीदार  धीरे-धीरे

 ही  कंपनी  का  प्रमुख  हिस्सेदार  बन  जाएगा  |  इसलिए  सरकार  को

 जो  कहना  है  उसे  स्पष्ट  रूप  से

 सरकारी  क्षेत्र  आधुनिकीकरण  कोष  तत्काल  स्थापित  किया  जाना

 चाहिए  ।  इससे  सरकारोी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  वित्तीय  सहायता

 इससे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क ेआधुनिकीकरण  तथा  पुनर्गठन  में

 सहायता  इस  कोष  की  भूमिका  क्‍या  हम  जानना  चाहते

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  संबंधी  दीर्घकालिक  रणनीति  तैयार  करने

 हेतु  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  संबंधी  स्थायी  सम्मेलन  ने  पुनर्गठन

 आयोग  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  यह  आयोग  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  संबंधी  एक  समग्र  रणनीति  तैयार  करेगा  तथा

 राजकोषीय  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  इनकी  बिक्री  की  परवाह  नहीं

 करेगा  ।

 हम  विनिवेश  का  विरोध  करते  शुरू  से  ही  ऐसा  प्रतीत

 हो  रहा  था  कि  वित्त  मंत्री  श्री  यशवंत  अपने  मंत्रालय  के  कार्य

 में  व्यस्त  होने  के कारण  समस्याओं  पर  गंभीरता  से  विचार  नहीं  कर

 रहे  जब  एक  पृथक  मंत्रालय  की  घोषणा  की  गई  थी  हमें  पक्का

 यकीन  था  कि  श्री  अरूण  जेटली  जैसा  व्यक्ति  निश्चित  रूप  से

 समस्याओं  पर  गौर  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  वह  त्रिपक्षीय  बैठक

 भी  यूनियनों  को  विश्वास  में  लेंगे
 या

 उनके  साथ  विचार-विमर्श

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  450

 करेंगे  जो  वास्तव  में  अच्छे  सुझाव  देने  में  सक्षम  हैं  |  सार्वजनिक  उपक्रमों
 संबंधी  समिति  ने  रुग्ण  इकाइयों  के  इकाइयों  के

 आधुनिकीकरण  या  रुग्ण  इकाइयों  को  अर्थक्षम  बनाए  जाने  के  संबंध

 में  विस्तृत  अध्ययन  किया  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  की  जांच  होनी

 सरकार  को  पक्षपातपूर्ण  कार्यवाही  नहीं  करनी  चाहिए  क्योंकि

 ऐसा  करने  से  न  केवल  बेरोजगारी  बढ़ेगी  बल्कि  अन्य  सामाजिक

 समस्‍यायें  भी  उत्पन्न  हो  सकती  हैं|  हमारा  विचार  है  कि  इन  विनिवेश

 प्रस्तावों  से कड़ाई  से  निपटा  जाना  चाहिए  |  देश  के  कामगार  वर्ग  को

 राहत  प्रदान  किए  जाने  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  |

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  समापति  नियम

 193  के  अधीन  डिस-इन्वेस्टमेंट  पॉलिसी  यानी  विनिवेश  नीति  पर  फादर

 ऑफ  व  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  द्वारा  बहस  छेड़ी  गयी  और

 उस  नीति  पर  बहस  करते  हुए  यह  जानकारी  मिली  कि  इस  पर  एक

 अलग  विमाग  कर  दिया  गया  है  फिर  एक  और  अलग  विभाग  किया

 गया  इंफोर्मेशन  टेक्नोलॉजी  उसके  श्री  प्रमोद  महाजन  संसदीय

 कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रोद्यौगिकी  मंत्री  बनाये  गये  हैं  |  श्री  अरूण

 जो  जयप्रकाश  नारायण  जी  आंदोलन  के  एक  मेघावी  छात्र  नेता  थ ेऔर

 जो  मशहूर  वकील  भी  को  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  बनाया  गया  लेकिन  देश  भर  में  अफव्राह  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री

 जी  अपने  नजदीकी  लोगों  को  जूसी  विभाग  देते  हैं  | अब  पता  नहीं  उन्होंने

 यह  देश  को  बढ़ाने  वाला  काम  किया  है  या

 अपराहन  2.35  बजे

 महोदय  पीठासीन

 इलैक्शन  पर  जो  खर्चा  होता  उसमें  पैसा  जमा  करने  के  लिए

 इन्होंने  ऐसा  किया  ऐसी  बड़ी  गर्म  अफवाह  यह  हमारे  घनिष्ठ

 मित्र  हैं  और  जयप्रकाश  आन्दोलन  में  भी  इन्होंने  हिस्सा  लिया  जब

 देश  के  गांवों  खास  तौर  से  गरीब  मजदूर  वर्ग  का  सवाल  आता  है  तो

 हमें  मुस्तैद  होना  पड़ता  और  उदारीकारण  की  नीति

 के  चलने  के  बाद  इस  बात  की  क्‍यों  छानबीन  नहीं  होती  है  कि  कया

 इससे  कुछ  सुधार  हुआ  है  या  नुकसान  हुआ  है  ?  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज

 वाले  आज  भटक  रहे  डिसइन्वैस्टमेंट  पॉलिसी  बनाने  के  बाद  एक

 कमीशन  जब  से  पब्लिक  अंडरटेकिंग्स  आई  देश  में  मिक्सड

 इकॉनोमी  उस  समय  से  यह  साजिश  चल  रही  है  कि  किसी  न

 किसी  तरह  पब्लिक  सैक्टर  को  खराब  किया  जाए  और  प्राइवेट  सैक्टर

 का  बोलबाला  हो  हालांकि  सभी  लोग  यह  कबूल  करते  हैं  कि

 पब्लिक  सैक्टर  की  बढ़ोतरी  से  देश  को  ज्यादा  लाभ  हुआ  प्राइवेट
 सैक्टर  की  बढ़ोतरी  से  मल्टीमेशनल  आएंगे  और  अरबपति  और

 खरबपति  हो  जाएंगे  |  हमारे  देश  में  गैर  बराबरी  और  बेरोजगारी
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 रघुवंश  प्रसाद

 की  समस्या  पब्लिक  अंडरटेकिंग्स  ने  एक  से  एक  महारथ  हासिल

 किया  ।  उनकी  देश  की  इकॉनोमी  में  बड़ा  कंट्रीब्यूशन  इससे  कई

 लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  लेकिन  कुछ  कारणों  से  उनकी  हालत

 खराब  होती  चली  गई  और  वे  सिक  हो  यह  चिंता  का  विषय

 कमीशन  ने  अंपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  रुग्ण  उद्योगों  क ेशेयर  सरकार

 बेचने  की  कोशिश  करे  |  जो  पब्लिक  अंडरटेकिंग्स  मजबूत  हैं  और  प्रॉफिट

 में  सरकार  उनके  शेयर  क्‍यों  बेचना  चाहती  है  ?  रामकृष्ण  कमेटी

 के  चेयरमैन  ने  भी कहा  कि  सरकार  ऐसा  क्‍यों  कर  रही  है  ?  हम

 से  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  |  गेल  का  शेयर  127  रूपए  में  बेचना

 था  लेकिन  उसे  70  रुपए  में  क्‍यों  बेच  दिया  ?  इसमें  600  करोड़  रुपए

 का  घोटाला  आप  देश  को  बेच  रहे  हैं  या  शेयर  बेच  रहे  हैं  ?

 हम  मंत्री  जी  से  इसका  जवाब  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  इसका  जवाब

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  इस  पर  पब्लिक  अंडरटेकिंग्स  के

 बड़े-बड़े  अफसरों  ने  बहस  की  और  सभी  ने  कहा  कि  सरकार  इसमें
 ठीक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही  है  |  इससे  देश  को  85  परसैंट  नुकसान

 हुआ  इसमें  केवल  15  परसैंट  का  ही  फायदा  सरकार  को

 सरकार  विनिवेश  की  नीति  को  चौपट  राह  पर  ले  जा  रही  इससे
 बेरोजगारी  हम  इनकी  पालिसी  का  विरोध  करते  हैं  |  इसके  लिए
 संसद  की  एक  जांच  कमेटी  बहाल  होनी  देश  भर  में  इसे  लेकर

 बड़ा  भारी  संदेह  यह  अपने  व्यवहार  और  नीति  के  मुताबिक  जो

 शेयर  बेच  रहे  हैं  उससे  देश  का  नुकसान  हो  रहा  अपने  देश  को

 समझ  लो  यारो  जैसे  हो  कोई  बड़ी  अपने-अपने  हिस्से  को  सब

 बेच  रहे  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  रघुवंश  आप  प्लीज  चेयर  से  कोआपरेट

 करें  ।

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  इस  प्रकार  शेयर  बेचने  से  हमारे  मन

 में  बड़ा  भारी  संदेह  इसकी  जांच  संसद  की  कमेटी  से  होनी  चाहिए  |

 आचार्य  जी  ने  जो  सवाल  उठाया  है  कि  इसकी  छानबीन  होनी

 उसका  हम  समर्थन  करते

 श्री  जोस  :  महोदय  आप  मुझे  मौका  नहीं  दे

 रहे  हैं|  यह  बहुत  अनुचित  बात  मैंने  नियम  193  के  तहत  इस  चर्चा

 में  भाग  लेने  हेतु  सूचना  दी  है  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  समी  दलों  के  नेताओं  से  इस  पर  बात

 की  हमें  नियम  193  के  तहत  इस  चर्चा  को  तीम  बजे  तक  समाप्त

 करना  हमें  गैर  सरकारी  सदस्यों  की  कार्यसूची  को  भी  लेना

 इसलिए  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  के  साथ  सहयोग

 17  1999

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  सदस्यों  से  अपील  करता  हूं  कि  कृपया
 आज  अध्यक्षपीठ  को  सहयोग  अब  मंत्री  महोदय  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  क्या  महत्त्वपूर्ण  है  कि यह  तीन  दिन  तक

 जारी  रहे  ?  मैं  आप  सब  से  सहयोग  के  लिए  अपील  कर  रहा  आठ

 से  अधिक  सदस्यों  ने  इस  विषय  पर  बोला  अतः  मैं  आपसे  अपील

 करता  हूं  कि  कृपया  आज  सहयोग

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  विभिवेश

 विभाग  के  राज्य  मंत्री  अरूण  :  अध्यक्ष  आज

 और  कल  अनेक  माननीय  सदस्यों  द्वारा  अभिव्यक्त  किए  गए  कुछ

 बहुमूल्य  विचारों  पर  उत्तर  देने  हेतु  मुझे  यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं

 आपका  अत्यंत  आभारी

 विनिवेश  नीति  पर  दो  तरह  के  तर्क  दिए  गए

 विनिवेश  नीति  की  आवश्यकता  के  संबंध  में  तथा  दूसरा  इसको

 क्रियान्वित  किए  जाने  की  यदि  कोई  के  बारे  में  मुझे  यह

 स्वीकार  करना  होगा  कि  मुझे  थोड़ा  आश्चर्य  हुआ  कि  आठ  वर्ष  पश्चात्‌

 तीन  सरकारों  द्वारा  इसे  क्रियान्वित  किए  जाने  के  बाद  इस  तरह  की

 नीति  की  आवश्यकता  पर  प्रश्न  उठाए  जा  रहें  इस  नीति  को  1998

 में  नहीं  बनाया  गया  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  विनिवेश  करने

 पर  विचार  1991-92  में  आरंभ  हो  गया  था  वास्तव  में  औद्योगिक  नीति

 वक्तव्य  तथा  1991  के  बजट  भाषण  में  मनमोहन  सिंह  ने  स्पष्ट

 रूप  से  कहा

 “
 चुनिंदा  उद्यमों  के  मामले  में  इन  उद्यमों  मे ंसरकार  की  साम्यता

 पूंजी  के  एक  हिस्से  का  चुनिन्दा  विनिवेश  किया  जाएगा  जिससे

 कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  कार्य  निष्पादन  हेतु  अतिरिक्त

 बाजार  अनुशासन  प्रदान  किया  जा  सके  |"

 यह  प्रक्रिया  1991  में  आरंभ  हो  गई  जब  श्री  दासमुंशी
 सरकार  पर  सरकारी  संपत्ति  को  नष्ट  करने  का  आरोप  लगा  रहे

 आपके  माध्यम  से  उन्हें  केवल  यह  याद  दिलाना  चाहता  था  जो  वित्त

 मंत्री  ने  1991  में  इस  संबंध  में  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  वह  श्री

 दासमुंशी  के  ही  दल  से  मनमोहन  सिंह  ने  1991  में  अपने  बजट

 भाषण  में  कहा  था  :

 गणराज्य  के  संस्थापकों  के  लिए  विकास  की  नीति  में

 सरकारी  क्षेत्र  एक  ऐसा  महत्त्वपूर्ण  अंग  जो

 प्रतियोगी  और  पर्याप्त  अधिशेषों  के  सृजन  में  सक्षम

 सरकारी  क्षेत्र  ने  हमारी  औद्योगिक  अर्थ-व्यवस्था  के
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 विविधिकरण  में  महत्त्वपूर्ण  योगदान  दिया  लेकिन  अनेक

 कमियां  भी  रही  सरकारी  क्षेत्र  व्यापक  स्तर  पर

 आंतरिक  अधिशेषों  का  सृजन  नहीं  कर  पाया  इसलिए  इस
 कठिन  स्थिति  में  सरकारी  क्षेत्र  के  संबंध  में  कुछ  प्रभावी  कदम

 उठाना  आवश्यक  हो  गया  ताकि  इस  विकास  का  एक  साधन

 बनाया  जा  न  कि  बिना  पर्याप्त  प्रतिफल  के  यह  राष्ट्रीय
 वचतों  का  शोषक  बनता  इसे  काफी  हद  तक  स्वीकार

 किया  गया  लेकिन  कथनी  और  करनी  में  अभी  भी  अन्तर

 इस  अंतर  को  कम  करने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  निवेशों

 के  पोर्टफोलियो  की  समीक्षा  की  जाएगी  जिससे  कि  सरकारी

 क्षेत्र  भविष्य  मे ंआपका  देश  के  लिए

 अर्थव्यवस्था  के  लिए  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  व  आधाभूत  ढ़ांचे
 के  लिए  अनिवार्य  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  कर  संसाधन

 जनता  की  व्यापक  भागीदारी  को  प्रोत्साहित  करने  और

 उत्तरदायित्त्व  में  वृद्धि  करने  के  उदेश्य  से  पारम्परिक  निधियों

 में  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  निवेश  संस्थाओं  तथा  इसके  साथ

 ही  इन  फर्मों  के  कर्मचारियों  चुने  हुए  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  में  सरकारी  इक्विटी  के  20  प्रतिशत  तक  की  हिस्सेदारी

 दी

 वास्तव  यदि  मैं  कहूं  तो  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  का  कहना  यह

 था  कि  यह  वास्तव  में  राजकोषीय  घाटा  कम  करने  के  लिए  नहीं

 राष्ट्रीय  बचत  का  एक  हिस्सा  सरकारी  क्षेत्र  में  खप  जाता  है  और

 कभी-कभी  इससे  राजकोषीय  घाटा  होता  यह  तर्क  1991  में  दिया

 गया  था  ...

 श्री  अनिल  बसु  :  18,000  करोड़  रुपये  का  क्‍या

 हुआ  ?

 श्री  अखण  जेटली  :  मैं  18,000  करोड  रुपये  पर  भी

 मैं  आपको  बताऊंगा  कि  इसमें  से  कितनी  रकम  सरकारी  क्षेत्र  में  वापस

 दी  गई  मैं  आपको  पूरे  आंकड़े

 वर्ष  1996  में  जब  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  सत्ता  में  आई  तब

 न्यूनतम  साझा  कार्यक्रम  बनाया  गया

 आज  हमारे  वरिष्ठत्तम  सदस्यों  में  से  एक  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने

 कहा  था  कि  वे  सिद्धांत  रूप  से  विनिवेश  के  खिलाफ  लेकिन

 एम.पी  ने  नहीं  कहा  कि  वह  विनिवेश  के  विरुद्ध  1996  में

 में  यह  उल्लेख  था-जिस  पर  वामपंथी  दलों  की  भी  सहमति  थी

 कि  बुनियादी  ढांचे  से  भिन्न  क्षेत्रों  तथा  गैर  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्रों  से
 सरकारी

 क्षेत्र  की सहभागिता  कम  करने  के  विषय  पर  सावधानीपूर्वक  जांच  की

 मगर  श्रमिकों  तथा  कर्मचारियों  को  रोजगार  सुरक्षा  का

 11  1921  नियम

 आश्वासन  दिया  जाएगा  या  उन्हें  बनाए  रखने  या  पुनः  तैनात  किए  जाने
 के  अवसर  दिए

 वर्ष  1991  से  1996  तक  की  अवधि  के  दौरान  क्‍या  हुआ  ?  श्री

 दासमुंशी  ने  हमसे  पूछा
 “

 आप  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  तथा  भारत

 पेट्रोलियम  के  शेयरों  को  क्‍यों  बेच  रहे  हैं  ?”  मैं  उन्हें  बताना  चाहूंगा
 कि  1996  से  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  तथा  भारत  पेट्रोलियम  के  एक  भी

 शेयर  बेचा  नहीं  गया  मगर  जब  कांग्रेस  पार्टी  सत्ता  में  थी  तब  इसके

 शैयर  निश्चय  ही  बेचे  गए  सबसे  पहले  शेयर  1991  में  बेचे  गये

 थे  जब  कांग्रेस  पार्टी  सत्ता  में  थी  और  उस  दल  ने  विनिवेश  लागू  किया

 उन्होंने  हमसे  यह  भी  पूछा  नवरत्नों  के  शेयर  कया  बेच  रहे

 हैंਂ  ?

 1991-92  से  जब  मनमोहन  सिंह  वित्त  मंत्री  तो

 भारत  दि  हिन्दुस्तान  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण

 इंडियन  ऑयल  और  के  शेयर  बेचे

 गये  थे  ...

 इसी  कारण  वे  उठकर  पूछते  हैं  कि  के  शेयर  क्‍यों  बेचे

 भारत  पेट्रोलियम  और  दि  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  के  शेयर  क्‍यों  बेचे

 जा  रहे  1998  से  इन  कंपनियों  का  एक  भी  शेयर  नहीं  बेचा  गया

 लेकिन  यह  उस  समय  अवश्य  बेचा  गया  जब  कांग्रेस  पार्टी  सत्ता

 में

 कुछ  दिनों  पहले  समाचार  पत्रों  में  मैंने  पढ़ा  कि  पार्टी

 की  एक  बैठक  में  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  की  उनकी  आर्थिक  नीतियों  के

 कारण  आलोचना  की  गई  |  मुझे  नहीं  मालूम  है  कि  क्या  सदन  में  ऐसा

 कहना  उनके  अन्तर  दलीय  वाद-विवाद  का  ही  विस्तार  ऐसा  मैं

 इसलिये  कह  रहा  हूं  क्योंकि  जब  कांग्रेस  पार्टी  स्वयं  सत्ता  में  थी  तभी

 यह  विनिवेश  किया  के  शेयर  क्‍यों  बेचे  इस  के

 बारे  में  भी  यही  तर्क  दिया  किन्तु  जब  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  सत्ता

 में  तब  भी  इंडियन  ऑयल  के  शेयरों  के  विनिवेश  से  संबंधित  वी

 और  के  प्रस्तावों  को  सिद्धान्त  रूप  में

 स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  हम  उसमें  विरोध  में

 श्री  अरूण  जेटली  :  मुझे  दुख  उस  सरकार  में  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  एक  वरिष्ठ  मंत्री  और  का

 वास्तविक  विनिवेश  तब  हुआ  जब  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  सत्ता  में

 उस  सरकार  में  आप  सक्रिय  सहयोगी  सदस्य  और  भागीदार  थे  |  श्री

 इन्द्रजीत  गुप्त  ने  कहा  कि  सिद्धान्त  रूप  से  वह  विनिवेश  के  विरुद्ध

 हैं  । उसी  सरकार  और  उसी  कैबिनेट  ने  इसके  विनिवेश  का  निर्णय  किया
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 अरूण

 भारतीय  तेल  निगम  के  शेयरों  के  बारे  में  आपने  कहा  कि  इसका

 विनिवेश  कभी  नहीं  होना  चाहिए  ।  सिद्धान्त  रूप  में  भारतीय  तेल  निगम

 के  विनिवेश  का  निर्णय  उस  समय  लिया  गया  था  जब  संयुक्त  मोर्चा

 सरकार  सत्ता  में

 अध्यक्ष  एक  प्रश्न  पूछा  गया  दुबारा  यह  पूछा  गया

 कि  विनिवेश  से  प्राप्त  राशि  का  क्‍या  किया  जा  रहा  है  और  क्या  इसे

 किसी  सामाजिक  क्षेत्र  में  लगाया

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  किसी  ने  इसका  ब्यौरा  नहीं

 अरूण  जेटली  :  ठीक  मैं  आपको  ब्यौरा  देने  की  कोशिशं

 करूंगा  |  आंकड़ों  से  स्वतः  यह  स्पष्ट  होगा  कि  विनिवेश  से  प्राप्त  घन

 राशि  का  कितना  उपयोग  हो  रहा  भारत  के  सरकारी  क्षेत्र  मे ंसरकारी

 इक्विटी  के  माध्यम  से  90,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  निवेश  किया

 गया  वित्तीय  संस्थाओं  के समी  ऋणों  और  उनकी  रक्षित  पूंजी  को

 मिलाकर  यह  राशि  2,04,000  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  जाती  यह

 विशाल  राष्ट्रीय  संसाधन  सरकारी  क्षेत्र  में  अटका  पड़ा  मुझे  ज्ञात

 है  कि  उनमें  से  कुछ  ने  बढ़िया  काम  किया  है  |  वर्ष  1991-92  से  विनिवेश

 प्रक्रिया  शुरू  हुई  उस  अवधि  के  आंकड़े  में  अभी

 अनुदानों  के  जरिये  सरकारी  क्षेत्र  क ेलिए  बजटीय  सहायता
 करीब  35,000  करोड़  रूपये  की  रही  है  और  सरकारी  क्षेत्र  के  पुनरुद्धार
 के  लिये  हर  तरह  की  कुल  सहायता  61,968  करोड़  रुपए  की  रही

 सरकार  और  विभिन्‍न  अन्य  संस्थाओं  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  61,000
 करोड़  रुपए  से  अधिक  राशि  का  पुनर्निवेश  किया  अतः  बजट  घाटे

 को  पूरा  करने  के  लिये  विनिवेश  करने  का  तर्क  सही  नहीं  है  और  मुझे
 मनमोहन  सिंह  के  इस  तर्क  पर  विश्वास  करना  होगा  कि  कई  बार

 सरकारी  क्षेत्र  राष्ट्रीय  क्चत  को  डकार  जाते  हैं  क्योंकि  सरकार  ने  इस
 अवधि  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  शेयरों  को  बेचकर  केवल  18,288

 करोड़  की  राशि  ही  प्राप्त  की

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  अध्यक्ष  यदि  माननीय  मंत्री

 एक  मिनट  के  लिये  मौका  दें  तो  मैं  एक  स्पष्टीकरण  पूछना

 माननीय  मंत्री  ने  सरकारी  क्षेत्र  को  उपलब्ध  कराई  गई
 या  उसमें  निवेश  की  गई  कुल  राशि  के  बारे  में  बात  की  हम  जानना

 यह  चाहते  हैं  कि  18,288  करोड़  की  राशि  में  से  कितनी  राशि

 आपने  सरकारी  क्षेत्र  को  मजबूत  और  अर्थक्षम  बनाने  के  लिये  दी

 श्री  अरूण  जेटली  :  श्री  बसुदेव  आचार्य  के  हस्तक्षेप

 लिए-मं  उनका  आमारी
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 सरकारी  क्षेत्र  के  शेयरों  की  बिक्री  से  प्राप्त  राशि  भारत

 की  संचित  निधि  में  जाती  अतः  30  नवम्बर  1999  की  तिथि  के

 अनुसार  इन  परिसंपत्तियों  की  बिक्री  से  प्राप्त  18,288  करोड़  रुपए  की

 राशि  भारत  की  संचित  निधि  में  जमा  भारत  की  संचित  निधि  में

 जमा  18,288  करोड़  रुपए  की  राशि  के  मुकाबले  35,000  करोड़  रुपए

 राशि  निकाली  गई  ...

 श्री  अनिल  बसु  :  लाम  कितना  हुआ  ?

 श्री  अरूण  जेटली  :  मैं  इस  प्रश्न  के  लिये  भी  पुनः  आमारी

 हूं  । 90,000  करोड़  रुपए  से  लेकर  95,000  करोड़  रुपए  के  पूंजी  निवेश

 और  वहां  लगे  सरकारी  संस्थागत  वित्त  की  तुलना  में  इन  आठ  से  लेकर

 नौ  वर्षों  की अवधि  के  दौरान  कुल  9971  करोड़  रुपए  का  लाभांश  प्राप्त

 हुआ  है  |  इस  प्रकार  करोड़  रुपए  से  अधिक  के  इंस  समूचे  राष्ट्रीय

 संसाधन  पर  9  वर्षों  की  अवधि  में  मिला  कुल  लाभांश  बहुत  ही  कम

 नौ  वर्षों  मे ंसाधारण  ब्याज  पर  घन  तिगुना  हो  जाता  लेकिन

 2  लाख  करोड़  के  ऋण  और  शेयर  के  रूप  में  किए  गए  इस  निवेश

 से  कुल  9971  करोड़  रुपये  का  ही  लाभांश  प्राप्त  हुआ  शेयरों  की

 बिक्री  से  कुल  18,000  करोड़  रुपए  के  लगभग  राशि  प्राप्त  हुई
 सरकारी  क्षेत्र  को  चलाते  रहने  और  उन्हें  मजबूत  बनाने  के  लिये  विभिन्‍न

 सरकारी  एजेंसियों  को  दी  गयी  कुल  सहायता  61,000  करोड़  रुपये

 की  |

 माननीय  सदस्य  ने  एक  प्रश्न  पूछा  है  कि  यह  धन  सामाजिक

 क्षेत्र  में  खर्च  क्‍यों  नहीं  होता  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  विनिवेश

 से  प्राप्त  राशि  से अधिक  धन  सार्वजनिक  क्षेत्र  पर  ही  खर्च  किया  गया

 लेकिन  जैसा  मैंने  बताया  कि  समूची  राशि  मारत  की  संचित  निधि

 में  चली  जाती  है  और  वर्ष  1991-92  में  समूचे  सामाजिक  क्षेत्र  के  लिये

 8.175  करोड़  रुपए  का  बजट  प्रावधान  पिछले  वर्ष  संचित  निधि

 में  जमा  इसकी  कुल  राशि  अनुमानित  आकड़े  से  कम  29570  करोड़

 रुपए  की  थी  और  इस  वर्ष  अनुमान  32380  करोड़  रुपए  का  है  जो

 1991-92  के  आंकड़ों  का  400  प्रतिशत  इसलिये  यह  कहना  कि

 यह  राशि  बजट  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिये  प्रयुक्त  हो  रही  ठीक

 नहीं  है  क्योंकि  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  चलते  रहने  के  लिये  लामांश  और

 शेयरों  की  बिक्री  से  प्राप्त  राशि  से  अधिक  का  पुनर्निवेश  किया  जाता

 है  और  सामाजिक  क्षेत्र  पर  भी  उससे  अधिक  खर्च  किया  गया

 अतः  जहां  तक  विनिवेश  के  औचित्य  का  प्रश्न  है  तो  1991  में

 शुरू  की  गयी  और  संयुक्त  मोर्चा  तथा  वर्तमान  सरकार  की  अवधि  में

 विकसित  विधारघारा  बहुत  ही  स्पष्ट  है  और  वह  यह  है  कि  सरकारी

 क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  संसाधन  का  एक  बड़ा  हिस्सा  अटका  पड़ा  यह  कहना

 भ्रांतिपूर्ण  है  कि  राष्ट्रीय  परिसंपत्ति  का  परिसमापन  किया  जा  रहा

 है
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 वास्तव  में  एक  व्याख्या  यह  भी  थी  कि  नवगठित  विभाग  वास्तव

 में  एक  आधिकारिक  पंरिसमापन  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  यह  तर्क

 आकर्षक  या  प्रथम  दृष्ट्या  भले  ही  सही  प्रतीत  हो  पर  यह  आघारहीन

 है  क्योंकि  इस  देश  की  सरकारी  क्षेत्र  की  कंपनियों  का  पुनरुद्धार  करना

 है  तो  उन्हें  निवेश  और  धन  की  आवश्यकता  आज

 यदि  निजी  क्षेत्र  इन  उपक्रमों  के  पुनरुद्धार  हेतु  यह  सब  लाने  की  स्थिति

 में  तो कोई  कंपनी  परिसमाप्त  होने  नहीं  जा  रही  है|  सरकार  अपने

 कुछ  शेयर  एक  निजी  कंपनी  को  बेच  रही  कंपनियां  या  निगम  बंद

 नहीं  इसका  उदेश्य  यह  है  कि  स्वामित्व  का  विस्तार  अधिक

 पूंजी  लायी  व्यावसायिक  प्रबंधन  लाया  यदि  कोई  1000

 करोड़  रुपये  खर्च  करके  सार्वजनिक  क्षेत्र  क ेशेयर  खरीदता  है  तो  यह

 खर्च  वह  कंपनी  को  बंद  करने  के  लिये  नहीं  कर  रहा  है  |  उसका  उदेश्य

 कंपनी  का  उसका  आधुनिकीकरण  उसे  व्यावसायिक  और

 लाभप्रद  बनाना  1991  में  शुरू  गये  विनिवेश  के  पीछे  यही

 विचार  ऐसा  होने  के  बाद  पुराने  उपक्रम  में  कर्मचारियों  के  हितों

 की  आर्थिक  सुरक्षा  होगी  बजाय  इसके  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  संसाधनों

 के  अभाव  में  अपने  बलबूतों  पर  मुश्किलों  का  सामना  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  |  वाद-विवाद  के  दौरान  कई  सवाल  उठाए  गए  हैं  |  श्री  इन्द्रजीत

 गुप्त  का  सवाल  था  कि  राज्य  सभा  में  वित्त  मंत्री  के  भाषण  में  साफ

 तौर  पर  परस्पर-विरोध  की  झलक  मिलती  मैं  यहां  स्पष्ट  करना

 चाहूंगा  कि  वे  इसे  1998  के  अपने  बजट  भाषण  से  उद्धृत  कर  रहे

 राज्य  सभा  में  कार्यवाही  का  मुद्रित  पाठ  इस  प्रकार

 “
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के जिन  उद्यमों  पर  शीघ्र  ध्यान  देने  की जरूरत

 उस  स्थिति  में  उन  पर  सरकार  अधिसंख्य  शेयर  होल्डिंग  को  आगे

 भी  बनाए  रखेगीਂ

 यह  बजट  भाषण  से  लिया  गया  एक  उद्धरण  है  जिसे  स्वयं  माषण

 में  ही गलत  ढंग  से  उद्धृत  किया  गया  इसके  मूल  शब्द  इस  प्रकार

 क्षेत्र  के  अत्यंत  महत्त्व  वाले  उद्यमों  में  सरकार  उसमें

 अधिसंख्य  शेयर  होल्डिंग  को  निरंतर  बनाए

 यह  वही  बात  है  जिसे  वित्त  मंत्री  न ेबजट  भाषण  में  कही

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  अन्य  मामलों  में  क्‍या  होगा  ?  इन्होंने  26

 प्रतिशत  के  बारे  में  कुछ  कहा

 श्री  अरूण  जेटली  :  अन्य-विषयों  के  मामले  में  वित्त  मंत्री  का

 भावण  बहुत  ही  स्पष्ट  मैं  इसे  पढ़ता  हूं  :

 मामलों  में  सरकार ने  आमतौर  पर  यही-निर्णय किया  है
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 कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  सरकार  की  शेधर  होल्डिंग  घटकर

 26  प्रतिशत  तक  की

 समय  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  इतना  बताना

 चाहूंगा  कि  एक  प्रश्न  उठाया  गया  प्रश्न  क्षेत्र  के

 रुग्ण  उद्योगों  को  पुनर्जीवित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?”  इस  प्रश्न

 का  जवाब  |ਂ  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  पुनर्जीवित  करने

 के  42  प्रस्ताव  लंबित  पड़े  हुए  इनमें  से  ।9  को  निपटाया  जा  चुका

 है  जबकि  23  प्रस्ताव  विचारार्थ  लंबित  पड़े  हुए

 एक  प्रश्न  है  जो  कई  सदस्यों  द्वारा  उठाया  गया  वह  यह

 कि  आयोग  को  क्‍यों  समाप्त  कर  दिया  गया  ?”  इस  संबंध

 में  मैं  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि विनिवेश  आयोग  का  गठन  23

 1996  में  किया  गया  यह  तीन  वर्षों  की अवधि  के  लिए  किया  गया

 था  ।  नियमानुसार  यह  अवधि  अगस्त  1999  में  समाप्त  हो  किन्तु

 इस  अवधि  को  30  1999  तक  बढ़ादी  गई  |  तत्पश्चात्‌  यह  अवधि

 1999  में  समाप्त  हो  चुकी  अब  फिर  से  एक  नए  आयोग  का  गठन

 किया  जाएगा ।  प्रक्रिया  पहले  ही  शुरू  की  जा  चुकी  मैं  इस  सदन

 को  आश्वस्त  करना  चाहूंगा  कि एक  नए  आयोग  का  गठन  किया

 श्री  दासमुंशी  की  ओर  से  एक  बड़ा  ही  महत्त्वपूर्ण  सुझाव  आया

 है  |  क्षेत्र  के  शेयरों  की  बिक्री  के  मामले  में  क्‍यों  नहीं  नियंत्रक

 और  महालेखा  परीक्षक  से  लेखा  परीक्षण  कराया  जाता  ?,“  मैं  उन्हें

 बताना  चाहूंगा  कि  ठीक  1991-92  से  यानी  जब  से  यह  प्रयोग  शुरू
 किया  गया  तब  से  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  से  नियमित  और

 निरंतर  लेखा-परीक्षण  कराया  जाता  रहा  इस  संबंध  में  नियंत्रक

 और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  उपलब्ध  हैं|  जाहिर  है  नियंत्रक  और

 महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  उपलब्ध  है  तो  लेखा-परीक्षण  आगे  भी

 चलता

 एक  और  सवाल  भी  उठाया  गया  था  कि  एक  नए  विभाग  की

 आवश्यकता  और  उसकी  वांछनीयता  क्‍यों  इसे  कई  सदस्यों  द्वारा

 उठाया  गया  पहले  भी  कई  मामलों  में  ये  विनिवेश  प्रक्रियाएं  ठप्प

 पड़ी  हुई  थीं  क्योंकि  कई  एजेंसियां  सरकार  के  साथ  संलग्न

 इसलिए  केवल  विनिवेश  प्रक्रिया  के संचालन  के  लिए  अब  एक  केन्द्रक

 मंत्रालय  बनाया  गया  पहले  यह  लोक  प्रशासनिक

 वित्त  मंत्रालय  विभाग  था  और  ये  सब  के  सब  इस  विशेष  कार्य  में  संलग्न

 रहते  इसलिए  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  नया

 विभाग  बनाया  गया

 अपराहन  3.00  बजे

 मैं  इस  विभाग  में  कुछ  ही  दिनों  से  हम  भरसक  प्रयत्न  करने

 विनिवेश  प्रक्रिया  हो  वह  सर्वाघिक की  कोशिज  कज्से  जा  रे  हैं  कि  जो  भी  लि

 की कोशिश करने जा रहे हैं कि जो भी विनि
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 अरूण

 जनहित  में  हो  औ  प्रत्येक  कारोबार  की  लागत  के  अनुसार  अधिकतम

 धन  उगाही  का  प्रयास  किया  सभी  प्रक्रिया  में  पूर्ण  पारदर्शिता

 यह  सही  है  कि  दूसरे  सदन  में  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  कुछ  महत्त्क्पूर्ण

 सुझाव  दिए  थे  जिन  पर  हम  लोग  विचार  कर  रहे  यहां  तक  कि

 इस  प्रक्रिया  को  क्रमबद्ध  करने  पर  और  हर  तरह  की  संभावनाओं

 में  श्रमिकों  के  हितों  का  भरसक  ध्यान  रखा

 भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  शेयरों  की  बिक्री  से  संबंधिक

 प्रश्न  पहले  ही  उठाए  जा  चुके  इस  पर  यहां  चर्चा  की  जा  चुकी
 और  उत्तर  दिए  जा  चुके  अब  और  आगे  मुझे  कुछ  नहीं  कहना

 ज्फः

 mr

 अ्य

 '

 श्री  प्रियरेजन  दासमुंशी  :  जब  दर  इतनी  कम  थी  तो

 इसे  बेचा  ही  क्‍यों  गया  ?  कल  का  यह  प्रश्न

 श्री  अरूण  जेटली  :  हालांकि  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दिया

 जा  चुका  फिर  भी  मैं  कुछ  कहना  जी.डी.आर

 डिपोजिट  इश्यू  के  माध्यम  से  शेयरों  को  बेचने  की  प्रक्रिया  थी  |

 यह  प्रक्रिया  1996  में  शुरू  की  गई  यह  एक  पारदर्शी  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्वीकृत  लेखा  निर्माण  प्रक्रिया  है  जिसके  द्वारा

 उस  जीडीआर  इश्यू  में  विनिवेश  होता  लेखा  निर्माण  की  यह  वही

 पारदर्शी  प्रक्रिया  है  जिसका  अनुपालन  भारतीय  गैस  प्राधिकरण

 लिमिटेड  में  भी  हाल-फिलहाल  किया  गया  कीमतें  गिरेंगी  या

 कीमतें  बढ़ेंगी  निश्चय  ही  यह  एक  अलग  बात  है  जो  संभव  भी  है  ।  सरकार

 ने  एक  समय  इसे  110  रुपये  की  दर  से  नहीं  बेचने  का  निश्चय  किया

 था  क्योंकि  कोई

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  तथा

 भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  अलग-अलग  सलाह  दिए  गए

 श्री  अरूण  जेटली  :  बाजार  के  उतार-चढ़ाव  पर  किसी  का  वश

 नहीं  चलता  |  उदाहरण  के  जब  कीमतें  120  रुपये  और  110  रुपये

 थी  तो  क्या  सरकार  उस  समय  इसे  बेचने  की  बुद्धिमानी  दिखा  सकती

 उस  वर्ष  फरवरी  में  घरेलू  बाजार  में  इसकी  कीमत  60  रुपये  थी
 और  अब  इश्यू  के  बाद  भी  शेयरों  की  कीमत  बेची  गई  दर
 से  काफी  कम  बाजार  भाव  को  कोई  नियंत्रित  नहीं  कर

 कोई  इसकी  भविष्यवाणी  नहीं  कर  सकता  |  जिस  प्रक्रिया  को  भारतीय
 गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  अपनाया  गया  था  वह  भी  एक  लेखा  निर्माण

 प्रक्रिया  ही  है  जिसे  1996  में  शुरू  की  गई  थी  और  इसका  निरंतर

 अनुपालन  किया  जाता

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  एक  या  दो  स्पष्टीकरण  |  माननीय

 मंत्री  महोदय  पहले  उन्हें  नोट  कर  लें  और  तब  उनका  उत्तर
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 श्री  नारायण  दत्त  लिवारी  :  माननीय  मंत्री  महोदय

 ने  विनिवेश  विमाग  को  नकारात्मक  नाम  इसे  नियोजन

 विभागਂ  नाम  देना  चाहिए  था  |  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  नकारात्मक

 नाम  न  देने  का  आग्रह  करता  ...

 »  श्री  अरूण  जेटली  :  अगर  माननीय  सदस्य  को  लगता  है  कि

 विनिवेश  एक  ऐसा  क्षद्म  शब्द  है  जो  कम्पनियों  को  बंद  करने  की  ओर

 इशारा  करता  है  तो  माननीय  सदस्य  को  ऐसा  न  समझकर  इसे  हमारे

 रुग्ण  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  इकाइयों  के  पुनरुद्धार  का  एक  प्रयास  समझना

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  हालांकि  विनिवेश  आयोग  ने  बहुत  ही  स्पष्ट

 रूप  से  विनिवेश  कोष  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  लेकिन  अभी

 तक  यह  कोष  केवल  कागजों  में  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा
 कि  विनिवेश  कोष  में  कितनी  राशि  इकट्ठी  की  गई  उन्होंने  उस  प्रश्न

 का  उत्तर  नहीं  दिया  और  इस  बारे  में  उपलब्ध  कराये  गए  कुल  धन

 के  बारे  में  सामान्य  उत्तर  यद्यपि  बजटीय  सहायता  में  32  प्रतिशत

 से  13  प्रतिशत  की  कमी  आई  लेकिन  इन  आठ  वर्षों  में  विनिवेश

 के  कारण  बढ़े  हुए  प्रतिशत  के  बारे  उन्होंने  कुछ  नहीं  साथ

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शेयरों  की  बिक्री  से  प्राप्त  राशि  में  से  किंतना

 धन  उपलब्ध  कराया  गया-इस  पर  भी  उन्होंने  कुछ  नहीं  कहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आचार्य  आप  पहले  ही  इस  वाद-विवाद

 में  बोल  चुके

 श्री  ए-सी.जोस  :  माननीय  म॑ँत्री  ने  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  पहले  ही  इशारा  किया

 उन्होंने  कहा  कि  कुछ  निर्णय  लिए  जा  चुके  हैं  और  कुछ  लंबित  पड़े

 हुए  मुश्किल  वित्तीय  लेन-देन  के  संबंध  में  है  क्योंकि  एक

 या  दो  सालों  से  चर्चा  चल  रही  है  और  तब  तक  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रम  बन्द  हो  जाते  हैं|  फैक्ट  केरल  का  मामला  पिछले

 दो  सालों  से  लंबित  है  और  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 मेरा  सीधा  प्रश्न  यह  है  कि  कया  मंत्री  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 के  बारे  में  शीघ्र  निर्णय  लेंगे  और  जिन  उपक्रमों  का  पुनरुद्धार  हो सकता

 है  उनका  किसी  प्रकार  पुनरुद्धार  करेंगे  ?

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  सर्वप्रथम  मुझे  खेद

 है  कि  शेयरों  को  बेचने  के  बारे  में  संबंधित  मंत्री  के  वक्तव्य  के

 बाद  स्पष्टीकरण  मांगना  पड़  रहा

 प्रिय  मित्र  श्री  अरूण  जेटली  ने  झुछ  टिप्पणियां  मैं  उन्हीं

 के  आधार  पर  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  अपने  संक्षिप्त  बयान  में

 उन्होंने  कहा  कि  एक  समय  के  शेयरों  के  मूल्य  खाते  में  110
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 रुपए  से  115  रुपए  दर्शाए  गए  तत्कालीन  सरकार  ने  उस  समय

 शायद  इसलिए  विनिवैश  नहीं  किया  क्‍योंकि  मर्चेन्ट  बैंक  ने  तत्कालीन

 सरकार  को  बताया  कि  यह  सही  मूल्य  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  उस

 समय  मर्चेन्ट  बैंक  ने  120  रुपए  न्यूनतम  मूल्य  सुझाया  वस्तुतः
 मर्चेन्ट  बैंक  ने  उस  समय  कहा  था  कि  मुझे  बताया  गया  बशर्ते

 मंत्री  महोदय  इसकी  पुष्टि  कि  के  शेयर  का  वास्तविक  मूल्य
 150  रुपए  यह  उस  समय  की  बात  है  जब  हमारे  स्टॉक  मार्किट

 का  संवेदी  सूचकांक  3,600  पर  इस  समय  यह  4,600  के  आसपास

 उस  समय  डाउजन्स  5000  के  आसपास  था  जो  अब  10,000  को

 भी  पार  कर  गया  उस  समय  गैस  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतें

 आज  से  बहुत  कम  के  शेयर  का  वास्तविक  मूल्य  150

 रुपए  से  काफी  अधिक  होना  इस  पृष्ठभूमि  में  आप  सस्ते  में

 शेयर  बेचने  के  लिए  आतुर  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  कि  यह

 शेयरों  की  सस्ते  में  बिक्री  ह ैअथवा  उनकी  संतोषजनक  बिक्री  क्या

 आप  इस  बारे  में  कुछ  प्रकाश  डालेंगे  ?

 श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल  :  अध्यक्ष  मुझे  बोलने  का

 अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  वस्तुतः  मेरा  नाम  पार्टी  के

 वक्‍ताओं  में  था  परन्तु  हमारे  कुछ  लोगों  ने  न  बोलने  का  निर्णय

 मुझे  केवल  एक  स्पष्टीकरण

 अध्यक्ष  आप  कृपया  संक्षेप  में  बात  करें  क्‍योंकि  हमें

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर  भी  चर्चा  करनी

 श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल  :  ठीक  महोदय  |  गुजरात
 में  तीनों  मजदूर  ऐटक  और  ने  इसके

 विनिवेश  के  विरुद्ध  गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  मुकदमा  किया

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारी  कल्याण  संघ

 ने  भी  में  विनिवेश  के  बारे  में  कुछ  शंकाएं

 जताई  मेरे  पास  जो  सूचना  है  उसके  अनुसार  सरकार  विनिवेश

 का  मन  बना  चुकी  फिलहाल  इसमें  13,000  कर्मचारी  आई  पी

 सी  एल  1969  में  बनी  वर्ष  1971-72  से  लागू  आरक्षण  नीति  के

 फलस्वरूप  2500  जाति  और  जनजाति  के  कर्मचारी  कार्यरत

 उन्हें  डर  है  कि  30  प्रतिशत  से  अधिक  निजी  शेयर  धारिता  होते

 ही  आरक्षण  नीति  समाप्त  कर  दी  आई.पी.सी.एल  में  सरकार

 की  मौजूदा  शेयरघारिता  59  प्रतिशत  यदि  आप  31  प्रतिशत

 शेयरधारिता  निजी  क्षेत्र  को  दे  देंगे  तो  यह  निजी  क्षेत्र  में  ही  आ

 इसलिए  उन्हें  आशंका  है  कि  आरक्षण  नीति  बन्द  हो  जाएगी  |  अनुसूचित

 #  जाति  और  जनजातियों  के  कर्मचारियों  का  क्‍या  होगा  ?  मैं  सरकार
 ह

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ही  नहीं  किसी

 _/
 भी  सरकारी  उपक्रम  के  विनिवेश  के  बावजूद  आरक्षण  नीति  आनिवार्यता

 जारी  रहने  का  आश्वासन  देने  को  तैयार  है  ?  कर्मचारी  एसोसिएसंस
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 ही  उन  भू  स्वामियों  ने  भी अपील  की  है  जिन्होंने  इन  लोगों  को

 जमीनें  दी  हुई

 श्री  रतिलाल  कालीदास  वर्मा  :  श्री  प्रवीण  राष्ट्रपाल
 ने  जो  कहा  मैं  भी उसका  समर्थन  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  आप  स्वयं  को  उनके  साथ

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मैं  केवल  एक  मुद्दा  उठाना  चाहता

 माननीय  मंत्री  जी  न ेअमी-अभी  बताया  कि  ऐसे  मामलों  में  नियंत्रक

 और  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  लेखा  परीक्षा  की  प्रक्रिया  जारी  मैं  यह

 नहीं  कह  मैं  तो बल्कि  यह  कह  रहा  हूं  कि आयोग  की  यह  विशेष

 सिफारिश  है  कि  शेयर  बेचते  समय  अविलम्ब  मामला  नियंत्रक  और

 महालेखा  परीक्षक  के  साथ  उठाया  जाए  और  उनकी  टिप्पणी  के  अनुसार
 सारी  प्रक्रिया  पूरी  की  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  के

 मामले  में  यह  प्रक्रिया  अपनाई  गई  यही  प्रश्न  मैंने  कल  भी  किया

 प्रेमाजम  :  माननीय  मंत्री  अपनी  टिप्पणियां

 करते  हुए  एक  ही  बात  पर  जोर  देते  रहे  कि  विनिवेश  1991  से  ही

 शुरू  हो  गया  था  और  कांग्रेस  और  संयुक्त  मोर्चा  सरकारों  ने  इसे  जारी

 रखा  ।  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  ने  इस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लियां

 उन्होंने  कहा  कि  इस  मामले  की  जांच  की  मैं  इसके

 विस्तार  में  नहीं  जाना  मेरा  मंत्री  महोदय  से  प्रश्न  है  :  कि

 संबंधी  आपकी  कया  नीति  है  ?”  क्योंकि  लोकसभा  की

 सरकार  ही  वस्तुतः  लोकसभा  में  भी  है और  इसके  शासन  के

 राष्ट्रीय  एजेंडे  में  कहा  गया  था  :

 प्रक्रिया  जारी
 “  भारत  का  निर्माण

 भारतीयों  द्वाराਂ  के  सिद्धान्त  पर  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  की  प्रगति

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  का  आग्रह

 यही  मेरा  प्रश्न

 अब  आपने  रोजगार  का  ख्याल  रखने  की  बात  समय  की

 कमी  के  कारण  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  |  मैं  केवल  इंडियन

 ड्रग्स  एण्ड  फार्मासिटीकल्स  हैदराबाद  का  उदाहरण  देना

 हमें  प्राप्त  अभ्यावेदन  के  अनुसार  कर्मचारियों  को  अभी  तक  दो

 माह  का  वेतन  नहीं  मिला  इस  तरह  यह  सरकार  कर्मचारियों  के

 हितों  की  रक्षा  कर  रही  यह  जन  प्रतिधित्व  ...  प्रश्न

 यह  है  :  नवगठित  विनिवेश  जो  मेरे  हिसाब  से  सरकारी  क्षेत्र
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 को  समाप्त
 कर

 रहा  नष्ट  कर  रहा  इस  मुद॒दे  को  किस  प्रकार

 सुलझाएगा  ञर्थात्‌  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  कैसे  करेगा  ?

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  सदन  को  सूचित  करें  कि आप

 नीति  की  घोषणा  कब  कर  रहे

 श्री  अरूण  जेटली  :  श्री  दासमुंशी  ने  जो  मुद्दा  उठाया

 है  यही  मुद्दा  सबसे  बाद  में  उठाया  गया  विनिवेश  के  संबंध  में  सरकार

 द्वारा  लागू  नीति  पिछले  दो  बजटों  में  स्पष्ट  की  गई  जो  नीति

 उसे  मैं  वित्त  मंत्री  के  1998-99  के  बजट  भाषण  से  उद्धृत  करता

 हूं  पर

 ने  सामान्यता  एक  निर्णय  लिया  है  कि  सरकारी  उद्यमों

 में  सरकार  की  शेयरघारिता  26  प्रतिशत  की

 महत्त्व  के  सरकारी  उद्यमों  में  सरकार  की  प्रमुख
 शेयरघारिता  बनी

 मामलों  में  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  की

 1999-2000  के  बजट  में  भी  इसकी  पुनः  पुष्टि  की  गई  मैं  उद्धृत
 करता  हूं  :

 क्षेत्र  के  उद्यमों  के  प्रति  सरकार  की  नीति  सामरिक

 महत्त्व  की  इकाइयों  को  सुदृढ़  करने  और  अ-सामरिक  इकाइयों
 का  धीरे-धीरे  विनिवेश  या  उचित  मूल्य  पर  बेघकर  निजीकरण
 करने  और  कमजोर  इकाइयों  का  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  पुनर्वास
 नीति  तैयार  करने  के  प्रति  निर्णायक  रूप  से  समर्पित  रहेगी  |ਂ

 विनिवेश  कोष  की  स्थापना  के  संबंध  में  प्रश्न  उठाया  गया  था
 कि  सरकार  का  कया  प्रस्ताव  ह ैऔर  किस  प्रकार  के  कोष  का  सुझाव
 दिया  गया

 इस  कोष  का  सुझाव  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के  समय  दिया  गया

 आज  तक  यह  कोष  नहीं  बन  पाया  वित्त  मंत्री  ने  राज्य

 सभा  में  बहस  का  उत्तर  देते  हुए  स्पष्ट  कर  दिया  है  और  मैं  उनके  वक्तव्य

 की  पुष्टि  करता  उन्होंने  विनिवेश  कोष  के  वास्तविक
 गठन  के  संबंध  में  शीघ्र  ही  निर्णय  लेने  जा  रहे  हैं  जिसमें  आय  का  दस
 प्रतिशत  जमा  किया  जाएगाਂ  ...

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आठ  वर्ष

 श्री  अरूण  जेटली  :  असल  इसका  सुझाव  1996  में  दिया

 गया  आप  कह  रहे  हैं  कि  आठ  वर्ष  बाद  ...  वर्ष  1991

 में  यह  गठित  नहीं  हुआ  और  1996  से  इसका  गठन  नहीं  ...

 |

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  विनिवेश  कोष  की  स्थानपना  1996  में  हुई
 इसमें  आपने  किलनी  पूंजी  जमा  की  है  ?
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 श्री  अरूण  जेटली  :  वर्ष  1996-97  में  इसे  स्थापित  नहीं

 किया  मैं  सिर्फ  वित्त  मंत्री  की  बात  को  दोहरा  रहा  हूं  कि  हम

 इस  कोष  को  स्थापित  करने  के  लिए  कदम  उठा  रहे  हैं  जिसमें  आय

 दस  प्रतिशत  जमा

 एक  प्रश्न  उठाया  गया  था  कि  पुनर्गठन  प्रक्रिया  और  निर्णय  लेने

 की  प्रक्रिया  में बहुत  समय  लगता  जब  तक  बाजार  की  दशा  में

 परिवर्तन  स्थिति  और  भी  बेहतर  हो  सकती  है  ।  वस्तुतः  इसी  कारण

 इस  मामले  में  निर्णय  करने  के  लिए  एक  नोडल  एजेन्सी  का  सृजन

 किया  गया

 जहां  तक  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  संबंध  श्री

 जयपाल  रेड्डी  ने  यह  प्रश्न  उठाया  यद्यपि  ऐसा  ही  प्रश्न  एक

 पिछली  बहस  में  भी  उठाया  गया  था  |  मेरे  वरिष्ठ  सहकर्मी  श्री  राम  नाईक

 पहले  ही  इसका  उत्तर  दे  चुके  आपका  सारा  तर्क  एक  मूलभूत  तथ्य

 का  नजर-अन्दाज  कर  रहा  है  कि  शेयर  बाजार  में  चाहे  वह  घरेलू  हो

 अथवा  शेयरों  का  मूल्य  कभी  एक  जैसा  नहीं  इस

 वजह  से  कि  इनके  मूल्य  कभी  समान  नहीं  कोई  भी  बाजार  पर

 नियन्त्रण  नहीं  रख  सका  है  और  भविष्य  में  इनका  मूल्य  क्या  होगा  इसकी

 भी  भविष्यवाणी  कोई  नहीं  कर  सका  है  |  मुख्यतः  बेचने  का  निर्णय  करने

 के  बाद  जब  आप  इन  मामलों  में  निर्णय  लेने  में  विलंब  करते  हैं  और

 जब  आप  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  करते  हैं  तो  मूल्य  और  भी  कम  हो  सकते

 जैसा  कि  इस  मामले  में  आपको  न  केवल  मूल्यों  के  कम  हो

 जाने  से  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  बल्कि  उन  दो  से  तीन  वर्षों  के  दौरान

 उस  अवसर  के  खोने  के  कारण  भी  नुकसान  उठाना  पड़ता

 अतः  जिस  मूल्य  पर  इसे  बेचा  गया  वह  प्रचलित  मूल्य  के  लगभग

 बराबर  था  |  घरेलू  मूल्य  आंशिक  रूप  से  ज्यादा  थे  क्योंकि  घरेलू  बाजार

 का  आकार  ही  छोटा  घरेलू  बाजार  में  इसे  खरीद  पाने  की  क्षमता

 नहीं  थी  |  मूल्य  चाहे  78  रुपये  ही  रहा  होगा  परन्तु  अन्तर्राष्ट्रीय

 बाजार  में  उसका  मूल्य  70  रुपये  इससे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 बाजार  की  शक्तियों  के  कुचले  जाने  की  स्थिति  स्पष्ट  होती  है  क्योंकि

 बिक्री  के  बाद  यह  मूल्य  डॉलर  की  दर  पर  उस  मूल्य  से  कम  रहा

 है  जिस  पर  यह  बेचा  गया  था  |  के  संबंध  में  ...

 श्री  जयपाल  रेडडी  :  यही  मानदंड  के  मामले

 में  भी अपनाया  जाना  चाहिए

 श्री  अरूण  जेटली  :  प्रत्येक  बिक्री  का  निर्णय  उसके  गुणी  दोष
 ;

 है के आधार पर करना श्री जयपास रेड्डी : कौन जिर्णय करेगा ?... श्री अरूण जेटली : भुश्रतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड
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 श्री  अरूण  जेटली  :  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड

 के  मामले  सलाह  विपरीत  ऐसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  है  कि

 कोई  निर्णय  लेने  के  आप  उससे  पीछे  हट  जाएं  |  इंडियन  ऑयल

 का  मामला  लें  |  वर्ष  1996-97  विनिवेश  का  निर्णय  लिया  गया

 लेकिन  बाजार  की  स्थितियों  के  कारण  उसे  रोक  लिया  बाजार

 की  विक्षोभकारी  स्थितियों  के  आप  एक  खास  समय  तक  इसे

 रोक  सकते  हैं  ...

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  अपने  मित्र  की  बात  को

 बीच  में  रोकना  नहीं  घाहता  |  हम  सभी  यह  कहना  चाह  रहे  हैं  कि भारतीय

 गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  मामले  में  इसकी  अनुमति  दी  जानी

 घाहिए  थी  आपको  रोकना  चाहिए  था  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जयपाल  कृपया  आप  मंत्री  जी  की

 बात  में  व्यवधान  उत्पन्न  न  करें  ।

 श्री  अरूण  जेटली  :  मुझे  यह  स्पष्ट  करने  दें  कि  भारतीय

 गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  मामले  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  वही  मूल्य
 था  जिस  पर  इसे  खरीदा  गया

 दो  प्रश्न  और  उठाये  गये  हैं  |  के  मामले  मामला

 अब  भी  प्रक्रिया  के  अधीन  इस  मामले  में  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं

 लिया  गया  पिछली  बहस  के  दौरान  जो  प्रश्न  उठाये  गये  थे  उन

 सभी  पर  उस  समय  विचार  किया  जायेगा  जब  सरकार  इस  खास  मामले

 में  निर्णय  लेगी  ।

 नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  के  संबंध  में  भी  सुझाव  दिये  गये

 एक  अलग  संदर्भ  में  बात  कही  गयी  ...

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  क्या  आप  भारतीय  गैस  प्राधिकरण

 लिमिटेड  के  मामले  पर  दुबारा  दृष्टि  डालने  और  इसकी  जांच  कराने

 के  लिए  तैयार  हैं  ?  ...

 श्री  अरूण  जेटली  :  इस  मामले  पर  पहले  भी  एक  खास

 तरीके  से  कार्रवाई  की  जाती  रही  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड

 सौदा  सहित  प्रत्येक  सौदे  के  संबध  में  इसी  प्रकार  की  कार्रवाई  की  जाती

 केवल  इसलिए  कि  कोई  व्यक्ति  कोई  मामला  उठाना  चाहता

 उस  खास  मामले  के  लिए  नयी  प्रक्रिया  को अपनाया  नहीं  जा  सकता  |

 मैं  यह  सुझाव  दूंगा  कि  हमारे  प्रयास  पारदर्शी  होंगे  और  अत्युत्तम

 प्राप्त  करने  में  समर्थ  ...

 श्री  प्रवीण  रष्ट्रपाल
 :

 के  बारे  में  जवाब  नहीं

 11

 श्री  अरूण  जेटली  :  मैंने  कहा  है  कि  मामला  अब  भी  सरकार

 के  विधाराधीन  है  और  इसीलिए  के  संबंध  में  जो  सुझाव
 दिये  गये  अंतिम  निर्णय  लेते  समय  हम  उन्हें  ध्यान  में  हमारा

 प्रयत्न  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  सर्वाधिक  जनहित  और  भविष्य  में

 होने  वाले  लेन-देन  में  सबसे  अधिक  पारदर्शी  प्रक्रियाओं  का  पालन  करने

 का

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आदित्य  नाथ  अब  हम  गैर  सरकारी

 सदस्यों  के  कार्य  पर  चर्चा  आरम्भ

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  क्या  आप  सदन  की  समिति  द्वारा  जांच

 की  मांग  को  स्वीकार  करेंगे  ?  सदन  की  समिति  द्वारा

 भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  मामले  की  जांच  की  मांग  को  आप

 क्यों  नहीं  स्वीकार  करते  ?  ः

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मंत्री  जी  इस  बात  से

 क्यों  भयभीत  हैं  ?  चूंकि  मंत्री  जी  इस  मांग  के

 प्रति  सहमत  नहीं  हो  रहै  इसलिए  हम  बहिर्गमन  कर  रहे

 अपराहन  3.18  बजे

 श्री  बसुदेव  आचार्य  और  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य

 समा-भवन  से  बाहर  चले  गए  ॥)

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  :  मंत्री  जी  हमारी  मांग  स ेसहमत
 नहीं  अतः  हम  विरोध  में  सदन  से  बहिर्गमन  कर  रहे  हैं  ...

 अपराहन  3.18%  बजे

 श्री  प्रियरंजन  दासमुंशी  और  कुछ  अन्य  माननीय

 सदस्य  समा-मवन  से  बाहर  चले  गए  /)

 अपराहन  3.19  बजे

 समय  रघुवंश  प्रसाद  सिंह  तथा  कुछ  अन्य  माननीय

 सदस्य  समा-भवन  से  बाहर  चले  गए  |)

 श्री  पांडियन  :  विरोध  स्वरूप

 हम  अपनी  पार्टी  अन्ना  द्रमुक  की  ओर  से  सदन  से  बहिर्गमन  कर  रहे

 हैं  ।

 अपराहन  3.19  बजे
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 प्रेमाजम  :  कया  मैं  मंत्री  जी  का

 उत्तर  प्राप्त  करने  के  लिए  योग्य  नहीं  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  बैठें  |

 प्रेमाजम  :  विरोध  स्वरूप  मैं  भी  बहिर्गमन  कर

 रही

 अपराहन  3.19  बजे

 गोवध  प्रतिषेध  विधेयक*

 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  गौ  और  गौवंश  के  वध  का  प्रतिषेध  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 “  गौ  और  गौवंश  के  क्ध  का  प्रतिषेध  करने  वाले  विधेयक  के

 पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 मुझे  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करना  है  कि  श्री

 बनातवाला  ने  इस  आधार  पर  विधेयक  का  विरोध  करने  की  सूचना  दी

 है  कि  विधेयक  उस  विधान  की  संकल्पना  करता  है  जो  सदन  की  विधायी

 क्षमता  से  बाहर

 श्री  बनातवाला  :  अध्यक्ष  सर्वप्रथम

 तो  यह  माना  जाना  चाहिए  कि  पूर्व  मुद्दों  पर  मैंने  पहले  ही  विरोध  किया

 होता  तथा  सदन  से  बहिंगमन  किया

 मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  के  लिए  मांगी  गई

 अनुमति  का  विरोध  करता

 मैं  यह  स्पष्ट  करता  हूं  कि  विधेयक  सिर्फ  गौ  संबंधी  नहीं

 इसमें  सांड़  मैंस  और  ऐसे  अन्य  जानवर  सहित  सभी  गौवंश  शामिल

 इस  तरह  का  पूर्ण  प्रतिबन्ध  तो  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  भी

 असंवैधानिक  ठहराया  गया  उच्चतम  न्यायालय  ने  1996  में

 हसमतउल्ला  बनाम  मध्य  प्रदेश  राज्य  और  अन्य  के  मामले  में  दिए  गए

 अपने  निर्णय  में  मध्य  प्रदेश  के एक  ऐसे  ही  विधेयक  को  खारिज़  कर

 दिया  अतएव  आज  जो  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  के  लिए  हमारे

 सामने  है  वह  असंवैधानिक  है  तथा  संविधान  के  शक्ति-बाह्म

 जन  पा
 *  भारत  के  राजपत्र  असांधारुण  दिनांक  17-12-99  में  प्रकाशित

 17  1999  सदस्यों  के  468

 मेरे  पास  एक  दूसरा  महत्त्वपूर्ण  मामला  है और  वह  यह  है  कि

 विधेयक  विधान  निर्माण  की  दृष्टि  से  इस  सदन  की  क्षमता  से  बाहर

 है  |  इस  सदन  के  पास  इस  मुददे  पर  विधान  निर्माण  की  क्षमता  नहीं

 है  |  इस  मुद्दे  का  संबंध  कृषि  और  पशु-पालन  संगठन  से  है  |  यह  विषय

 केन्द्र  सूची  में  नहीं  यह  समवर्ती  सूची  में  भी  नहीं  है  लेकिन  विधेयक

 की  विषय-वस्तु  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  सूची-दो  में  यह

 पूर्णरूपेण  राज्यों  क ेअधिकार-ुक्षेत्र  में  यह  केन्द्र  क ेअधिकाए-हक्षेत्र

 में  नहीं  आता  ह ैऔर  इसलिए  इस  तरह  का  विधान  अधिनियम  करना

 पूर्णतः  इस  सदन  की  क्षमता  के  बाहर

 मैं  आपको  याद  दिलाता  हूं  कि  1  1954  को  भारत  के

 महान्यायवादी  को  इस  सदन  में  बुलाया  गया  उस  समय  पंडित

 जवाहरलाल  नेहरू  प्रधानमंत्री  महान्यायवादी  उस  सदन  में  आए

 तथा  उन्होंने  इस  मत  की  संपुष्टि  की और  सदन  को  सलाह  दी  की

 यह  विषय  पूरी  तरह  से  राज्यों  के अधिकार-क्षेत्र  के  अंतर्गत  आता

 यह  केन्द्र  सूची  के  अंतर्गत  नहीं  आता  यह  समवर्ती  सूची  में  भी  नहीं

 आता  है  और  इसलिए  इस  विषय  पर  सदन  विधान  निर्माण  के  लिए

 सक्षम  नहीं

 यह  बहुत  महत्त्वपूर्ण  बात  मैं  समझता  हूं  कि  आपको  स्वयं

 विधेयक  पुरःस्थापित  नहीं  करने  देना  चाहिए  था  पंडित  जवाहरलाल

 नेहरू  के  समय  में  1  1954  को  इस  सदन  में  स्वयं  भारत  के

 महान्यायवादी  आए  थे  और  इस  विषय  पर  अपनी  सलाह  दी  मामला

 यहां  सदन  के  समक्ष  उनका  सम्पूर्ण  कि  यह  विषय  वस्तु  इस

 सदन
 की

 क्षमता  के  बाहर  लोक  सभा  की  कार्यवाही  में  उपलब्ध

 मैं  |  1954  की  कार्यवाही  का  उल्लेख  कर  रहा

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  विधेयक  न  केवल  असंवैधानिक  है

 अपितु  यह  इस  सदन  की  विधान  निर्माण  क्षमता  से  भी  बाहर

 विधान  निर्माण  क्षमता  का  निर्णय  इस  बारे  में  कर  लिया

 गया  मेरे  दृष्टिकोण  की  संपुष्टि  पहले  ही  की  जा  चुकी  मेरा

 दृष्टिकोण  वही  है  जो  महान्यायवादी  का  था  और  उन्होंने  अपनी  राय

 स्वयं  इसी  सदन  में  व्यक्त  की

 मैं  आपका  ध्यान  नियम  294  के  खंड  ]  के  उप-खंड  की

 ओर  भी  आकर्षित  करना  चाहूंगा  |  उसे  पढ़ने  से  पहले  मैं  आपसे  अनुरोध
 करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  बिल्कुल
 नदी  जाए  तथा  इस  सदन  की  विधान  निर्माण  क्षमता  से  बाहर  घोषित

 किया  यदि  आप  मेरी  प्रार्थना  को  स्वीकार  नहीं  करते

 हैं  तो  मै ंनियम  294,  खंड  के  उप-खंड  को  पढ़कर  सुनाता

 इसमें  लिखा  है  :
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 सदस्यों  के  प्रत्येक  विधेयक  की  जांच  करना

 जिसका  सभा  में  इस  आधार  पर  विरोध  किया  जाए  कि  विधेयक

 द्वारा  ऐसे  विधान  का  सूत्रपात  होता  है  जो  सभा  की  विधायिनी

 सक्षमता  से  परे  है  और  अध्यक्ष  ऐसी  आपत्ति  को  ऊपरी  दृष्टि  से

 ठीक  समझे  |ਂ

 आपत्ति  को  ऊपरी  दृष्टिਂ  तर्कसंगत  मानना

 यहां  तक  कि  महान्यायवादी  इस  सदन  में  आए  थे  और  उन्होंने

 कहा  था  कि  मामला  इस  सदन  की  विधान  निर्माण  क्षमता  के  बाहर

 इसलिए  यह  बड़ी  अजीब  सी  बात  है  कि  सदस्यगण  पंडित  जवाहरलाल

 नेहरू  के  प्रधान  मंत्रित्व  काल  में  महान्यायवादी  द्वारा  इस  सदन  में  व्यक्त

 की  गई  राय  के  विरुद्ध  अपनी  बात  पर  अड़े

 मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  आप  इस  विधेयक  को

 बिल्कुल  असंगत  करार  दें  |  यदि  आप  ऐसा  नहीं  करते  हैं  तो  मैं  माननीय

 सदस्य  से  अपील  करूंगा  कि  वह  ऐसे  विधेयक  पर  न  अड़ें  जो इस  सदन

 की  विधान  निर्माण  क्षमता  के  बाहर  यदि  वह  भी  नहीं  मानते

 हैं  तो  मुझे  इस  सभा  से  अपील  करनी  होगी  कि  वह  इस  विधेयक  को

 पूर्णतया  खारिज  कर  यह  असंवैधानिक  है  तथा  सदन  की  विधान

 निर्माण  क्षमता  के  बाहर  यदि  वह  भी  इसे  स्वीकार  नहीं  करती  है

 तो  यह  मामला  जांच  के  मैंने  जो  नियम  उद्धृत  किए  हैं  उसके

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  संबंधी  समिति  के  पास  जाने

 श्री  किरीट  सोमैया  :  माननीय  सदस्य

 ने  नियम  294  उद्धघृत  किया

 सदन  भीतर  पिछली  सभी  लोक  सभाओं  पहले  भी  ऐसा

 हुआ  है  कि  जब  तक  समिति  नेहीं  गठित  कर  दी  जाती  है  तब  तक  सभी

 विधेयकों  को  पुरःस्थापित  करने  की  अमुमति  होती  चाहे  वह  संविधान

 विधेयक  हो  या  कोई  अन्य  विधेयेक  |  पिछले  शुक्रवार  को  मेरे

 विधेयक  पर  भी  आपत्ति  की  गई  थी  और  सदन  ने  इसे  पूर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  इसलिए  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  नियम  294  के

 संबंध  में  उठाया  गया  प्रश्न  उचित  इसलिए  उनके  द्वारा  की  गई

 आपत्ति  को  अस्वीकार  कर  दिया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  योगी

 श्री  खारबेल  स्वाइंन  :  मुझे  एक  बात  कहनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कोई  सूचना  नहीं  दी

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  मैं  इस  विधेयक  के  पक्ष  में

 1921  सदस्यों  के  470

 मुझे  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  देने  की  अनुमति  दी  जाए  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  |  इसे  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  वाला

 सदस्य  उत्तर  दे  सकता

 योगी  आदित्यनाथ  ।

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  वह  उत्तर  दे  सकते  हैं  ...

 मेरे  पास  उनकी  आपत्ति  के  उत्तर  में  एक  बहुत  ही  सटीक  तर्क

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  समझने  की  कोशिश

 कीजिए  कि  यह  विधेयक  के  पुर:स्थापन  की  अवस्था

 योगी  आदित्यनाथ  |

 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  गाय  भारतीय  संस्कृति  और  धर्म

 का  प्रमुख  आधार  रही  अपनी  सरलता  और  उपयोगिता  के  कारण

 गोवंश  की  महत्ता  प्रायः  सभी  सभ्य  देशों  में  न्‍्यूनाधिक  रूप  से  विद्यमान

 भारत  जैसे  धर्म-परायण  और  कृषि  प्रधान  देश  में  इसकी  महत्ता

 जन्य  और  जन्मभूमि  के  समान  लोकवंदनीय  रही  है|  इस  सभी  को  देखते

 हुए  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  अनुच्छेद  48  में  व्यवस्था  की  थी

 कि  राज्य  कृषि  और  पशुपालन  को  आधुनिक  और  वैज्ञानिक  प्रणाली

 में  शिफ्ट  करने  का  प्रयास  करेगा  और  बछड़े  और  दूधारू  पशुओं
 की  नस्‍्लों  में  सुधार  लाने  का  प्रयास  ...

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  वह  विधेयक  के

 गुण  दोष  की  बात  कर  रहे  हम  अभी  विधेयक  के  गुण-दोष  पर  चर्चा

 नहीं  कर  रहे  श्री  बनातवाला  ने  तकनीकी  सवाल  उठाये  हैं

 उन्हें  उनका  उत्तर  देना  चाहिए  न  कि  विधेयक  के  गुणदोष  बताने  चाहिए

 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रमेश  श्री  बनातवाला  ने  कुछ
 तकनीकी  सवाल  उबाए  इसीलिए  वह  उनका  उत्तर  दे  रहे

 योगी  आदित्यनाथ  :  पहले  मैं  भूमिका  रख  रहा  हूं  |  बछड़ों

 और  अन्य  दूधारू  पशुओं  की  नस्लों  के  सरंक्षण  और  तथा  उनका

 वध  निषेध  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  अध्यक्ष

 पिछले  52  वर्षों  में  देश  के  100  करोड़  लोगों  की  भावनाओं  का  अनादर

 करते  उनकी  भावनाओं  को  आद्यात  पहुंचाते  हुए  ...
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 अध्यक्ष  महोदय  :  योगी  आज  श्री  बनातवाला  द्वारा

 उठाई  गई  आपत्तियों  को  उत्तर

 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  मैं  जवाब  दे  रहा  इस
 देश  में  तुष्टीकरण  की  नीति  पर  चलकर  बराबर  इस  देश  में  गो-हत्या
 होती  रही  इस  सदन  में  इससे  पहले  भी  चर्चा  हो  चुकी  संविधान
 के  भाग  चार  में  उल्लिखित  राज्य  के  नीति-निर्देशक  तत्त्वों  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  बनाया  गया  कानून  इस  आधार  पर  असंवैधानिक

 घोषित  नहीं  किया  जाएगा  कि  वह  सरकार  द्वारा  और

 धाराओं  में  दिये  गये  अधिकारों  का  उल्लंघन  करता  यदि  कोई
 भी  कानून  बनता  है  जिसके  द्वारा  बछड़ा  और  अन्य  दुधारू  अथवा

 कृषि  उपयोगी  पशुओं  की  हत्या  पर  प्रतिबंध  लगता  तो  प्रदत्त

 अधिकारों  के  प्रतिबंध  के  नाम  पर  उसे  असंवैधानिक  घोषित  नहीं  किया
 ”

 जा  सकता  है  और  इस  प्रकार  संशोधन  के  आलोक  में  गोवंश  वध

 वंचित  विधेयक  कोई  भी  माकूल  कानून  बनाने  का  मार्ग  प्रशस्त  हो  गया

 है  तथापि  सरकार  अभी  तक  कोई  अभीष्ट  रूप  से  विचार  करने  वाला

 कानून  नहीं  बना  पाई

 क्योंकि  विभिन्‍न  कारणों  से  ऐसा  करने  का  कोई  साहस  जुटा
 नहीं  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  योगी  आदित्यनाथ  कृपया  समझने  की

 कोशिश  करें  कि  यह  सिर्फ  प्रारंभिक  अवस्था  में  ही

 _  हिन्दी

 योगी  आदित्यनाथ  .:  आवश्यक  है  कि  इस  महत्त्वपूर्ण  और

 संवेदनशील  प्रकरण  के  लिए  केन्द्रीय  कानून  बनाया

 श्री  खारबेल  सवाई  :  मुझे  श्री  बनातवाला  द्वारा  उठाए

 गए  बिंदु  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  की  अनुमति  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जवाब  नहीं  दे  सकते  कृपया  अपने

 स्थान  पर  बैठ

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  यह  उत्तर  देने  का  प्रश्न  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  कोई  सूचना  नहीं  दी

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  कृपया  मुझे  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  श्री  स्वाइं

 कृपया  समझने  की  कोशिशं  करें  कि  प्रक्रिया  यह  नहीं

 खारबेल  स्थाइ  :  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  इस  सभा  की  विधायी

 क्षमता  से  परे

 सदस्यों  के  विधेयक  .  472
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  स्वाइं  आप  इस  आपत्ति  का  उत्तर  देने  हेतु

 सक्षम  व्यक्ति  नहीं  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  स्वाइं  कृपया  बैठ  जायें  |  आपको  स्पष्टीकरण
 देने  की  आवश्यकता  नहीं

 श्री  खारबेल  रयथाइं  :  संयुक्त  मोर्चा  की  सरकार  के  कार्यकाल
 के  दौरान  इस  विधेयक  पर  चर्चा  हुई  थी  हालांकि  विधेयक  पारित  नहीं
 किया  जा  सका

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अपने  स्थान  पर  बैठने  का  अनुरोध
 कर  रहा  आपको  कोई  स्पष्टीकरण  देने  की  आवश्यकता  नहीं

 मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करना  है  कि  अध्यक्षपीठ  इसका  निर्णय

 नहीं  लेता  है  कि  कोई  विधेयक  संवैधानिक  रूप  से  विधायी  अधिकार

 क्षेत्र  के अंतर्गत  आता  है  अथवा  नहीं  ।  सभा  किसी  विधेयक  के  संविधान

 के  अधिकारातीत  होने  के  विशिष्ट  प्रश्न  पर  भी  कोई  निर्णय  नहीं  लेती

 जहां  तक  विधेयको  का  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  व्थियकों  तथा

 संकल्पों  संबंधी  समिति  को  भेजे  जाने  का  प्रश्न  है  तो यह  समिति  अभी

 गठित  ही  नहीं  की  गई  पिछली  लोक  सभा  में  कम-से-कम  छ

 अवसरों  पर  इसी  विषय  पर  विधेयक  पुरःस्थापित  किए  गए  इन
 परिस्थितियों  के  परिप्रेक्ष्य  में  मैं समा  के  समक्ष  यह  प्रश्न  रखता  हूं  |  प्रश्न

 यह  है  :

 गौ  और  गौवंश  के  वध  का  प्रतिषेघ  करने  वाले  विधेयक
 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ’

 न

 योगी  आदित्यनाथ

 पुर:स्थापित  करता

 :  मैं  विधेयक

 अपराहन  3.32  बजे

 संविधान  विधेयक

 44  आदि  का

 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  क्धियक
 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
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 श्री  जी.एम.बगातवाला  :  माननीय  अध्यक्ष

 मैं  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  यह  विधेयक  संविधान  के  अधिकारातीत

 विधेयक  में  सरकार  द्वारा  सामान्य  नागरिक  संहिता  बनाए  जाने  की

 बात  की  गई  है  जिससे  हमारे  समाज  के  सभी  वर्गों  के  व्यक्तियों  की

 स्वीय  विधि  तथा  धार्मिक  नियम  समाप्त  हो  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  केवल  मुस्लिम  ही  नहीं  बल्कि  हमारे  सभी

 जनजातीय  व्यक्तियों  तथा  विभिन्‍न  वर्ग  के  व्यक्तियों  जिनकी

 अपनी-अपनी  स्वीय  विधियां  हैं  तथा  संविधान  के  अनुच्छेद  25  तथा

 26  के  द्वारा  इन्हें  अपनी-अपनी  स्वीय  विधियों  की  प्रथाओं  का  पालन

 करने  का  अधिकार  पदत्त  किया  गया  के  अधिकार  समाप्त  हो

 इसके  साथ-साथ  यह  विधेयक  नागालैंड  राज्य  के  संबंध  में

 संविधान  के  अनुच्छेद  371  क  में  किए  गए  उपबंध  का  उल्लंघन  है  जिसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  :

 की  धार्मिक  या  सामाजिक  नागा  रूढ़िजन्य

 विधि  और  प्रक्रिया  इत्यादि  के  संबंध  में  संसद  का  कोई  अधिनियम

 इन  पर  लागू  नहीं

 हमने  इस  सभा  में  अनुच्छेद  871  में  उल्लिखित  कतिपय

 परिस्थितियों  पर  अपनी  मंजूरी  क्‍यों  इसका  कारण  वहां  हो  रहा

 विद्रोह  था  तथा  उनके  सामाजिक  और  रूढ़िजन्य  विधियों  का  संरक्षण

 किया  जाना  उनकी  मांगों  में  से एक  हमारे  संविधान  में  स्वर्गीय

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  कार्यकाल  के  दौरान  संशोघन  किया  गया

 हमारे  संविधान  में  संशोधन  किया  गया  तथा  नागालैंड  और  मिजोरम

 को  यह  आश्वासन  दिया  गया  कि  हम  उनके  रूढ़िजन्य  धार्मिक

 नियमों  तथा  रूढ़िजन्य  प्रक्रियाओं  में  हस्तक्षेप  नहीं

 संविधान  में  इसी  प्रकार  का  संशोधन  किया

 इसी  प्रकार  संविधान  के  अनुच्छेद  371  (8)  में  मिजोरम  राज्य

 के  संबंध  में  विशेष  उपबंध  किया  गया

 अतः  हम  पाते  हैं  कि  समान  नागरिक  संहिता  की  अवधारणा

 विघटनकारी  है  जिसमें  हमारे  समाज  के  सभी  चाहे  वे

 ईसाई  जनजातीय  वर्ग  नागा  अथवा  मिजो  वर्ग  इत्यादि  के  में  असंतोष

 पैदा  हमारे  संविधान  द्वारा  सभी  व्यक्तियों  को  उनकी  स्वीय

 सामाजिक  तथा  रूढ़िजन्य  प्रथाओं  तथा  विधियों  के  संरक्षण

 हेतु  समान  रूप  से  अधिकार  प्रदान  किया  गया

 अतः  मैं  कहूंगा  कि  इस  विधेयक  जिसका  स्वरूप

 विघटनकारी  है  तथा  जिससे  हमारे  संमाज  में  केवल  तनाव  उत्पन्न

 को  पूरी  तरह  से  वापिस  ले  लिया  यह  भारत  के  संविधान  की

 दृष्टि  से  असंवैधानिक  तथा  अधिकारातीत  भी

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री

 11  सदस्यों  के  474

 श्री  थामस  :  इसे  राष्ट्रीय  जनतांत्रिक

 गठबंधन  की  कार्यसूची  से  भी  निकाल  दिया  गया

 श्री  राम  नाईक  :  आप  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  पर

 भी  इसी  प्रकार  कर  रहे  हैं  ...

 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  यह  सम्य  समाज  का  नियम

 है  और  जिस  प्रकार  से  विभिन्‍न  संप्रदायों  में  सौहार्द्रपूर्ण  वातावरण  बनाना

 चाहते  उसी  प्रकार  से  व्यवहार  में  जो समाज  की  सबसे  छोटी  इकाई

 उस  पर  भी  लागू  होना  सुप्रीम  कोर्ट  ने  भी समय-समय

 पर  इस  देश  में  हर  नागरिक  के  लिये  एक  शाभान्य  आधार  संहिता  बनाने

 के  लिये  सरकार  से  आग्रह  किया  था  लैंकिम  दुर्भोग्य  है  कि आज  तक

 देश  की  एकात्मकता  और  अखंडता  के  लिये  जो  महती  आवश्यकता

 उसमें  राजनैतिक  इच्छा  शक्ति  की  कमी  के  कारण  पिछली  सरकारों

 ने  इस  प्रकार  का  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  जबकि  संविधान  की  धारा

 44....

 श्री  जी.एम.बनातवाला  :  अध्यक्ष  यदि  वे  इस  विधेयक

 के  गुणों-अवगुणों  पर  बोल  सकते  तो  मैं  मी  इसके  गुणों-अवगुणों
 पर  बोल  सकता  हूं  ...

 श्री  किरीट  सोमैया  :  उन्हें  अपना  उत्तर  देने  दें  आपने

 भी  समान  नागरिक  संहिता  के  बारे  में  तकनीकी  मुददा  उठाया  है  ..

 और  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय

 श्री  बनातवाला  ;  मैंने  विधेयक  के  गुण-दोषों  पर  चर्चा

 नहीं  की  है

 श्री  किरीट  सोमैया  :  आपके  द्वारा  उठाए  गए  बिन्दुओं  पर

 उत्तर  देने  का  श्री  आदित्यनाथ  को  पूरा  अंधिकार  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  आसन  ग्रहण

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  यह  सही  है  कि  नागालैंड  और  मिजोरम

 राज्यों  के  संबंध  में  संविधान  संशोधन  किये  गए  हैं  लेकिन

 किसी  भी  धर्म  या  किसी  भी  अन्य  राज्य  के  संबंध  में  कोई  संक्धिन

 संशोघन  नहीं  किए  गए  हैं  तब  आप  इसे  असंवैधानिक  कैसे

 कह  रहे  हैं

 श्री  बनातवाला  :  हम  विधेयक  के  गुण-दोषों  पर  चर्चा

 नहीं  कर  रहे  हैं  ...
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  आसन  ग्रहण

 श्री  थामस  :  राष्ट्रीय  जनतांत्रिक  गठबंधन  के  घटक  भी

 इस  विधेयक  से  सहमत  नहीं  वे  इसका  विरोध  करेंगे  ...

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  यह  सदन  सर्वोच्च  है  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  जानते  हैं  कि  यह  सदन  सर्वोच्च  आप

 कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  यदि  कोई  यह  सोचता  है  कि  यह

 विधेयक  संविधान  के  विरुद्ध  है  तो  वह  सर्वोच्च  न्यायालय  जा  सकता

 है  और  तब  सर्वोच्च  न्यायालय  यह  निर्णय  करेगा  कि  यह  संवैधानिक

 है  या  नहीं  हम  यहां  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए  नहीं  बैठे

 हैं  कि  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  संविधान  के  अनुच्छेद  44

 में  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  भारत  के  समस्त  राज्य  नागरिक  क्षेत्र  में  एक

 समान  आचार  संहिता  प्राप्त  करने  का  प्रयास  करेंगे  और  आज  उसी

 बात  को  लेते  हुये  मैं  यह  प्रस्ताव  करना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान  स्थिति

 मेंਂ  जब  हम  देश  की  एकता  और  अखंडता  की  बात  करते  हैं  तो  इस

 देश  में  निश्चित  रूप  से  हर  नागरिक  पर  इस  देश  का  संविधान  समान

 रूप  से  लागू  हो  |  फिर  सब  विवाह  संबंधों  के  लिये  इसलिये  भी  आवश्यक

 है  क्योंकि  जब  हिन्दुओं  बौद्धों  जैनियों  न ेऔर  सिकतों  ने  राष्ट्रीय

 एकता  के  लिये  अपनी  भावनाओं  का  परित्याग  किया  तंब  क्यों  नहीं

 दूसरे  जो  अपने  आपको  इस  देश  का  नागरिक  मानते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  समझिए  कि  यह  अपनी

 प्रारंभिक  अवस्था  में

 योगी  आदित्यनाथ  :  तब  क्‍यों  नहीं  समान  आचार  संहिता  लाना

 चाहते  हैं  ?  अध्यक्ष  केवल  अमरीका  ही  मुस्लिम
 चाहे  पाकिस्तान  यमन  सऊदी  अरब  हो  या  टर्की  सबने  अपने

 देश  में  समान  आचार  संहिता  बनाई  इसलिये  मैं  सदन  से  आग्रह

 करना  थाहता  हूं  कि  इस  पर  विचार

 17  1999  सदस्यों  के  476

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रस्ताव  पर  मत  व्माजन

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जो  इसके  पक्ष  में  वे  कृपया  हांਂ

 अनेक  माननीय  सदस्य  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  इसके  विरोध  में  हैं  वे कृपया

 कुछ  माननीय  सदस्य  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  ख्याल  से  कहने  वाले  अधिक

 कहने  वाले  जीत

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  कहने  वाले  जीते

 श्री  जी.एम.बनातवाला  :  हम  मत-विमाजन  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  दुबारा  रखूंगा|  दीर्धाएं  खाली  कर  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  कृपया  व्यवस्था  बनाए

 आपकों  पता  होना  चाहिए  कि  सभा  की  कार्यवाही  का  सीधा  प्रसारण

 हो  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुनियप्पा  आप  भी  अपना  स्थान

 ग्रहण

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  दीर्घाएं  खाली  हो  चुकी  मुझे  माननीय

 सदस्यों  को  सूचित  करना  पड़ेगा  कि  चूंकि  सदस्यों  को  अभी  तक
 विमाजन  संख्या  आबंटित  नहीं  की  गई  है  अतः  स्वचालित  वोट  रिकॉर्डिंग

 द्वारा  मतदान  संभव  नहीं  हो  पाएगा  |  नियम  367  ९  ए  के  अन्तर्गत  पर्चियां
 बांटकर  मत  विभाजन  नहीं  किया

 सदस्यों  को  मतदाम  करने  हेतु  उनके  आसन  पर  “हां'/'ना'  की

 पर्चियां  दी  जाएंगी  पर्चियों  क ेएक  तरफ  हरे  रंग  से  हिन्दी  और  अंग्रेजी
 में  छपा  ह ैऔर  दूसरी  तरफ  लाल  रंग  से  हिन्दी  और  अंग्रेजी  दोनों

 भाषायों  में



 477  गैर-सरकारी

 सदस्य  उन  पर्चियों  पर  निर्घारित  स्थान  पर  अपनी  पसंद  का  वोट

 देने  के  लिए  हस्ताक्षर  करें  और  अपना  पहचान  पत्र  संसदीय

 क्षेत्र  और  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  और  तिथि  जो  सदस्य  मत्तदान

 में  भाग  न  लेने  के  इच्छुक  हैं  वे  न  लेने  वाली  पर्चीਂ  मांग  सकते

 अपना  मत  चिन्हित  करने  के  तुरंत  बाद  प्रत्येक  सदस्य  के  पास  एक

 मतदान  लिपिक  आएगा  |  प्रत्येक  सदस्य  को  चाहिए  कि  वह  अपनी  पर्ची

 उस  लिपिक  को  सौंप  दे  जिससे  कि  वह  उन्हें  संबंधित  अधिकारी  को

 सौंप  सके  |  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  वे  केवल  एक  ही  पर्ची

 सदस्यों  से  निवेदन  है  कि जब  तक  मतदान  लिपिक  उनसे  पर्चियां

 न  ले  ले  तब  तब  वे  अपना  स्थान  न  छोड़ें  |

 अब  मैं  यह  प्रस्ताव  सभा  में  मत  विभाजन  के  लिए  रखता

 प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाला  विधेयक

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन

 मत  विभाजन  संख्या  2  अपराहन  3.50  बजे

 पक्ष  में

 आदित्यनाथ  योगी

 श्री  जुएल

 श्री  .

 श्री  राम  सिंह

 श्री  अरुण

 श्री  फग्गन  सिंह

 श्री  विजय  कुमार

 श्री  सन्तोष  कुमार

 श्री 9.

 9०

 3

 9७

 ७

 #

 ४७

 ९२

 10.  कुमारी  भावना  पुंडलिकराव

 श्री  रामदास  रुपला

 12.  श्री  लक्ष्मण

 श्री  अनंत  गंगाराम

 14.0  चमन  लाल

 11

 41.

 42.

 सदस्यों  के  विधेयक

 श्री  हरिभाई

 श्री

 सत्यनारायण

 श्री  सुरेश  रामराव

 श्री

 रमेशचंद

 श्री  मोहन

 श्री  बिक्रम  केशरी

 श्री  दलपत  सिंह

 प्रसन्‍न  कुमार

 श्री  रमेश

 दुखा

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री

 श्री

 श्री  पोन

 श्री

 श्री  विद्यासागर

 रासासिंह

 श्री  प्रदीप

 विजया  श्रीमती

 राजेश्वरम्मा

 श्री

 श्री

 वैद्य  विष्णु  दत्त

 शशि  श्री

 478
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 43.  कर्नल  धनी  राम

 44.  .
 श्री  अनादि

 45.  सिंह  श्रीमति  संगीता  कुमारी

 46.  चौधरी  तेजवीर

 47.  श्री  किरीट

 48.  श्री  खारबेल

 विपक्ष  में

 1.  श्री  राम  दास

 2...  श्री

 3...

 4...  श्री  मनसूर  अली

 5.  श्री

 6...  श्री
 पुट्टास्वामी

 7.  श्री  पवन  सिंह

 8...  श्री

 9...  श्री  रमेश

 10.  श्री  फ्रांसिस

 11.  श्री

 12...  श्री

 13.  श्री

 14...  .  श्री  प्रियरंजन

 15.  श्री  संतोष  मोहन

 16.  श्री  धर्म  राज

 17  .  श्री  पी

 श्री

 19.
 .

 श्री  उत्तमराव

 20.  श्री  सुकदेव

 21...

 सदस्यों  के  कधवियक  .  480

 श्री

 श्री

 श्री  सुजानसिंह

 श्री

 श्री  हरीमाऊ  शंकर

 श्री  विलास

 श्री

 श्री  हन्नान

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद

 श्री  वरकला

 श्री  एन.जनार्दन

 श्री  जयपाल

 श्री  विवेकानन्द

 श्री

 गिरिजा

 श्री  सुशील  कुमार

 वी

 श्री  माधवराव

 श्रीमती  कान्ति

 रघुवंश  प्रसाद

 सिंह  श्री

 सुदर्शन  श्री

 श्री

 श्री  विजय

 अध्यक्ष  महोदय  :  मत-विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  हैं  :

 पक्ष  में  :  48

 विपक्ष  में  :  46

 प्रस्ताव  स्वीकृत



 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  प्रदान की  जाती  अब  माननी  सदस्य

 विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकते

 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  मैं  विधेयक

 पुर/श्यापित  करता

 श्री  पांडियन  :  इसके  बाद  वे

 धर्मनिरपेक्षता  पर  बात  नहीं  कर  सकेंगे  ...

 श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  बाद  में  हमें  सूचना
 पट  पर  वोटिंग  का  सार्वजनिक  रिकॉर्ड  मिलेगा  ?  हम  इसे  प्राप्त  करना

 चाहेंगे  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  लगता  है  कि  एक  उत्कृष्ट  माननीय

 श्री  जयपाल  रेड्डी  आज  कुछ  ज्यादा  सक्रिय

 श्री  वैको  :  वे  अत्यधिक  सक्रिय

 अपराहन  3.57  बजे

 संविधान  विधेयक  *

 ।  का

 अध्यक्ष  महोदय  :  मद  संख्या  आदित्यनाथ  |

 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 स्ताव  स्वीकृत

 «  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99  में
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 योगी  आदित्यनाथ  :  अध्यक्ष  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित
 करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  मद  संख्या  4  और  5  -

 श्री  बीर  सिंह  महतो  :  यहां  मौजूद  नहीं  मद  संखुया

 रमेश

 अपराहन  3.58  बजे

 गर्म  मसाला  और  नकवी  फसल  कीमत  आयोग  विधेयकਂ

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  गर्म  मसालों  और  अन्य  नकदी  फसलों  के  लिए  सरकार  को

 लाभकारी  कीमतों  की  सिफारिश  करने  के  प्रयोजनार्थ  एक  आयोग  का

 गठन  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 गर्म  मसालों  और  अन्य  नकदी  फसलों  के  लिए  सरकार  को

 लाभकारी  कीमतों  की  सिफारिश  करने  के  प्रयोजनार्थ  एक  आयोग

 का  गठन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अपराहन  3.59  बजे

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता

 अपराहन  3.59  बजे

 संविधान  विधेयक *

 अनुसूची  का  .

 ह  द

 श्री  रमेश  चेम्नितला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं:कि

 »  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99  में
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 भारत  के  संविधान में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 “”  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  रमेश  चेम्नितला  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 अपराहन  4.00  बजे

 मानवाधिकार  संरक्षण  विधेयक  *

 2  आदि  का

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  मानवाधिकार  संरक्षण  अनुमति  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  रह  है  :

 मानवाधिकार  संरक्षण  अधिनियम  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  मैं  विधेयक  को  पुरः  स्थापित  करता

 संविधान  संशोधन  विधेयक  *

 का

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मारत

 के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 *  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  में

 सदस्यों  के  484

 श्री  रमेश  चेम्नितला  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 अपराहन  4.01  बजे

 अनिवार्य  मत्तदान  विधेयक  *

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं कि  देश

 में  अनिवार्य  मतदान  करने  और  इससे  संबंधित  मामलों  को  उपबंध  करने

 वाला  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 देश  में  अनिवार्य  मतदान  करने  और  इससे  संबंधित  मामलों

 का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करता

 अपराहन  4.012  बजे

 संविधान  आदेश  विधेयक  *

 का  *

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 संविधान  1950  में  और  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संविधान  1950  में  और

 संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मैं  विधेयक  को  पुरः  स्थापित  करता  हूं  ।

 ©  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99  में
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 राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  बोर्ड  विधेयक  *

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बालकों

 के  कल्याण  के  लिए  राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  बोर्ड  की  स्थापना  और

 तत्संबंधी  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 बालकों  के  कल्याण  के  लिए  राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  बोर्ड  की

 स्थापना  और  तत्संबंधी  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक
 को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 विलास  बजे

 युवा  कल्याण  विधेयक  *

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  देश

 में  युवाओं  के  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  नीति  का  उपबंध  करने  वाले

 विधियक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 देश  में  युवाओं  के  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  नीति  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 अपराहन  4.03  बजे

 संविधाम  विधेयक  *

 अनुच्छेद  का

 श्री  पी.सी.,भामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत

 ©  जारत  के  राजपत्र  दिनाक  17.12.99  में

 सदस्यों  के  विधियक  .  486

 के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुर/स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  थ्रामस  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापिल  करता

 अपराहन  4.03%  बजे

 रबड  उत्पादक  विधेयकਂ

 श्री  पी.सी.थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 प्राकृतिक  रबड़  फै  आयात  पर  पाबंदी  लगाने  वाले  और  रबड़  उत्पादकों

 के  हितों  की  रक्षा  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्राकृतिक  रबड़  के  आयात  पर  पाबंदी  लगाने  वाले  और  रबड़

 उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  थामस  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 अपराहन  4.03  १४  बजे

 गंदी  बस्ती  क्षेत्र  तथा  झुग्गी  झोपड़ी  क्षेत्र  उन्मूलन  विधेयक  *

 श्री  वाई.एस.विवेकानन्द  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  झुग्गी  ऑपड़ी  क्षेत्र  तथा  गंदी  बस्ती  क्षेत्रों  का  उन्मूलन  और

 तत्संबंधी  मामलों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 »  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99  में
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 झुग्गी  झोपड़ी  क्षेत्र  तथा  गंदी  बस्ती  क्षेत्रों  का उन्मूलन  और

 तत्त्संब्धी  मामलों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  वाई:एस«विवकानन्द  रेड्डी  :  मैं  विधेयक  को

 पुरस्थापित  करता

 अपराहन  4.04:5  बजे

 रोजगार  का  उपबंध  विधेयक  *

 श्री  वाई.एस.विधेकानन्द  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  प्रत्येक  परिवार  क ेकम-से-कम  एक  वयस्क  सदस्य  को  रोजगार

 अथवा  स्वरोजगार  हेतु  साधनों  और  संसाधनों  का  उपबंध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्रत्येक  परिवार  के कम-से-कम  एक  वयस्क  सदस्य  को

 रोजगार  अथवा  स्वरोजगार  हेतु  साधनों  और  संसाधनों  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति

 दी

 प्रैस्ताव  स्वीकृत

 श्री  वाई.एस.विवेकानन्द  रेड्डी  :  मैं

 पुरःस्थापित  करता  हूं  |

 अपराहन  4.044  बजे

 विशेष  शैक्षणिक  सुविधाएं

 रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  माता-पिता  के  बच्चों  के  *

 श्री  वाई.एस.विवकानन्द  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  म्हता-पिता  के  बच्चों  को

 विशेष  शैक्षणिक  सुविधाओं  तथा  उससे  संसक्त  मामलों  का  उपबंध  करने

 याले  व्थियक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 *  भारत के  राजपत्र  दिनांक  17.12:99  में  प्रकाशित  ।

 17  1999

 मी  साय
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  माता-पिता  के  बच्चों

 को  विशेष  शैक्षणिक  सुविधाओं  तथा  उससे  संसक्त  मामलों  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  वाई.एस.विवकानन्द  रेड्डी  :  मैं  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 अपराहन  4.05  बजे

 भारत  की  विदेशी  सहायता  निधि  विधेयक  *

 श्री  वाईं,एस.विवेकानन्द  रेड्डी  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हूं  कि  विदेशी  सहायता  के  उपयोग  को  विनियमित  करने  और  उससे

 संबद्ध  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विदेशी  सहायता  के  उपयोग  को  विनियमित  करने  और

 उससे  संबद्ध  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 भ्री  वाई.एस-विवेकानन्द  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करता

 अपराहन  4.05%  बजे

 अनिवार्य  मतदान  विधेयक  *

 श्री  पी.सी.थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सभी

 निर्वाचनों  में  मतदान  को  अनिवार्य  बनाने  तथा  तत्संबंधी  विषयों  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 »  भारत  के  राजपन्र  दिनाक  17.12.99 में
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सभी  निर्वाचनों  में  मतदान  को  अनिवार्य  बनाने  तथा  तत्संबंधी

 विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  थामस  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 अपराहन  4.05%  बजे

 संविधान  संशोधन  विधेयक  *

 85  का

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करता  हूं  |

 अपराहन  4.06  बजे

 संविधान  विधेयक  *

 अनुच्छेद  31  का

 सरोजा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत

 के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 »  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99  में

 11  सदस्यों  क ेविधिधक  .  490

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सरोजा  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करती

 अपराहन  4.02%  बजे

 जनसंख्या  स्थिरीकरण  विधेवक  *

 सरोजा  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि जनसंख्या

 स्थिरीकरण  उपायों  द्वारा  छोटे  परिवार  के  सन्नियम  के  सम्प्रवर्तन  और

 उससे  संसक्त  मामलों  का  उपबंध  करने  हेतु  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 जनसंख्या  स्थिरीकरण  उपायों  द्वारा  छोटे  परिवार  के  सन्नियम

 के  सम्प्रवर्तन  और  उससे  संसक्त  मामलों  का  उपबंध  करने  हेतु
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सरोजा  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करती

 4.07  बजे

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  *  .

 धाराओं  26  और  26  का

 रघुवंश  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  में  अनुमति  और  संशोधन  करने
 के  लिए  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  की  और  संशोधन  करने

 के  लिए  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की अनुमति दी प्रस्ताव स्वीकृत
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 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करता

 अपराहन  4.0512  बजे

 संविधान  विधेयक  *

 का

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  के  लिए  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  के  लिए  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करता  हूं

 अपराहन  4.08  बजे

 संविधान  आदेश  विधेयक  *

 का

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  संविधान  1950  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 *  भारत  के  राजपतन्र  दिनांक  17.12.99  में  प्रकाशित  ।

 ]7  1999  सदस्यों  के  492

 संविधान  1950  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करता

 अपराहन  4.08:  बजे

 बाढ़  नियंत्रण  विधेयक  *

 श्री  वैको  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बाढ़ों  पर  नियंत्रण

 करने  के  लिए  एक  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  की  स्थापना  करने  और  उससे

 संसकत  विषयों  का  उपबंध  करने  हेतु  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 बाढ़ों  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  एक  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड

 की  स्थापना  करने  और  उससे  संसकत  विषयों  का  उपबंध  करने
 :

 हेतु  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  वैको  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  कर॑ता

 ना

 अपराहन  4.09  बजे

 संविधान  विधेयक  *

 अनुच्छेद  9  का

 श्री  वैको  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि भारत  के  संविधान

 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ‘  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99  गें  प्रकाशित  ।
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 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर/स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  वैको  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 -  जन न

 अपराहन  4.09%  बजे

 अनिवार्य  मतदान  विधेयक  *

 श्री  वैको  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  देश  में  विधायी

 निकायों  के  निर्वाचन  में  मतदान  अनिवार्य  करने  हेतु  यक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 देश  में  विधायी  निकायों  के  निर्वाचन  में  मतदान  अनिवार्य

 1  हेतु  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  वैको  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 अपराहन  4.10  बजे

 अंतराज्यीय  नदियों  का  राष्ट्रीयकरण  विधेयक  *

 प्री
 वैको  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  राज्यों  के  बीच

 नदी  जल  का  समान  वितरण  करने  के  प्रयोजनार्थ  अन्तर्राज्यीय  नदियों

 के  राष्ट्रीयकरण  तथा  उनसे  संसक्त  अथवा  आनुषंगिक  मामलों  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  राज्यों  के  बीच  नदी  जल  का  समान  वितरण  करने  के

 प्रयोजनार्थ  अन्तर्राज्यीय  नदियों  के  राष्ट्रीयकरण  तथा  उनसे

 संसक्त  अथवा  आनुषंगिक  मामलों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुअ

 *  मारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99  में

 11  सदस्यों  के  494

 श्री  वैको  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 अपराहन  4.102  बजे

 संविधान  विधेयक  *

 103  आदि  का

 श्री  अनन्त  गंगाराम  गीते  :  अध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :

 क्या  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 स्वीकृत

 प्रश्न  यह  है

 श्री  अनन्त  गंगाराम  गीते  :  अध्यक्ष  मैं

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 हवन  न लकड नल  संशोधन

 अपराहन  बजे

 संविधान  संशोधन  विधेयक  *

 अनुच्छेद  आदि  का

 /  हिन्दी  |

 श्री  अनन्त  गंगाराम  गीते  :  अध्यक्ष  महो  पैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 *  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99  में  प्रकाशित  ।



 495  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक

 श्री  अन्नत  गंगाराम  गीते  :  अध्यक्ष  मैं  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करता

 अपराहन  4.11%  बजे

 वृद्ध  व्यक्तियों  हेतु  राष्ट्रीय  आयोग  विधेयक  *

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 वृद्ध  व्यक्तियों  को  शांति  और  सुरक्षा  का  जीवन  सुनिश्चित
 उनके  कल्याण  और  तत्संबंधी  विषयों  का  उपरबंध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वृद्ध  व्यक्तियों  को  शांति  और  सुरक्षा  का  जीवन

 सुनिश्चित  उनके  कल्याण  और  तत्संबंधी  विषयों  का

 उपबंध  करने  के  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  मैं  विधेयक  पुरः:स्थापित  करता

 अपराहन  4.11,“  बजे

 जनसंख्या  नियंत्रण  और  परिवार  कल्याण  विधेयक  *

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 कुछ  व्यक्तियों  की  अनिवार्य  बंध्यकरण  द्वारा  जनसंख्या  नियंत्रण  हेतु
 उपाय  करने  तथा  छोटे  परिवार  के  मानदण्ड  को  अपनाने  के  लिये

 प्रोत्साहनों,/अनुत्साहनों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कुछ  व्यक्तियों  की  अनिवार्य  बंध्यकरण  द्वारा  जनसंख्या

 नियंत्रण  हेतु  उपाय  करने  तथा  छोटे  परिवार  के  मानदण्ड  को

 »  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  17.12.99 में

 17  1999  आतंकवादी  और  विध्वंशकारी

 क्रियाकलाप

 अपनाने  के  लिये  प्रोत्साहनों,/अनुत्साहनों  का  उपबंध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 496

 श्री  सुशील  कुमार  शिंदे  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 47५.

 अपराहन  4.12  बजे

 आतंकवादी  और  विध्यंशकारी  क्रियाकलाप

 कार्यवाही  को  वापस  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इससे  पहले  कि  विधेयक  पर  विचार  करने  वाले

 प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  मैं  श्री  जी.एम.बनातवाला  को  बुलाऊं
 हमें  विधेयक  पर  चर्चा  करने  के  लिये  समय  निर्धारित  करना  क्या

 |हम  2  घंटे  का  समग्र  निर्घारित  करें  ?

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :

 श्री  मोहन  रावले  दक्षिण  :  हम  इस  बिल  का  विरोध

 करते

 r
 अनुवाद

 पर {a

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यो  शुरू  में  हम'इस  पर  चर्चा

 के  लिये  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  बाद  में

 श्री  जयपाल  रेड्डी  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण
 विधेयक  है  जो  हजारों  लोगों  के  नागरिक  अधिकारों  से  संबंधित  है  और

 बहुत  से  लोग  इस  टाडा  कानून  से  प्रभावित  हुए  यद्यपि  यह  व्यपगत

 हो  गया  लोग  अभी  भी  इससे  आक्रान्त

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जयपाल  शुरू  में  हम  केवल  दो  घंटे

 दे  सकते  यदि  जरुरी  हुआ  तो  विधेयक  पर  चर्चा  का  समय  हम  बढ़ा

 सकते

 श्री  जी.एम.बनातवाला  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 .  आतंकवादी  और  विध्वंशकारी  क्रियाकलाप

 1987  जो  23  मई  1995  को  व्यपगत  हो  गया  के  अन्तर्गत

 सभी  विधिक  कार्यवाहियों  को  वापस  लेने  और  उनके  निवारण  तथा  उनसे

 संसक्त  अथवा  आनुषंगिक  मामलों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया
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 अपराहन  4.13  बजे

 पांडियन  पीठासीन

 जनाब  चेयरमैन  सब  जानते  हैं  कि  टाडा  एक्ट  23

 1995  को  लैप्स  हो  लेकिन  टाडा  एक्ट  खत्म  होने  के  बावजूद
 भी  सैंकड़ों  मुकदमात  जो  बराबर  चल  रहे  हैं  |  सैंकड़ों-हजारों  लोग

 हैं  जो  अब  भी  जेल  की  सलाखों  के  पीछे  बंद  कानून  तो  खत्म  हो

 लेकिन  पेंडिंग  मुकदमात  के  सिलसिले  में  लोग  जेल  में  यह

 एक  कंट्राडिक्ट्री  बात  एक  तजाद  कानून  के  खत्म  होते  ही  जो

 पेंडिंग  केसेज  इनको  भी  लैप्स  होना  चाहिए  लेकिन  ऐसा  नहीं

 इसलिए  कि  टाडा  एक्ट  में  एक  खास  दफा  रह  गई  थी  |  यह  स्थिति

 अधिनियम  की  उपघारा  4  के  कारण  उत्पन्न  हुई

 कानून  के  सेक्शन  1,  सब-सेक्शन  4  की  वजह  से  टाडा  कानून  के

 खत्म  होने  के  बावजूद  पेंडिंग  मुकदमात  चलते

 वे  लोग  जेल  की  सलाखों  के  पीछे  बंद  जिनके  मुकदमात
 पैंडिग  एक  अजीब-सी  सिचुएशन  है-“कानून  मुकदमे
 जारी  |ਂ  मालूम  होता  है  कि आज  भी  हम  ब्रिटिशर्स  को  फॉलों  करते

 वे  ऐलान  करते  दि  किंग  इज  लांग  लिव  दि  यहां

 भी  ऐसे  ही  टाडा  समाप्त  हो  गया  फिर  भी  यह  जारी  यह

 एक  अजीब  सा  तज़ाद  है  और  इस  तज़ाद  को  खत्म  करने  के  लिए

 यह  बिल  आया  जिसका  मकसद  सिर्फ  इतना  है  कि  जब  कानून

 को  खत्म  कर  दिया  गया  तो  फिर  उस  खत्म  शुदा  कानून  के  तहत  जो

 भी  मुकदमे  आते  हैं  उन्हें  भी खत्म  समझा  जाए  और  जो  पैंडिंग  मुकदमात

 में  बंद  हैं  उन्हें  रिहा  किया  अगर  हुकूमत  समझती  है  कि  वे

 कुसूरवार  जरायम  में  मल्‍लवस  है  तो  यकीनी  तौर  पर  हमारे  पास

 बहुत  सारे  कानून  मौजूद  इस  वहशी  कानून  के  इस्तेमाल  की  कोई

 जरूरत  नहीं  देश  के  सामान्य  कानूनों  के  तहत  उन  पर  मुकदमा
 चल  सकता

 मुल्क  के  जो  आम  कानून  उनके  तहत  उनके  ऊपर  मुकदमात

 दायर  किए  जा  सकते  थे  |  यह  बात  याद  रख़नी  होगी  कि  कैसी  अजीब

 सी  सिचुएशन  हमारे  सामने  आती  एक  तरफ  टाडा  कानून  खत्म

 होता  पहली  सिचुएशन  यह  है  कि  पैंडिंग  मुकदमात  चल  रहे  हैं  और

 दूसरी  सिचुएशन  यह  है  कि  कितने  इनवेस्टीगेशंस  पैंडिंग  पैंडिंग

 इनवेस्टीगेशंस  को  भी  प्रोटैक्ट  किया  गया  उनके  मुताबिक  जब  कभी

 मुकदमात  दायर  किए  जाएं  तो  वे  भी  चलते  फिर  नित  नए  तरीके

 अखितयार  किए  गए  कि  टाडा  को  जिन्दा  रखा  मैं  यहां  आपकी

 इजाजत  उनकी  तहरीर  बिट्रेयल  ऑफ  इंडियन

 डेमोक्रेसी  राउण्ड  दि  स्टेट्स  इसके  अंदर  एक  नये  तरीके  का  इंसाफ
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 किया  गया  इस  तरीके  से  टाडा  के  खत्म  होने  के  बावजूद  भी  टाडा

 को  जारी  रखने  और  लोगों  को  फंसाने  का  काम  बराबर  चलता

 यहां  सफा  नम्बर  170,  चांदे  ने  कितने  हवाले  दिए  हैं  और  इन

 हवालों  में  से  मैं  एक  हवाला  पेश  कर  रहा  हूं  ताकि  मालूम  हो  कि  कितने

 नए  तरीकों  से  टाडा  के  कानून  को  जिन्दा  रखने  की  कोशिश  की

 पुलिस  किसी  पर  मुकदमा  चलाना  चाहती  तो  किसी

 पुरानी  में  उसका  नाम  जोड़  देती  है  चूंकि  मुकदमा  सूची

 बद्ध  करके  उस  पर  जांच  की  जा  सकती

 सैकड़ों  अंडर  इनवेस्टीगेशंस  कहलाते  थे  और  फिर  हमारे  सामने

 ऐसी  भयानक  वारदातें  आईं  कि  जो  इस  ओल्ड  इनवेस्टीगेशन  में  केसेस

 ओल्ड  है  उनके  अंदर  भी  नाम  बढ़ा  कर  उनके  लिए

 टाडा  को  जिन्दा  रखा

 हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  आखिर  टाडा  कानून  खत्म  क्‍यों

 होने  दिया  टाडा  को  व्यपगत  क्‍यों  होने  यहां  हम  देखेंगे

 कि  मुल्क  भर  में  यह  बात  उठी  कि  टाडा  का  जो

 दुनिया  की  सबसे  बड़ी  जम्हूरियत  है  उस  जम्हूरियत  के  माथे  पर  कलंक

 का  टीका  है  और  वह  इसलिए  है  क्योंकि  टाडा  एक  ऐसा  कानून
 जिसमें  कोई  जम्हूरियत  उसूल  नहीं  जिसमें  जम्हूरियत  के  जितने

 भी  हैल्वी  प्रिंसिपल्स  और  जो  सेहतमंद  उसूल  होते  वे  सारे  खत्म

 करके  रख  दिए  गए

 यह  बात  भी  सामने  आई  कि  टाडा  का  बड़े  पैमाने  पर  गलत

 इस्तेमाल  किया  गया  इसीलिए  यह  कहा  गया  कि  ऐसा  कानून  जो

 जम्हूरी  मिजाज  के  खिलाफ  ऐसा  कानून  जो  जूरिसप्रूडेंस  के

 सेहतमंद  उसूलों  के खिलाफ  ऐसा  कानून  जो  एग्जिक्यूटिव्ज  को

 इतनी  पावर  देता  हो  कि  उसका  गलत  इस्तेमाल  बड़े  पैमाने  पर  हुआ

 ऐसा  कानून  खत्म  होना  इस  बात  को  तस्‍्लीम  किया  गया

 और  इस  बात  को  मानते  हुए  23  मई  को  यह  कानून  खत्म  हुआ  |  जरा

 जुल्म  तो  देखिये  कि  कैसे-कैसे  लोगों  को  टाडा  के  तहत  पकड़ा

 मैं  ज्यादा  एग्जामपल्स  देना  नहीं  चाहता  लेकिन  आप  सोचिये

 तो  सही  कि  इस  कानून  का  अंधाघुंध  इस्तेमाल  जो  उसने  बेगुनाहों
 पर  कितने  जुल्मो-सितम  किये  और  जो  आज  भी  जेल  की  सलाखों

 के  पीछे  इंतजार  कर  रहे  हैं  कि कब  उनको  इस  टाडा  के  शिकंजे  से

 निजात  आप  देखिये  कि  कैसे-कैसे  लोगों  को  इस  टाडा

 के  अंदर  बंद  किया  गया  और  उनका  कसूर  क्या  मामूली

 उनको  बंद  किया  कसूर  क्‍या  था  कि  वह  किसी  का

 मजदूरी  पर  सामान  उठाकर  क्‍या  सामान  उस  मजदूर  को
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 मालूम  नहीं  |  हमालों  चौकीदारों  ऑटोरिक्शा  वालों  ड्राइवर्स
 जिनको  मालूम  भी  नहीं  था  कि  इस  आदमी  के  पास  क्‍या  है  और

 किस  मकसद  से  यह  जा  रहा  उनको  भी  बंद  किया  महाराष्ट्र
 के  रायगढ़  जिले  में  वर्धन  इलाके  में  एक  चरवाहा  बकरियां  चरा  रहा

 एक  दिन  उसने  देखा  कि  कुछ  लोग  हैं  जिनको  बाद  में  पुलिस
 ने  टैरेरिस्ट  लेकिन  केवल  देखने  के  जुर्म  में  उस  चरवाहे  को

 भी  टाडा  में  बंद  कर  दिया  मैं  एक-एक  मुजरिम  का  नम्बर  भी

 दे  सकता  लेकिन  मैं  जस्टिस  में  एंटरफेयर  करना  नहीं  चाहता

 इसलिए  नहीं  दे  रहा  एक  बेचारी  औरत  जिसके  गांव  में  कुछ  लोग

 जिनको  वह  पहचानती  भी  नहीं  |  उन्होंने  कहा  कि  हमें  पानी

 हम  प्यासे  उसने  उन  मुसाफिरों  को  पानी  पिला  वह  भी  टाडा

 के  अदंर  बंद  कर  दी  मैं  उसका  नम्बर  सब  दे  सकता

 मेरे  रिकार्ड  में  लेकिन  मैं  देना  नहीं  चाहता  ।  आप  देखिये  कि  किस

 किस्म  के  लोगों  को  बंद  किया  सारी  दुनिया  जानती  है  कि

 कम्युनल  दायरा  के  तहत  भी  टाडा  का  अंधाघुंध  इस्तेमाल  किया

 जब  कानून  इतना  मिसयुज  होता  हो  और  इस  बिना  पर  उसको  खत्म

 किया  जाता  हो  तो  ऐसे  वहशियाना  कानून  के  अंदर  जो  मुकदमे  हैं

 उनको  भी  खत्म  होना  अगर  आप  समझते  हैं  कि  वे  मुजरिम
 हैं  तो  हमारे  इस  जनतांत्रिक  देश  में  बहुत  से  कानून  हैं  जिनके

 तहत  उन  पर  मुकदमे  चलाये  जा  सकते  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि

 यह  टाडा  और  इसके  अंदर  बेगुनाह  लोग  जो  सालों-साल  से  जेल  के

 अंदर  हैं  उनको  इस  वहशियाना  कानून  से  निजात  दिलाई  जाए

 मामलात  अदालत  में  सुप्रीम  कोर्ट  ने  ऑर्डर  सुप्रीम
 कोर्ट  ने  कहा  कि  यहां  बहुत  गड़बड़  दिखायी  देती  टाडा  केसिज

 को  रिव्यू  करना  उसे  स्टेट  और  सेंट्रल  लेवल  पर  रिव्यू
 तब  हुकुमत  रिव्यू  करने  के  लिए  मजबूर  हुई  |  खास  तौर  पर

 गुजरात  के  हालात  खराब  सुप्रीम  कोर्ट  के  ऑर्डर्स  की

 वजह  से  हुकूमत  रिव्यू  करने  के  लिए  मजबूर  करतार  सिंह  नाम

 का  एक  मुकदमा  रिव्यू  करने  में  कितने  केसिज  गलत  समझे

 गए  ?  वह  एक-दो  नहीं  समीक्षा  अभी  तक  सन्तोषजनक  नहीं

 यह  रिव्यू  जो  अभी  गैर  तसल्ली  बख्श  थे  लेकिन  इस  रिव्यू  की  वजह

 से  23,862  केसिज  को  ड्रॉप  करना  खत्म  करना  हम  यह

 फीगर्स  हाउस  में  स्ट्रार्ड  और  अनस्ट्रार्ड  क्वश्चन्स  वगैरह  से  मिली

 मैं  ज्यादा  वक्त  न  लेने  की  खातिर  इन  फीगर्स  को  नहीं  कर  रहा

 एक  ऐसा  कानून  जिस  का  अंधाघुंध  इस्तेमाल  हुआ  सरसरी  तौर

 पर  रिव्यू  किया  जाए  और  वह  अभी  तसल्ली  बख्श  रिव्यू  भी  न  हुआ
 हो  और  23,862  केसिज  को  ड्रॉप  करना  पड़े  तो  आप  समझ  सकते

 हैं  कि  जुल्म-ओ-सितम  अपने  इन्तहा  अपने  क्लाइमेक्स
 को  पहुंच  चुका

 एक  और  अनस्ट्रार्ड  क्वश्चन  में  फीगर  दिया  था|  वह  इससे  कहीं

 थोड़ा  ज्यादा  था|  23,901  केसिज  को  ड्रॉप  करना  छोड़ना  पड़ा  |

 यह  इसलिए  जरूरी  है  कि  एक  ऐसा  कानून  जो  जूरिसप्रूडेंस  क ेखिलाफ
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 अच्छे  उसूलों  के  जम्हूरी  मिजाज  के  खिलाफ  और  जिस  के

 अंधाघुंध  इस्तेमाल  का  यह  हाल  हुआ  उसके  अन्दर  जो  मुकदमात
 बाकी  रह  गए  कानून  के  खत्म  होने  के  साथ-साथ  उन्हें  भी  खत्म

 होना

 पैंडिंग  केसिज  का  कया  हाल  है  ?  टाडा  कोर्ट  और  डैजिग्नेटिड

 कोर्ट  का  क्‍या  हाल  हैं  ?  उनमें  बहुत  धीमी  गति  से  काम  होता  सुस्त

 इंतिहाई  तवील  लम्बे  तौर  पर  चल  रहे  कुछ  अर्से

 पहले  हमें  कहा  गया  कि  आज  टाडा  के  अन्तर्गत  कुल  14,446  मामले

 दर्ज  यह  पैंडिंग  केसिज  की  बात  इनवेस्टिगेशन  कितनी  पैंडिंग

 है  ?  जब  हुकूमत  से  यह  पूछा  गया  तो  राज्य  सभा  में  एक  अनस्टार्ड

 क्वश्चन  में  हुकूमत  ने  यह  बताया  कि  पैंडिंग  केसिज  की  फीगर्स  तो

 दे  दी  लेकिन  पैंडिंग  इनवेस्टिगेशन  की  अलाहिदा  फीगर्स  नहीं

 मैं  रिकार्ड  के  हवाले  से  पेश  कर  सकता  हूं  कि  इसका  गलत  इस्तेमाल

 किस  तरह  हुआ  ?  जेल  की  सलाखों  के  पीछे  तकरीबन  1022  मुल्जमिन
 बंद  पड़े  जहनी  तौर  पर  तबाह  हो  गए  माली  तौर  पर  तबाह  हो

 गए  हैं  और  उनकी  फैमिलियां  तबाह  हो  गई  मैं  प्राइम  मिनिस्टर

 अटल  बिहारी  वाजपेयी  साहब  का  शुक्रिया  अदा  करूंगा  ।  उन्होंने  चंद

 महीने  पहले  1999  में  कहा  था  :

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ने  टाडा  से  संबंधित

 मामलों  पर  तीव्र  कार्रवाई  का  आश्वासन  दिया  उन्होंने  केन्द्रीय  गृह
 मंत्रालय  को  देश  भर  से  स्थिति  पत्र  उपलब्ध  कराने  और  तेजी  से

 कार्रवाई  करने  का  निर्देश  दिया

 यह  पिपोर्ट  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  15  1999  और  टाइम्स
 ऑफ  इंडिया  में  16  1999  को  प्राइम  मिनिस्टर  ने  यह

 हुक्म  तो  जारी  लेकिन  क्‍या  हुआ  ?  हम  नहीं  जानते  उस  पर

 क्या  अमल  हुआ  ?  शायद  यह  इलैक्शन  का  जमाना  था  और  शायद

 यह  बयान  भी  सिर्फ  इलैक्शन  के  जमाने  की  बात  अभी-अभी  जो

 इलैक्शन  हुआ  यह  उसी  की  बात  जैसा  मैंने  कहा  कि  जो

 मुकदमात  पड़े  हुये  है ंजिनकी  तादाद  14446  है  और  1022  लोग  जेलों

 में  बंद  पड़े  हुए  हैं  जिन  पर  सुस्त  रफ्तारी  के  साथ  कार्यवाही  चल  रही

 क्‍या  मैं  जरा  इसका  एग्जाम्पल  दूं  कि  कैसे  अदालती  कार्रवाई  चल

 रही  जब  मुम्बई  बम  ब्लास्ट  की  बात  होती  फिर  उसी  केस  में

 बाबरी  मस्ज्दि  शहादत  का  हवाला  आता  है  और  फिर  उसके  बाद  टाडा

 केस  की  बात  आती  सात  साल  से  लोग  बंद  पड़े  हुए  सात  साल

 का  अर्सा  कोई  कम  और  छोटा  नहीं  अब  जरा  टाडा  देखिये  जिसमें

 कुछ  दफात  के  अंदर  सज़ा  पांच  साल  की  हो  सकती  है  या  ज्यादा  भी

 हो  सकती  अब  देखिये  वे  लोग  सात  साल  से  जेलों  के  अंदर  बंद

 पड़े  हुये  जहनी  तौर  पर  तबाह  दीवाने  हो  चुके  उनकी  फैमलीज

 बरबाद  हो  चुकी  और  ज्यादा  क्‍या  बताया  जाये  क्योंकि  जो  अमीर
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 वे  तो  सुप्रीम  कोर्ट  में  पहुंच  मै ंकिन-किन  का  नाम  यह

 ईवान  उनके  नामों  को  जानता  उन्होंने  तो  कोर्ट  से  बेल  ले  ली  लेकिन

 जो  गरीब  लोग  वे  इतना  नहीं  कर  सके  |  नतीजे  के  तौर  पर  वे  आज

 भी  जेलों  में  बंद  पड़े  हुये  ये गरीब  लोग  घर  में  इफलास  रोग  के

 शिकार

 मैं  आपकी  तवज्जह  सुप्रीम  कोर्ट  क ेएक  फैसले  की  तरफ

 दिलाना  चाहता  मैं  96  2953  केस  की  तरफ

 तवज्जह  दिलाकर  आपको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  |  सात  साल  से  जेलों

 में  बंद  टाडा  के  कुछ  दफात  के  तहत  5  साल  की  सजा  हो  सकती  है

 और  वे  सात  साल  से  बंद  अब  यह  जज  कहते  हैं  :

 द्वारा  अपराध  की  अधिकतम  सजा  की  आघी  अवधि

 का  कारावास  भोग  लेने  के  बाद  उसे  नागरिक  स्वतंत्रता  से  वंचित

 रखना  का  उल्लघंन

 यह  क्‍या  सिचुएशन  मेरे  सामने  आ  रही  यह  जज  कहते

 आर्टिकल  21  का  अंधाधुंध  वायलेशन  किया  गया  यहां  इन  लोगों

 की  आजादी  को  इस  तरह  से  खत्म  और  सर्द  नहीं  किया  जा  सकता

 यहां  शायद  जमानत  की  बात  हो  रही  है  कि  ऐसे  लोगों

 को  जमानत  मिलनी  चाहिए  जो  इस  मुकदमे  में  जमानत  के  मुस्तहक
 हैं  लेकिन  हाल  तो  यह  है  कि  इन  बेचारों  का  पता  तक  नहीं  कि  वह

 जमानत  के  मुस्तहक  भी  गरीब  गैर-तालीमयाफ्ता  बकरियां

 चराते-चराते  पकड़े  मुसाफिर  को  पानी  पिलाने  के  जुर्म  में  पकड़े

 मुसाफिर  को  पहचानते  भी  मैं  कितने  ही  ऐक्ज़ाम्पल्स  यहां

 आपके  सामने  रखता  चला  जाऊं  |  अब  कया  हम  ऐसे  लोगों  से  यह  उम्मीद

 करें  कि  वे  जेल  की  काल-कोठरी  में  बंद  गुर्बत  के  मारे  अनपढ़

 और  गैर-तालीमयाफ्ता  उनको  इस  जज  के  फैसले  की  मालूमात
 भी  मिल  जरूरत  थी  कि  हुकूमत  ऐसे  वक्त  पर  खुद  उठती  और

 इन  नादारों  के  हकूंक  की  तरफ  तवज्जह  दिलाती  |  जरूरी  था  कि  उन

 लोगों  को  इत्तला  की  उनके  घर  वालों  को  इत्तला  की

 टाडा  डैसिग्नेटेड  कोर्ट  में  ऐसे  लोग  जो  बेल  के  मुस्तहक  हो  गए  हैं

 इस  सुप्रीम  कोर्ट  के  फैसले  के  तहत  जो  मैंने  आपको  उनके

 नामों  की  लिस्ट  पेश  की  जानी  चाहिए  लेकिन  नहीं  की  गई  |  ज़ालिम

 हुकूमत  के  कानों  पर  जूं  तक  नहीं  रेंगी  ये  बेचारे  गरीब  फौरी  तौर

 पर  क्‍या  कदम  उठाएं  ?  वकीलों  के  पीछे  तो खुद  उनका  दीवाला  निकल

 चुका  फौरी  तौर  इमीडियेट  रिलीफ  के  तौर  पर  आज

 से-कम  इतना  तो  किया  जा  सकता  कि  जमानत  के  बारे  में  खुद

 हुकूमत  की  तरफ  से  कोई  कदम  उठाया  हम  यह  नहीं  कह  सकते

 कि  ये  गरीब  जमानत  की  रकम  अदा  करने  की  भी  ताकत  रखते  हैं
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 या  इन  गरीबों  के  पास  कुछ  नहीं  है  और  चार्ज  है  कि  राष्ट्र  के
 खिलाफ  युद्ध  कार्रवाई  में  शामिल  लेकिन  इन  गरीबों  के  मामले

 जिस  किस्म  के  मैंने  आपके  सामने  पढ़कर  सुनाए  अगर  वह  अपनी

 जमानत  का  इंतज़ाम  न  कर  पाए  तो  फिर  हम  इस  ऐवान  और  हुकूमत
 को  इंसाफ  के  नाते  सोचना

 लेकिन  मामला  सिर्फ  जमानत  का  नहीं  मामला  इससे  भी

 ज्यादा  संगीन  जमानत  तो  खैर  अब  मिल  जानी  चाहिए  लेकिन  मैंने

 कहा  कि  मामला  इससे  भी  ज्यादा  संगीन  जरा  देखो  तो  सही  मौजूदा
 पोजीशन  क्या  है  अदालती  कार्यवाहियों  की  ।  अगर  मुम्बई  ब्लास्ट  केस

 को  ही  लें  तो  उसमें  कई  किलोग्राम  वजनी  चार्जशीट  दाखिल  की  गई  |

 कुछ  गवाहों  की  तादाद  3000  के  लगभग  अब  में  से

 मुश्किल  से  189  अदालत  में  पेश  हो  सके  हैं  सात  सालों  3000

 गवाह  ऐक्जामिन  करने  होंगे  इन  गरीबों  के  उसमें  से  189  ही

 आ  सके  यह  मुकदमा  कब  तक  चलेगा  ?  शायद  जिन्दगी  और

 जिन्दगी  के  बाद  या  मौत  के  बाद  भी  यह  मुकदमा  चलेगा  क्योंकि

 आजकल  तो  नयी  बात  है  कि  मरने  के  बाद  भी  मुकदमा  चल  सकता

 मरने  के  बाद  चार्जशीट  में  भी  कॉलम  नंबर  2  हो  या  3  कहीं

 न  कहीं  नाम  आ  सकता  है-यह  आलम  वकीलों  का  कहना  है.कि

 इस  रफ्तार  से  दस  बरस  तो  क्या  बीस  बरसों  के  अंदर  भी  इन  मुकदमात
 का  फैसला  होने  की  कोई  उम्मीद  नहीं  जब  यह  सिचुएशन  हो  और

 यह  सिचुएशन  किस  कानून  के  बारे  में  है  ?  उस  कानून  क॑  बारे  में  है

 जिसको  पूरे  देश  और  हुकूमत  ने  वहशियाना  जम्हूरियत  के

 खिलाफ  माना  और  जिसके  बारे  में  माना  कि  उसका  लार्ज  स्केल

 मिसयूज  हुआ

 ऐसे  हालात  में  और  अदालत  में  कार्रवाई  की  यह  हालत  हो  रही

 हो  तो  फिर  इस  ईवान  को  इस  हाउस  को  सोचना  होगा  कि  इस  बिल

 को  मंजूर  करते  हुए  इंसाफ  को  कायम  करना  जरा  सोचिये

 तो  सही  खुद  एक  मुकदमे  में  1996  2957  में  जज

 कहते  हैं  :

 स्पष्ट  है  कि  कुछ  राज्यों  में  टाडा  के  अन्तर्गत  मामलों

 को  तेजी  से  निपटाने  की  बहुत  कम  उम्मीद

 वह  इसके  लिए  कारण  भी  देते  खुद  जजेज  का  यह  कहना
 जरा  देखिए  इसी  मुकदमें  में  यह  जज  और  क्या  कहता  है  हमारी

 आंखें  खुलनी

 टाडा  अधिनियम  की  धारा  20  की  उपघारा  8  के  अनुसार
 टाडा  मामले  में  विचारधीन  कैदियों  की  रिहाई  पर  सख्त  प्रतिबंध

 होਂ
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 मैं  सजा  की  महत्ता  के  कारण  दुहराता  न्यायाधीश

 कहते  हैं  :

 जब  टाडा  अधिनियम  की  20  की  उपधारा  8  के  अनुसार
 टाडा  मामले  में  विचाराधीन  कैदियों  की  रिहाई  पर  सख्त  प्रतिबंध

 तब  यह  जरूरी  हो  जाता  है  कि  मुकदमा  चले  और  ठीक  समय  में  पूरा
 हो

 यह  जस्ट  एंड  फेयर  होने  के  लिए  जरूरी  है  कि  रीजनेबल  टाइम
 में  खत्म  करो  |  लेकिन  हालात  यह  है  कि  कोई  रीजनेबल  टाइम  के  अंदर

 फैसले  का  सवाल  आता  नहीं

 जोर  दिया  गया  है  कि  टाडा  जैसा  कानून  जो  कि

 जूरिसप्रूडेन्स  के  उसूलों  से  थोड़ा  हटकर  है  और  उसके  अंदर  बेल

 हासिल  करने  में  इतनी  कठिनाइयां  रख  दी  गई  तो कम-से-कम

 ऐसे  मामलों  के  अंदर  तो  अदालती  कार्रवाई  तेज  होनी  चाहिए  और

 रीजनेबल  वाजबीवक्त  के  अंदर  फैसला  आना  लेकिन

 जैसा  मैं  इस  ईवान  को  बतला  रहा  हूं  कि  वाजबीवक्त  में  फैसला  आने

 की  दूर-दूर  तक  कोई  कोई  उम्मीद  नजर  नहीं

 जिस  मुकदमे  का  मैं  हवाला  दे  रहा  हूं उसी  मुकदमे  के  जजेज

 आगे  कहते  हैं  :

 से  मुकदमा  चलाने  को  सुनिश्चित  किये  वगैर  निजी

 स्वंतत्रता  से  वंचित  करना  अनुच्छेद  21  द्वारा  प्रदत्त  अधिकार  के

 लिए  संगत  नहीं

 कांस्टीट्यूशन  हमें  अपहोल्ड  करना  हमने  यहां  पर

 कांस्टीट्यूशन  के  बारे  में  कसम  खाई  इलफ  उठाया  था  कि  उसके

 मुताबिक  काम  होगा  और  यहां  जब  जजेज  खुलकर  इतनी  बातें  कह

 रहे  हैं  और  इसके  बावजूद  तल्ख  हकीकत  से  हम  चश्मपोशी  करते  रहे
 तो  ये  बात  इंसाफ  के  खिलाफ  होती  चेयरमैन  यह  याद  रखा

 जाए  कि  अगर  कानून  खुद  लाकानूनीयत  पर  मुवनी  है  कानून

 खुद  गैर  कानूनी  है  कानून  वहशियाना  अगर  कानून  खुद

 मुंसिफाना  अदालती  कार्रवाई  के  सेहतमंद  उसूलों  क ेखिलाफ  है  और

 अगर  अदालती  कार्रवाई  माकूल  मुद्दत  में  पूरी  नहीं  हो  सकती  है  तो

 फिर  अवाम  का  ऐतमाद  कानून  पर  से  उठ  इंतजामिया  पर  से

 उठ  अवाम  का  ऐतमाद  अदलिया  पर  से  उठ  अवाम

 का  ऐतमाद  हमारे  जम्हूरी  निजाम  पर  से  उठ  यहां  तक  कि

 हमारी  जम्हूरियत  पर  से  ही  आवाम  का  ऐतमाद  उठ  ये  अंदेशे

 इसके  नताइज  खुदा  न  करे  भयानक  साबित  हो  सकते  हैं  और

 इसीलिए  इस  ईवान  को  उन  बातों  का  सीरियस  नोट  लेना
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 आज  इंसाफ  हुकूमत  की  दोगली  पॉलिसी  का  शिकार

 मैंने  सुबह  एक  रैफरेंस  में  कहा  इसका  एक  हवाला  यहां  देता

 कहा  जा  रहा  है  कि  1984  के  फसादात  के  लिए  हुकूमत  नई  जांच  के

 नए  कमीशन  के  लिए  तैयार  है  |  मैं  इस  पर  कुछ  कहना  नहीं

 लेकिन  देखो  तो  सही  कि  एक  तरफ  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  1984

 के  दंगो  के  अंदर  जो  जिम्मेदार  हैं  उनके  ऊपर  कार्रवाई  होनी  चाहिए

 और  अगर  एक  नया  कमीशन  भी  बैठाना  तो  हुकूमत  कहती  है  हम

 नया  कमीशन  बैठाने  के  लिए  तैयार  इसी  रंग  की  हुकूमत  यू
 में  1991  में  निगार  मेरठ-यू  में  17  मुसलमानों  का

 दिनदहाड़े  कत्लेआम  सिर्फ  आठ  मुकदमे  दायर  हुए  और  आज

 एकाएक  की  हुकूमत  ने  वे  आठों  पर  से  मुकदमे  वापस  ले

 यह  कैसी  हुकूमत  है  जिसमें  मायनॉरिटीज  की  जानों  की  कोई  वैल्यू
 अकलीयत  की  जानों  की  इस  जम्हूरी  हुकूमत  में  कोई  कीमत  नहीं  |

 अनासर  का  हौसला  बुलन्द  किया  जा  रहा  है  और

 17-17  मुसलमानों  का  कत्लेआम  दिनदहाड़े  इल्जाम
 लगे  हुए  लेकिन  मुकदमे  वापस  लिए  जाते

 इससे  पहले  महाराष्ट्र  में  भी  केसरी  हुकूमत  सैकड़ों

 दलितों  पर  जुल्म  जिन्होंने  दलितों  पर  जुल्मों  सितम  ढहाए

 उनके  खिलाफ  सैकड़ों  मुकदमें  दायर  किए  लेकिन  महाराष्ट्र  की

 केसरी  सरकार  ने  उन्हें  वापस  ले  ये  इंसाफ  के  अलग-अलग

 मयार

 श्री  सुरेश  रामराव  जाधव  :  समापति  वे
 पालिटिकल  केसेस

 श्री  जी.एम.बनातवाला  :  उनको  पालिटिंकल  केसेस  कहा
 जा  रहा  है  जबकि  यह  इम्तिहाज  की  बात  साफ  जाहिर  है|  मैं  और  भी

 हवाले  लेकिन  केसेस  विथड़ा  कर  लिए  यह  कह  कर  कि  कम्युनल
 फिजा  अच्छी  हो  जाएगी  और  मुजरिम  साफ  छोड़  दिए

 स्वतन्त्र  भारत  के  कानून  में  टाडा  विधान  का  सबसे  काला  अध्याय

 हमारे  पास  तो  कानून  बहुत  सारे  हैं  |  उन  कानूनों  का  इस्तेमाल

 किया  जा  सकता  कहा  जाता  है  कि  टैररिस्ट  का  मुकाबला  करना

 टैररिज्म  का  मुकाबला  करना  दहशतगर्दी  का  मुकाबला  करना

 है  |  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  टाडा  जैसे  कानून  के  बावजूद  टैररिज़म

 बढ़ता  नहीं  रहा  है  ?  क्या  टाडा  टैरोरिज्म  के  मुकाबले  कामयाब  है  ?

 गूंजता  जवाब  है  नही  |  टाडा  चलता  टैररिज्म  बढ़ता  टाडा

 की  वजह  से  टैरोरिज्म  में  कोई  कमी  पैदा  नहीं  हुई  |  कितने  कानून  आपके

 पास  मौजूद  है-टाडा  मौजूद  डिस्टर्ब्ड  एरिया  एक्ट  मौजूद  आर्म्ड

 फोर्सेस  स्पैशल  एक्ट  मौजूद  टैररिस्ट्स  अफैक्टेड  एरियाज  स्पैशल
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 कोर्ट्स  एक्ट  मौजूद  लेकिन  इन  सारे  कानूनों  की  मौजूदगी  के

 बावजूद  टैररिज्म  खत्म  या  कम  नहीं  बल्कि  आज  और  भी  बढ़ता
 जा  रहा  है  और  टाडा  के  समय  में  भी  और  भी  बढ़ता  रहा

 ....  सभापति  महोदय  :  श्री  आप

 कितना  समय  चाहते  हैं  ?

 श्री  बनातवाला  :  सभापति  यह  बहुत  सेंसिटिव

 मामला  सेंसिटिव  चीज  ...

 एक  माननीय  सदस्य  :  वे  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने

 वाले  व्यक्ति  हैं  ...

 सभापति  महोदय  :  ठीक  कृपया  जारी  रखें  |

 श्री  बनातवाला  :  सभापति  मैं  यह  नहीं  कहता

 कि  जो  कसूरवार  उनके  खिलाफ  कार्रवाई  न  यह  कहने  का

 मतलब  नहीं  टैरोरिज्म  के  मुकाबले  के  लिए  पूरा  एवान  एक  होकर

 खड़ा  हो  सकता  है  लेकिन  उसके  सही  तरीके  भी  होने  जो

 कसूरवार  हमारे  पास  कवानीन  की  कमी  मौजूद  नहीं  मुल्क  के

 तमाम  कवानीन  मौजूद  हैं  |  टैरोरिज्म  का  मुकाबला  करना  तो  इसका

 मुकाबला  सिर्फ  कानून  को  वहशी  से  वहशी  टैरोरिज्म  के  सामने

 स्टेट  टैरोरिज्म  लाकर  नहीं  किया  जा  सकता  है  |  टैरोरिज्म  का  मुकाबला
 करना  है  तो  सिर्फ  ऐसे  कानून  जो  जम्हूरियत  के  मिजाज  के

 खिलाफ  जो  जूरिसप्रूडँंस  के खिलाफ  इस  तरह  से  टैरोरिज्म

 का  मुकाबला  नहीं  किया  जा  सकता  बल्कि  इस  तरह  टैरोरिज्म  को और

 भी  बढ़ावा  देने  की  बात  सामने  आती  आज  सवाल  ट्रिब्यूनल  जस्टिस

 को  स्ट्रैन्डन  करने  का  नहीं  आज  सवाल  है  -
 पुलिस  बल  के  बारे

 में  आप  क्‍या  करने  वाले  हैं  ?  पुलिस  फोर्स  को  मार्डर्न  करने  के

 पुलिस  फोर्स  को  इम्पार्शियल  बनाने  के  पुलिस  फोर्स  को  ज्यादा

 इफैक्टिव  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?  सिर्फ  कानून
 की  भरमार  कर  देने  से  मामलात  हल  नहीं  होते  बल्कि  इंटैलीजेंस  को

 बेहतर  बनाया

 कारगिल  के  बारे  में  इंटैलीजेंस  की  बात  हो  रही  मैं  उस  फर्‌

 जाना  नहीं  चाहता  लेकिन  इन  बातों  पर  कोई  तवज्जह  नहीं  हमारे

 पास  पीस  कीपिंग  फोर्स  पीस  कीपिंग  फोर्सिज  का  बेहतर  इस्तेमाल

 होना  जो  हमारी  फोर्सेस  उनका  बेहतरीन

 सही-सही  बेहतर  और  अच्छे  इस्तेमाल  जरूरी  है  ताकि  हम

 टैरोऐएज्म  का  मुकाबला  कर  टैरोरिज्म  के  खात्मे  के  नाम  पर

 हुकूमत  को  गैर  जम्हूरी  इख्तियार  और  पावर्स  जो  आसानी  के
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 साथ  मिसयूज  होते  जिस  मिसयूज  की  दिल  दहला  देने  वाली
 दास्तानें  हमारे  सामने  मौजूद  यह  गलत  गलत  नजरिया  है
 जो  हमारे  सामने  आता  हमें  याद  करना  हमारा  देश  महान

 इसके  महान  होने  की  बुनियादें  क्या  है  ?  इसके  महान  होने  की

 बुनियादें  इसका  सिविलाइजेशन  इसके  महान  होने  की  बुनियादें
 यहां  पर  सही  मायने  में  जम्हूरी  तौर  पर  रूल  ऑफ  लॉ  पर  बनी

 सिर्फ  वहशी  कानून  लॉ  विच  आर  लॉ  लैस  तो  यह  इससे  हमारे

 देश  को  नुकसान  के  अलावा  और  कुछ  नहीं

 साहेब  मैं  जो  कुछ  रहा  आज  ट्रेजरी  बैंचेस  में  जो  बैठे  हुए
 कल  जब  वे  ओपोजिशन  में  थे  तो  यही  बात  कह  रहे  थे  |  मैं  कितनों

 के  कितनों  की  स्पीचिस  के  हवाले  आपके  सामने  पेश

 सिर्फ  कैबिनेट  के  अंदर  आपके  कुलीग  का  हवाला  दे  रहा  हूं  जो  कि

 कैबिनेट  में  मौजूद  सीनियर  हैं  और  सब  उनकी  रिसपैक्ट  करते  हैं  |

 वे  राज्य  सभा  में  नाम  तो  याद  बहुत  सीनियर  कुलीग  हैं-श्री

 जसवन्त  सिंह  |  टाडा  के  सिलसिले  में  क्या  कहते  हैं  श्री  जसवन्त  सिंह  ?

 यह  मेरा  कहना  नहीं  बल्कि  श्री  जसवंत  सिंह  जी  का  कहना  वह

 राज्य  सभा  में  कह  रहे

 यह  राज्य  सभा  की  कार्यवाही  पुस्तिका  में  26  1987  को

 कहा  गया  इसे  मैं  उद्धृत  करता  हूं  :

 सरकार  यह  सारांश  प्रस्तुत  करती  है  कि आपराधिक  न्याय

 प्रणाली  अस्त-व्यस्त  हो  गई  इस  वजह  से  उन्हें  टाडा  विधेयक

 लाना  तो  मैं  इस  बात  से  आश्वस्त  नहीं

 आपके  यह  राय  रखते  आगे  चलकर  वे  कहते
 .

 रासा  सिंह  रावत  :  जब  टाडा  कानून  को  लागू
 किया  गया  था  तब  कांग्रेस  पार्टी  सत्ता  में  थी  ...

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न

 रासा  सिंह  रावत  :  वह  सच्चाई

 श्री  बमातवाला  :  वे  पावर  में  उस  वक्‍त  लैप्स  भी

 हो  ...

 प्रौ६  रासा  सिंह  रावत  :  यह  न्यायालय  के  विवेक  पर

 आप  इसे  कैसे  वापस  से  सकते  हैं  ?



 507  आतंकवादी  और  विधघ्वंशकारी

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यक्धान  न

 श्री  बनातवाला  :  आज  आप  हालात  ठीक  कर

 हम  आपका  शुक्रिया  अदा  ...  ये  पोलीटिकल  किस्म

 की  बातें  कब  तक  होंगी  ?  जेल  की  सलाखों  के  पीछे  उनकी  आंखे  पथरा

 गई  हैं  |  गरीब  लोग  तबाह  और  बर्बाद  हो  गए  यहां  सिर्फ  पोलीटिकल

 बातें  होती  हों  और  पोलीटिकल  स्कोर्स  सोचा  जा  रहा  यह

 काबिल-ए-मज़म्मत  बात  मैं  श्री  जसवंत  सिंह  की  बात  कह  रहा

 मैं  इनके  कैबिनेट  कोलीग  की  बात  अपने  कोलीग्स  को  याद  दिला

 रहा

 यह  सुझाव  है  कि  यह  अध्यादेश  आतंकवाद  को  मिटाने

 का  उपाय  तो  मैं  पुनः  इससे  असहमत  हूं  इसलिए  मैं

 इसका  विरोध  करता

 उनकी  पूरी  तकरीर  मौजूद  है|  इस  ऐवान  में  हम  वहां  तकरीरें

 यहां  पेश  नहीं  इसलिए  मैं  उसकी  तफसील  के  अंदर  नहीं  जा

 रहा  लेकिन  मैं  हवाला  दे  चुका  यही  जसवंत  सिंह  जी  कह  रहे
 न

 “7
 को  अपराध  से  निपटने  के  लिए  असंवैधानिकता  को

 अपनाने  की  वकालत  बिल्कुल  नहीं  करनी  चहिए  |  हमारे  भारतीय

 राज्य  के  कानून  में  सम्यता  की  उत्कृष्टता  की  झलक  होनी

 न  कि  निकृष्टता  की  |ਂ

 मैं  कितने  और  हवाले  देता  चला  जो  आज  ट्रैजरी  बैंचेज

 यर  बैठे  हुए  मैंने  तो  सिर्फ  डिबेट  का  हवाला  आज  यह  न

 समझा  जाए  कि  मैं  या  यहां  से  कोई  और  टैरोरिज्म  के  मुकावले  के

 लिए  पीछे  हटते  हम  यकीन  दिलाते  कि  टैरोरिज्म  का

 मुकाबला  सारा  देश  एक  होकर  लेकिन  जम्हूरी

 जम्झूरियत  का  कलंक  का  टीका  लगाते  हुए  सामने  यह  इन्तहाई
 नलत  कात  है|

 अफसोस  तो  यह  है  कि  आज  भी  हुकूमत  सोच  रही  है  कि  टैरोरिज्म

 के  मुकाबले  के  लिए  एक  नया  कानून  फिर  से  लाया  टाडा  के

 लैप्स  होने  पर  भी  उन्होंने  कोई  सबक  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि

 एक  नया  कानून  वहां  पर  फिर  तैयार  हो  रहा  दरअसल  टाडा  की

 ्
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 तर्ज  पर  एक  नया  कानून  लाने  की  तैयारी  हो  रही  यह  एक

 काबिल-ए-मज़म्मत  फिक्र  है  कि  जूरिसप्रूडेंस  और  जम्हूरी  मिजाज  के

 खिलाफ  जो  कवानीन  होते  उनको  हमारे  लौगल  सिस्टम  का  एक

 जज्ब  ए  लाइन  तक  इनसैपरेबल  लिंक  बना  दिया  अफसोस  की

 बात  है  कि  सरकार  को  छोटे  रास्तों  की आदत  पड़  गयी  सरकार

 की  आदत  हो  गई  है  कि  टैरोरिउ्म  के  बारे  में  कुछ  शार्ट  कट  लो  जबकि

 यह  शार्ट  कट  सैल्फ  डिफीटिंग  साबित  होता  है  और  टैरोरिज्म  को  खत्म

 करने  के  बजाए  उसे  रदद-ए-अमभल  में  और  बढ़ावा  देता  आज

 ऐसे  मालूम  होता  है  कि  गैर-मामूली  इख्ितियारात  इसका  मजा  चख  लेने

 के  बाद  ऐग्जीक्यूटिव  यही  चाहती  है  कि  सिटीज़ग्स  के  सरों  पर  सवार

 उनके  पास  गैर-मामूली  इख्तियारात

 अपराहन  5.00  बजे

 मैं  इन  अल्फाज  के  साथ  अपना  यह  बिल  इवान  के  सुपुर्द  करना

 चाहता  मेरी  इवान  हुकूमत  से  गुजारिश  है  कि  इसे  इंसानी

 नुक्ता-ए-नज़र  से  देखा  टाडा  को  कानूनी  नुक्ता-ए-नजर
 टाडा  को  अक्लाखी  नुक्ता-ए-नजर  टाडा  को  जम्हूरी  नुक्ता-ए-नजर

 इंसानी  नुक्ता-ए-नजर  से  देखा  जाये  |  कानून  मुकदमा
 ऐसे  मुकदमें  के  लोग  जेलों  में  पड़े-पड़े  जितनी  सजा  की  मुद्दत  होती

 उतनी  मुद्दत  तक  काट  चुके  हैं|  इससे  ज्यादा  गैर-इंसानी  सिचुएशन
 और  सूरत-ए-हाल  कहां  पेश  आयेगी  ?  आज  जरूरी  है  कि  हम  इस

 बिल  को  मंजूर  करें|  टाडा  खत्म  हुआ  और  सही  तौर  पर  खत्म  हो  |

 वह  एक  वहशियाना  कानून  जिसका  इस्तेमाल  हुआ  फिर  ऐसे

 कानून  के  तहत  मुकदमात  का  चलते  रहना  इन्तहाई  गलत  और  इंसाफ

 का  गला  घोंटने  के  बराबर

 यह  बिल  मैं  इवान  के  सुपुर्द  कर  रहा  उनको  इस  बात  की

 दावत  दे  रहा  हूं  कि  गरीबों  की  आहों  पर  तवज्जह  दी  उमकी

 आहों  को  सुना  जेल  की  सलाखों  के  पीछे  जो  बन्द  हैं  और  जिनके

 खानदान  तबाहो-बर्बाद  हैं  |  जिनको  आप  कसूरवार  समझते  हैं  तो

 हमारे  मुल्क  के  पास  बहुत  सारे  कवानीन  मौजूद  उन  कवानीन  को

 इस्तेमाल  करते  हुए  उनके  खिलाफ  आप  बढ़  सकते  है  |  मैंने  जजों

 ज्यूरिष्ट्स  की  रायों  को  भी और  उनकी  थिंकिंग  को  भी  आपके  सामने

 पेश  किया  मुझे  उम्मीद  है  कि  इस  नाजुक  मोड़  पर  यह  इवान  उठेगा
 और  इंसाफ  की  एक  और  मिसाल  इस  बिल  को  मंजूर  करते  हुए  कायम

 करेगा  |

 यकीनन  टैरोरिज्म  के  खिलाफ  हम  सब  मुत्तहद  स्टेट

 टैरोरिज्म  लाकर  बल्कि  टैरोरिज्म  का  मुकाबला  अपने  मामलात

 को  सही  रखते  सही  अंवाज  के  अन्दर  किया  जायेगा  |  इसके  अन्दर

 कोई  फर्क  नहीं  आने  मुझे  क्कीन  है  कि  यह  एवान  इस  कामून
 को  मंजूर
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 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 आंतकवादी  और  विध्वंशकरी  क्रियाकलाप

 1987  जो  23  1995  को  व्यपगत  हो  गया

 के  अंतर्गत  सभी  विधिक  कार्यवाहियों  को  वापस  लेने  और  उनके

 निवारण  तथा  उनसे  संसक्त  अथवा  आनुषंगिक  मामलों  का

 उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  अनादि  साहू  :  सभापति  मैं

 श्री  बनातवाला  के  प्रभावशाली  भाषण  की  निश्चय  ही  प्रशंसा  करना

 चाहूंगा  जो  उन्होंने  साफ-सुथरी  उर्दू  जुबान  में  दिया  ।  मैं  उनके  भाषण

 का  किसी  प्रकार  का  मुकाबला  नहीं  कर  लेकिन  निश्चित  रूप

 से  मैं  उन  खामियों  को  उठाना  चाहूंगा  जो  उनके  द्वारा  इस  महान  सदन

 में  दिये  गये  भाषण  में

 आगे  कुछ  कहने  से  मैं  श्री  एस.जयपाल  रेड्डी  को  बधाई

 देना  चाहूंगा  जिन्होंने  केन्द्रीय  कक्ष  मे ंअपने  एक  तथ्य  बिना  किसी  तैयारी

 के  दिये  गये  प्रमावशाली  म्षण  में  शेक्सपीयर  को  उद्धृत  किया

 यह  हेमले  का  कथन  था  :  तुमने  अपने  दर्शन  में  जितनी  चीजों

 के  सपने  देखें  पृथ्वी  और  स्वर्ग  में  उससे  भी  कहीं  अधिक  चीजें  हैंਂ  ।

 शेक्सपीयर  के  जमाने  में  जो  कुछ  भी  सच्चाई  थी  वह  भारत  में  आज

 सच  है  |  क्षेत्रीय  सीमाओं  से  ऊपर  उठकर  सामाजिक  व्यवहार  और

 राजनीतिक  विचार  धाराओं  में  निष्ठा  क ेसाथ-साथ  भारतीय  शासन

 व्यवस्था  और  इस  शासन-वब्यवस्था  के  अनेक  लोगों  ने  भारत  में

 किसी-न-किसी  प्रकार  से  विदेशी  विदेशी  लोगों  और  विदेशी

 गतिविधियों  को  समझा  यही  कारण  है  कि  इस  महान  सदन  ने

 और  हमारी  संसद  ने  आम  तौर  पर  समय-समय  पर  उन  समस्याओं

 से  निपटने  के  लिए  कुछ  कानून  बनाये  जिनसे  यह  देश  जूझ  रहा

 मैं  इस  महान  सदन  में  अपने  मित्रों  से उस  अधिनियम  से

 रू-ब-रू  होने  का  आग्रह  करूंगा  जिसमें  समस्याओं  से  निपटने  पर

 अधिक  जोर  दिया  गया  है  और  उन  चीजों  को  बताया  गया  है  जो  देश

 के  लिए  समस्या  खड़ी  कर  रही

 यह  सच  है  कि  टाडा  का  यत्र-तत्र  दुरुपयोग  किया  यही

 कारण  है  कि  इसे  1995  में  समाप्त  करने  की  अनुमति  दी  लेकिन
 श्री  बनातवाला  का  सारा  प्रहार  धारा  1  के  उपवाक्य  4  पर  है  जिसमें

 विलम्ब  से  समस्या  को  निपटाने  का  प्रावधान  ऐसे  प्रावधान  क्‍यों

 इस  पर  सोचना  ऐसे  समय  मे  जबकि  हम  राजनैतिक

 कुछ  लोगों  के  अलगाववादी  दृष्टिकोण  और  लोगों  के  व्यवह्ठार  करने

 के  तौर-तरीकों  पर  विचार  कर  रहे  होते

 दूसरे  ही  सदन  ने  धन-शोधन  विधेयक  पारित  किया
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 उसमें  यह  बात  कही  गयी  थी  कि  यदि  लोग  धन  प्राप्त  करने  के  उदेश्य
 से  कुछ  करते  यदि  वे  हत्या  करते  जो  नकली  चीजें  बनाते

 जो  देह-व्यापार  करते  हैं  जो  नशीले  अथवा  मन  विकृत  करने  वाले

 पदार्थों  के  व्यापार  में  लिप्त  हैं  अथवा  आयुध  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 आने  वाले  व्यापार  में  लिप्त  हैं-इस  प्रकार  से  धन  का  शोघन  करने  वाले

 व्यक्तियों  का  नाम  दर्ज  कर  लिया  टाडा  क्या  कर  रहा  था  ?

 टाडा  में  धन-शोधन  के  ही  संबंध  में  स्पष्ट  प्रावधान  ये  सभी  मामले

 ऐसे  हैं  जिन्हें  देखा  जा  सकता

 समापति  वर्ष  1860  में  भारतीय  दंड  संहिता  का

 अंधिनियम  बनाया  गया  था  ।  वर्ष  1872  में  साक्ष्य  अधिनियम  बनाया  गया

 और  दंड  प्रक्रिया  संहिता  का  अधिनियम  बनाया  गया  ये  सभी

 अधिनियम  बहुत-से  संशोधनों  के  बाद  1973  में  प्रभावी  हुए  और  1974

 के  अधिनियम  2  बने  |  जिन  लोगों  ने  उक्त  अधिनियम  का  प्रारूप  तैयार

 उस  पर  अधिनियम  बनाया  और  उसे  लागू  उन्हें  इस  बात

 का  पता  ही  नहीं  था  कि  ऐसे  भी  लोग  हो  सकते  हैं  जिनके  साथ  बिल्कुल
 अलग  तरीके  से  निपटने  की  आवाश्यकता  पड़  सकती

 कार्यान्वयन  एजेन्सियों  अथवा  विभागों  के  लोगों  को  मालूम  है  कि

 समस्याओं  से  निपटना  कितना  मुश्किल  लोगों  में  कतिपय  व्यवहार

 संबंधी  प्रवृत्तियों  को  लागू  करने  के  लिए  व्यक्ति  को  गूढ़ार्थ  समझना

 होता  मैं  व्यवहार  संबंधी  प्रवृत्तियों  की  बात  कर  रहा  हूं  न  कि

 अपराघ-व्यसन  की  |  बार-बार  अपराध  करना  अपराध-व्यसन  मैं

 उन  लोगों  की  बात  कर  रहा  हूं  जिनमें  इस  देश  के  प्रति  वफादारी

 नहीं  है  जिनमें  लोगों  के  प्रति  कोई  भावना  नहीं  है  और  जिनके  मस्तिष्क

 में  माननीय  करुणा  का  दूध  नहीं

 वर्ष  1993  के  बाम्बे  धमाकों  का  ही  मामला  लें  |  दो सौ  साठ  लोग

 मारे  गये  |  इसी  निर्दोष  लोग  मारे  और  ए  और  ए

 नामक  लगभग  2,000  राइफलें  बरामद  की  गईं  |  अन्य  विस्फोटक  अथवा

 आर.डी  एक्स  तो  था  सामान्य  कानूनों  की  सहायता  से  आप  इस

 समस्या  से  कैसे  निपट  सकते  हैं  ?  भारतीय  दंड  संहिता  का  अध्याय

 7  को  देखें  जिसमें  युद्ध  राजद्रोह  और  इसी  प्रकार  की  घटनाओं

 के  संबंध  में  कुछ  प्रस्ताव

 इस  देश  वर्तमान  परिस्थिति  धारा  121,  124  एवं

 अन्य  संबंधित  धाराएं  इस  अधिनियम  में  अति  सामान्य  प्रस्ताव  प्रतीत

 यहां  श्री  बनातवाला  के  कथन  की  कुछ  कमियों  पर  ध्यान

 दिलाना  आशा  करता  हूं  कि  वे  इस  बात  का  बुरा  न  मानेंगे  |

 उन्होंने  एक  चरवाहे  और  एक  औरत  का  उदाहरण  दिया  जिन्होंने

 आतंकवादियों  को  पानी  दिया  यह  अधिनियम  बहुत  ही  स्पष्ट  रहा

 भारतीय  दंड  संहिता  की  109  से  114  तक  की  धाराएं  दुष्प्रेरण  से

 संबंधित  अति  सामान्य  धाराएं  लेकिन  यह  कहा  गया  है  कि
 लत  क
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 अनादि  साहू

 यदि  आप  किसी  आतंकवादी  की  सहायता  करते  हैं  अथवा  उसे  उकसाते

 तो  वह  व्यक्ति  इस  बात  के  लिए  जवाबदेह  होना  चाहिए  ।

 क्‍यों  ?  यही  समस्या  से  निपटने  का  ही  प्रश्न  समस्याओं  से

 निपटने  के  मंशाएं  इतना  मायने  नहीं  समापति

 मेरे  शब्दों  पर  ध्यान  मैं  फिर  दोहराता  से  निपटने

 के  लिए  मंशाएं  इतना  मायने  नहीं  रखती  |ਂ  यह  उसी  समय  मायने  रखती

 है  जब  एक  अधिकारी  कार्यवाही  कर  रहा  होता  यदि  अभिषहित

 न्यायालय  स्थिति  का  जायजा  लेने  बैठे  तो  यह  अनुचित  लग  सकता

 जब  संचार  माध्यम  इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  लिखना  शुरू  करेंगे

 तो  यह  अनुचित  लग  सकता  एक  पुलिस  अधिकारी  होने  के  नाते

 मैं  जानता  हूं  कि समस्याओं  से  निपटाना  कितना  मुश्किल  होता  है  जब

 आपको  आते  ही  निर्णय  लेना  पड़ता

 उन्होंने  अन्य  उदाहरण  भी  मैं  एन एस  ए  का  उदाहरण  देता

 यह  अभी  शुरू  किया  से  एस  एਂ  बना  उस  समय

 मैं  अविभाजित  कटक  शहर  का  पुलिस  अधीक्षक  था  और  इसकी  आबादी

 42  लाख

 शहर  में  बहुत  सी  असामाजिक  गतिविधियां  चल  रही  थीं  और

 व्यवस्था  का  गंभीर  प्रश्न  व्यवस्था  शहर  के  लिए  सबसे  महत्त्वपूर्ण
 होती  मैंने  एक  व्यक्ति  को  हिरासत  में  यह  मामला  समीक्षा

 बोर्ड  के  समक्ष  लाया  एक  पीठासीन  न्यायाधीश  समीक्षा  बोर्ड  के

 अध्यक्ष  थे  और  उच्च  न्यायालय  के  दो  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  इसके

 सदस्य  थे  |  प्रक्रिया  क ेअनुसार  पुलिस  अधीक्षक  और  जिला  मजिस्ट्रेट

 को  समीक्षा  बोर्ड  के  समक्ष  तथ्य  रखने  होते  मैंने  समीक्षा  बोर्ड  के

 समक्ष  तथ्य  रखे  तो  अध्यक्ष  महोदय  तुरन्त  बोले  स्वीकार्य  नहीं  है

 आपने  अनावश्यक  रूप  से  हीं  इस  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  मैं

 उसे  बरी  करता  आप  बहस  नहीं  कर  मैंने  भी  बहस  नहीं

 चार  दिन  बाद  ही  उसी  न्यायाधीश  के  घर  के  सामने  दो  गिरोहों

 के  बीच  उपद्रव  हुआ  बरी  किए  गए  व्यक्ति  ने  दूसरे  व्यक्ति  को  तलवार

 से  मारा  और  रक्‍तरंजित  तलवार  लेकर  न्यायाधीश  के  धर  में  घुस  गया

 और  न्यायाधीश  को  लगभग  45  मिनट  तक  आतंकित  किये  मुझे

 इसकी  सूचना  मिली  और  मैं  वहां  मुझे  पता  चला  कि  दंगाई  घर

 में  घुसा  हुआ  हमने  उसका  पीछा  किया  लेकिन  वह  बच  निकला  ।

 तब  न्यायाधीश  महोदय  बोले  कि  उसने  मुझे  मार  दिया  होता  मैंने  उनसे

 वह  आपको  मार  सकता  परन्तु  आपको  शहर

 की  स्थिति  का  पता  होना  चाहिए  आप  तो  अपनी  ही  दुनिया  में

 रहते  आपको  शहर  के  हालात  की  जानकारी  नहीं  आपने  ही
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 उसे  बरी  किया  वह  इसका  खेद  है  लेकिन  आगे  से

 मैं  किसी  को  इस  तरह  नहीं  जाने  अगले  एक  वर्ष  मेरे  लिए  सब

 कुछ  सही  रहा  और  जिसे  भी  हिरासत  में  लिया  न्यायाधीश  महोदय

 ने  उसे  जेल

 मैं  यह  सब  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  हमारे  सामने  जे

 समस्या  आती  है  हमें  उससे  निपटना  होता  है-अब  चाहे  आप  गड़रिये

 की  बात  करें  या  पानी  भरने  वाली  महिला  तथ्यों  की  संपूर्णता  में

 देखने  के  बाद  ही  आप  इस  पर  निर्णय  कर  सकते  हैं  कि  संबंधित

 अधिकारी  को  क्या  करना  चाहिए

 अब  हम  पूर्वोत्तर  की  बात  कश्मीर  की  बात  पंजाब  की

 बात  करें  जहां  आतंकवाद  अभी  शांत  है|  बिहार  का  उदाहरण  लें  |  कहीं

 भी  आप  सामान्य  तरीके  से  आपराधिक  गतिविधि  से  नहीं  निपट  सकते  |

 इसके  लिए  असाधारण  कार्यवाही  करनी  पड़ती  है  जिसकी  बाद  में  लोग

 आलोचना  करते  एक  स्वस्थ  समाज  के  देश  के

 नागरिकों  के  मन  में  विश्वास  पैदा  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि

 हम  सामान्य  कार्यवाही  से  आगे  बढ़ें  |  बाध्य  होने  पर  ही  ऐसा

 किया  आप  इसे  वहशियाना  राज  कह  सकते  समाज

 के  लिए  यह  सब  करना  पड़ता  इसे  स्वीकार  करना  होगा  |  यदि  जरूरी

 हो  तो  बड़े  अपराध  को  रोकने  के  लिए  छोटा  अपराघ  करना  पड़ता

 यही  किया  गया  है|  यदि  हम  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  गतिविधियां

 1987  की  के  खण्ड  को  हटाने  की

 मांग  करते  हैं  तो  हम  समस्याओं  से  नहीं  निपट

 जिन्हें  पहले  हिरासत  में  लिया  गया  हो  सकता  है

 उन्हें  किन्‍्हीं  अलगाववादी  गतिविधियों  के  कारण  हिरासत  में  लिया  गया

 हो  सकता  है  उन्हें  किन्हीं  बम  विस्फोटों  क ेकारण  हिरासत  में  लिया

 गया  यह  भी  हो  सकता  है  कि  उन्हें  राजद्रोह  के  कारण  हिरासत

 में  लिया  गया  हो  या  कोई  भड़काऊ  वक्तव्य  देने  के  कारण  हिरासत

 में  लिया  गया  एक  बयान  भी  समस्या  खड़ी  कर  सकता  किसी

 व्यक्ति  विशेष  के  द्वारा  दिया  गया  बयान  बम  से  ज्यादा  शक्तिशाली  है
 सकता  है|  केवल  इसी  बयान  के  आधार  पर  किसी  को  हिरासत  में  लिया

 जाता  है  तो  किसी  को  क्‍यों  परेशानी  होती  है  |  मुझे  किसी  व्यक्ति

 को  केवल  बयान  देने  के  आधार  पर  हिरासत  में  लिया  जाता  है  तो  मेरा

 मानना  है  कि  इस  प्रतिष्ठित  सदन  को  निर्णायक  की  मूमिका  लेना  उचित

 नहीं

 इसीलिए  राज्य  सभा  ने  1995  में  आपराधिक  विधि

 अधिनियम  1995  के  नाम  से  एक  और  लाने  का

 मन  बनाया  था  और  यह  जैसा  ही  लेकिन  कुछ  नरंगी  बरती

 जाती  रही  है  जैसे  कि  पुलिस  अधीक्षक  की  लिखित  अनुमति  के  बिना

 जांच  शुरू  नहीं  की  जा  पुलिस  महानिरीक्षक  की  अनुमति  के
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 बिना  आरोप  पत्र  दाखिल  नहीं  किया  जा  इस  प्रकार  से  नरमी

 वाला  रवैया  अपनाया  गया  इसे  ही  बनाए  रखा  गया  है  अर्थात्‌

 धनकुबेर  और  सत्ता  क ेआस-पास  वाले  लोग  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता

 की  धारा  438  के  तहत  जमानत  पा  सकते  तेज  तर्रार  वकीलों  और

 उनके  आशाकारी  न्यायाघीशो  के  रहते  पैसे  के  दम  पर  कोई  भी  अग्रिम

 जमानत  ले  सकता

 अब  यदि  टाडा  मामलों  पर  धारा  438  लगाई  जाए  तो  टाड  के

 सभी  नजरबन्द  खुले  टाडा  में  अग्रिम  जमानत  का  प्रावधान

 समाप्त  कर  दिया  गया  है  और  इसमें  भी  ऐसा  ही  किया  गया  आप

 समी  विधि  निर्माता  आप  एक  बार  सोचकर  देखिए  कि  ऐसे  कड़े

 प्रावधान  न  हों  तो  क्‍या  स्थिति  और  कड़ा  प्रावधान  क्‍या  है  ?

 वह  है  अभिहित  न्यायालय  और  सर्वोच्च  न्यायालय  और  नए  अधिनियम

 में  मुकदमा  शुरू  करते  समय  बीच  में  कोई  नहीं  और  मुझे  आशा

 है  कि  यह  अधिनियम  लागू  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  विनम्र

 निवेदन  है  कि  आपराधिक  विधान  1995  को  पुनः
 लाने  के  लिए  जोर  दें  |  रोज-रोज  आने  वाली  अनेक  समस्याओं

 से  निपटना  बहुत  ही  मुश्किल  हो

 कश्मीर  की  बात  करें  |  अभी  कुछ  दिन  पहले  सात  ऐसे  पुलिसकर्मी
 मारे  गए  जो  उस  समय  किसी  कार्रवाई  में  शामिल  नहीं  थे  ।  मानवाधिकार

 आयोग  मानव  अधिकारों  की  दुहाई  दे  रहे  उन  सात  सिपाहियों  और

 निर्दोव  लोगों  का  क्या  हुआ  जो  जस्मी  हुए  या  मारे  गए  ?  ऐसी  कार्रवाइयों

 में  संलिप्त  लोगों  को  जेल  भेजने  के  कड़ा  अधिनियम  न  हो  तो  जनता

 की  रक्षा  कौन  करेगा  ?  उन्हें  जीवन  भर  जेल  में  सड़ने  दो  |  मुझसे  पहले

 बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  पांच  वर्ष  के  कारावास

 का  प्रावधान  है  परन्तु  लोग  सात-सात  साल  से  जेलों  में  सड़  रहे  हैं  ।

 उन्हें  सडने  दो  ।  उन्होंने  भी  तो  निर्दोष  लोगों  की  जानें  ली  उन्होंने

 वहशियाना  काम  किए  हैं  और  उन्हें  ईंट  का  जवाब  पत्थर  से  देने  के

 लिए  कानून  भी  सख्त  होना

 यदि  मैं  शिकार  हूं  तो  मैं  गुहार  करूंगा  ।  जरा  सोचिए  यदि  हममें

 से  ही  कोई  इनका  शिकार  हुआ  या  हमारा  निकट  संबंधी  मारा  गया

 होता  या  हममें  से  किसी  को  फिरौती  के  लिए  उठा  लिया  गया

 या  हमारा  घर  जला  दिया  तो  क्‍या  हो  ?  यदि  इन  सब  के  लिए

 जिम्मेवार  व्यक्ति  चार  साल  के  बाद  जेल  से  बाहर  आ  जाता  है  और

 फिर  ऐसा  ही  काम  करे  तो  हमें  कैसा  लगेगा  ?  कृपया  इस  बारे  में  सोचिए  |

 मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  मैं  माननीय  सदस्य  जैसा  वाकपटु

 नहीं  मै ंकह  ही  चुका  मैंने  सिर्फ  वही  कहा  है  जो आज  देश  की

 स्थिति  है  |  दण्ड  दिए  गए  हैं  और  सम्पत्तियां  जब्त  की  गई  हैं|  हमें  इसकी

 चिन्ता  नहीं  यह  सब  हो  चुका  नए  मामले  नहीं  उठाए  जा  रहे

 जांच  के  दौरान  ही  दण्ड  पूरा  हो  चुका  लेकिन  जांच  अब  भी
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 जारी  बहुत  कम  मामले  मेरा  ख्याल  है  कि  1999  के  अन्त  तक

 1,026  व्यक्ति  अब  तक  बहुत  सारे  लोग  जेल  से  बाहर  आ  चुके

 कुछ  ही  मामलों  में  जांच  जारी  सम्पत्तियां  जब्त  आदि

 का  कोई  प्रश्न  नहीं  केवल  कुछ  मामलों  में  ही  जांच  चल  रही  है

 और  ये  जांच  अधिनियम  की  धारा  1  के  खण्ड  4  के  तहत  होनी  चाहिए  |

 जब  तक  दूसरा  अधिनियम  लागू  नहीं  सरकार  को  पुनः
 आपराधिक  विधि  1995  के  रूप  में  अधिनियम  लाने

 के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  दूसरे  रूप  में  टाडा  लागू  रहे  ।

 ऐसे  बाघ्यकारी  तरीकों  के  बिना  इन  अलगाववादी  लोगों  पर  नियंत्रण

 करना  बहुत  मुश्किल  इस  देश  में  ऐसे  बहुत  से  लोग  हैं  जो  उच्च

 पदों  पर  आसीन  धनवान  है  और  हमेशा  इस  देश  से  अलग  होने

 के  बारे  में  सोचते  रहते  यदि  मेरे  घर  में  कोई  विद्रोह  करेगा  तो

 मैं  उसके  कान  नहीं  खीचूंगा  ?  क्‍या  मैं  उसके  किए  की  सजा  उसे

 नहीं  दूंगा  ?  शासन  द्वारा  कान  खींचना  और  सजा  देना  यही  है  ।  इसलिए

 हमें  इसको  अन्यथा  नहीं  लेना  हमें  इसके  उद्देश्य  को  सही

 भावना  के  साथ  स्वीकार  करना

 यहां  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  विभिन्‍न  वर्गों  के  व्यक्तियों  के  बीच

 सौहार्द्र  को  भंग  करने  की  कोशिश  कर  रहे  मेरे  मित्र  श्री  बनातवाला

 का  इशारा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  एक  विशेष  समुदाय  के  कुछ  लोगों  की ओर

 था  |  टाडा  में  सिर्फ  इतना  ही  कहा  गया  है  कि  जो  लोग  विभिन्‍न

 समुदायों  के  बीच  विघटनकारी  गतिविधियों  को  अंजाम  देने  को  प्रयास

 कर  रहे  हैं  उन्हें  गिरफ्तार  कर  जेलों  में  बन्द  कर  दिया  जाएगा  ताकि

 जेलों  से  बाहर  रह  समस्याएं  खड़ी  करने  वाले  लोगों  तक  उनकी

 पहुंच  न  हो

 अब  जनरल  मुशर्रफ  का  ही  उदाहरण  लिया  जाए  जिन्‍्हेंने

 जोधपुर  जेल  में  बन्द  एक  अन्य  कैदी  से  बातचीत  की  |  हाल  ही  में  हमने

 अखबारों  में  पढ़ा  है  कि  उसने  उस  कैदी  के  पास  कुछ  संदेश  भेजे  ।

 मैं  उस  व्यक्ति  का  नाम  भूल  रहा  जो  जोधपुर  जेल  में  बंद  अगर

 टाडा  लागू  होता  तो  शीघ्रतापूर्वक  जेल  अधिकारी  और  कई  अन्य

 व्यक्तियों  को  जेल  की  सलाखों  के  पीछे  बंद  कर  दिया  कोई

 यह  कह  सकता  है  कि  केवल  एक  पत्र  ही  भेजा  गया  केवल  कुछ
 संवाद  ही  स्थापित  किए  गए  थे  :  और  इसलिए  क्‍यों  किसी  व्यक्ति  को

 टाडा  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  किया  जाए  ?  श्री  बनातवाला  का  यही  तर्क

 यह  एक  कैंसर  वाली  स्थिति  है  जो  इस  देश  में  विद्यमान

 है  |  इस  कैंसर  को  खत्म  किया  जाना  और  इस  कैंसर  को  खत्म

 करने  के  लिए  आप  शरीर  के  एक  अंग  को  काटकर  हटा  सकते  इससे

 कोई  फर्क  नहीं  शरीर  तो  अक्षुण्य  इस  पर  गौर

 किया  जाना  उस  मामूली  सी  घटना  पर  भी  गौर  कीजिए  जहां
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 श्री  अनादि  साहू  ]

 जनरल  मुशर्रफ  जोधपुर  के  जेल  में  बंद  उस  व्यक्ति  को  अपना  संदेश

 भेज  पाने  में  सफल  हो  सका  अगर  हमारे  पास  टाडा  के  प्रावधानों

 से  मेल  खाता  कोई  नया  कानून  नहीं  होगा  भले  ही  यह  कुछ  हद  तक

 लचीला  ही  क्‍यों  न  तो  मैं  इस  सम्माननीय  सदन  को  आगाह  करता

 हूं  कि अगले  तीन  या  चार  वर्षों  मे ंसमस्याओं  से  निपटना  बहुत  ही  कठिन

 हो  जब  तक  हम  उन  लोगों  के  दिमाग  में  मरी  आतंक  की  भावना

 पर  चोट  नहीं  करते  ज़ो  इस  देश  में  अलगाव  या  साम्प्रदायिक  सौहार्द्र

 को  भंग  करने  की  बात  कर  रहे  हैं  तब  तक  पुलिस  सेना  की  कितनी

 भी  संख्या  इससे  निपटने  मे  नाकामयाब  साबित

 इन्हीं  घन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता

 सभापति  महोदय  :  श्री  रमेश  चेन्नितला  बोलेंगे  | आप  अपना

 माषण  10  मिनट  के  अन्दर  समाप्त  उसके  बाद  हम  लोग  आधघे

 घंटे  की  चर्चा  शुरू

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  सभापति  23

 1995  को  टाडा  समाप्त  हो  इस  विधेयक  के  प्रस्तोतक  माननीय

 श्री  बनातवाला  का  आग्रह  है  कि  टाडा  जो  अब  समाप्त  हो  चुका
 के  अन्तर्गत  लम्बित  मामले  की  सुनवाई  वर्तमान  कानूनों  के  तहत

 की  जाये  |  इस  टाडा  के  अन्तर्गन  तकरीबन  1200  से  भी  अधिक

 लोग  विभिन्‍न  जेलों  में  बन्द  श्री  बनातवाला  इस  बात  का  उल्लेख

 कर  रहे  थे  कि  टाडा  के  अन्तर्गत  किस  प्रकार  लोगों  को  उत्पीड़ित  किए

 गए  हैं  और  कैसे  नागरिक  अधिकारों  का  हनन  किया  गया

 टाडा  के  कुछ  प्रावधानों  की  इस  सम्मानी  सदन  में

 समय-समय  पर  कई  बार  आलोचना  की  गई  यहां  तक  कि  संसद

 के  बाहर  भी  इसकी  बड़े  पैमाने  पर  आलोचनाएं  हुई  इसने

 हमारे  देश  में  स्थापित  हमारे  जनतांत्रिक  अधिकारों  और  कानूनी
 मापदंडों  का  उल्लंघन  किया  जैसा  कि  श्री  बनातवाला  ने  ठीक  ही

 उल्लेख  किया  है  कि  इसकी  धारा  1(4)  की  कठोर  मे ंआलोचना

 की  गई  उन्होंने  कुछ  उदाहरण  भी  दिए

 हमें  सोचना  चाहिए  कि  हमारे  देश  में  टाड़ा  कानून  लाया

 ही  क्‍यों  सामान्य  परिस्थितियों  में  टाडा  जैसे  कठोर  कानून  संसद

 द्वारा  बनाए  ही  नहीं  गये  कोई  भी  सरकार  ऐसे  कानून  बनाना

 नहीं  कोई  सरकार  जनतांत्रिक  सभ्य

 सरकार  ऐसे  कानून  नहीं  चाहती  फिर  इस  तरह  की  परिस्थितियां

 क्यों  आई  ?  कुछ  मामलों  में  मैं  श्री  अनादि  साहू  से  सहमत  हूं  ।  वे  उड़ीसा

 पुलिस  महानिरीक्षक  रह  चुके  व ेआतंकवादी  गतिविधियों  के  बारे

 में  हम  लागों  से  बेहतर  जानते  मैं  जानता  हूं  कि  अपने  कार्यकाल

 में  वे  एक  बड़े  ही  सक्षम'पुलिस  अधिकारी  रहे
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 हमारे  देश  के  प्रत्येक  नागरिक  के  सामने  देश  की  एकता

 और  अखंडता  सबसे  महत्त्वपूर्ण  मुद्‌दा  है  और  हम  अपने  राष्ट्र  में  किसी

 भी  प्रकार  से  राष्ट्रविरोधी-दुष्प्रचार  या  गतिविधियों  की कतई  इजाजत

 नहीं  दे  इस  तरह  की  किसी  भी  कार्यवाही  की  आलोचना  की

 जानी

 इस  टाडा  कानून  को  क्‍यों  लागू  किया  गया  है  ?  इसे  हमारे  देश

 के  कुछ  भागों  मे  आतंकवादी  गातिविधियों  व  विध्वंसकारी  क्रियाकलापों

 पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  लागू  किया  गया

 हम  सभी  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  कोई  भी  सभ्य  देश  इस  प्रकार

 के  कानून  को  पसंद  नहीं  करता  ब्रिटेन  जैसे  अन्य  देशों  में

 भी  उस  समय  के  आतंकवादी  व  विध्वंसकारी-क्रियाकलापों  पर  अंकुश
 लगाने  के  लिए  एक  कानून  पारित  किया  गया  संयुक्त  राज्य

 अमेरिका  जैसे  उन्नत  राष्ट्र  भी  अपने  देशों  में  आतंकवादी  गतिनिधियों

 के  खतरे  पर  काबू  पाने  के  लिए  ऐसे  कानून  बनाये  गये  भारत  भी

 इसका  अपवाद  नहीं  आज  श्री  फ्रांसिस  जार्ज  को  और  मुझे  डोडा

 क्षेत्र  मे ंमारे  गए  दो  जवानों  के  शवों  को  लाने  हवाई  अड्डा  जाना

 उन  शवों  को  लाने  के  लिए  हम  अभी  जाने  ही  वाले  वे  डोडा  क्षेत्र

 में  आतंकवादियों  से  हुई  मुठभेड़  में  मारे  ये  बेचारे  कम  उम्र  के

 जिनमें  से  एक  त्रिवेन्द्रम  के  रहने  वाले  हैं  और  दूसरे  मेरे  संसदीय

 क्षेत्र  क ेपठानमटष्टा  के  रहने  वाले  हम  उनके  शवों  को  लाते  अभी

 हवाई  अड्डा  जा  रहे  वे  डोडा  क्षेत्र  मे ंतैनात  थ ेऔर  आतंकवादियों

 से  उनकी  मुठमेड़  चल  रही  थी  ।  वे  मुठभेड़  में  मारे  गए और  उनके  शव

 लाए  जा  रहे  हैं  |  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  पंजाब  में  स्थिति  पर  गंभीरता

 से  विचार  करना  पूर्वोत्तर  में  क्या  हो  रहा  है  ?  जब  आप  इन

 क्षेत्रों  मे ंजाएंगे  जब  आपकों  वहां  की  आतंकवादी  व  विध्वंसकारी

 गतिविधियों  का  नजारा  देखने  को  आम  जन-जीवन  बुरी  तरह

 प्रमावित  हुआ  है  |  जम्मू  और  कश्मीर  में  भी आम  नागरिक  सुरक्षित  नहीं

 आतंकवादी  गतिविधियां  इस  हद  तक  पहुंच  चुकी  हैं  कि  प्रतिदिन

 लोग  हताहत  हो  रहे  इस  पर  काबू  पाना  मैं  यह  नहीं  कह

 रहा  हूं  कि  टाडा  को  फिर  से  लागू  किया  जाना  हमारे

 देश  की  अखंडता  और  स्वतंत्रता  को  बनाये  रखने  के  लिए  हमारे

 पास  किसी  प्रकार  का  प्रतिरोधक  होना  चाहिए  |  हमें  लोगों  की आजादी

 की  सुरक्षा  करनी  निःसंदेह  टाडा  का  दुरुपयोग  किया  गया  है  और

 निर्दोष  लोगों  को  जेलों  में  बंद  कर  यातनायें  दी  जाती  रही  मैं

 राजस्थान  गया  अल्पसंख्यक  समुदाय  से  संबंधित  बीस  से  तीस

 व्यक्ति  मेरे  पास  आये  और  उन्होंने  बताया  कि  किस  तरह  उनके  परिवारों

 को  पुलिस  द्वारा  तंग  किया  गया  और  कैसे  उन्हें  टाडा  के  अन्तर्गत  बंद

 किया  गया  मैंने  उनके  मामलों  को  संबंधित  प्राधिकारियों  के  साथ

 उठाया  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  ओर  से  हमने  उन

 निर्धन  लोगों  को  सहायता  दी  है  जो  टाडा  के  अन्तर्गत  यातनायैं  झेल
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 चुके  किन्तु  इसके  साथ  ही  हम  आतंकवादियों  को  बेलगाम  घूमने
 की  इजाजत  नहीं  दे  सकते  और  न  ही  उन्हें  इस  बात  की  इजाजत  दे

 सकते  हैं  कि  वे  जो  चाहें  सो  करें  |  हम  सभी  पंजाब  में  व्याप्त  आतंकवादी

 गतिविधियों  से  मली-भांति  अवगत  वहां  क्‍या  स्थिति  थी  ?  तीन

 या  चार  वर्ष  पहले  पंजाब  में  जो  कुछ  भी  हो  रहा  था  वही  आज  जम्मू
 और  कश्मीर  में  हो  रहा  यहां  तक  कि  एक  निर्वाचित  सरकार  भी

 इस  स्थिति  को  नियंत्रित  नहीं  कर  सकती  है  और  न  ही  राज्य  को  चला

 सकती  आतंकवादी  गतिविधियों  का आलम  यह  है  कि  इन  राज्यों

 में  सामान्य  जन-जीवन  भी  बहाल  नहीं  इसलिए  मेरा  मानना  है  कि

 सरकार  को  इन  गतिविधियों  पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  आगे  आना

 जैसा  कि  श्री  अनादि  साहू  ने  ठीक  ही  कहा  कि  देश  के  विरुद्ध

 वक्तव्य  जारी  करना  भी  दण्डनीय  है  |  उन  लोगों  पर  पांबदी  लगायी  जानी

 चीहए  और  राष्ट्र  के  विरुद्ध  किसी  भी  प्रकार  के  दुष्प्रधार  पर  समुचित
 रोक  लगायी  जानी  इस  तरह  की  स्थिति  में  जो

 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  पूर्वोत्तर  के  राज्यों  में  व्याप्त  सरकार  कुछ

 कानून  बनाने  के  लिए  बाघ्य  है|  निर्दोष  लोगों  को  प्रताड़ित  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  |  जैसा  कि  श्री  बनातवाला  ने  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख

 किया  है  कि  हम  सभी  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  निर्दोष  लोगों  को

 प्रताड़ित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |  उन  सभी  लोगों  के  प्रति  घोर  अन्याय

 किया  गया  है  और  उन्होंने  इसी  बात  को  स्पष्ट  किया

 क्या  हम  उन  लोगों  के  कारनामों  को  न्यायोचित  कह  सकते  हैं

 जो  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  मुंबई  में  हुए  बम  विस्फोट  की  घटना

 में  लिप्त  थे  जिसमें  सैकड़ों  लोगों  की  मौतें  हुई  थीं  क्या  हम  इसे  स्वीकृति
 प्रदान  कर  सकते  हैं  ?  ...

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  हम  लोगों  को

 अपराहन  5.30  बजे  आधे  घंटे  की  चर्चा  करनी  वे  बाद  में  बोलना

 जारी  रख  सकते

 सभापति  महोदय  :  वे  अपराहन  तक  बोल  सकते

 वे  17  मिनट  का  और  समय  ले  सकते

 श्री  रमेश  चेन्नितला  :  मुझे  अपना  भाषण

 समाप्त  करने  के  लिए  कम-से-कम  आधघे  घंटे  का  समय  और

 सभापति  महोदय  :  हम  आधे  घंटे  की  चर्चा  अपराहन  5.47  बजे

 आरम्भ  करेंगे  और  आप  बाद  में  इसे  जारी  रख  सकते

 सभापति  महोदय  :  हमने  अपराहन  3.17  बजे  विलम्ब  से  कार्य

 शुरू  इसलिए  हम  इसे  अपराहून  5.47  बजे  तक  जारी  रख  सकते
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 रघुवंश  प्रसाद  सिंह  :  समापति  इनको  बाद

 में  बोलने  के  लिए  कह  अब  आधे  घंटे  की  चर्चा  ले

 श्री  रमेश  चेम्नितला  :  हम  छः  बजे  के  बाद  नहीं  बैठ

 आज  शुक्रवार  है  और  हमें  जाना  भी

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  कृपया  इन्हें  इसे  अगले  सत्र

 में  रखने

 सभापति  महोदय  :  यह  सदन  सहमत  तो  अब  हम  आधे  घंटे

 की  चर्चा  को  आरम्म  कर  सकते

 कुछ  माननीय  सदस्य  :

 अराहन  5.32  बजे

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  की  वित्तीय  स्थिति  तथा

 विमानों  की  खरीद

 सभापित  महोदय  :  अब  सदन  आधे  घंटे  की  चर्चा  आरंभ

 श्री  किरीट

 श्री  किरीट  सोमैया  :  सभापति

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  की  वर्किंग  के  बारे  में  आधे  घंटे

 की  चर्चा  पर  मैं  बोलने  जा  रहा  एक  सप्ताह  पहले  इस  सदन  में

 जो  चर्चा  हुई  इन  दोनों  एयरलाइन्स  की  आर्थिक  परिस्थिति  के  बारे

 उसमें  महत्त्व  के  कुछ  बिन्दु  उठाए  उसमें  सबसे  पहला  महत्त्व

 का  मुद्दा  यह  रहा  कि  जब  तक  डोमेस्टिक  ओपन  स्काइ  एयर  पॉलिसी

 नहीं  तब  तक  मोनोपोली  थी  और  उस  मोनोपोली  के  कारण  इंडियम

 एयरलाइन्स  1993-94  तक  प्रॉफिट  में  थी  ।  लेकिन  एक  बार  जब  ओपन

 एयर  स्काइ  पॉलिसी  घोषित  हो  गई  और  प्राइवेट  एयरलाइन्स  ने  हमारे

 यहां  प्रवेश  किया  तो  कंपीटीशन  के  थोड़ी  इनइफेक्टिवनेस  के

 ओवरस्टाफ  के  कारण  और  पूअर  मैंनेजमेंट  के  कारण  इंडियन

 एयरलाइन्स  का  घाटा  बढ़ता  1993-94  में  258  करोड़  से  लेकर

 1995-96  मैं  109  करोड़  का  घाटा  हुआ  है|  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय

 से  यही  प्रार्थना  करना  चाहूंगा  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  या  एयर  इंडिया

 का  जो  लॉस  हुआ  उसके  कारण  वह  सदन  को
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 एयर  इंडिया  की  परिस्थिति  उससे  अलग  नहीं  एयर  इंडिया

 का  घाटा  1995-96  से  272  करोड़  से  लेकर  हर  साल  बढ़ते-बढ़ते

 1998-99  में  174  करोड़  हो  उसका  कारण  यही  है  कि  इंडियन

 एयरलाइन्स  की  मोनोपोली  लेकिन  बाहर  के  देशों  में  जाने  के  लिए

 बाहर  की  एयरलाइन्सं  भी  यहां  उपलब्ध  थी  और  हमारी  एयरलाइन्स

 उनसे  कंपीटीशन  नहीं  कर  पा  रही  क्या  उसमें  सुधार  करने  का

 शासन  प्रयत्न  करेगा  ?

 22  हजार  लोगों  का  स्टाफ  है  |  मुझे  तो  यह  सुनकर  ताज्जुब  हुआ
 कि  वायुदूत  की  सेवाएं  बंद  कर  दी  उसके  बदले  में  एलाइंस  एयर

 शुरू  की  गई  |  वायुदूत  के  एक  हजार  कर्मचारियों  को  अकोमोडेट  करने

 के  लिए  एलाइंस  एयर  का  नाम  दिया  एलाइंस  एयर  ने  740

 कर्मचारी  लेनिक  740  में  से  सिर्फ  40  कर्मचारी  इंडियन

 एयर  इंडिया  या  वायुदूत  की  डेपुटेशन  पर  सात  सौ

 कर्मचारी  टोटली  बाहर  से  लिये  गये  हैं  |  क्या  इसके  बारे  में  चर्चा  होगी  ?

 इसके  क्‍या  कारण  मेरे  सहयोगी  साथी  मित्र  श्री  राजीव  जी  ने  उस

 दिन  बहुत  डीटेल  में  बताया  कि  सात  सौ  लोग  कौन  ये  किसके

 रिलेटिव्ज  इन्हें  कौन  से  आधार  पर  कांट्रैक्ट  दिया  गया  कौन

 से  आधार  पर  इस  प्रकार  के  नये-नये  इम्पलायमैंट  नये-नये  लोगों  को

 दिये  गये  है  ।  एक  ओर  जो  वायुदूत  के  एक  हजार  कर्मचारी  वे  ऐसे

 के  ऐसे  बैठे  उनके  पास  काम  नहीं  उन्हें  हम  सरकारी  दामाद

 की  तरह  पैसा  दे  रहे  तनख्वाह  दे  रहे  हैं  और  दूसरी  ओर  सात  सौ

 का  नया  स्टाफ  इस  परिस्थिति  में  क्या  लॉस

 सभापति  मैं  एक  और  परिस्थिति  की  तरफ  ध्यान  दिलाना

 एयर  इंडियन  एयरलाइंस  होटल  कॉरपोरेशन  चलाते

 सैन्टूर  होटल  चलाते  मुझे  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  होटल

 चलाने  का  काम  सरकार  कब  बंद  सरकार  का  काम  होटल

 चलाना  नहीं  कभी  हम  इस  बारे  में  निर्णय  लेंगे  या  हमने  कल

 और  आज  डिसइंवैस्टमैंट  पॉलिसी  पर  चर्चा  हम  कोर  सैक्टर  की

 इंडस्ट्रीज  को  बेच  रहे  हैं  और  जो  हमारे  गले  में  फंदा  पड़ा  हुआ  है  उससे

 छुटकारा  पाने  की  हम  हिम्मत  नहीं  कर  रहे  मैं  माननीय  मंत्री  जी

 से  कहूंगा  कि आज  नहीं  तो  कभी-न-कभी  हमें  इस  विषय  पर  सोचना

 होटल  चलाना  हमारा  काम  नहीं  होटल्स  भी  इसी  प्रकार

 ओवर  स्टाफ  उन्हें  इतनी  प्राइम  प्रोपर्टीज  सरकार  से  मुफ्त  में  फ्री

 ऑफ  चार्ज  मिलती  है  |  उन्हें  लैंड  की कीमत  नहीं  देनी  पड़ती  जबकि

 प्राइवेट  होटल्स  फाइच  स्टार  से  लेकर  सबको  उन्हें  इतनी  लैंड  रीयल

 ऐस्टेट  के  प्राइस  देने  के  बावजूद  वे  सैन्टोर  एंव  अन्य  होटलों  के  साथ

 स्पर्धा  करने  में  सक्षम  इसके  बारे  में  विचार  करने  की  अत्यंत

 आवश्यकता  है  |  मैं  मानता  हूं  कि  कोर  सैक्टर  में  सरकार  का  इनवोल्वमैंट
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 होना  लेकिन  अनेक  बार  यह  रीजन  दिया  जाता  है  कि  इंडियन

 एयरलाइंस  के  ऊपर  सोशल  कमिटमैंट  उन्हें  कई  ऐसे  रूट्स  चलाने

 पड़ते  हैं  जो  ग्रामीण  भागों  के  इंटरनल  पार्ट्स  में  पड़ते  लेकिन  एयर

 इंडिया  के  ऊपर  कोई  दबाव  नहीं  यदि  यह  इंडियन  एयरलाइन्स

 का  मामला  तो  इसे  मैं  समझ  सकता  लेकिन  एयर  इंडिया  का

 क्या  हुआ  ?  इसके  लिए  जो  रीजन्स  दिये  जाते  इस  प्रकार  के  जो

 सभी  कारण  उसमें  कुछ  दम  दिखायी  नहीं  देता  है|  वास्तव  में  इसके

 लिए  केलकर  कमेटी  अपाइंट  की  गई  केलकर  कमेटी  ने  रिपोर्ट

 दी  कि  दो  हजार  करोड़  और  नये  यह  पैसा  कहां  से

 कौन  कब  नये  एयरक्राफ्ट्स  कहां  से  आयेंगे  । एक  ओर

 हमारी  सिविल  एवियशन  मिनिस्ट्री  कहती  है  कि  दो  हजार  करोड़  नये

 एक  हजार  करोड़  हमने  केन्द्र  सरकार  को  कहा

 दूसरी  ओर  से  केन्द्र  सरकार  का  दूसरा  अंग  फाइनेन्स  मिनिस्ट्री  कहती

 वे  कहते  हैं  कि  वे  एक  पैसा  भी  नहीं  क्या  इस  बारे  में  कोई

 क्लैरिटी  आयेगी  ?  जो  बीमार  कंपनी  हैं  उन्हें  कौन  पैसा  बाजार

 में  कर्जा  भी  नहीं  अगर  वह  आएंगे  तो'उसके  शेयर  भी  कोई

 सब्सक्राइब  नहीं  एक  ओर  हम  कहते  हैं  कि  364  करोड़  हमें

 कैपिटल  बढ़ाने  के  लिए  सैंट्रल  गवर्नमैंट  न ेअनुमति  दी  है  और  दूसझ्री
 ओर  सैंट्रल  गवर्नमैंट  का  चौथे  दिन  एनाउंसमैंट  फाइनैन्स  मिनिस्ट्री  से

 आता  है  वह  कहते  हैं  कि  वह  एक  भी  पैसे  का  हिस्सा  नहीं

 एक  ओर  हम  कहते  हैं  कि  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमान  पुराने  हो

 गये  एलाइंस  एयर  के  जो  12-14  प्लेन्स  वे  कहां  से  लिये  हुए
 उनमें  से कौन  सा  प्लेन  कब  बैठ  जाता  है  और  कौन  सा  प्लेन  कब

 चलता  पता  नहीं  चलता  दूसरी  ओर  हम  कहते  हैं  कि  कम्पीट

 मैं  वास्तव  में  एक  ऐसा  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  इसकी  टोटली

 रीप्लानिंग  होनी  आज  हम  जब  डिसइंवैस्टमैंट  के  जमाने  में

 जा  रहे  प्राइवेटाइजेशन  कर  रहे  हैं|  क्या  सरकार  किसी  व्यावसायिक

 रूप  से  कुशल  कम्पनी  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  संबंध  में  नहीं  सोच

 सकती  ?  क्या  इसके  बारे  में  सरकार  के  पास  ऑफर्स  आये  फिर

 चाहे  वह  ब्रिटिस  एयरवेज  ब्रिटेन  की  कम्पनी  हो  या  कोई  अन्य  कम्पनी

 सरकार  इस  बारे  में  खुले  दिल  से  विचार  ओपन  बिडिंग  मंगाये

 और  प्रोफेशनल  मैनेजमैंट  आज  एयर  में  जब  हम  कम्पिटीशन

 के  जमाने  में  जायेंगे  तो  हमें  टोटली  ओपन  करना

 सभापति  जब  हम  टोटल  खुला  आकाश  कर  उस

 समय  एयर  इंडिया  के  जो  आज  पांच  रुपए  मिल  रहे  तो उस  समय

 50  पैसे  भी  नहीं  मिलेंगे  । आपको  उचित  समय  चुनना  अगर  जाइंट

 वबैंचर  में  काम  करना  कलैबोरेशन  करना  तो  अभी  यदि

 दो-तीन  साल  के  बाद  तो  वे  क्‍यों  ?  यह  तो  मृत  हाथी

 उस  समय  हमें  आज  से  भी  ज्यादा  लॉस  यदि  आज  1200

 करोड़  रुपए  का  एक्युमुलेटेड  लॉस  को  सहन  कर  के  एयर  इंडिया  नया
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 प्लान  लाने  की  बात  करती  तो  कुछ  सालों  के  बाद  तो  कोई  बात

 भी  नहीं

 सभापति  एक  रिप्लाई  दिया  गया  कि  क्‍या  सेंट्रल

 विजिलेंस  कमीशन  ने  एयर  इंडिया  को  यह  कहा  था  कि  केवल

 कम-से-कम  बोली  लगाने  वाले  व्यक्ति  को  आज्ञा  दी  जानी  चाहिए  एयर

 इंडिया  मे  दूसरे  बिडर  के  साथ  बातचीत  चालू  की  थी  या  जवाब

 बहुत  गोलमोल  मिला  कि  हम  सेंट्रल  विजिलेंस  कमीशन  का  आदेश  मान

 हे  हैं  |

 क्‍या  आपने  अन्य  बोली  लगाने  वाले  व्यक्ति  के  साथ  वार्ता  आरम्भ

 कर  दी  है  ?  आपने  वार्ता  क्‍यों  आरम्भ  की  आपने  सबसे  कब  बोली

 लगाने  वाले  को  क्‍यों  नहीं  स्वीकार  किया  ?

 हो  सकता  है  कि  लोएस्ट  बिडर  दूसरी  कंपनी  के  प्रपोजल  ज्यादा

 अट्रैक्टिव  हों  | इसलिए  मेरी  आपके  माध्यम से  प्रार्थना  है  कि  एयर  इंडिया

 और  इंडियन  एयर  लाइन्स  का  एलाइंस  होना  चाहिए  |  इस  बारे  में  सोचना

 जब  आप  अन्य  देशों  की  तुलना  करते  हैं  तो  एयर  इंडिया  और

 इंडियन  एयरलाइन्स  चूंकि  लॉस  में  जाती  हैं  इसलिए  तुलना  में  हम  पाते

 हैं  कि  प्राईवेट  एयर  लाइन्स  बहुत  मुनाफे  में  चल  रही  जैट  एयरवेज

 जो  प्राईवेट  है काफी  मुनाफा  कमा  रही  ह ैऔर  जो  एयर  ईडिया  और

 इंडियन  एयरलाइंस  हैं  जिनकी  बैकिंग  काफी  मजबूत  जिनको  भारत

 सरकार  सपोर्ट  कर  रही  है  उनमें  लॉस

 मैं  अन्त  में  इतनी  ही  प्रार्थना  करूंगा  कि  इंडियन  एयरलाइन्स

 और  एयर  इंडिया  की  आर्थिक  हैल्थ  सुधारने  के  लिए  यह  आवश्यक

 हे  कि  इनको  मिलाया  जाए  क्‍योंकि  ये  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  पर  बहुत
 बोझ  है  ।  इसलिए  इनकी  दशा  सुधारने  के  लिए  शासन  पुनर्विचार
 यही  मेरी  प्रार्थना

 रासा  सिंह  रावत  :  मान्य4८  सभापति

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यही  अनुरोध  करना

 चाहूंगा  कि  इंडियन  एयर  लाइन्स  और  एयर  वैसे  तो  दोनों  हमारे

 देश  की  बहुत  प्रतिष्ठापूर्ण  कंपनियां  रही  हैं  और  अब  इनको  हमने

 लिमिटेड  भी  बना  दिया  है  ताकि  घन  वगैरह  जुड़  लेकिन  चाहे

 हमारे  विमान  पत्तन  की  सुविधाएं  उड़ानों  का  मामला  चाहे  पुराने
 विमानों  का  मामला  उनके  मैंटिनेंस  और  देखरेख  का  मामला  हो

 या  आवश्यकता  से  अधिक  कर्मचारियों  की  भर्ती  का  मामला  हो  यानी

 ओवर  स्टोफ  का  मामला  अथवा  पूअर  मैंनेजमेंट  वाली  बात  इन

 सारी  बातों  के  अंदर  आज  जब  हम  विकसित  देशों  से  तुलना  करते
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 तो  पाते  हैं  कि विकसित  देशों  के  विमानों  और  वहां  पर  उपलब्ध

 आधारमूत  सुविधाओं  की  तुलना  में  हम  आज  भी  बहुत  पीछे  अतः

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  अनेक  प्रयास  करने  के

 बावजूद  भी  पिछले  वर्षों  मे ंइनकी  सारी  सुविधा  सुधारने  के  बावजूद
 भी  हम  आगे  क्‍यों  नहीं  बढ़  पाए  हैं  और  इसके  पीछे  मूल  कारण  क्या

 रहे  हैं  ?  क्या  इनकी  जांच  करना  चाहेंगे  और  इसी  से  जुड़ा  हुआ  सवाल

 ओवर  स्टाफिंग  का  यहां  जो  कामर्शियल  पायलद्स  लाइसेंस

 होल्डर्स  हैं  और  जो  इंडियन  एयर  लाइन्स  की  नौकरियां  छोड़कर  जा

 रहे  उन्हें  एयर  इंडिया  में  नौकरी  प्रदान  कर  दी  यह  जो  बैकडोर

 एंट्री  की गई  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  और  क्या  उनके  खिलाफ

 कार्रवाई  करना  चाहेंगे  ?  इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि नैशनल  डैमोक्रेटिक  एलाइंस  की  सरकार  आई  है  और  आज  जब

 भूमंडलीकरण  और  खुला  बाजार  की  चर्चाएं  हो  एही  तो

 प्राइवेट  जो  उड़ान  कंपनियां  उनके  मुकाबले  हमारे  यहां  राष्ट्रीय

 महत्त्व  और  प्रतिष्ठा  के  मापदंड  पूरा  करने  वाली  इंडियन  एयर  लाइन्स

 घाटे  के  अंदर  नहीं  रहे  और  लाभ  के  लिए  काम  इसके  लिए  कौन

 से  कदम  उठाना  चाहेंगे  ?  धन्यवाद  |

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  समापति  पिछले

 प्रश्नोत्तर  काल  के  दौरान  इस  विषय  को  आधे  घंटे  की  चर्चा  में  लाया

 गया  है  क्योंकि  बहुत  सारे  मुद्‌दे  ऐसे  उठ  गए  जिन  पर  मंत्री  जी  का

 जवाब  वांछित

 उस  दिन  एलांइस  एयर  पर  चर्चा  हुई  थी  और  माननीय  मंत्री

 जी  ने  जांच  बैठाकर  सभी  बिन्दुओं  पर  प्रकाश  लाने  का  आश्वासन  दिया

 था  |  हमारे  मित्र  किरीट  सौमेया  जी  ने  भी  इस  विषय  में  जानकारी  लेनी

 चाही

 मैं  इस  संदर्भ  में  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहूंगा  लेकिन  इंडियन

 एयरलाइंस  और  एयर  इंडिया  की  ग़तिविधियों  पर  चर्चा  करना

 साथ-साथ  कुछ  सवाल  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  सामने

 रखना  इस  देश  में  जब  हम  लोगों  ने  पब्लिक  सैक्टर

 आर्गनाईजेशन्स  की  शुरुआत  की  तो  हमारा  उद्देश्य  था  कि  भारत

 सरकार  ऐसी  बड़ी-बड़ी  कम्पनियों  में  पूंजीनिवेश  करे  और  ये  कम्पनियां

 आय  अर्जित  करके  देश  के  उस  खजाने  में  जमा  करें  और  इस  बिजनेस

 को  कारगर  बनायें  ।

 एयर  इंडिया  की  स्थापना  के  पिछले  47  वर्षों  में  37  वर्ष

 एयर  इंडिया  प्रॉफिट  करता  रहा  लेकिन  पिछले  पांच  वर्ष  में  न  जाने

 कौन  किस  प्रकार  के  निर्णय  लिये  या  यह  हो  सकता  है  कि

 पिछले  10,  12,  14  वर्ष  के  शासन  में  जो  निर्णय  लिये  जिससे

 कि  उसका  कॉरपस  फंड  जो  उसकी  कमाई  जो  एयर  इंडिया
 में  प्रॉफिट  का  विषय  वह  आहिस्ते-आहिस्ते  खत्म  होता
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 राजीव  प्रताप

 उदाहरणस्वरूप  जब  कैरीबियन  जैट  के  लीज  का  सवाल  तो  जब

 इस  देश  में  प्रॉफिटेबल  रूट्स  उस  समय  वेज  लीजिंग  करके  बहुत
 सारे  कैरीबियन  जैट्स  को  इस  देश  में  लाया  गया  और  उसमें  कोई

 एग्जिट  क्लाज  नहीं  था  कि  अगर  इस  कांट्रेक्ट  को  टर्मिनेट  करेंगे  तो

 उसका  परिणाम  क्या  होगा  ?  जब  सरकारें  बदली  तो  उस  कांट्रेक्ट  को

 टर्मिनेट  कर  दिया  गया  और  एयर  इंडिया  जो  घाटे  का  विषय  पहले

 ही  उस  पर  100  करोड़  रुपये  का  जुर्माना  लगा  दिया

 ऐसी  कई  घटनाएं  जो  इंडियन  एयरलाइंस  और  एयर  इंडिया

 के  इतिहास  में  घटती  रही  हैं  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  माहौल  है  जिसमें

 सामान्यतः  सामाजिक  व्यक्तियों  का  हस्तक्षेप  नहीं  होता  |  ये  दोनों  विभाग

 ऐसे  हैं  जिसमें  प्रशासन  वर्ग  और  कुछ  महत्त्वपूर्ण  लोगों  की  भूमिका  होती

 माननीय़  मंत्री  जी  आये  इनको  एयर  इंडिया  विरासत  में  मिला

 है  जो  घाटे  में  इनको  विरासत  में  मिला  है  इंडियन

 जो  कि  विवादों  में  घिरा  है  ।  निश्चित  रूप  से  जितनी  संमावनायें  उनके

 बीच  में  वे  कार्य  करने  का  प्रयास

 सभापति  एयर  इंडिया  ने  अपने  स्टाफ  की  आयु  सीमा  60

 से  घटाकर  58  साल  कंर  यह  अच्छा  निर्णय  इसके  पश्चात्‌

 इंडियन  एयरलाइन्स  में  भी  यह  प्रस्ताव  चल  रहा  मैं  समझता  हूं
 कि  इंड़ियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  का  एक  तरफ  बहाली

 में  रोक  वह  ठीक  है  लेकिन  वर्षों  से  प्रमोशन  दे-देकर  ऊपर

 का  ढांचा  भारी  हो  गया  जो  नीचे  का  ढांचा  जहां  पर

 कुर्सी  सफाई  करने  से  लेकर  जो  उसकी  मैनटेनैस  के

 एग्जीक्यूटिव  कैडर  जो  कार्यकर्ता  श्रेणी  के  उनकी  कमी  होती

 जा  रही  इसमें  जब  तक  समन्वय  स्थापित  नहीं  किया  जायेगा  तब

 तक  किसी  भी  एयरलाइनन्स  को  ठीक  ढंग  से  चलाना  संमव  नही  होगा  ।

 इसमें  विशेष  बात  यह  रखना  चाहूंगा  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  के  भीतर

 जो  ऊंपर  का  स्ट्रकक्‍्चर  उसमें  कहीं-न-कहीं  प्रूनिग  की  बड़ी

 आवश्यकता  मुझे  पता  चला  कि  इसमें  37  डायरेक्टर्स  हैं  -  कोई
 '

 डायरेक्टर  मेडिकल  सर्विसेस  उसके  नीचे  मात्र  40  डाक्टर  हैं  और

 साल  भर  ऐें  लाखों  रुपये  उनके  वेतन  पर  खर्च  किया  जाता  फिर

 पता  चला  कि  पब्लिक  ग्रीवैंसेस  और  इस  प्रकार  के  तमाम

 डायरेक्टर्स  है
 -  कहीं-न-कहीं  पूरी  व्यवस्था  में  कमी-न-कभी  किसी

 व्यक्ति  को  औब्लाइज  करने  के  लिए  उन  पदों  को  क्रिएट  किया

 जब  प्राइवेट  एयरलाइन्स  इस  देश  में  तो  लोगों

 ने  हल्ला  करना  शुरू  कर  दिया  कि  कम्पीटिशन  बढ़  रहा  है  |  कम्पीटिशन

 बढ़ा  तो  दूसरी  एयरलाइन्स  में  पाइलट्स  का  वेतन  इस  वजह

 सै  वे  मागे  । इस  तरह  की  जब  घटना  घटी  तो  इन  लोगों  ने  प्रोडक्टिविटी

 लिंक्ड  इन्सेंटिव  क्रिएट  किया  |  जितनी  तन्ख्वाह  आज  मिलती  उसका
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 दुगना  हिस्सा  पी  लेकर  इंडियन  एयरलाइंस  और  एयर  इंडिया

 में  जाते  हैं|  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि आप  अच्छा  काम  करके  अधिक

 तन्ख्वाह  लेकिन  एक  तरफ  जब  आपकी  पूरी  व्यवस्था  घाटे  की

 चल  रही  तो आप  ऐसी  योजनाओं  को  उस  पे  पैकेट्स  को

 बढ़ाकर  क्या  आप  इस  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  साथ  न्याय  कर  रहे

 हैं  ?  क्या  यह  उचित  होगा  कि  जिस  माहौल  में  आज  पूरा  परिवेश

 अगर  आप  अच्छा  धन  कमाते  अपने  कॉर्पस  में  अच्छा  धन  लाकर

 देते  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  को  प्रॉफिट  में  ले-जाते

 हैं  तो  निश्चित  रूप  से  हमारे  जैसे  लोगों  को  कोई  कठिनाई  नहीं  है

 कि  आपको  अधिक  वेतन  दिया

 मैं  एक-दो  उदाहरण  इसलिए  देना  चाहूंगा  क्योंकि  इसमें

 बहुत  सारे  मुद्दे  एयर  इंडिया  का  नेट  वर्क  एक  समय  1375  करोड़

 रुपये  था  जो आज  इरोड  होते-होते  300  करोड़  रुपये  हो  गया  |  आखिर

 इस  पूरी  व्यवस्था  में  किसी  की  ऐकाउंटेबिलिटी  तो  मैं  दो-तीन

 विषय  आपके  सामने  रखना  चाहूंगा  क्योंकि  माननीय  मंत्री  जी  इस  पूरे
 विभाग  की  परिस्थितियों  से  आहिस्ते-आहिस्ते  अवगत  हो  रहे  मैं

 साधारण-सी  इंडियन  एयरलाइंस  की  कहानी  आपको  बता  आज

 से  एक  महीने  पहले  एक  घटना  घटी  एक  पायलट  ने  एक  जहाज़

 को  हैदराबाद  में  नौ  घंटे  तक  खड़ा

 अगर  एक  नेता  किसी  जहाज  को  रोकता  है  और  उसमें  पांच

 मिनट  भी  विलंब  तो  जहाज  में  बैठे  हुए  सारे  पैसेंजर्स  कहते  हैं  कि

 नेता  के  लिए  जहाज  रोक  लिया  लेकिन  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पॉयलट

 ने  हैदराबाद  में  एक  जहाज  को  नौ  घंटे  रोके  रखा  और  बंबई  से  क्रू
 जाकर  उस  जहाज  को  रिलीज  करता  क्‍या  इस  आजाद  भारत  में

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  हम  ऐलाउ  कर  सकते  हैं  ?  क्या  इतना

 बड़ा  जो  इस  तरह  का  प्रशासनिक  अपव्यय  होता  उसे  बर्दाश्त  किया

 जा  सकता  है  ?  देश  के  तमाम  लोग  चाहते  हैं  कि  जितनी  ऐसी  संस्थाएं

 उनकी  स्थिति  अच्छी  और  मजबूत

 एयरपोर्ट  पर  एक  बड़ी  अप्रिय  घटना  हुई  जब  आठ  साल  की

 एंक  बिटिया  ऐस्केलेटर  में  क्रश  होकर  मर  मैं  पूछना  चाहूंगा
 कि  इप्नके  लिए  कौन  जिम्मेदार  निश्चित  रूप  से  माननीय  मंत्री  जी

 इसके  लिए  जिम्मेदार  वह  व्यवस्था  जिम्मेदार  हैं  जिन  लोगों  ने  उस

 बोल्ट  को  खुला  छोड़ा  था|  इतनी  दर्दनाक  घटना  थी  |  यह  हादसा  किसी

 के  साथ  भी  हो  सकता  पूरे  विश्व  के  पैमाने  पर  लोग  इस  घटना

 को  देखते  टूरिस्ट्स  इस  घटना  को  देखते  आने  वाले  लोग

 इस  घटना  को  देखते  इस  तरह  की  घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार

 व्यक्तियों  को  दूंढना  इस  वर्क  कल्चर  को  इम्प्रूव  करना

 जो  निजी  संपत्ति  को  देश  की  संपत्ति  समझकर  इस  देश  के  लिए  उसे

 तैयार  करें

 |
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 मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  यह  संस्था  आपके  लिए  नयी

 मैंने  पिछली  बार  भी  कहा  था  कि  धरती  से  जुड़े  आदमी  को  आसमान

 की  जिम्मेदार  सौंपी  गई  है  लेकिन  निश्चित  रूप  से  अंग्रेजी  की गिट-पिट

 से  हटकर  यह  विमाग  आपको  मिला  आप  सदन  को  अपने  साथ

 लेकर  आने  वाले  दिनों  में  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  को

 पांच  वर्षों  की  अवधि  में  देश  का  सबसे  प्रमुख  संस्थान  बना  ...

 सभापति  महोदय  :  आप  भाषण  नहीं  दे  आप  एक  प्रश्न

 पूछ  सकते  मैं  सदस्य  को  बता  रहा  हूं  कि  नियमों  के  अंतर्गत  आप

 तथ्यों  को  और  स्पष्ट  करने  के  लिए  प्रश्न  पूछ  सकते

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  ऐसी  बात  वहां  बात  यह

 है  कि  यह  एक  भावुकता  वाला  मामला  मामला  बहुत  महत्त्वपूर्ण
 है  और  माननीय  मंत्री  जी  की  भी  यह  इच्छा  है  कि  इस  संगठन  में  कुछ
 अच्छा  करना  चाहिए  |  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इंडियन  एयरलाइन्स

 और  एयर  इंडिया  के  मामलों  में  व्यक्तिगत  पहल  करने  का  और  इन

 एयरलाइन्स  की  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  सदन  को  विश्वास  में

 लेने  का  आग्रह

 सभापति  महोदय  :  श्री  वरकला  राधाकृष्णन  कृपया  आप

 अपनी  बात  संक्षेप  में  कहें  ताकि  माननीय  मंत्री  अपना  जवाब  शाम  छः

 बजे  तक  पूरा  कर

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  पहली  बात  जिस  पर

 मैं  जोर  देना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स

 के  बीच  कोई  तालमेल  नहीं  व ेअलग-अलग  भागों  में  संचालित

 हैं|  उदाहरण  के  वे  खाड़ी  क्षेत्र  मे ंसंचालित  हैं|  एयर  इंडिया  और

 इंडियन  एयरलाइन  दोनों  ही  इकटठे  उड़ान  भरती  इसके

 किसी  एक  उड़ान  में  बहुत  थोड़े  यात्री  होते  एक

 विषय  यह  है  |  यदि  वे  उड़ान  के  समय  के  संबंध  में  पहले  ही  कुछ  परामर्श

 कर  तो  इससे  बचा  जा  सकता  यह  दूसरा  विषय

 दूसरा  पहलू  यह  है  कि  काुप्रबंध  व्याप्त  समय  सारणी  से

 संबंधित  किसी  भी  सिद्धान्त  का  पालन  नहीं  किया  मैं  त्रिवेन्द्रम

 से  आता  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  है  जो  चौथा  सबसे  बड़ा

 अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  एक  उन्होंने  बिना  किसी  कारण

 के  अचानक  17  उड़ानें  रद्द  कर  दी  थीं  |  ये  17  उड़ानें

 अबू  धाबी  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  शहरों  की  मेरी

 जानकारी  के  अनुसार  वे  उड़ानें  यात्रियों  से  पूरी  से  भरी  हुई-थीं  |  किन्तु

 किसी  दूसरी  वजह  जिसके  बारे  में  मैं  नहीं  ये  उड़ानें  रद्द
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 कर  दी  गईं  और  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अड्डे  की  स्थिति  खराब  हो  गयी

 उसके  बाद  जब  मैंने  पूछताछ  तो  उन्होंने  मुझे  बताया  कि  नुकसान
 हो  रहा  है  और  उन्होंने  उड़ानों  का समय  बदल  दिया

 लेकिन  बिना  समय  बदले  भी  उड़ान  लाभदायक  थी  |  अचानक  जब  इसे

 बदल  दिया  तो  इससे  घाटा  होने  यह  स्थिति  इसलिए

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  के  बीच  कुछ  तालमेल  और  समझ

 अवश्य  होनी  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  एयर  इंडिया  भारी  घाटे

 पर  चलता  है  क्‍योंकि  वे  बिना  किसी  उद्देश्य  के  उड़ान  भरते

 उदाहरण  के  लिए  समय-सारणी  को  ही  लें  |  यह  समय-सारणी  यात्रा

 करने  वाली  कार्यालय  जाने  वाले  लोगों  और  व्यवसायिक  लोगों

 के  लिए  सबसे  ज्यादा  असुविधाजनक

 मैं  बहुत-से  ऐसे  उदाहरण  दे  सकता  हूं  जिनमें  एयर  इंडिया  और

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  विमान  लोगों  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखे  बिना

 ही  निर्धारित  उड़ानों  को  भरते  हैं  |  संभवतः  इसे  भारी  घाटे  उठाने  पड़ेंगे  ।

 अतः  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  इस  बात  की  जांच  करने  का  आग्रह  करूंगा  |

 मंत्री  जी  इस  क्षेत्र  में  नये  मैं  उनसे  सम्पूर्ण  मामले  का

 अध्ययन  सभी  निर्धारित  उड़ानों  में  परिवर्तन  करने  और  इसे

 सुव्यवस्थित  संस्था  बनाने  का  आग्रह  कुल  मिलाकर

 परिणाम  यह  है  कि  बहुत  लम्बे  समय  से  इस  मामले  में  अव्यवस्था  फैली

 हुई  अतः  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  तिरुवनन्तपुरम  हवाई  अड्डा  पर

 उन  उड़ानों  को  बहाल  करने  का  आग्रह  करूंगा  जो  रद्‌द  कर  दी  गयीं

 थीं  और  हवाई  अड्डे  को  अधिक  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  यथासंभंव

 कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  तिरुवनन्तपुरम  भारत  का  दक्षिण

 का  सबसे  अंतिम  छोर  का  स्थान  सभी  विदेशी  कंपनियां  वहां  पर

 ठहराव  की  मांग  कर  रही  लेकिन  ये  लोग  उनको  इस  बात  की

 अनुमति  नहीं

 इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इंडिया  से  संबंधित  वित्त  के  मामले

 पर  विचार  किया  जाना  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री

 जी  इन  सभी  मामलों  में  स्वस्थ  निर्णय

 शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  केवल  उन्हीं  प्रश्नों  के

 उत्तर  देंगे  जिन्हें  सदस्यों  न ेनियमों  के अधीन  उठाया  है  |  केवल  उन्हीं

 सदस्यों  को  अनुमति  है  जो  नोटिस दे  चुके

 श्री  खारबेल  स्वाइं  :  आपकी  अनुमति  से

 मैं  एक  सीधा  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  ...

 सभापति  महोदय  :  मैं  नियमों  के  विरोध  में  नहीं  जा
 आप  किसी  अन्य  रूप  में  अपना  प्रश्न  रख  सकते  यह  दुर्घटना  के

 संदर्भ  में



 543  आधे  घंटे  की  चर्चा

 सभापति  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  जो  भी  आप  कह

 रहे  हैं  वह  विचाराधीन  मामले  के  संदर्भ  में  नहीं  यह  नियमों  के  विपरीत

 नोटिस  दे  चुके  सदस्यों  ने  पहले  ही  अपने  प्रश्न  रख  दिये

 श्री  सांगतम  :  आप  मेरे  साथ  भेदभाव

 क्यों  कर  रहे  हैं  ?  जब  आपने  उन्हें  अनुमति  दे  दी  तो  आप  मुझे

 भी  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दे  सकते  ...

 सभापति  महोदय  :  यह  एक  बहुत  बुरा  पूर्व  उदाहरण  नियमों

 के  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  मैंने  उस  प्रश्न  की  भी

 अनुमति  नहीं  दी  यह  नियमों  के  विपरीत

 *

 श्री  सांगतम  :  मैं  नार्थ  ईस्ट  के  बारे  में  एक  सवाल  पूछना

 चाहता  हूं  ...
 *

 सभापति  महोदय  :  न्याय  करने  के  उद्देश्य  मैंने  इन  दो  प्रश्नों

 की  अनुमति  नहीं  दी  मैंने  न्याय  किया  आप  इस  मामले  को  किसी

 अन्य  अवसर  पर  किसी  अन्य  माध्यम  से  उठा  सकते

 सभापति  महोदय  :  इन दो  प्रश्नों  को  अनुमति  नहीं  दी  गयी

 मुझे  यह  मामला  कार्यवृत्त  से  नहीं  निकलना  आपको  नियमों

 का  पालन  करना  नियमों  के  अर्न्तगत  इसकी  आज्ञा  नहीं

 भविष्य  में  इसे  पूर्व  उदाहरण  के  रूप  में  उद्घृत  किया  मैं  कोई

 उदाहरण  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता  |  यह  नियमों  के  विरुद्ध

 प्रत्येक  विचार-विमर्श  के  बहस  में  भाग  न  ले  चुके  सदस्यों  द्वारा

 प्रस्तुत  किये  गये  प्रश्न

 नागर  विभानन  मंत्री  शरद  :  मैं  आपकी  बात  समझ

 गया  हूं  ...

 सभापति  महोदय  :  आपकी  जानकारी  के  मैं  नियम  पढ़ता

 *
 कार्यवाही-वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 “  सभा  के  सामने  न  तो  कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  होगा  और  न

 ही  जिस  सदस्य  ने  सूचना  दी  हो  वह  संक्षिप्त  वक्तव्य

 |  दे  सकेगा  और  जिन  सदस्यों  ने  अध्यक्ष  को  पहले  से  सूचित  कर

 दिया  वे  तथ्य  की  किसी  बात  के  अग्रसर  विशदीकरण  के

 प्रयोजन  से  प्रश्न  पूछ  तत्पश्चात्‌  मंत्री  संक्षेप  में  उत्तर

 आपने  सूचना  नहीं  दी  है  मैं  नियमों  का  उल्लंघन  नहीं  कर

 सकता  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  सहयोग  दोनों  सदस्यों  द्वारा

 रखे  गये  प्रश्नों  की  मैं  आज्ञा  नहीं  दे  रहा  आप  मंत्री  जी  से  बाद

 में  मिल  सकते

 साय॑  6.00  बजे

 नागर  विमानम  मंत्री  शरद  :  रूडी

 जी  ने  जो  बच्ची  की  घटना  वाला  मामला  उसके  बारे  में  मैंने

 राज्य  समा  में  विस्तार  से  बताया  था  ।  यहां  मैं  उसे  नहीं  रख्च  इसका

 मुझे  अफसोस  यह  जो  हादसा  हुआ  इस  पर  सख्त  से  सख्त

 कार्रवाई  जो  भी  हो  सकती  हम  ताकि  भविष्य  में  इस  तरह

 की  घटनाएं  न  इसके  साथ  ही  हम  मुकम्मल  इंतजाम  भी  करने

 की  कोशिश  कर  रहे  हैं|  सोमैया  जी  ने  अपनी  चर्चा  में  जितने  सवाल

 उठाए  उन सबका  जवाब  देना  अभी  तो  कठिन  है  |  इंडियन  एयरलांइस

 लाभ  में  रही  एयर  इंडिया  भी  लगातार  दुनिया  क्री  बैस्ट  एयरलाइंस

 में  मानी  जाती  रही  लेकिन  दो-तीन  कारणों  के  चलते  इन  दोनों

 एयरलाइंस  में  कुछ  दिककतें  आईं  |  आपने  जो  कारण  बताए  व ेअपनी

 जगह  हैं  |  अंत  में  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  कर्मचारियों  की  संख्या

 के  बारे  में  कहा  और  यह  भी  कहा  कि  हमारे  एक  जहाज  के  पीछे  700

 कर्मचारी  जबकि  दूसरी  एयरलांइस  में  अधिकतम  250  कर्मचारी

 50  साल  से  जो  हमारे  सरकारी  उपक्रम  बने  हुए  उनके  लेबर  लॉज

 बने  हुए  एयर  इंडिया  में  करीब  18000  कर्मचारी  इनका  तत्काल

 इलाज  हमारे  हाथ  में  नहीं  ह ैऔर  तुरंत  इलाज  करना  कठिन  काम

 रूडी  जी  ने  कर्मचारियों  की  समस्या  के  बारे  में  तो  कहा  यह  भी

 कहा  कि  अधिकारियों  की  भी  फौज  बढ़ी  जो  पिरामिड  होना

 वह  पैरेलल  होता  जा  रहा  यह  भी  एक  समस्या  है|  एयर  इंडिया  की

 जो  वित्तीय  स्थिति  1996-97  में  उसे  14  करोड़  रुपए  का  घाटा

 1997-98  में  47  करोड़  रुपए  का  लाभ  1998-99  में  38

 करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ  और  1999--2000  इसमें  आधे  साल

 में  14.3  करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ  मैं  सोचता  हूं  यह  आगे  भी  बढ़े

 इंडियन  एयरलाइंस  में  1980  में  एयरबस  320  यह  नौ  महीने  के
 हि
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 लिए  ग्राउंड  कर  दी  गई  यह  सबसे  बड़ा  फ्लीट  यह  फैसला

 सरकार  के  द्वारा  लिया  गया  उस  फैसले  से  लगभग  200  करोड़

 रुपए का  घाटा  हुआ |

 श्री  वरकला  राधाकृष्णन  :  क्‍या  इंडियन  एयरलाइन्स  और  एयर

 इंडिया  के  विलय  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 प्री  शरद  यादव  :  आपकी  बात  पर  आ  रहा

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  को

 संबोधित  कीजिए  |  आपको  सीधे  मंत्री  जी  से  नहीं  पूछना  चाहिए  आपको

 अध्यक्ष  पीठ  के  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  प्रश्न  करना

 श्री  शरद  यादव  :  इसके  दो  बड़े  कारण  सबसे  बड़ा

 कारण  यह  है  कि  जो  एयर  बस  इंडियन  एयरलाइंस  चला  रही

 उसमें  जो  ताकत  है  वह  इसी  बस  के  कारण  से  मै  चन्द्रशेखर

 जी  का  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  गल्फ  में  जब  वार  हुई  तो  लोग  फंस

 उन्होंने  इर्मेंजेंसी  में  एक  बहुत  बड़ा  फैसला  इन  बसों  को  चलाने

 का  किया  और  निर्णय  लिया  कि  ईराक  और  कुवैत  में  जो  यात्री  फंसे

 हुए  ग्राउंड  की  गई  उन  यात्रियां  को  बड़ी  मात्रा  में  इसी

 बस  से  निकालने  का  काम  यह  पूरी  दुनिया  का  बड़ा  जबरदस्त

 एयर  क्राफ्ट  है  और  हमारे  इंडियन  एयरलांइस  को  इसी  फ्लीट  से  ज्यादा

 ताकत  मिली  हुई  ...  हमारे  पास  नौ  लेकिन

 वे  बूढ़े  हो  गए  उनकी  उम्र  20  साल  चार  महीने  की

 संख्या  30  ये  30  बसें  जब  आप  नौ  महीने  तक  खड़ी  इसका

 फैसला  चाहे  हमारा  हो  या  पुराना  मैं  मानता  हूं  कि  एडमिनिस्ट्रेशन

 और  कर्मचारी  इन  तमाम  चीजों  के  चलते  पब्लिक  सैक्टर  का  बुरा

 हाल  हुआ  जब  ग्लोबलाइजेशन  शुरू  हुआ  तो  क्‍या  हम  तैयार

 थे  ?  ...  हमें  हर  तरह  से  प्रोटक्शन  मिला  हुआ  लोगों

 के  पास  कोई  कोई  रास्ता  नहीं  उन्हीं  को  इस्तेमाल  करना

 इसलिए  लोग  मजबूरी  में  इन्हीं  चीजों  का  इस्तेमाल  करते

 लेकिन  जब  ग्लोबलाइजेशन  और  कम्पीटिशन  हो  तो  चाहे  ऊपर

 के  आफिसर  हों  या  कर्मचारी  उन  सब  की  एफिशिएंसी  से  एक

 बड़ा  भारी  पर्दा  उठ  उनकी  पोल  खुल  गई  |  अब  पर्दा  जरूर  उठ

 गया  लेकिन  कानून  वही  कानूनों  में  कोई  रद्दोवदल  नहीं  हम

 भर्ती  बंद  कर  सकते  हैं  लेकिन  निकालने  की  स्थिति  नहीं  अगर

 निकालेंगे  तो  जो  थाड़ा-बहुत  घाटा  चल  रहा  है  वह  और  बढ़
 -

 11  1921 (ee)  आधे  घंटे  की  चर्चा  546

 हमारे  पास  जो  फ्लीट  है  वह  का  नौ  जो  20  साल  पुराने
 का  30  इसकी  उम्र  आठ  वर्ष  कुल  ।2

 जिनकी  उम्र  18.4  है और  डोनियर  तीन  हैं  लेकिन  इसकी  उम्र  भी  14.

 2  वर्ष  यानी  हमारे  पूरे  फ्लीट  की  जो  एवरेज  उसकी  उम्र  12

 9  वर्ष

 एयरबस  के  ग्राउंड  करने  से  इंडियन  एयरलाइंस  को

 जो  चोट  पहुंची  जो दिक्कत  आई  है  वह  इसी  बात  से  आई  है|  दूसरी
 चीज  यह  है  कि  इसमें  वायुदूत  का  मर्जर  हो  जिसमें  1300  कर्मचारी

 पहले  इसका  घाटा  लगभग  200  करोड़  का  था  तथा  15  करोड़

 रुपए  संचित  घाटा  था  और  पर  ईयर  15  करोड़  का  घाटा  और  हो  रहा

 था  |  इसके  कर्मचारी  1300  वे  मर्ज  यानी  जो  एक  कम्पनी  डूब

 रही  थी  उसका  जिम्मा  भी  इंडियन  एयरलाइंस  पर  इसको  मर्ज

 कर  दिया  गया  और  इसे  एयर  एलाइंस  बना  दिया

 फिर  एलाइंस  एयर  के  बारे  में  जो शिकायत  पिछली  बार  माननीय

 रूडी  साहब  ने  की  उसके  बारे  में  मैंने  अपने  मंत्रालय  में  पूरे

 पूरी  चीजों  की  जानकारी  ली  जैसे  अभी  शिकायत  की  गयी  थी  कि

 वायुदूत  के  कर्मचारी  नहीं  बाहर  के  ज्यादा  कर्मचारी  लिये  इस

 काम  को  भी  देखने  का  काम  किया  गया  माननीय  किरीट  सोमैया

 और  माननीय  रूडी  साहब  ने  मामला  उठाया  था  तो  मैंने  अपने  मंत्रालय

 में  जाकर  सब  संबंधित  अधिकारियों  को  उसमें  भी  किसी  तरह

 की  गलती  होगी  तो  उसको  भी  सुधारा  अगर  माफ  करने  लायक

 गलती  नहीं  होगी  तो  एक्शन  भी  लिया

 इंडियन  एयर  लांइस  के  बारे  में  जैसा  मैंने  कहा  कि  हमें  कुछ
 सोशल  ऑब्लिगेशन्स  भी  निभाने  पड़ते  हम  ऐसे  रूट  पर  चलते

 हैं  जैसे  काश्मीर  नार्थ-ईस्ट  फिर  सब  सूबों  की  वित्तीय  हालत

 भी  एक  सी  नहीं  सब  सूबे  ऑयल  के  दाम  में  और  सेल-टैक्स  में

 अलग-अलग  आंध्र  प्रदेश  में  बहुत  ज्यादा  सेल-टैक्स  है-आप  तो

 केरल  से  आते  सूबों  की  वित्तीय  हालत  भी  खराब  ऑयल  के

 बारे  में  भी हमको  दिक्कत  आती

 तीसरी  बात  जो  लोगों  ने  कही  कि  मैनेजमेंट  में  37  डायरेक्टर्स

 निश्चित  तौर  पर  इंडियन  एयरलाइंस  में  इतने  डायरेक्टर्स  की

 जरूरत  नही  पहले  दिन  मीटिंग  में  जब  हमने  इतनी  भीड  देखी  तो

 महसूस  हुआ  कि  इतनी  फौज  की  जरूरत  नही  उसमें  क्या  किया

 जा  सकता  उसका  रास्ता  भी  मैं  इंडियन  एयरलाइंस  के  एमडी  और

 विभाग  से  चर्चा  करके  नये  कर्मचारी  तो  भर्ती  नहीं  हो  रहे

 हैं  लेकिन  इनको  भी  कैसे  कम  किया  जा  सकता  इस  पर  विचार

 इसके  घाटे  के  बारे,में  सदस्यों  ने  विस्तार  से  बता  दिया

 मुझे  बताने  की  जरूरत  नहीं  हम  अब  घाटे  के  दौर  से  बाहर  आ

 गये  हैं  और  अब  लाभ  के  दौर  में  अब  हमारी  कोशिश  होगी  कि  यह

 लाभ  किस  तरह  से  बढ़ता



 547  आधे  घंटे  की  चर्चा

 शरद

 टाइम  शैडयूल्ड  के  बारे  में  मी बोला  दोनों  ही  एयरलाइंस

 में  टाइम  की  बहुत  प्राब्लम  है  |  कुछ  तो  कम्प्लशंस  के  कारण  सोशल

 ऑब्लिगेशन  के  चलते  हमको  जहाजों  को  दूर  के  इलाको  में  भी  चलाना

 पड़ता  ...  मैं  आपकी  बात  को  मानता  हूं  कि  वे  वक्त  पर

 उनकी  पूरी  शैड्यूलिंग  यह  जो  आपने  सुझाव  दिया  है  वह

 माननीय  सदस्यों  से  सलाह-मशविरश  करके  और  सारी  चीजों  को

 इकट्ठा  करके  देखने  के  बाद  सोचा  एयर  इंडिया  के  घाटे  का

 बहुत  बड़ा  कारण  यह  है  कि  बस  जब  ग्राउंड  कर  दी  गयी  और

 गल्फ  में  इसका  इस्तेमाल  किया  उस  समय  इंडियन  एयरलाइंस

 को  गल्फ  का  भी  बहुत  बड़ा  हिस्सा  दिया  जिससे  ये  लाभ  में  हो

 सके  |  इनका  लाभ  तो  बढ़ा  लेकिन  एयर  इंडिया  का  प्रौफिट  घट

 हालत  बिगड़ी  हुई  इस  हालत  को  सुधारने  की  बात

 आपने  डिस-इनंवेस्टमेंट  की  बात  कही  अब  तो  एक  विभाग

 अलग  बन  गया  हमारे  विभाग  में  उसकी  चर्चा  चल  रही  एयर

 इंडिया  में  स्ट्रेटेजिक  पार्टनर  जो  हैं  उसमें  बाहर  का  कितना  प्रतिशत

 कितना  न  मैंनेजमेंट  कितना  इस  पर  चर्चा  जारी  इंडियन

 एयरलाइंस  में  भी  डिस-इंवेस्टमेंट  किस  तरह  से  क्योंकि  ये  जो

 दोनों  एयरलाइंस  हैं  वे  भारत  की  सम्पत्ति

 आज  ये  थोड़ी  लड़खड़ाई  आज  दुलिया  के  बाजार  का  हमला

 हुआ  हमें  उस  हमले  का  मुकाबला  करना  अब  प्राइवेट

 एअरलाइन्स  आ  गई  इससे  थोड़ा  नुकसान  हुआ  लेकिन  लाभ  भी

 लाभ  यह  हुआ  कि  हमें  प्रतिस्पर्धा  में  खड़ा  होना  उस

 कम्पीटिशन  में  कैसे  खड़े  इस  बाबत  भी  गम्भीरता  से  सोच-विचार

 करना  अभी  हमें  आए  दो  महीने  हुए  हम  इसमें  लगे

 संसद  सत्र  आने  से  काम  थोड़  ढीला  हुआ  है  |  इंडियन  एयरलाइन्स  और

 एयर  इंडिया  बहुत  बड़ा  डंस्टीट्यूशन  देश  ने  बड़ी  मेहनत  से  इन्हें

 खड़ा  किया  यह  कई  दिनों  तक  प्रॉफिट  में  रहा  लेकिन  कुछ  अर्से

 से  यह  घाटे  में  यह  कैसे  दुरुस्त  हमें  पूरी  ताकत  से  जोर  लगाना

 है  |  कैरेबियन  जैट  का  सवाल  रूडी  साहब  उठा  रहे  कैरेबियन  जैट

 के  करार  को  खारिज  किया  गया  जबकि  उसमें  खारिज  करने  वाला

 क्लॉज  भी  नहीं  आटा  गीला  और  पानी  उसमें  गिर  वाली  बात

 हुई|+हम  इस  बात  को  पूरी  तरह  से  पास  से  देख  रहे  किसी  तरह

 की  कोई  दिक्कत  नहीं  अगर  आपके  पास  कोई  खबर  हो  तो

 मुझे  कैरेबियन  जैट  के  मामले  को  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  देख

 रहा  मुझे  देखकर  तकलीफ  हुई  |  जिस  दिन  से  एवार्ड  आया  उस

 दिन  से  मैं  उसकी  तरफ  पूरा  ध्यान  दे  रहा  वैसे  भी  एयर  इंडिया

 की  हालत  खराब  है  |  कैरेबियन  जैट  में  हमें  103  करोड़  रुपए  का  एवार्ड

 मिल  गया  हमारी  कोशिश  है  कि  इस  एवार्ड  को  फिर  से  कैसे  दुरुस्त

 17  1999  आधे  घंटे  की  चर्चा  548

 करें  ?  ग्राउंड  कर  दी  एक  वायुदूत  उसमें  मर्ज  कर  दी

 गई  |  इंडियन  एयरलाइन्स  जो  कि  एक  स्वस्थ  संस्था  थी  वह  बाद  में

 दिक्कत  में  इस  पर  विचार-विमर्श  करने  का  काम  नहीं

 भारत  सरकार  की  वित्तीय  हालत  ऐसी  नहीं  है  कि  इस  पर  ज्यादा  पैसा

 खर्च  कर  सके  |  यह  विभाग  थोडा  नैगलैक्टिड  है  क्योंकि  इसका  वचास्ता

 वोटों  से  कम  नियंत्रण  भी  थोड़ा  बहुत  कमजोर  रहा  ग्लैमर्रस

 जरूर  है  लेकिन  इस  पर  सरकार  का  बहुत  ऑब्लिगेशन  नहीं

 कारगिल  से  लेकर  साइक्लोन  तक  इसने  अच्छा  काम

 मैं  एयर  इंडिया  के  स्वास्थ्य  के  बारे  में  कहना  नहीं  वैसे

 वह  बहुत  बिगड़ा  अगर  आप  चाहें  तो  मैं  उसके  बारे  में  विस्तार  से

 बताऊं  |  हमने  एक  हजार  करोड़  रुपए  की  मांग  की  केलकर  कमेटी

 ने  सिफारिश  की  थी  कि  एक  हजार  करोड़  रुपया  डिसइनवैस्टमैंट  के

 लिए  मिलना  चाहिए  जिससे  हम  दुनिया  के  किसी  बाजार  में  जा  सकें  |

 एयर  इंडिया  जो  कि  एक  पुरानी  संस्था  1953  से  उसका  इतना

 बड़ा  इन्फ्रास्ट्रक्चर  इतने  एस्सेट्स  उनका  ठीक  से  इस्तेमाल

 वह  देश  के  लिए  बेहतर  व्यवस्था  और  एयरलाइन्स  बन  सके  जिससे

 सभी  को  जाभ  हम  इस  कोशिश  में  लगे

 श्री  किरीट  सोमैया  :  क्या  भारत  सरकार  ने  उससे  इंकार
 दिया  ?

 श्री  शरद  यादव  :  अभी  भारत  सरकार  ने  एक-दो  बार  इन्कार

 हमारी  कोशिश  है  कि  बार-बार  उनसे  तकाजा  ...

 *

 सभापति  महोदय  :  यह  केवल  आधे  घंटे  की  चर्चा  इसको

 पहले  ही  एक  घंटा  हो  चुका  मंत्री  जी  को  तीन  सदस्यों  द्वारा  पूछे
 गये  प्रश्नों  का  उत्तर  देना

 श्री  शरद  यादव  :  दरवाजा  खटखटाने  का  काम  करना  चाहिए  |
 ...

 अध्यक्ष  रिप्लाई  तो  मुझे  देना  था  लेकिन  समय  इतना  मिला
 है  जिसमें  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  दोनों  की  हालत  खराब

 उसको  सुधारने  के  लिये  कई  प्रयास  हो  रहे  हैं  ।  इंडियन  एयरलाइन्स

 थोड़ा  रिकवर  कर  रही  है  क्योंकि  गतफ  का  थोड़ा  रूट  मिला  हुआ
 इससे  मजबूती  मिली  हुई  मैं  मानता  हूं  कि  एयर  इंडिया  में  क॒छ

 सुधार  की  जरूरत  उसमें  कर्मचारियों  की  भारी  संख्या  18  हजार

 है  और  इंडियन  एयरलाइन्स  में  22  हजार  है  |  अभी  आफिसर्स  के  आंकड़े

 नहीं  अगली  बार  जब  फिगर्स  मिलेंगी  तो  बताऊंगा  कि  जहाज
 पर  कितने  आफीसर्स  सवार  ये  सब  दिक्कतें  माननीय  सदस्यों
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 मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  काम

 को  हम  मुस्तैदी  से  कर  रहे  हैं  और  जो  भी  हो  वक्त  से  ठीक

 प्रकार  से  कर  इसके  लिये  री-शिड्यूलिंग  कर  रहे  इंडियन

 एयरलाइंस  की  जो  फ्लीट  उसका  कैसे  बेहतर  इस्तेमाल  इस

 बारे  में  आप  माननीय  सदस्यों  के  साथ  बैठकर  जो  भी  सुझाव
 उससे  दुरुस्त  करने  की  कोशिश  माननीय  सदस्यों  ने  कई  बातें

 पूछी  मै ंउनका  जवाब  नहीं  दे  सका  लेकिन  जब  कभी  भविष्य  में

 वक्त  मिलेगा  तो  जवाब  देने  का  काम

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  इतना  और  कहना  चाहूंगा

 कि  ये  दोनों  पुरानी  संस्थाएं  हैं|  ये  संस्थाएं  पुरानी  ग्लोरी  में  आ
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 यह  इस  सदन  की  इच्छा  इसके  लिये  हमारे  मंत्रालय  से  प्रयास  हो

 हम  प्रयास  करेंगे  कि  उसमें  कोई  कमी  नहीं

 सभापति  महोदय  :  अब  समा  सोमवार  पूर्वाहन  11.00  बजे  पुनः
 समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  की  जाती

 सायं  6.22  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  20  1999/29  अग्रहायण

 1921  के  पूर्वाहन  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित
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